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शजस्थान विश्वबिध्ालय के हक गम में स्वीकृत पाद्यपुस्तक 
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* सोगस आपफसेट प्रेस, दिल्ली । 


थ्रर्थेश"(“- 


पाँचवें संस्करण की भूमिका 


पुस्तक के पाँचवे सस्करण मे राजस्थान तल अजमेर त्रिश्वविद्यालयो के प्रथम 
बर्ष कला (अर्थशास्त्र) के ]994 के लिए निर्धारित पाउुयक्रमानुसार सभी विषयो 
का क़रमबद्ध विवेचन व विश्लेषण प्रस्तुत किया गुम्शँफ्रि+*पूर्व संस्करण की प्रत्येक 
पंक्ति को पढ़कर यथास्थान नये आँकडे नवीयतम खोररे+६77८५ $0फ70८५$) से 
जोड दिये गये है पुरानी सामग्री, जो अनुपयोगी हो गई है उसे हटा दिया गया है 
और आवश्यकतानुसार कई स्थलो पर नये खण्ड जोडे पये हैं। जनसख्या के अध्याय 
मे सशोधित आँकडे ("शाइए5 07 पराता3 499, २३2]8शंआ, ॥2905 ह्वाणा। 
#हव9८६ से दिये गये है जो [9॥0८ए/०४८ एण<&टा5इ05 एफटाजाएणा$, रबुवयाजा 
ने 993 के आरम्भ में उपलब्ध किये हैं। इससे इस अध्याय की लगभग सभी 
तालिकाएँ प्रभावित हुई हैं जिसका सभो पाठक: ध्यान रखे। है 
वस्तुनिष्ठ व दाघु प्रश्नोत्तरो की सख्या ]50 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है /ताकि 
7705 व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक: ब्ह्माजा, मे नवीनतम जूलकारी 
उपलब्ध हो सके। ८ लक, पछ +5 / 

राजस्थान व अजमेर विश्वविद्यालयों की ५४" के प्रश्म 
सम्बन्धित अध्यायो के अत मे दिये गये हैँ एबं 993 के प्रश्न पुस्तक के अत 
मे जोड दिये गये है। प्रत्येक अध्याय की जिपय-चस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत 
किया गया है ताकि प्रश्नो के उत्तर छाटने मे कठिदाई न हो। 
जिन स्ोतों से ताजा आकडे व नई सा्ग्री सकलित को गई है उनमे से कुछ के 
नाम इस प्रकार हैं - डझाशाहआएशें ४7ए57०2ए एा रुका», 3989, 5076 
घम्वटाए #ै50एणा ि3]859,॥), क्‍992 (०टप्टा डार०), सरएएणा एा &5, 
7२0]3शाक्षा 4986 87 (राजस्थान के जिलेवार औद्योगिक विश्लेषण के लिए) 
(ठीनो प्रकाशन 958, जयपुर से) छजरकाशएाज मेशाणियाएफा एा गीए 
छल एणी फीड 50एथशाणशा 0 िशझुब्घद्याशा छि 993 94, िवाटा 
]993 (राज्य में ग्ष्टपति शासन के कारण मार्च 993 मे सस्रद मे प्रस्तुत) 
एरगी या शीऊछ, 3993 94 तथा ख़ाजए्टाडऊ 0 फशटाछफुटटाएट गिा 
ए/ग्वाआ ]990 2000 ७70 ( दोनो योजना-विभाग के प्रकाशन) एपफए!)८ 
छाधातए7555 शणाीलहट 4990 9] (छए८ट, डा शा।ध८ा07525 
एछेष्फ़्णापादा, उजाफुपा), छाधाआटदों 00्रा6 एण प्रता३ई !992-93 
(वृच्नाव 527०0८5 7.0 ) (0200८7 992) एव छटणाएगाए 5तपाए८ट७ 
992 93 (विभिन्‍न राज्यों के तुलनात्मक आँकडो के लिए)। 

राज्य के बदलते हुए औद्योगिक परिदृश्य को सुनिश्चित व नवीनतम 


जानकारी के लिए रीकों के मासिक न्यूजलेटरों व वार्षिक रिपोर्टों का गहराई से 
उपयोग किया गया है। इन्हीं के आधर पर राज्य में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का 
औद्योगिक क्षेत्र मे योगदान जानने का प्रयास किया गया है। राण्य मे विकास केद्धो 
(छठाएजा (0शा०८९३) व औद्योगिक क्षेत्रो (700807भ 2०35) की ताजा प्रगति 
का यथपतथान उल्लेख किया गया है। 

आशा है नवोनतम तथ्यो व तकों से परिपूर्ण यह सस्करण विद्यार्थियों को 
राजस्थान की अर्थज्यवस्था के विविध आयामों व पहलुओ को समझने मे ज्यादा 
मदद देगा। 

मै उन प्राध्यपको दा अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने इस रचना को अधिक 
उपयेगा बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिये है। उसके आधार घर ही विभिन्‍न 
अध्यायो भी सामग्री को अधिक सरल अधिक सुस्पष्ट व अधिक क्रमबद्ध करने 
का प्रयास किया गया है। 

इस रचना के प्रकाशक श्री हर्षदर्धन जेन व श्री मनीष जेन भो हार्दिक 
धन्यवाद के पात्र हैं जिन्हाने अल्प समय में इसके सर्वोत्तम प्रकाशन का भरसक 
प्रयास किया है। 

सभी पाठको से निवेदन है कि वे पुस्तक को त्रुटियो व कमियो को बतलाते 
का कष्ट करे ताकि उन्हे दूर करके रचना को अधिक प्रामाणिक व अधिक लाभकारी 
बनाया जा सके। 


लक्ष्मीनाराषण नाथूरामका 

बी 7 ए, चौमू हाउस कॉलोनी 
'सी'स्कौम जयपुर। 
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| विषय-सूची जा 
। खण्ड (आओ) । 


2£-भारतीय अर्थव्यवस्था में शबस्यथार की स्थिति... ' 
(?०5ध४एण 0० ॥७|४३४गगविग  गातांगा घतट्कण्पाओ) 

>जनसख्या, , श्लेतरफल, (कृषि, उद्योग, आयारभूत सरचना 
(न्फास्ट्रक्च0, अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को सपिक्ष 
स्थिति । हा 

2, जनप्तज्या (?कुण॑आ9००) . * 

22222997 के सशोधित आकड़ों क॑ आधार पर जनसख्या का आकार वजद्धि, 
जितेवार ग्रामीण 4 शहरी जनसंख्या का वितरण, श्रम-शक्ति का व्यावसायिक 
गॉचा, मानवीय साधनों का विकास साधरता, स्वास्थ्य व 40 अर आदि सूचक 

72 प्रा प्राकृतिक साथन : भूमि, जल, पशु-धन और 

पट ी २ि९४णाए९०९5: ].8370, १४४8९८ 47९500टॉ८ अगर 
*$#९785$) स्‍्‌ 

“4६ »राज्य घोलू उत्पत्ति (580८ 00७८5४ए८ 7000८) 
कुल व प्रति व्यक्ति आव, प्रवृत्तियों व राज्य घरेलु उत्पत्ति का 
डाँचा ($7एलएः८ ० 509) अथवा क्षेयवार अशंदान। 

है? 2९ (#४7८९०॥(77८) ड़ 
भूमि का उपयोग फसलों का प्रारूप व प्रमुख फसलें, पशु-पालन 


््क पशु प्रालेन का शुष्क व अर्द-शुष्क क्षेत्रों में सैहत्त। 
2 (70050 ८९5) 


उद्योगों का कुल राज्यीय घरेलू उत्पत्ति तथा रोजगार में अंश 
औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण-आकाए, वस्तुग॒त ढाँचा (000७- 
कछात्वएए छल) व प्रार्देशक या जिलेदार फैलाव, राज्य के 
शफीषा-नछेण त+ाप्सपीएं,पसप्यो का लपुछेधा पजमुजतामेर 
पैमाने के उद्योग 
7. राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम 
(एज ८ एचशधफ्ा5९5 9 २9]95097) 
केद्गीय क्षेत्र के सार्वननिक उपक्रम, राजस्थान के सार्वेजनिक 


4-6 . 


१7-83 , 


। # 


उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रमों का ढाँचा, वित्तीय कार्यसिद्धि, कमजोर 
वित्तीय दशा के कारण-राज्य विद्युत मण्डल के घाटों के कारण, 
सार्वजनिक उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए 
सुझाव, निष्कर्ष । 


रए्ड (व) 


8. प्रूमि-सुघार ]4-456 
(७50० ए०८(०४:४७५) 
जागीरदारी व अन्य मध्यस्थ प्रूधारण प्रणालियों का उन्मूलन, 
शराजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 955 प्र-जोतों पर सौमा-नि- 
धारण (प्तीलिग), राजस्यान में धूमि-सुधारों का क्रिपान्वपन, फसल- 
बटाई प्रथा जारी, पूमि का वितरण, भूमि-सुधायें की समस्याएंव. - 
सुझाव। 
9. 4956 से कृषिगत विद्धास 57-73 
(28670 7#77७ 0र४९०७5८7६०६४ $8०६ 4956) 


29. प्रशु-पालन का विकास्स , ...__-4-485 | 


(>९₹९०एणच९त ता शणांक्त9 प्तएद्ऐश्णठततो) 





2. राजस्थान में अकाल व सूखा ५.८८ 486-200_ 
(फ#न्नत्रतात्€5 छछ४9 7070०७ए0६5 9 2२४[ ४5६४०) ब 
2. औद्योगिक नीति जे 207-225 
- (005४७8७] एणाल) ६3 |) 


औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, राजकोषीय व वित्तीय प्रेरणाएँ, विकास-केन्द्रों 
से सम्बन्धित नीति, सातदी योजना में औद्योगिक व्यूहरचना, राजस्थान 
की नई औद्यौगिक नीति, 990 तथा उसकी समीक्षा 
औधोगिक विकास में बिभिन निगमों की भूमिका ___......02022त.26-244 
कट (एड 5 एत८लर०६ (00ल्‍9०४७०च६ ७ १ए१०5५लंछा 
छस्फशलंकाफ़ाराा) 
राजस्थान औद्योगिक विकास व विनियोग निगम (रीको) राजस्थान _ 
(ए४८0), तथा राजस्थान लघु उधोग निगम 
(एजसीको) (९5700) कौ औद्योगिक विकास में भूमिका, 
औघद्ोगिक विकाप्त में पोशदान देने वाले अन्य निभम व संगठन । 
४५ ५ 44, पर्यटन-विकास (०च्ल३इफण एश्स्ड्रो०एुकथ्फ) 242-25र्श 
शज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका, विकास की सम्भावनाएँ 
व समस्याएँ। 


| झण्ड (स) | खण्ड (स) । 


लि मैं आर्थिर नियोजन 
जाए एंव्रश्रच्वांणह ॥09 र9]957%7) 


उद्देश्य, उपलब्धियाँ, धीमी प्रगति के कारण, भविष्य में तौद़ 


आर्थिक प्रगति के लिए सुझाव। 


6 >शानस्थान में आधार-संरचना का विकास 
3 5 हो व किआा णात्ध्ऐश्श्चेुफरथ्ना ॥7 ॥|95॥80) 


न सका , विद्युत व सडकें 
के आर्थिक विकास पें बायाएँ 


7 
(# (टन 7980क्‍5 ॥7 ££20500|९ |९श0्फुछ0ा शा 


8 


(9, 


5९ 88७]४५(प७४७) 
कृषिगत विकाम्त में प्रमुख बाधा एवं व उनको दूर करने के उपाय, 
औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर करने के उपाय | 


शाउय की घजट-प्रपृत्तियाँ 5993-94 का बजट +-...2_ 
(5494९ .हात2८3ज9 (एचा0त५ खाते पा 8एक्‍8९ 

#0" 993-94) 

विधिल पित आयोग, वडगिल फार्पूला द राजस्थान 7<_ 
(एहिक्ता एएथ्रा०्ट (0ण55005, छत] 70०7एएड 
6: 73]3$॥9॥) 

विभिन वित्त आयोग व गजस्थान, गाडगिल फार्मूला, केन्द्र के 
योजना हस्तान्तरणों (ँ[30--00ग5८३$) में एजस्थान ' काश श। 


, राजस्थान में निर्धनदा (0१९८७ ॥6 एशुं3डा॥0) ९. 


निर्धतता की रेखा की अवधारणा, राज्य में निर्धनता-अनुपात 
(#०५चा५-+४0०) तथा निर्धन जनसंख्या के अनुमान, राज्य में 
निर्धनठा को प्रभावित करने वाले भ्रमुख तत्व, निर्धनता-उन्मूलन 
व रोजगाएसुजन के विशेष कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम (२09), जवाहर-रोजगार-मोजना (४५४) 


2 _रगस्थार में चेरोजगारी 


नी 


(एत्रष्णएाण/णल्फा 45 १७]34४च्ना) 


राजस्थान में बेग्रेजगारी थ अल्परोजगार की समस्या का स्वरूप, 


आकार दे भावी अनुमान। नब्बे के दशक में रोजगार-सृजन के 
लिए सुझाद (व्यास-समिति की अन्निम रिपोर्ट, दिसम्बर 399] के 
आधार पर) | 


253 2४ . 


292 ३325 


अयशामन्ग_-म 
326 8४५ 


345 364 


362 365 


386-403 


404-443 


जा 


््र राजस्शान में विशेष क्षेत्रीय विकास-कार्यक्रप 4] 44₹4' 
ए5ए९्छंओ #०९॥ एल्‍स्‍सस्‍क्ुफल्का ?702स87 
6 ४]8५(097) कप 
सूखा सभाव्य थेत्र विकास कार्यक्रम (0747), मस्विकाप्त 
कार्यक्रम (007), जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (५07), 
अशवली विकास कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रम (कन्दरा सुधार तथा 
मेवात विकास)। 
28 राजस्थान की आठवदी पच्चवर्षीय योजना, 992.97 शो. 425 433 
(छघाह्वाता एर्ट ४८8४ एोशा ए॑ ६9]8507॥ 7992 97) 
2) पर्यावरणीय प्रदूषण व सुस्थिर विकास की सम्स्याएँ 434 452 
(छाराए०म्रश्रतह्ााओं एएप्रप्का इधतें प्री ?7०फ्रीएफा5 


0६ $ 45 99ा9णिट 0९४श0क77%70 
अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा राज्य स्तरीय परिप्रेक्ष्य । 


परिरिष्ट- 

दिशेषतवा शजस्थान की अर्थव्यदस्था पर 200 परतुनिछठ व लघु प्रस्नोत्तर। 453 497 
(200 079]|श९णांएड जाप शा0णा (्रध९छा।0ण5$ई शो0 
#ाा5४९४३,३०९९००७॥५ था 99|3शशशा £९207079) 


राजस्थान विश्ययिद्यालय, जयपुर, प्रश्न-पंत्र 993 
महर्षि दयानद सरस्यती विश्वविधालय, अजमेर, प्रश्न पत्र, 993 


[7] 


खण्ड (अ) 
] 


भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति 


(?0ञ्ञाणा 0० रिक्षगिज्ञाज्षा गा परातंशा ९०ग्रणा9) 








राजस्थान 'एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में एक पिछडा हुआ प्रदेश'(8 
9०९०९एशपए ॥६९/0॥ गा 3 72एरज़था0 ९८ण0॥9) माना गया है। सर्वप्रथम 
स्वय भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित व पिछडी हुई अर्थव्यवस्था मानी 
गयी है और द्वितीय राजस्थान की अर्थव्यवस्था तो इसमे भी एक पिछड़े हुए प्रदेश 
की भाति ही है। इस अध्याय मे जनसख्या क्षेत्रफल कृषि उद्योग व आधारभूत 
सरचना (इन्फ्रास्टक्चर) की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति का विवेचन 
किया जायेगा ओर साथ में अन्य राज्यो की स्थिति से भा इसकी तुलना प्रस्तुत 
की जायेगी। 
() जनसख्या की टृरष्टि से राजस्थान की स्थिति 

५99 को जनगणना के परिणामों के अनुसार राजस्थान की जनसख्या 
लगभग 440 करोड़ व्यक्षित रहो है जबकि भारत की कुल जनसख्या लगभग 
84 63 करोड आकी गयी है। अत 99] में राजस्थान की जनसख्या भारत 
की कुल जनसख्या का लगभग 5 2% रही है; 98] की जनगणना के अनुसार 
यह अनुपात लगभग 5% रहा था। इस प्रकार 99[ मे राजस्थान का भारत की 
कुल जनसख्या मे अश भाषूली बढा है। 97] 8 की अवधि में भारत की 
जनसख्या मे 24 7% की वृद्धि हुई थी जबकि राजस्थान की जनसख्या मे 33% 
की वृद्धि हुई थी | 98] 9] की अवधि मे जहा भारत की जनसख्या मे 23 6% 
की घृद्धि हुई वही राजस्थान की जनसख्या मे लगभग 28 4% की वृद्धि हुई । 
इस प्रकार, यद्यपि 98] 9] की अवधि मे राजस्थान की जनसख्या में 97] 8]की 
अवधि कौ तुलना मे वृद्धि दर मे लगभग 45 प्रतिशत बिन्दु कौ गिरावट आई है 
फिर भी यह भारत में हुई जनसख्या को वृद्धि दर से अधिक ही रही है । अत 


२ 


।.. सशोपित ६८णाणाएं 5१९५ 992 93 9 $ ॥4 


2 गजत्थान की अर्थ व्यवस्था 


राजस्थान में जनसख्या समस्त भारत की तुलना में अधिक तेज रफ़्तार से बढ रही 
है जो एक चिन्ता का विषय है । 

भारत में 25 राज्य और 7 सघीय प्रदेश हैं । 25 राज्यों मे ॥99] प्रे 
जनसख्या के घटते हुए क्रम में राजस्थान का नवा स्थान रहा | सर्वाधिक जनसंख्या 
उत्तर प्रदेश कौ रही जो लगभग 43 9] करोड़ थी । यह भारत की कुल जनसख्या 
का 64% थी । सबसे कम जनसख्या वाला राज्य सिक्किम रहा जिसकी 
जनसख्या मात्र 406 लाख ही थी जो भारत की जनमख्या का 005% थी । 

जनसख्या कौ दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पडौर्स' राज्यों की तुलना मे 
निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है 

]99] की जनगणना के अनुसार 


समस्त भारत की भारत में स्थान 
जनप्नख्या का (5) 


राजस्थान _ _ | 


उत्तरप्रदेश 





हालिका से स्पष्ट होता है कि पड़ोसी शन्‍्यो भे जनसख्या की दृष्टि से 
राजस्थान का स्थान उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बाद आता है । 
लिग अनुपात (5९६ [१७0४0) 
कि एक जार पी के मी सिजियों को सख्या लिए- अनुपात कहलाती, के पीछे की सख्या लिग कहलाती 
है। 99] में राजस्थान में लिग अनुपात भारत व कुछ अन्य राज्यो की तुलना में 
इस प्रकार रहा 
लिग अनुपात (सशोधित) 


भारत 927 
राजस्थान 9]0 
कल 036 
गुजरा 934 
मध्यप्रदेश 93 
उत्तरप्रदेश 879 


इस प्रकार राजस्थान मे लिग अनुभात शुजरात व मध्य प्रदेश से तो कम 
रहा, लेकिन उत्तरप्रदेश से आधिक पाया गया | केरल में यह सर्वाधिक पाया गया 


श्र 


प्रारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थात की स्थिति हट। 


हैं । बहा स्त्रियो की सख्या पुरुषों से अधिक है । 99] मे यह 036 रही जो 
98] के 032 से भी अधिक थी । इसके विपरीत भारत व शजस्थान गे 
लिग-अनुपात में कुछ कमी हुई है । 98] में राजस्थान मे लिग अनुपात 99 
रहा था । अत ॥99] में इसमे 9 बिन्दुओं की कमी आयी है । 


जनसख्या का घनत्व झ् 


अति वर्ग किलोमीटर में जनसख्या का निवास जनसख्या का पल्त्र कहलाता वर्ग टर में ;४ का निवास जनसख्या का पात्र कहलाता 
है | 99] भे घनत्व की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैं 

भारत 274 

राजस्थान ]29 

पश्चिम बगाल 767 

उत्तर प्रदेश 473 

मध्यप्रदेश 49 


तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे जनसख्या का घनत्व भारत 
की तुलना मे आधे से भी कुछ कम है। 98] में राजस्थान का घनत्व 00 था। 
अत 99] मे घनत्व मे पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है। 
साक्षरता - अनुपात ([॥श2९४-१३॥०) 

जो व्यक्ति एक साधाग्ण पत्र पढ़ व लिख सकते हैं ये साक्षर माने जाते 
है। राजस्थान का अनुपात भाग्त व अन्य राज्यो की तुलना में काफी नीचा रहा हे। 
अब साक्षरता का अनुमान लगाते समय साक्षर व्यक्तियो की सख्या मे सात व 
अधिक आयु के व्यक्तियों कौ सख्या का भाग दिया जाता है। 98] के आकड़े 
भी इस नई परिभाषा के अनुसार सशोधित किये गये हैं। राजस्थान में महिलां वर्ग 
में साक्षरता अनुयात बहुत नीचा पाया जाता है। 

99] मे साक्षरता अनुपात की स्थिति निम्न तालिका मे दी गयी हे- 


ह मिड ह (प्रतिशत में) 
| _ | व्यक्तियोंमें | पुरुषोभे 
न 
522 | 6! [_ 393 
89 8 93 6 


बिहार 385 


नअल-+-+ते+ +्ु_ 




















]..._ ४८णाणा० 5०४०५ 992 93 9 $ 5 आगे साक्षस्ता-अनुपात के आकड़े भी इसो से लिए 
गये हैं। 


हर शजस्थान की अर्थ व्यवध्या 


99] के लिए 5 राब्यो मे साक्षसता-अनुपातों बी तुलना करने पर 
राजस्थान की स्थिति काफ़ी नीचे आती है। बिहार कौ स्थिति भी इस दृष्टि से 
काफी पिछडी हुईं है लेकिन महिला-साक्षरता का अनुपात राजस्थान में बिहार से 
भी थोडा नौचा है। 99] मे बिहार में महिला-वर्ग में साक्षरता-अनुपात 22 9% 

रहा, जन्नकि राजस्थान मे यह केवल 204% ही रहा ॥ अत राजस्थान को महिला 
: चर्म में साक्षरता बढ़ाते को दृष्टि से विशेष प्रषास कप्ना होगा। 
(2) क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति! - 

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भएत में द्वितीय स्थान आता है। 3 
मार्च 982 को भारतीय सर्वे विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान का 
क्षेत्रफल 342 2 हजार वर्ग किलोमीटर था जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 043% 
था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है जो भारत के कुल 
क्षेत्रफल का लगधग 3 50% है। 

राजश्थान के अन्य पडौसी राम्यो की स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से इस 
प्रकार है 

भारत के क्षेत्रफल का अश 


(%) भारत में स्थान 
गुजशतत 59५7 है। 
हरियाणा 35 76 
उत्तरप्रदेश 897 4 


इस प्रकार शजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 704% 
(लगभग ]/]0 है जबकि गुजरात का 6% तथा उत्तर प्रदेश का लगभग 9% है। 
क्षेत्रफल की दृष्टि से ऊँचा अनुपात होने के कारण ही राजस्थान राज्यो की ओर 
किये जाने दाले केन्द्रीय वित्तीय हस्तातरणो मे क्षेत्रफल को एक आधार के रूप 
मैं शामिल किये जाने पर सदैव बल देता रहा है हालांकि केन्द्र ने अभी तक इसे 
स्वीकार भहीं किया है। शज्य के क्षेत्रफत कौ दूसरी विशेषता यह है कि] भर 
जिले मे कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशन से अधिक अश पाया जाता है जबकि इन 
जिलों में 40 प्रतिशत जनसख्या ही निवास करती है। ये जिले अशावली पर्वतमाला 
के पश्चिम में थार मरुस्थल मे पाये जाते हैं 

यही कारण है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तथा इसके निवासियों को निरतर 
सूखे व अभाव की विभीषिकाओ से जूझता पड़ता है। 


॥। 3786 एटा5 605 ४३॥350७7० 997 (020 [85७ 7८७ 993॥ 9 86 
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(3) कृषि की दृष्टि से भारत मे राजस्थान को स्थिति - 

0) 985 86 मे कार्यशील जोतो (0ए2थ्आाणा॥ ॥00॥85) का औसत 
आकार 985 86 कौ कृषिगत सगणना के अनुप्तार राजस्थान में कार्यशील जोत 
का औसत आकार 4 34 हेक्टेयर पाया गया जबकि समस्त भारत के लिए यह 
68 हैक्टेयर रहा । 

नागालैड मे यह सर्वाधिक 7 46 हैक्टेयर पाया गया । इस प्रकार कार्यशील 
जोतो के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान भारत मे द्वितीय रहा । 

कुछ अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार रही 


(हैक्ट्रेयर में) 
गुजरात 3 5 
मध्यप्रदेश 29] 
उत्तरप्रदेश 092 
बिहार 087 


इस प्रकार कार्यशील जोतो के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान की 
स्थिति उत्तम है। तालिका से पता चलता है कि उत्तरप्रदेश व बिहार मे यह एक 
हैक्टेयर से भी कम हो गयी है। 


(9) कुल कृपित क्षेत्रफल 985 86 मे एजस्थान मे भारत के कुल 
कषित क्षेत्रफल का 0 2 प्रतिशत पाया गया। मध्यप्रदेश मे यह 3 0 प्रतिशत 
तथा उत्तर प्रदेश मे 4 | प्रतिशत रहा । बिहार भे यह केवल 59 प्रतिशत ही 
पाया गया। इस प्रकार भारत के कुल कृपित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का 
अश सतोषजनक माना जा सकता हैं। इस सूचक के अनुसार भारत में राजस्थान 
का स्थान चतुर्थ रहा । 


(0) सिचाई ब उर्वरको के उपभोग की दृष्टि से स्थान राजस्थान 
मे 990 9] मे सकल “मंचित क्षेत्रफल सकल कृपित क्षेत्रफल का 24 0 प्रतिशत 
रहा जबकि समस्त भारत के लिए यह अश लगभग 32 प्रतिशत रहा है। इस 
प्रकार सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अश भारत को तुलना मे काफी 
नौचा पाया जाता है। 

989 90 मे राजस्थान मे प्रति हँक्टेयर सकल कृषित क्षेत्रफल के अनुसार 
रासायनिक उर्दको का उपभोग ]77 किलोग्राम रहा जबकि समस्त भारत के लिए 
यह औसत 654 किलोप्राम था। मध्य प्रदेश मे यह 303 किलोग्राम गुजरंत में 


] 809$77 2 0508. ]989 रिक्रुक्राशा 055 एफ 99067 
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623 किलोग्राम तथा उत्तर प्रदेश मे 83 किलोग्राम पाया गया। पजाब मे भ्रति 
सकल कषित क्षेत्रफल पर उर्वरको का उपभोग ]58 6 किलोग्राम पाया गया। इस 
प्रकार उर्वरको के उपभोग की दृष्टि से राजस्थात काफो 0457८ है। मोटे 
तौर पर यह कहा जा सबता है कि आज भी राजस्थान मे प्रति उर्दरको 
का उपभोग समस्त भारत की तुलना मे लगभग ]/4 ही पाया जाता है। 


(५) प्रमुख फसलो क्के उत्पादन भे राजस्थान की समस्त भारत में 
स्थिति - पिछले वर्षों मे राजस्थान देश मे तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से एक 
महत्वपूर्ण राज्य के रूप मे उभरा है। देश के तिलहन उत्पादन का 2% भाग 
राजस्थान मे होने लगा है। सरसो के उत्पादन मे यह अग्रणी राज्य हो गया है। 
यहाँ देश की कुल सरसो के उत्पादन का 35% अश होने लगा है। 

राज्य के खाद्यान्नों के उत्पादन मे प्रतिवर्ष भारी उतार चढाव आते रहते 
है। 990 9] मे राजस्थान में खाद्याननो का उत्पादन 09 3 लाख टन रहा जबकि 
इसी वर्ष समस्त भारत मे यह ]7 64 करोड टन रहा। इस प्रकार 7990 9] में 
राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन समस्त भारत की तुलना मे लगभग 6 2% रहा। 
]99] 92 में राजस्थान मे खाद्यान्नों का उत्पादन 79 5 लाख टन आका गया है 
जो समस्त भारत के अनुमानित उत्पादन 6 70 करोड़ टन का 48% ही रहा 
है।' 987 88 से 989 90 का खाद्याननों का औसत उत्पादन लेने पर राजस्थान 
का अश 50% रहा था। गेहूँ में राजस्थान के लिए यह अश 6 9% जे चावल 
मे 02% रहा था। राजस्थान कपास का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य माना 
गया है। लेकिन तिलढ्नन के उत्पादन में राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से 
सराहनीय हो गई है। !99] 92 मे तिलहन का उत्पादन 28 लाख रन रहा तथा 
भविष्य मे सोयाबीन के उत्पादन के बढ़ने की काफी सम्भावना है। 


[4] उद्योगो की दृष्टि से राजस्थान को भाषत्त भे स्थिति 


(0) राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति च श्रपशक्ति के बारे मे उद्योगों का 
अश उद्योगों मे खनन विनिर्माण (॥॥प्रॉ8४० 77९) (पजीकृत ब अपनीकत) 
तथा विद्युत गैस थ जल पूर्ति लेने पर 988 89 में राजस्थान मे उद्योगो का 
योगदान राज्य की शुद्द घरेलू उत्पत्ति में (980 8] के मूल्यों पर) 3 8% रहा 


जबकि सभस्त भारत के लिए यह अश 2 8% रहा।* 


केवल बिनिर्माण (08009९(७४0८) को लेने पर राजस्थान मे )988 ४8५ 
में इसका अश 0 66% तथा भारत मे ]95% रहा। इस प्रकार (पजोक्तत व 
अपजीकृत) विनिर्माण भे राजस्थान को अपना अश % से ऊँचा करने का प्रयास 


क_-_ 
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करना होगा। 98] मे श्रम-शक्तति में उद्योगों का अश भारत मे 39% तथा 
राजस्थान मे 04% पाया गया था। यहा उद्योगों में निर्माण (एणाषाएटाणा) 
कार्य भी शामिल किया गया हैं। 

(॥) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (8#॥राए8 $प्वा२९५ ० पहाएादवा९७) 
को आधार पर राजस्थान की फैक्ट्री-क्षेत्र को स्थिति-वर्ष 4988 89 के लिए 
रिपोर्टिंग फैक्ट्री-क्षेत्र की सूचना के आधार पर राजस्थान की स्थिति इस्त प्रकार 
रहो। 


988 89 में अश (प्रतिशत में) 


स्थिर पूँजी | रोज़गार में | विनिर्माण 
में (7580 द्वारा शुद्ध 


(०प्ञाश) 











डाजस्थान 


इस प्रकार फैक्ट्री क्षेत्र के विभिन्न सूचकों मे राजस्थान का अश समस्त 
भारत में स्थिर पूजी मे 44% रहा, लेकिन फैक्ट्ियो की सख्या, उनमे सुलान 
रोजगार प्राप्त व्यक्ति व विनिर्माण द्वारा जोड़े गये मूल्य (५०४९ 20080) मे 
लगभग 3% हो रहा, जो राज्य कौ पिछडी औद्योगिक दशा का सूचक है। 

988-89 मे फैक्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ राज्यों की स्थिति निम्न 
तालिका मे दर्शायी गयी है 


रिण्येटिंग 
मफैक्ट्रियों + (करोड़ रू. ((शाएञ0१९९६) शुद्ध जोड़े 
की संख्या में) की सख्या | गया (४५४) 


में ष़ों पें > रू में 


[गुजात. 7097 ४2967 56७] 
9४७] 
ला 89099 


लव तत्््त|[ 
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2... उल्लत्तिका पूल्य इच्चुरों का पूल्य (कच्चे घालु इंघर अर्पद) 
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तालिका से पता चलता है कि राजस्थान मे फैक्ट्री-क्षेत्र का विकास काफी 
पिछडा हुआ है । 988 89 में गुजरात में फैक्ट्री क्षेत्र से स्थिर पूजी राजस्थान 
की तुलना में दुगुनी से अधिक व विनिर्माण द्वारा जोड़े गये भूल्य में चौगुनी 
राशि पायी गयी, जबक्ति भारत की जनसख्या में दोनों का अश लगभग 
5% है, हालांक्सि क्षेरफल में राजस्थान का अश 04% व गुजरात का 
6% पाया जाता है! आर्थिक साधन जैसे खनिज पदार्थ आदि दोनो भे लगभग 
एकसे पाये जाते है। गुजरात औद्योगिक दृष्टि से उन्नत माना जाता है जबकि 
राजस्थान अभी काफी पीछे है। उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि 
उत्तर प्रदेश मे फँक्ट्रियो भे कर्मचारियों कौ सख्या राजस्थान की तुलना मे तिगुनी 
से भी कुछ अधिक है । 

हम आगे के अध्ययनों में देखेगे कि राजस्थान मे शक्ति के बिकास की 
सप्भावनाए काफी माता में विद्यमात है जिनका समुचित विदोहन करके चह भी 
एक अग्रणी औद्योगिक राज्य बन सकता है। 

986 87 में प्रथम बार राजस्थान का स्थान फंँक्टी क्षेत्र मे विनिर्माण 
द्वारा जोड़े गये शुद्ध मूल्य (४४४) मे घटते हुए क्रम मे दसचा आया था। 
लेकिन वह स्थिति आगे 987 88 तथा 988 89 मे जारी नहीं रह सकी। इससे 
पूर्व भी इसको यह स्थान कभी प्राप्त नहीं हुआ था। 

हमे यह स्मरण रखना होगा फि राजस्थान की स्थिति खादी हाथकरघा 
दस्तकारी व ग्रामीण उद्योगो मे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य रत्म व 
आभूषणो गलोचो दस्तकारी के सामान आदि के निर्यात स काफी विदेशी मुद्रा 
अर्जित कर सकता है। अत इस क्षेत्र पर अध्कि ध्यान देने की आवश्यकता है। 

(5) आधारभूत ढाँचे या सरचना ( ॥23500९४३९) क्ती दृष्टि से 
राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था पें स्थिति - 

आधारभूत सरचना के अन्तर्गत विद्युत सिचाई सडको रेलो डाकघर, शिक्षा, 
स्वास्थ्य एवं बेकिंग की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सिचाई पर पहले 
प्रकाश डाला जा चुका हैं। 987 88 के लिए आधारभूत सरचना के विकास 
के सूचकाक निम्न तालिका में द्शाय गये हैं ' 


राजस्थान के आर्थिक दिकस पर श्वेत पत्र राजस्थान सरकार आयोजना विश्णम भार्च 99॥ भृष्ठ 
39 
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कु 


आधारभूत संरचना | गैर-विशिष्ट श्रेणी के 
का सूचकांक | राज्यों में स्थान 


सा जनाण 78 _ ही किक 3 _ 
पलक 30 लि 
4$ । 


मध्यप्रदेश 72 | 


जरज्ण- अैनन-..०--++ जलवा जा “जज. न. ब+-+ “मना. वििलन- न ७.५ >-+..-.-७-..६०६_६००. 


उत्तरप्रदेश ]07 
पा का हि बज कक 

2।4___ | 

00 


]4 गेर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यो (गुजरात हरियाण' कर्नाटक, महाराष्ट्र 
पजाब पश्चिम बगाल आप्र प्रदेश बिद्वार केरल, मध्यप्रदेश, उडौसा, राजस्थान 
तमिलनाडु ब उत्तरप्रदेश) मे आधारभूत सरचना के सूचकाऊ कौ दृष्टि से राजस्थान 
का ]3 वा स्थान हैं। इससे इस दिशा में इसके अत्यधिक पिछडे होने का परिचय 
मिलता है। 

तालिका से घत' लगता है कि आपारभूत सरचना के घिकास का सूचकाक 
राजस्थान के लिए 78 रहा, जो समस्त भारत के 00 से कम था। यह हरियाणा 
के 48 अक से भी काफी नौचा था ॥ 


अब हम आधारभूत सरचना के विभिन्‍न उप-द्षेत्रो की स्थिति का उल्लेख 
करेगे। 


(0) विद्युत- 99.92 मे राजस्‍्धान मे शक्ति कौ प्रस्थापित क्षमता 2776 
मेगावाट थी जिसमे लगभग आधी राज्य के बाहरी साधनों से प्राप्त होती है और 
शेष आधो राज्य के स्वय के साधनो से प्राप्त होती है। विद्युत की सप्लाई मे भारी 
उतार-चढाव आने से उत्पादन को क्षति पहुचती है। राज्य मे विद्युत के विकास 
की भारों सम्भावनाएं विद्यमान है। 





। . सूचकाक बनाने के लिए विभिल मदों को भार दिये गये हैं जो इस प्रकार होते हैं - विधुत (20%) 
सिचाई (20%"), सडकें (5%), रेलवे (20%) डाकंघर (54%) शिक्षा (0%) स्वास्थ्य (4%) 
एवं बींकत (6%) 


॥0 गएजस्थात की अर्थ व्यवस्था 


989.90 पें प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग इस प्रकार रहा | - 
६ किल्दोव्तट पटों (८एछ्लन) में ) (7 राज्यों की तुलना ) 


स्थान 
न 83 
'बिद्वार 8५ 
7 अतड आह 


















| 





पजाब 


उत्तर प्रदेश 
अखिल भपपत 


तालिका से पता लगता है कि राजस्थान मे प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 
]989 90 में 83 किलोव'र घंटे रहा जो पजाब को तुलना भे बहुत चोचा था। 
प्रतिव्यक्त विद्युत उपभोग की दृष्टि से 7 राज्यो में राजस्थात का स्थान 8 जा 
रहा। पजाब का स्थान सर्वोच्च चाया गया । लेकिन राजस्थाप की स्थिति उत्तपप्रदेश 
को तुलना मे बेहतर रहो जिसका स्थान १4वा रहा * 
कुल ग्रण्मों मे विद्युतीकृत गादों का अनुपात 

मार्च 990 में रजस््थान में कुल भ्रार्मों मे विद्युतीकृत गाँवों का अनुपात 
75% पाया गया, जबकि >खिल भारत केलिए यह 8] 3% रहा। अन्य राज्यों 
को स्थिति इस शकार रही-गुजरात (00%) हरियाणा (00%) मध्य प्रदेश 
(84%) उच्र प्रदेश (7]4%) तथा पजाब (00%)। इस प्रकार जहा कई राज्यों 
में शत प्रतिशत गावों में बिजली उपर्रब्ध कग दी गईं है बहा राजस्थान इस दिशा 
में भी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में राजस्थान को पाचवों स्थान प्राप्त है। 

00) सड़कें - सडकों की स्थिति के सम्बन्ध में तुलनात्मक दुष्ट से प्राय 
नवीनतम आकड़ो का अधाव पाया जाता है। 99] 92 मे राजस्थान में प्रति 00 
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पः सडको को लम्बाई १7 5) किलोमीटर हो गई । 2987-88 
में राजस्थात में यह 5 64 किलोमीटर रहो जबकि अखिल भारतीय औसत 
984 85 के लिए 53 92 किलोमीटर रहा था। इस प्रकार राज्य थे सड़को की 
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औसत लम्बाई भारत को तुलना में काफी नीची पायी जाती है । यह गुजरात, 
हरियाण मध्यप्रदेश से भी कम है। 
987-88 में मौसमी सड़कों द्वारा जुड़े ग्रामो का अनुपात इस प्रकार रहा- 


(५%) स्थान 
राजस्थान 2] ]3 
हरियाण 99 
मध्य प्रदेश 23 
उत्तरप्रदेश 43 
समस्त भारत 4] 


इस प्रकार मौसमी सडको द्वारा जुडे ग्रामो का अनुपात राजस्थान मे लगभग 
/ रहा, जबकि हरियाणा मे लगभग सभी ग्रामो को यह सुविधा उपलब्ध करा 
दी गई है। 

(॥) रेलमार्ग - मार्च 987 मे प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेलमार्ग 
की लम्बाई इस प्रकार रही  : 





गुजाव _ ४. | 
उत्तय्रदेश 


पंजाब 


इस प्रकार रेलमार्ग को लम्बाई को दृष्टि से भो राजध्थान पिछडा हुआ है। 
इस क्षेत्र में पजाब का प्रथम स्थान आता है। 

(९) शिक्षा - हम प्रारम्भ मे बतला चुके हैं कि राज्य मे सारक्षरता का 
अनुपात काफी नीचा है। 99] मे यह सभी व्यक्तियों के लिए 38 6% रहा, जबकि 
पुरुषो के लिए 55% व महिलाओं के लिए 20 4% रहा है। राजस्थान की स्थित्ति 
महिला-साक्षतता की दृष्टि से ज्यादा पिछड़ी हुई है, इस्तमे भी ग्रामीण महिलाओं 
में स्ाक्षता का अनुपात और भी नीचा पाया जाता है। इससे परिवार-नियोजन में 
भी बाधा पहुँचती है। राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों 


। 
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में साक्षरता का अनुपात काफी नीच पाया जाता है। 

योजनाकाल मे स्कूलो मे भर्ती होने वालो का अनुपात बढा है लेकिन इस 
दिशा में अभी भी विशेष प्रगति की आवश्यकता है। स्कूल छोडने वाले बच्चों को 
सख्या भी काफी अधिक पायी जाती है विशेषतया 6 |] वर्ष के आयु समूह मे। 

सातवीं योजना के अद मे भर्ता होने वालो का अनुपात 6 ] वर्ष के आयु 
समूह मे (सभी श्रेणियों के लिए) 88% हो गया था जबकि अनुसूचित जाति व 
अनुसूचित जनजातियो मे यह लगभग 75% ही रहा ॥ 4 वर्ष के आयु समूह 
में भर्ती होते वालो का अनुपात इस वर्ग को कुल जनसख्या मे 5% रहा जबकि 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए यह लगभग 40% रहा । 995 
तक 4 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य व 
च्यापक बनाने का लक्ष्य रखा गया है । अत प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र मे भी अभी 
काफ़ी प्रगति करते को आवश्यकता है। 

(श) चिकिस्सा व स्वास्थ्य - राज्य मे चिकित्सा की सुविधाओ का भी 
अभाव पाया जाता है। देहातो मे इनका अभाव विशेष रूप से देखने को मिलता 


है। 


प्रत्ति 4000 यर्ग 
कियी पर संस्थान पर. | जनसख्यां यर रोगी 
अस्पतालों की । लाभान्वित ज्ैया/विस्तर 
सख्या शक जनसख्या (हजार | (8९95) (वर्ष 
9 पे) (व 





पिछली तालिका में चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र मे राजस्थान की स्थिति 
की तुलना समस्त भारत ब अन्य पडौसी राज्यों से की गई है “ 


तालिका के प्रमुख निष्कर्ष 


जनवरी ]987 में राजस्थान में प्रति एकहजार वर्ग किलोमौटर पर अस्पतालों 
की मख्या केवल 4 (बारहवा स्थान) रहो ऊबकि गुजरात मे यह 25 व भमस्त 


राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च ]99] पृ 39 


भारतोयव अर्थव्यवस्था मे शजस्थान की स्थिति 3 


भारत में ]0 पायी गयी । वर्ष 986 मे प्रति चिकित्पा सस्थान पर लाभान्वित 
होने वाले व्यक्तिया कौ सख्या राजस्थान मे 24 हजार (आठवा स्थान) थी जबकि 
गुजराज भे यह 5 हजार तथा समस्त भारत मे !9 हजार थी। अत प्रति चिकित्सा 
सस्थान पर जनसख्या का भार राजस्थान में गुजरात से ऊँचा था। लेकिन मध्यप्रदेश 
व उत्तर प्रदेश कौ स्थिति त्तो ओर था पिछडी हुई थी जहा प्रति चिकित्सा सस्थान 
जनभार अधिक पाया गया है प्रति लाख जनसखझ्या पर रोगी शैया (0005) की 
संख्या राजस्थान में वर्ष ।986 मे 76 रही (नवा स्थान) जबकि गुजरात मे यह 
]30 पायों गई । अत राजस्थान की स्थिति गुजरात व भारत को तुलना म तो 
पिछडी हुई थी लेकिन यह मध्यप्रदेश व उत्तरप्ररेश से बेहतर थी जहा रोगी शेयाओ 
की सख्या राजस्थान से थो नोची पायो गयी अत राज्य को चिकित्सा व स्वास्थ्य 
के क्षेत्र मे भी कमी को दूर करना है 

(५) बेकिंग सुविधाएं सितम्बर 99] में प्रति लाख जनसख्या पर 
बेको की सख्या निम्न तालिका मे दो गयी है 

बैंको की सख्या (प्रति लाख जनसख्या पर) 


राजस्थान 
हिमाचल प्रदेश 





मध्यप्रदेश 
उत्तरप्रदेश 
अखिल भारत 














बैको की सख्या कौ दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का स्थान प्रथम व पजाब 
का द्वितीय रहा है। इस सम्बन्ध में राजस्थान व मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग 
समान पायी गयी है (प्रति एक लाख जनसख्या पर लगभग 6 7 बैक) । बैंकिंग 
सुविधाओ के विकास कौ दृष्टि से राजस्थान को स्थिति समस्त भारत की तुलना 
में ज्यादा पिछडी हुई नहीं है । फिर भी पजाब व हिमाचल प्रदेश की तुलना मे 
यह काफौ पिछडो हुई मानों जा सकती है। 
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ट। राजस्थान की अर्थ व्यवस्था 


कृषि, उद्योग व आधारभूत सरचना में राजस्थान की पिछड़ी स्थिति के 
प्रमख कारण- 

हमने इस अध्याय मे जनसख्या, क्षेत्रफल कृषि उद्योग व आधारभूत सरचना 
की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति का अध्ययन भारतीय परिप्रेक्ष्य व अन्य राज्यों के 
सन्दर्भ मे प्रस्तुत किया है। तुलवात्मक दृष्टि से राजस्थान काफ़ी पिछडा है। इस 
सम्बन्ध मे प्रमुख कारण इस प्रकार रहे हैं 


(3) नियोजन के प्रारम्भ मे विभिन क्षेत्रों मे राजस्थान की स्थिति अत्यन्त 

दयनीय घ पिछडी हुई थी 

आज भी भारतोय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान के पिछड़े रहने का प्रमुख कारण 
यह है कि नियोजन के आरम्भ मे राज्य की आर्थिक स्थिति नितान्‍्त शोचनीय था। 
950 5 मे शक्ति को प्रस्थापित क्षमता मात्र 3 मेगावाट ही थी सिंचित क्षेत्रफल 
कुल कृषित क्षेत्रफल का !2% हो ध्था गरज्य मे केवल 42 स्थानों को बिजलो 
मिली हुई थी तथा केवल ॥7 399 किलोमीटर मे सडके थीं। सडक जल व 
बिजली के अभाव मे बडे उद्योगों का विकाप्त सम्भव नहीं था। शिक्षा व चिकित्सा 
के क्षेत्र भे भी उस समय अभाव की दशाएं विद्यमान थीं जैसे ।950 5] मे 6 ! 
वर्ष की उप्र के बच्चो मे स्कूल जाने वालो का अनुपात 6 6% तथा ]] ]4 
वर्ष की आयु चालो मे 5 4% हो था। उस समय अस्पतालों में रोगियों के बिस्तरो 
की सख्या कुल 5720 हो थी। 

इस प्रकार प्रारम्भ मे विभिल क्षेत्रों मे विकाप्त के स्तर बहुत नौचे रहने से 
विकास के चार दशको के बाद भी अभाव पूरी तरह दूर नहीं हो पाये है हालाकि 
विकास के कारण महत्वपूर्ण उपलब्धिया प्राप्त को गई है जो अन्यथा सम्भवत 
लभ हो मानी जातीं। 


(2) राज्य की विषम भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितिया 


जैसा कि पहले बठलाया जा चुका है राजस्थान के 60 प्रतिशत से अधिक 
भूभाग मे रेगिस्तान है जहा बहुधा अकाल पड़ते रहते हैं। राज्य में जल साधन 
समस्त भारत की तुलना मे % मात्र है। राजस्थान मे पिछड़े क्षेत्रों मे घुनियादो 
सुविधाओं को उपलब्ध कराने में प्रति व्यक्ति लागत ऊँचो आती है। अत विकास 
के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय साधनो कौ आवश्यकता होती है जिनके अभाव 
में विकास पर्याप्त मात्रा मे नहीं हो पाया है। मानमून कौ अनिश्चितता का प्रभाव 
राजस्थान मे और भी अधिक प्रतिकूल है जिससे यहाँ कथिगत उत्पादन केउतार चढाव 
अधिक तीब्र होते हैं | उदाहरण के लिए 987 88 मे राज्य में खाद्यान्नो का 
उत्पादन 47 8 लाख टन हुआ जो अगले चर्ष 988 89 मे बढकर 06 6 लाख 
टन पर पहुचा गया | ]989 90 में यह पुन घट कर 853 लाख टन पर आ 
गया तथा 990 9] मे 09 3 लाख टन तक बढ़ गया । 99] 92 भे राज्य मे 
खाद्याननों के उत्पादन का सशोधित अनुमाव 79 5 लाख टन लगाया गया है। 


भारतीय अर्थव्यवस्था में ग़जस्थान की [स्थिति 5 


(3) राज्य मे जनेसख्या को ऊँची वृद्धि दर के कारण प्रति व्यविति उपलब्धि 
चर चिपरीत प्रभाव पडा है 

]97 8॥ की अवधि मे राज्य मे जनसख्या की वृद्धि 33% रही जबकि 
98] 9] के बांच यट पहले से कम फिर भी 284 % रही दोनो हो अवधियो 
मे यह राष्टीय ओसत से अधिक थी । 

(4) भूजल बहुत से स्थाना पर लवणीय (9795५8॥) है और सूखे के 
कारण जलस्तर (५३४८१ 700) निरतर गिरता जा रहा है जिससे कपिगत विकास 
में बाधा पहुँचती हे। 

(5) 99] में राज्य की कुल जनमख्या मे अनुसूचित जाति केलोग ]7 3% 
तथा अनुमूचित जनजाति के ।2 4% पाये गये । इस प्रकार इनका ब अन्य पिछड़ी 
जाति के लोगो का राज्य को जनसझ्या मे 30% से अधिक अनुपात होने से राज्य 
सामाजिक विकास की दृष्टि से काफी पिछडा हुआ है। 

(6) विकास के लिए वित्तीय साधनो का अभाव 

शज्य की वित्तीय स्थिति काफी डावाडोल रही है जिससे आर्थिक प्रगति के 
मार्ग मे बाधाए ह। योजनाकाल मे चार दशको में सार्वजनिकक्षेत्र में लगभग 8 200 
करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है जिससे विकास का आधारभूत ढावा सुदृढ़ 
हुआ है। लेकिन राज्य पर कर्जभार 3] मार्च 993 के अत मे (बजट अनुमानों 
सहित) लगभग 7 670 करोड रू था जिसमे केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ज व 
अग्निम राशियो का अश लगभग 56 9% था । मार्च 994 तक कर्ज की बकाया 
राशि वे 8 000 करोड रू से अधिक हो जाने वा अनुमान है। राज्य में विभिन्ल 
क्षेत्रो मे तीव्र विकास के लिए आवश्यक वित्तीय साधनो का अभाव पाया जाता है। 
भविष्य में भरी राज्य को वित्तीय दशा को सुधारने के मार्ग मो कई प्रकार की 
बाधाए आयेगी जैसे पुराने कर्ओो पर ब्याज व देय किश्त का भार, महंगाई के 
कारण राज्य कर्मचारिया के महगाई भत्तो मे वृद्धि का भार, आद ॥ 

(7). राज्य के पिछड़ेयन का एक कारण यहाँ नियोजन प्रक्रिया का कमजोर 
रहना भी प्राना जा सकता है 

राज्य ने पचायती राज सस्थाओ को स्थापना करके इनका राजनीतिक 
आधार ढाँचा तो खडा किया लेकिन विकेन्द्रित नियोजन (जिला या खण्ड स्तर 
यर) नहीं अपपाणे के कारगा नियोजन कर आरफ़िया रुणल जे सुदुद्व तहीं हो सफर २ 
परिणामस्वरूप स्थानीय नियोजन के अभाव में स्थानीय साधनों स्थात्रीय श्रम शक्ति 
व्‌ स्थानीय आवश्यकताओं के बीच आवश्यक समन्वय व ताल मेल स्थापित नहीं 
किया ज' भका । 

990 के दशक में राज्य के कृषि व औद्योगिक विकास तथा आधारभूत 
ढाँचे के विकास को नई सम्भावनाएं उत्पन्त हुई हे । राज्य में धर्मल विद्युत के 
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26 ग़जस्थान की अर्थ व्यवस्था 


विकास की नई परियोजनाओं पर कार्यरिम्भ किया जा रहा है जैसे बरसिहसर में 
लिग्नाइट आधारित थर्मल विद्युत का सयत्र लगाया जा रहा है तथा सूरतगढ़ व 
चित्तौडगढ मे नये थर्मल प्लार स्थापित किये जा रहे है एवं गैस-आधारित विद्युत 
सयत्रो के विकास से भो विद्युत कौ सप्लाई बढेगी । विश्व बैक से 500 करोड 
रु से अधिक की सहायता प्राप्त कश्के कृषि विकास कौ विस्तृत व व्यापक योजना 
चर कार्य करने से विभिन्‍न प्रकार कौ फसले फलो पशु पालन, चारा वृक्षारोपण 
आदि का विकास होगा जिससे रोजगार में वद्धि होगी ग्रामीण निर्धनता कम होगी 
तथा आर्थिक असमानता कम होगी । 

इन विभिन्‍न विषयो का यथास्थान समुचित विवेचन किया जायेगा। यहाँ पर 
इतना कहना ही पर्याप्त होंगा कि उचित आर्थिक नौतिया अपना कर व प्रशासन को 
ईमानदार व चुस्त बनाकर राज्य बिकास के नये कीर्तिमान स्थापित करने मे सक्षम 
व सफल हो सकता है। 


प्रश्न 
... भारतीय अर्थव्यवस्था मे राजस्थान को जनसख्या क्षेत्रफल कृषि उद्योग एव 
इन्फ्राम्टक्चर के सन्दर्भ में क्‍या स्थिति है? 


(श]गाषा | था 2992) 

2. राजस्थान की आर्थिक स्थिति को मुलना समस्त भारत व कुछ राज्यो की 

आर्थिक स्थिति से कौजिए और उन कारणे पर प्रकाश 'डालिए जिमकी वजह 

से यह राज्य अन्य ग़ज्यो की तुलना में पीछे रह गया है। 
3 संक्षिप्त टिप्पणिया लिखिए 

(3) राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था मे औद्योगिक स्थिति 

00) राजस्थान मे विद्युत व सडको को भारतीय परिप्रेक्ष्य मे तुलनात्मक 

स्थिति 
(॥0) भारत के सदर्भ मे राजस्थान कौ जनसख्या 99] 
(५) राजस्थान में साक्षरता की स्थिति । 


4... राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था का भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था भे स्थान 
निर्धारण कीजिए । (२8 ॥ छ 992) 
» राजस्थान को अर्थव्यवस्था कौ प्रमुख विशेषताओ का वर्णन कीजिए । 


(#ादा वा आर 992) 
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जनसंख्या 
(709प्रा9॥0॥) 








आकार व वृद्धि 


]99] का जनगणना के अनुसार ) माच ॥99] का मूर्योदय के समय 
गाजस्थान को जनमसरता लगभग 4 40 कराड़ व्यक्ति आका गड है। ]98] मे यट 
लगभपग 3 43 कगड स्यक्ति था। इस प्रकार 98] 9] की आरयपि मे राज्य का 
जनसाया म॑ लगभग 97 लाए ज्यक्तिया का परदानग हुई है जा 28 4% वद्धि 
कय सूचित करता हैं। ”गा अपधि म॑ भारत का जनगग्या में 23 6% की यद्धि 
हल है। इस प्रकार 398] 9] के शक म॑ गाजम्शन मे लतसरतया का चद्धि समस्त 
माग्त का तुलना मे 4 8 प्रतिशत विल्‍्दु अधिक हल है। 

निसत तालिझा मे 90] से 99] तक का अउधि मे गतस्थान मे जवरशत्या 
का टस वर्षाय वृद्धि (हाफ मं) का परिचय टिया गया है। 


[ जनम्तम्या(फरोड़ मं) दस वर्षीय वस्धि 





यह? उदाह | अमल, 7 मकअओ। 





4 ०72 73८8 #ा्ज 7िग्ु450.5॥ 9972 (0६5 उबर फ़्त 7७ 993) 930 एहऊ 
हलक छा र्नमाएा ऊ॑ग वद्धि ताप मी हा एए४ है ; 


438 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ]94-9] के 50 वर्षों में राजस्थान 
की जनसंख्या | 39 करोड से बढकर 4 40 करोड हो गई, अर्थात्‌ इसमें 3 करोड 
] लाख की वृद्धि हो गई। शुरू मे 90-4] के चालीस चर्षों मे इसमे केवल 
36 लाख की वृद्धि हुई थी। ध्यान देने की बात है कि 90-6 के 60 वर्षो 
मे राजस्थान की जनसख्या में 98 लाख की वृद्धि हुई जो 98-97 के 
दस वर्षों की 97 लाख की वृद्धि के लगभग समान है। इससे हाल के दशक 
मे जनसंख्या की तोब्र वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। 

9]] से 92] के बीच जनसख्या मे गिरावट आयी थी जिसका सम्बन्ध 
भहामारी के प्रकोप से था। 96] मे जनसख्या मे )95] की तुलना में 264% 
कौ वृद्धि हुई । उसके बाद के दशकों मे जनसख्या की घृद्धि काफी तेज रफ्तार 
से हुई है। 97-8] मे यह 33% रही जो सर्वोच्च थी। 98-9] के दशक 
मे जनसंख्या की वृद्धि 284% आकी गई है जो पिछले दशक की तुलना मे 
लगभग 4 5 प्रतिशत बिन्दु नीची होते से एक सतोष का विषय हैं, लेकिन समस्त 
भारत की वृद्धि दर (23 6%) से अभी भी यह काफी ऊँची है जिसे भविष्य मे 
कम करने की आवश्यकता है। 99] मे राजस्थान की जनसख्या भारत को कुल 
जनसख्या का 52 प्रतिशत रही है। 

98-9। की अवधि में राजस्थान मे जनसख्या का 28 4% बढ़ जाना 
'इस बात का सूचक है कि राज्य मे जनसख्या-नियत्रण की दिशा मे विशेष प्रयास 
करने की आवश्यकता है। 

राज्य भें जन्म-दर (प्रति हजार) समस्त भारत की तुलना में ऊँची रही है। 
99] के अमुमानों के अनुसार राजस्थान मे जन्म-दर (प्रति हजार) 34 3 व मृत्यु-दर 
(प्रति हजार) 98 रही है। समस्त भारत के लिए ये दरे क्रमश, 29 3 तथा 9 8 
रही हैं। इस प्रकार राजस्थान मे मृत्यु-दर तो भारत की मृत्यु-दर के समान है, 
लेकिन यहाँ कौ जन्म-दर भारत की जन्म-दर से 5 बिन्दु (प्रति हजार) ऊँची है 
जो एक चिता का विषय हेै। 

राज्य में पिछले दशको में जन्म दर व मृत्यु-दर मे (गिरावट आयी है जो 
निम्त ठालिका भे दर्शायी गई है। आगामी वर्षों में भो जन्म-दर के ऊँचा रहने के 
आसार हैं। 


६िटजाणााट 50४८५ ]992 93, छ 98 


जनसख्या 49 


राजस्थान में अनुमानित जन्म-दर, मृत्यु-दर व जनसख्या कौ वृद्धि-दरे ४ 
(प्रति हजार) 







अवधि 
]97] 8] 
]99] 96 


996 200] 


राजस्थान में ऊँचो जन्म-दर को प्रभावित करने वाले तत्त्वो मे दो तत्त्व 
महत्वपूर्ण माने जा सकते है-- (0) कुल महिलाओ मे शादीशुदा महिलाओ (4760 
(ि।॥९५) का ऊँचा अनुपात तथा (7) शादी की औसत आयु का नीचा पाया 
जाना ॥ 
]97] व 98। के लिए विवाहित महिलाओ का अनुपात इस प्रकार रहा 


(विवाहित महिलाओ का प्रतिशत) 


(2 ए2-72॥070) 


बिल: ८ अल 


तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे कुल महिलाओ मे विवाहित 
महिलाओ का अनुपात काफी ऊँचा पाया जाता है । 5-44 वर्ष के आयु-समूह 
में ॥97] मे यह 9] 2% तथा 98] मे 88 6% पाया गया था। 20-24 वर्ष 
के आयु-समूह मे तो विवाहित महिलाओ का अनुपात ]98] में 94 7% पाया 
गया था । ऐसी स्थिति में जन्म-दर का ऊँचा होना स्वाभाविक है । 

शादी की औसत्त उप्र भी राजस्थान मे दीदी पायी जाती है । यह निम्न 
तालिका में दर्शायी गयी है । 









] एकणैगाणा ब्छ0 ऐिशाण्ट्रागणा# 0६5 7गएण, उव्काथ्याप्श, 988, 9 29 
4 एकणंगाणा थ्ापे 0लशा०्ह्वाणण9, 9 25 
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397ा 3983 
महिलाओ के लि 57 !6? 





राजस्थात में शादी के समय लड़के व लडकी दोनों की औसत उम्र इनके 
लिए निर्धारिर न्यूनतम स्हर क्रमश 2। वर्ष व (8 वर्ष से नीची पायो जाती दै। 
राज्य ये बाल विवाह को कुप्रथा भी ज्रवलित है / इस प्रकीर विद्वहिंते महिलाओ 
का ऊँचा अनुपात व शादो के समय औसत उम्र का नोर्ची पाया जाना ऐसे तत्व 
हैं जो जन्म दर को ऊँचा रखने मे सहायक माते जाते है । 

प्रोफेसर के सुन्दरम्‌ के अनुझार राजस्थान में 9983 मे परिवार नियोजन 
अपनाने वाले दाप्तत्तियों का अनुषात 5 7% था जो वर्ष 2000 तक बढ़कर ज्यादा 
से ज्यादा 3])% हो सकेगा जबकि समस्त रान्यो के लिए इसका लक्ष्य 60% 
रखा गया है | अब राजस्थान की उपलब्धि लक्ष्य से आधी रह पायेगी । 

राज्य मे सामाजिक पिछडापन ऊँची जन्म दर मे सहायकरहा है । आवश्यक 
सायाजिक परिवर्तन व साम्राजिक सुधार से हो जनसख्या पर नियत्रेण स्थापित 
किया जा सकता है । इसके लिए परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पत्तियो करा 
प्रतिशत बढ़ाने को आवश्यकता है । 

राग्य सरकार ने !5 जून 992 को एक क्रान्तकारी कदम उठाते हुए 
पचायत चुनाव में परिवार क्रो सपमित रखने झा कजूनो प्राहधान करने का फैसला 
किया है । इसके लिए एक आदेश जाए किया गया है जिसके अनुसार दो बच्चो 
के बाद नि्व्चन के एक साल आगे की अवधि थे तीसरा बच्चा होगा तो चुता 
हुआ पच या संपच म्वत ही अबोग्ध हो जाएंगा । चुनाव के समय उम्मीदवार 
के चाहे जितने अच्चे हो मगर निर्वाचन के एक वर्ष के अन्तग़ल के बाद बच्चा 
होता है तो दो से अधिक बच्चे होने पर उसका तिवरचिन अम्रेग्य घोषित हो जाएगा। 
याद निर्वाचत तक उम्मीदवार के एक भी बच्चा नहीं है तो उसे दो बच्चो तक 
को छूट होगी | आशा हैं इस अच्छी शुरूआत से आगे चलकर परिध नियोजन 
की बढावा मिलेगा । 

इसके अलावा दो #च्बो के बाई वसबदी करने चालो को लड़की के नाम 
एक हजार रुपये का बाड़ खरीदकर देने को एज लक्ष्मी योजना का भी असर 
अच्छा होगा । 


जनमख्या २7 


98] 9] की अवधि मे जनसख्या की चक्रवद्धि दर 


]98 9] को अवधि मे जनसख्या की वार्पिक चक्ररवाद्धि दर (#[0एशाएशे 
870४0 7902) (न्याज पर ब्याज वाले सूत्र के अनुसार) भारत के लिए 2 4% 
तथा राजस्थान के लिए 2 50% रही | 97] 8) की अवधि के लिए ये दरे 
भारत के लिए 2 22% तथा राजस्थान के लिए 2 87% रही थीं । 98] 9] के 
दशक में जनसख्या कौ बापिक चक्रवद्धि दर कुछ गशज्यो के लिए निम्नांकित रही 


(प्रतिशत में) 
बिहार 2]| 
मध्य प्रदेश 2 38 
उत्तरप्रदेश 227 
केरल ]34 
गुजरात 3 92 


इस प्रकार 98] 9] क्े दशक में ज़नसस्या कों वापक चक्रवद्धि दर 
राजस्थान में 2 50% रही जो इन पाचो राज्यो से अधिक थी । यह सवाधिक 
नागलैण्ड ये 445% तथा न्यूनतम केरल मे .34% रही । 
गाजस्थान मे 98] 9) का अवधि मे जिलेवार जनसप्था का 
वृद्धि दर 

]98] 9] की अवधि म॑ राजस्थान के 27 जिलो मे जनमख्या की सर्वाधिक 
बद्धि दरे बाकाने! जिले म (427%) तथा जैमलमेर जिले मे (4]7%) पायी 
गयी है जबकि भठसे कम वद्धि दो पाली जिले भे (6 6%) तथा अजमेर तिले 
भें (20 %) पायो गयी ह॑ ! विभिन जिला के जनसख्या से सम्बन्धित विस्तत 
आकडो की तालिका इस अध्याय के परिशिष्ट 2 में दी गयी है । 

राज्य की आसत जनसख्या बद्धि दर (28 4%) की तुलना म बारह जलो 
मे अर्थात्‌ जयपुर, गगानगर, अलवर, नागौर, कोटा सौकर, झुन्झुनूं चुझ वीकानर, 
बासवाडा जैसलमेर व जोधपुर जिली मे जनसख्या मे अधिक वद्धि हुई है । 

राय्य मे सयसे अधिक आबादी जयपुर जिले की है जो 99] में 472 
लाख रही । यह राज्य की कुल जनसस्या का 0 73% है । आबादा की दृष्टि 
से जैसलमेर का स्थाव ऑतिम आठा है । 99] में यहां की आबादी 34 लाख 
रही जो राय को कुल जनसख्या का मात्र 078 प्रतिशत थी । 





]... एणाणा 6 50५८५ 992 93 9७ $ ]5 (सशोधित आकडे) 
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22 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राज्य में जनसख्या के घनत्व को स्थिति - 


99] के परिणामों के अनुसार राजस्थान में जनसख्या का घनत्व प्रति 
वर्ग किलोमीटर 29 रहा जबकि 98] में यह ]00 था । भारत में 99] मे 
घनत्व 274 रहा जबकि 98] में यह 26 रहा था ॥ 25 राज्यो भे सबसे ज्यादा 
घनत्व ५ बगाल भे 767 पाया गया, क्तता सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में १0 
रहा। 

राज्य के 27 (अब 30) जिलो मे भी परस्पर घनत्व के अतर पाये जाते 
हैं । जयपुर जिले में घनत्व 336 रहा जो सर्वाधिक था, तथा जैसलमेर जिले मे 
न्यूनतम 9 रहा (यहा 98] मे यह केवल 6 ही था) । राज्य के ]7 जिलों मे 
घनत्व राज्य के औसत घनत्व से अधिक पाया गया । 
राज्य में लिग-अनुपात की स्थिति - 


शज्य मे प्रति 000 पुरुषों के पीछे स्त्रिये कौ सख्या 99] में 90 रही 
जबकि 98] मे यह 99 रही थी । इस प्रकार राजस्थान में लिग-अनुपात में 
9 अकों की गिरावर आयी है । 99] में केरल मे लिग-अनुपात 036 रहा था 
अर्थात्‌ वहा पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को सख्या अधिक रही । राजस्थान के 
विभिन्‍न जिलों में लिगानुपात में अतर पाया जाता है। 

बैसे सभी जिलों मे 99] मे स्त्रियों कौ सख्या पुरुषो से कम पायी गई, 
लेकिन शज्य के घद्रह जिलो में लिग-अनुपात्त राज्य के अनुपात से अधिक 
पाया गया है । उदाहरण के लिए, डूमरपुर जिले में यह अनुपात 995 चासवाडा 
जिले मे 969 व उदयपुर जिले में 965 रहा | 98] में डूगरपुर जिला ही एक्क 
मात्र जिला था जिसमे 888: 8: पात 045 रहा था, जो स्थत्रियो के यक्ष में 
राया था ॥ लेकिन 499] में इसमें भी पुरुषों के पक्ष में परिवर्तित हो गया 
है । यहा यह 995 रहा है । 
राज्य में जिलेवार साक्षरता-अनुपात्त (ट3८९ रक्षा0)' 


99। मे राज्य में 7 वर्ष व इससे अधिक आयु की जनसंख्या म॑ साक्षर 
व्यक्तियों का अनुपात 38 6% रहा है जबकि 298] में यह 30% रहा था। 
इस प्रकार राज्य मे पिछले दस वर्षों में स्ाक्षरता-अनुपात मे 8 5% बिन्दु की वरद्धि 
हुई है। 99] में पुरुषों में साक्षतता अनुफप्त 550% था जो पहले से 02% 
बिन्दु अधिक रहा, तथा स्त्रियों मे यह 204% था जो पहले से 65% बिन्दु 
अधिक पाया गया । इस प्रकार राजस्थान में साक्षरता की दर में सुधार हुआ है, 
लेकिन आज भी राज्य इस दृष्टि से काफो पिछड़ी दशा मे है । राज्य मे महिलाओ 
में साक्षता की दर बहुत भीची है जो बिहार से भी कम है । 98] मे ग्रामीण 
स्त्रियों मे साक्षरता को दर केवल 5.5% थी जो बहुत नीचो थी । 99 में कुछ 


] इक्ााट 7305 8000 ६ै9]3507ा 792, एछ ]4-]5 


जनसख्या 2 


जिलो मे साक्षरता अनुपात निम्न तालिका में दशायि गये है । ् 


सात चर्ष व अधिक आयु वर्ग में 

साक्षरता-अनुपात (% में ) 
(व्यक्ति] (हा$075$) 

“पुरुष व स्त्रियों को शामिल 5 












इस प्रकार एक तरफ साक्षरता अनुपात जयपुर जिले मे 48% रहा वही 
डूगरपुर जिले मे 30 6% ही रहा । साक्षरता का प्रचार बढ़ा कर इसका अनुपात 
बढ़ाया जाना चाहिए | 

98 मे राजस्थान साक्षरता मे सबसे अंतिम क्रम पर था जिस पर 99] 
मे बिहार आ गया है। राजस्थान मे गावो मे महिल' वर्गा को साक्षर व शिक्षित 
बनाने की नितान्त आवश्यकता है । इससे शादी की उम्र भी बढेगी तथा परिवार 
नियोजन पर भो अनुकूल प्रभाव पड़ेगा । 
जशिलेवार व शहरी जनसख्या का वितरण! 

राज्य में !98] में शहरी जनसख्या का अनुपात 2] % था जिसके !99] 
मे बढकर 23% होने का अनुमान लगाया गया हैं । इस प्रकार वर्तमान मे राजस्थान 
मे शहरी जनसख्या का अनुपात लगभग 23% आका गया है । अत ग्रामीण 
जनसख्या का अनुपात लगभग 77 प्रतिशत माना जा सकता है । 

99॥ में निम्न जिलो में ग्रामीण जनसख्या का अनुपात 90% से 

अधिक रहा 


५ पे 
92 72 (सर्वाधिक ) 


92 70 
बासवाडा 92 28 





बाडमेर जिले मे यह लगभग 90% रहा । 
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24 शजस्थान की अर्थव्यवस्थी 


जिम जिलों में 70% से पीचे पाया गया वे इस प्रकार है - 


59 3 (न्यूनतम) 


503 
605 
७645 
63 6 


शेष जिलो मे ग्रामीण जनसख्या का अनुपात 70% से 90% के बीच पाया 
गया । इस प्रकार हम कह सकते है कि सर्वाधिक ग्रामोण जनसख्या वाले जिलों 
में बासवाडा डूगरपु, जालौर व बाड़मेर का स्थान आता है । इसके विपरीत 
अजमेर, बोकानेर, जयपुर जोधपुर व कोटा जिलो मे ग्रामीण जनसख्या अपेक्षाकृत 
कम अनुपात में पायी जाती है । 

१99] मे जालोर जिले मे ग्रारीण जनसख्या का अनुपात 92 7% रहा जो 
सर्वाधिक था तथा अजमेर जिले मे यह 59 3% रहा जो न्यूनतम था। 

श्रम शक्ति का व्यावसायिक ढाचा' 

राज्य मे 98] में कुल श्रमशवितर जनसख्या का 36 6% थी जो ]99] 
मे 39% हो गई । इसके मुख्य श्रमिक व सीमान्त श्रमिक दोनो को शामिल कर 
लिया गया है । इसे काम में भाग लेने को दर (छ०८ 9शाशएगा0त ४९) 
भी कहते हैं । 

मुख्य श्रमिकों धआ॥ ७४0९८४$) का विभिन्‍न भैद्योगिक श्रेणियो के अनुसार 
वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है 


औद्योगिक श्रेणी 













गा न सजा तय 


एप अन्य कार्य करने वाले जैसे अन्य उद्योग, पशुपालन, टा8 297 
वन, मछली पालन, खनन, व्यापार 


॥। (>थाड३६ ० [59॥9 ]99] ॥१४%४।॥४७४ ०८5 पर एपत ए [एपरर5, [0ए<८७ २१८०७( (१८६७५ 
0फटाब्याणाड ०) 993 ]& ८ 

2 १99] में भुछ्य श्रप्िकों का अनुपात 32<६ तथा सापात्त भ्रपकों का 7% रहा। मुख्य श्रीपक सम्बद्ध 
आर्थिक क्रिया मे छ महीने व अधिक क्रे लिए भाग लेते हैं और सीपानत श्रपिक उम्तये छ महाँने 
से कम अवधि के लिए भाण लेते है ! 






जनसख्या 25 


तालिका से स्पष्ट होता है कि मुख्य श्रेभिकों वो डौद्योणगिक श्रेण/ विभाजन 
के अनुसार 98] में 68 9% श्रमिक व खेतिहर मजदूर थे तथा 99] में भी 
यह अश 68 8% कृषक ही रहा जो पहले के समान था । लेकित खेटिहर मजदूरों 
का अनुपात कुल श्रमिकों मे 98] में 7 3८% से बढबर +१9? मे 705 हो 
गया । इस प्रकार गज्य में खेतिहर मजदूरों का अनुपात बढ़ा है परीवारिक या 
घरेलू उद्योगो में सलग्न श्रमिकों का अनुपन 3 3% से घटकर 2५ घर आ गय' 
है । शेष आर्थिक क्रियाओं में यह अनुपान लगभग 28 ”9 द्रतिएत्र रहा है। इसका 
दितरण ]99] के लिए आगे दिया गया है 

99] में मुख्य श्रमिकों म कृषक, खेतिहर भजदूर व पारिवारिक 
उद्योगों में सलग्न श्रमिकों के अलावा शय श्रमिदा का विभिन्‍न उप श्रेणियों 
में अनुपात इस प्रकार रहा 


(पततिश्त में) 

() पशु पालन मछली शिकार, बागान व कृषि वी ]8 
सहायक क्रियाए 

(2) खनन व पत्थर निकालना १0 

(3) पारिवारिक उद्योगो के अलावा अन्य उद्योण 54 

(4) निर्माण ((जञाह्राएलाणा) 24 

(5) व्यापार व वाणिज्य 684 

(6) परिवहन सचार, सग्रह 24 

7 अमल न न हम 
शेष क्रियाओ का कुल योग 29 


इस प्रकार 99] मे राजस्थान में श्रम शक्ति के व्यावसायिक वितरण मे 
98] की तुलना मे कुछ परिवर्तन आया है इससे राज्य में कृषि व पार्रिवारिक 
उद्योगों के अलावा अन्य क्रियाओ की प्रगति झलकती है । आशा है आगामी चर्षों 
में राज्य के औद्योगिक विकास से यह प्रवृत्ति और जोर पक्डेगी जिससे श्रम शक्ति 
का व्यावसायिक वितरण अधिक सतुलित हो सकेगा ॥ इसके लिए राज्य में विभिन्‍न 
प्रकार के उद्योगों का जाल बिछाना होगा । 


]. 50४४ 8९७ 2,००० रि॥ ७25 992, ए 36 37 से जोडकर प्रतिशत निकले गये हैं॥ 


26 गजस्थात की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान मे कृषि-आधारित उद्योगों, खतनिज-आधारित उद्योगो तथा 

पशु-आधार्ति उच्चोगो के विकास की काफो सभावनाएं हैं | रल द आभूषण, 
हथकरधा, दस्तकारी, गलीचों व दिभिनन प्रकार के ग्रामीण उद्योगों मे श्रमिकों 
को रोजगार दिमा जा सकता है। कुछ कर्मचारियों को पर्यटन-विकास, शिक्षा 
व चिकित्सा के दिकास कार्यों मे भी लगाना सम्भव हो सकता है । 

मानवीय साधनों से सम्यन्धित उपयुक्त तथ्य यह स्पष्ट करते है कि राजस्थान 
मे एक तरप' जनपस्य की वृद्धि को नियन्त्रित किया जाना चाहिए और दूसरी 
तरफ तीखा गति से आर्थिक विकास ऊिया जाना चाहिए | जनसं॑ख्या-बृद्धि को 
निय॑न्त्रित करने के लिए आवश्यक आर्थिक व स'माजिक उपाय करने होगे ॥ 
राजस्थान में कृूपिगत विकाए व औद्योगिक विकास की गति को तेज करके लोगों 
की आधिक स्थिति मे आवश्यत्न सुधार लया जा सकता है । आगे के अध्यायो में 
इन पहलुओ पर अधिक प्रकाश ड'ट' हझुएगा । 
राज्य मे मानवीय साथनो का विकाक्ष - 

(ाक्गाआ रिट:007८९ 9९एश0एआाशा। ॥ 6 $430) 


मानवीय साधनों का सदुपयोग व विकास करना योजना का प्रमुख उद्देश्य 
माना गया है | इसके लिए सरकार को साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सफाई 
च पोषण (विशेषतया स्त्रियों व बच्चो के पोषण) आदि पर समुचित ध्यान देना 
होता है । इससे शिशु भृत्यु-दर (शिव ग्रणाआआ9 प्वाट) (एक चर्ष से कम 
आयु के बच्चो मे पृत्मु-दर) व जन्म दर मे कभी आतो है, उचित पोषण से श्रम 
का कार्यकुशलटा बढती है और जीने की प्रत्याशा या औसत आयु मे वृद्धि होती 
है और लोगी का जीवन-स्तर ऊचा होता है। 
भारत मे केरल व पजाद में जन्म-दरो व मृत्यु-दरों के कमी की दिशा 
में प्रगति हुई है । केरल मे बड़ी मात्रा मे बेरोजगारी व प्रति-व्यक्ति नीची आम 
के बावजूद जनसख्या कौ वृद्धि-दर न्यूड्तम रहो है, तथा शिशु मृत्यू-दर भी बहुत 
कम हो गई है । यहाँ शिक्षा का स्तर-विशेषतया महिलाओ की शिक्षा का स्तर 
बहुत ऊँचा है और स्वास्थ्य व सफाई के स्तर भी बहुत ऊँचे हैं । पजाब में ऊँची 
आमदनी के फलस्वरूप शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर सुधरे हैं । 
राजस्थान में प्रति व्यक्त आमदनी के नीचा होने व सामाजिक पिछडेपन 
के कारण मानवीय साधनों का विकास अपर्याप्त रूप से हो पाया है । यहां 
महिलाओं मे साक्षरता का निठान्त अभाव पाया जाता है-विशेषतया ग्रामीण महिला-वर्ग 
में तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग मे । स्त्रियों के लिए प्रमथ 
से पूर्व व बाद की देखरेख का अभाव पाया जाता है । गर्भवतो स्त्रियो मे व प्रसव 
के बाद की अवधि मे स्त्रियो के लिए पोषण का अधाव देखा जाता है ॥ बच्चे 
कुपोषण का शिकार रहते हैं । कई प्रकार को बीमारियों से गर्भवती महिलाओ घथ 


जनसख्या 27 


बच्चे के जन्म के बाद स्त्रियों को मृत्यु हो जाती है | अधिकाश परिवार 
केलोरी-प्रोटीन की अपर्याप्तता के शिकार पाये जाते हैं । 

नीचे साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण आदि सूचको के आधार पर राजस्थान की 
स्थिति का विवेचन किया गया है - 

() साक्षरता जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान में साक्षरता 
का स्तर बहुत नीचा है | 99] में साक्षरता की दर 38 6% रही जो पुरुष वर्ग 
मे 55 0% तथा महिला वर्ग में 204% थी । 98] में साक्षतता की दर केवल 
30 ]% रही थी जिसमे पुरुषो मे यह 44 8% तथा महिलाओं मे 4% रही थो। 
इस गणना में सात वर्ष व अधिक आयु के साक्षर शामिल हैं । ग़ज्य मे ग्रामीण 
महिला-दर्ग में साक्षरता का अनुपात बहुत नीचा पाया जाता है । 99 में राज्य 
मे अनुसूचित जाति के पुरुषों मे साक्षरता का अनुपात 42 4% व स्त्रियों में 83% 
रहा एवं अनुसूचित जनजाति के पुस्षो मे यह 33 3% तथा स्त्रियों मे 44% रहा। 
इस प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओ में निरक्षरता 
व्यापक रूप से फेली हुई है । इनमें भी जिलो के अनुसार भारी अतर पाये जाते 
है । 

98] मे 5 4 वर्ष के आयु समूह मे प्राथमिक व मिडिल स्कूल जाने 
वाले लडको का अनुपात राज्य मे ] 45% तथा लडक्पो में 4 6% मात्र था। 
5 24 वर्ष के आयु-समूह मे शिक्षा पाने वालो मे पुरुष वर्ग का अनुपात 8 86% 
तथा महिला वर्ग का अनुपात 2 48% था । 980 में प्राथमिक स्तर पर 000 
विद्यार्थियों पर अष्यापको की सख्या लगभग 24 9 थो सैकण्डरी स्तर पर 46 7 
थी तथा विश्वविद्यालय स्तर पर 485 थी । 98 में ग्रामीण क्षेत्रो मे !000 
कौ जनसख्या पर राज्य में शिक्षकों की सख्या केवल ठीन थी ! 

साक्षरता व शिक्षा का प्रभाव परिवार-तियोजन पर पडना स्वाभाविक है । 
कैरल में साक्षरता का स्तर (अब लेंगभग शत-प्रतिशत) बहुत ऊँचा होने से नही 
जन्म दर नीची है तथा जनसख्या की वृद्धि-दर भी काफी कम है ॥ 990 की 
अवधि मे केरल मे शिशु मृत्यु-दर (शार) (प्रति 000 जोवित जन्में बच्चों पर) 
(94 000 ॥ए९८ णाध5$) ।7 थी जबकि राजस्थान में यह 84 थी । 4990 
में शिशु मृत्यु-दर की स्थिति इस घ्रकार रही 


950९2 05ऐवतार्टर्ण परऐ5 )992 93, (शत $द5०६६ [43 ) (८०फटा 3992, 9 7 


268 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(प्रति 000 जीवित जन्में बच्चो पर) 


मध्य प्रदेश ]] 
उड़ीसा ]22 
उत्तर प्रदेश 99 
राजस्थान 84 
अखिल भारत 80 


इसमे कगोई संदेह नहीं कि शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए महिला-बर्ग 
मे साक्षरता का प्रसार बहुत आवश्यक हैं | इससे परिवार नियोजन को भी बल 
मिलता है । शिशु मृत्यु दर घटने से छोटे परिवार के प्रति रुझान बढता है । शिशु 
मृत्यु-दर कम करने के लिए स्वास्थ्य परिवार कल्याण थ सफाई पर भी ध्यान 
देना जरूरी है | 

(2) चिकित्सा, स्वास्थ्य व सफाई - राजस्थान में चिकित्सा- सस्थाओ 
का बहुत अभाव है + जैसा कि पिछले अध्याय मे बतलाया गया था, जनवरी 987 
में प्रति एक हजार वर्ग किलोमीटर में अस्पतालो/औषधालयो की सख्या राजस्थान 
मे केवल 4 थी जबकि भारत में यह 0 थी ॥ 

प्रति एक लाख जनसख्या के पीछे अस्पतालो मे रोगी शैयाओ/बिस्तरों कौ 
सख्या 97। मे 602 ॥98] मे 567 तथा 986 मे 76 रही । 986 में 
अखिल भारहीय स्तर 98 पाया गया । अत राज्य मे चिकित्सा को सुविधाओं का 
नितान्त अभाव है ॥ 98] मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सख्या प्रति दस लाख 
जनसख्या पर 682 मात्र थी | दूर दराज के गावो में चिकित्सा को सुविधाओं 
का भारी अभाव पाया जाता है । 4987 भरे राजस्थान मे ग्रामीण क्षेत्रों मे 88.7 % 
बच्चो के जन्म के समय किसी प्रशिक्षित व्यक्ति ने देखरेख नहीं की थी । 


987 में 0-4 वर्ष के बच्चो मे मृत्यु का अनुपात कुल मृत्युओ (04! 0९थधग5) 
में 5 % पाया गया था 4 


(3) पोषण (धशा८०॥0४) - भारत में करोड़ो बच्छे अपर्याप्त खुरावर 
के सहारे जीते हैं । 989 मे लगभग 59 6% परिवारों में केलोरी-प्रौटोन का 
अच्द पाया गया था । मध्य प्रदेश में तो यह 80 8% परिवारों तफ में पाया गया 
था १ राजस्थान में भी निर्धनता नीची आय, महंगाई सामाजिक पिछडेपन, परिवार 
नियोजन के अभाव आदि कारणों से पोषण का नितान्त अभाव पाया जाता है ॥ 
गर्भवती महिलाओ च॑ प्रसव के बाद की अवधि मे महिलाओ में पोषण की काफी 
कमी पायी जातो है । स्कूल जाने वाले बच्चे कुपोषण के कारण अपना मानसिक 
विकास नहाँ कर पाते । 

राजस्थान मे ]987 88 मे समन्वित बाल विकास सेवाओं ([095) में 
शामिल 0 6 थर्ष तक के 328 बच्चो के पोषण को स्थिति का अध्ययन करते 
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से पता चलता है कि इनमे से 30 2% बच्चे स्रामान्य श्रेणी मे (आयु के अनुसार 
80% अधिक वजन) 26% श्रेणी ] में (7ध] 80% वजन) 23 6% श्रेणी ॥] 
में (6 70% वजन) 09% श्रेणी गा में (5 60% वजन) 75% श्रेणी [४ 
में (50% से कम वजन) तथा ] 6% बिया रिकार्ड वाले थे । इस प्रकार 70% 
बच्चे वजन में सामान्य श्रेणी से जीचे थे । 

स्रोत (्ाता-शा शा एए०शाशा शा गरापा9, 6 50छ90॥ &॥9998$, 
990, एा (तर 99, 70.38] 


साराश जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान मे 98] 9] की 
अवधि मे जनसख्या मे 284% की वृद्धि हुई जो 97] 8॥ की 33% की वृद्धि 
की तुलना में तो कम थी फिर भी यह भारतीय औसत से ऊँचो थी । इसलिए 
990) के दशक व बाद मे राज्य मे जन्म दर कम करने पर विशेष रूप से बल 
देना होगा । इसके लिए महिला वर्ग में साक्षरता का अनुपात बढ़ाना होगा लडकियों 
को शादों की औसत आयु (98] में ॥6] वर्ष थी) में वद्धि करनो होगी तथा 
परिवार नियोजन के विधिन्त उपाय अपनाने वाले दम्पत्तियो का अनुपात (जो 988 
में 27 8% आका गया है) बढाना होगा। इन सबका प्रभाव जन्म दर को घटने 
के रूप मे प्रगट होंगा । राज्य थे यह प्रयास युद्ध स्तर पर चलाना होंगा । इसके 
लिए जहा प्रति व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य व पोषण पर व्यय बढाना होगा वहा साथ 
में गरीब वर्ग के लोगों तक सामाजिक सेवाओ को पहुचाना होंगा अन्यथा अधिकाश 
व्यय प्रशासनिक व्यवस्था पर हो जायगा । यदि हम महिला साक्षरता व शिक्षा 
एवं जन्म-दर, तथा जन्म दर व शिशु प्॒त्यु दर एवं पाता व बच्चों के पर्याप्त 
पोषण व जन्म दर तथा शिशु मृत्यु दर मे सम्बन्ध ठीक से समझ ल तो 
आम जनता के जीवन की गुणवत्ता सुधारने में क्राफी मदद मिलेगी । 

राजस्थान भें जन्म दर को वर्तमान के 34 3 प्रति हजार के स्तर से घटाकर 
25 प्रति हजार पर लाने की नितान्त आवश्यकता है । 99] मे कनटिक आध्र प्रदेश 
पश्चिम बगाल व महाराष्ट मे जन्म दर का स्तर लगभग 26 27 प्रति हजार पर 
आ गया था । इसलिए प्रयत्न करने पर यह स्तर राजस्थान में भी लाया जा सकता 
है । केरल भें तो जन्म दर 99) में !8 ) प्रति हजार रही थी । पिछले वर्षों 
के अध्ययनों से यह पता चलता है कि शिशु भृत्य दर कम करने, साक्षरता का 
अनुपात बढाने (विशेषतया महिला चर्ग में) तथा शादी की आयु बढ़ाने से जन्म दर 
में निश्चित रूप से गिरावट आती है । अत हमें एक तरफ सघन अभियान चलाकर 
चरिवार नियोजन अपनाने बाले दम्पत्तियो का अनुपात बढ़ाना चाहिए, और दूसरी 
तरफ साक्षरता बढ़ाकर, शिशु मृत्यु दर घटाकर तथा शादी की आयु मे वृद्धि करके 
और महिलाओ के लिए रोजगार, स्वास्थ्य व कल्याण पर विशेष बल देकर जनसख्या 
को वृद्धि दर घठानी चाहिए । राजस्थान में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दो जानी 
चाहिए । 


३0 शक्‍च्धाप की अर्थव्यवादा 


परिक्षिष्ट - ! | 
99] मे एक लाख से अधिक आदादी वाले शहरों की संख्या इस प्रकार थी 
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जनसख्या >3उ 


]98] में एक लाख से अधिक जनसख्या वाले शहर ] ही थे । 99] 
मे इस श्रेणी मे पालो ब्यावर व टोक और जुडे हैं। 499] मे पाली कोटा जयपुर, 
भरतपुर ठथा भीलवाडा नगरो की जनसख्या 98] की तुलना मे लगभग ड्योढी 
हो गई है। 


प्रश्न 
|| ग़जस्थान की जनसझख्या वितरण का व्यवम्ाय ग्रामीण शहरी एवं जिले के 


आधार पर उल्लेख करे । वैसे क्रौन से तत्व हैं जो मानव ससाधन के 
विकाम मे सहयोगी रहें हैं ? (#जगहा | श 992) 


2 राजस्थान में जनसख्या के आकार व वद्धि का विवेचन कौजिए । क्‍या 
98] 9] की अवधि मे जनसख्या कौ वरद्धि दर मे उल्लेखनीय कमी 
हुई है ? 

3. राजस्थान में साक्षरता की दर, शिशु मृत्यु दर व जन्म दर का विवेचन 
करके इनमें परस्पर कडो स्थापित कीजिए ॥ 

4 राजस्थान में श्रम शक्ति का व्यावसायिक वितरण स्पष्ट कौजिए । 

5 संक्षिप्त टिप्पणो लिखिए 


(0) राजस्थान मे जिलेवार ग्रामीण व शहरी जनसख्या, 
(7) मप्नवीय साधनों के विकास के प्रमुख सूचक व इनमे राजस्थान की 
स्थिति 
(0) राज्य मे शिशु मृत्यु दर 
(४५) राजस्थान मे जनसख्या नियत्रण के लिए सुझाव । 
6. राजस्थान राज्य को जनसझ्या की प्रमुख विशेषताएं बताइये । 


(२3) जा 992) 
7. राजस्थान राज्य में मानव ससप्धन विकास के लिए क्‍या प्रय'स किये गये 


है ? शिक्षा के क्षेत्र मे किये गये कार्यों क्रे विशेष सदर्भ में वर्णन कीजिए। 
(#]7 दा पत्र 992) 


3 


राजस्थान के प्राकृतिक साधन : भूमि, जल, 
पशु-धन और खनिज-पदार्थ 


(एषिद्यॉप्रा'णें ।२९५०पा'८९ ाप्रणएणाशा5 एी रिक्षृंगशाशा :; 
य्वा0, फशय्वॉट, 7ए५९८४०८४ ध70 ेताएा-ध5) 








ह राजस्थान का गौरवमय इत्तिह्ास 

राजस्थान का भारत के इतिहास में एक गोरबमय स्थान रहा है। यहाँ की 
भवित्र भूमि ने महाराणा प्रताप जैसे पराकमी व साहसी थोद्धाओ को जन्‍म दिया 
है। उनके वीरतापूर्ण एव त्याग से ओत प्रोत कार्य अनेकपतिहासिकतथा काव्य-कृतियो 
मे विद्यमान हैं जो भावी युगों मे देशवासियों को प्रेरणा देते रहेगे। टॉड की प्रसिद्द 
पुस्तक #शा95 20 #7॥00॥€5 0[ २७]9४॥॥शा के पृष्ठ यहाँ के चीरो 
कौ अनेक गुण-ग्राथाओ से भरे हुए है। दौरोचित कार्यों एव शोर्य कौ यह परम्परा 
आधुनिक राजस्थान का “आध्यात्मिक आधार' ($फशाएश ७४६९) थानों जा सकती 
है। जहाँ एक तरफ राजस्थान कौ इतनी उच्च ऐतिहापम्लिक व सास्कतिक परम्पराएँ 
रही है, वहाँ दूसरी तरफ इसी भूमि को सौधाग्य प्राप्त हुआ है कि थहाँ के 
उद्यमकर्ताओ ने देश के विभिन्‍न भागों में जाकर उद्योग ब व्यापार में सक्रिय रूप 
से भाग लिया है। इन्होंने विदेशों मे भी औद्योगिक उपकम स्थापित किये है। 
राजस्थान ने हो बिडला, बागड़ सिधानिया सूरजमल-नागरमल आदि उद्योगपतियो 
व व्यावप्नाथिक घरानों को जन्म दिया है ) यहाँ के पशिल्यकार व कारीगर पत्थर, 
सगमरमर, लकड़ों पोतल सोना चाँदी चोनी मिट्टी चमड| व बम्पर पर अपनो 
कलाकृतियो मे बेजोड माने गये हैं और देश-विदेश मे ख्याति प्राप्त हे। वे आज 
भो अपनी प्रतिभा को न केवल कायम रखे हुए है, बल्कि अनेक प्रकार को 
कठिनाइयो के बावजूद उसको बढाने का प्रयत्न करते रहते है। साथ भें हमे यह 
भी स्मरण रखना है कि प्राकृतिक कठिनाइथोे के कारण यहाँ जन साधारण कौ 
समय-समय पर आर्थिक जीवन मे कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़े हे। प्रति वर्ष 
राज्य के किसी ने किसी भाग में सूखे व अकाल की काली छाया पड़तौ रहती 
है। राज्य सरकार के लिए अकाल राहत कार्यों का बडा महत्व ह। इपके द्वारा 
अकाल पीडित लोगो के लिए रोजपार व खाद्यान्ो की व्यवस्था कौ जाती है। 
साथ मे पेयजल को सप्लाई भी बढायी जाती है तथा पशुओ के लिए चारे का 
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इन्तजाम किया जाता है। राज्य बाढ से भी क्षविग्रस्त होता रहा है। जुलाई-अगस्त 
990 मे राज्य के पश्चिमी भाग मे जालौर, पाली बाडमेर, सिग्रेही व जोधपुर 
सभागो में बाढ से भारी क्षति हुयी थी। लूनी नदी मे बाढ़ से बाडमेर जिले में 
बालोतय के निकट के क्षेत्रो में जान माल की अत्यधिक हानि हुयी थी। इस अध्याय 
में हम राजस्थान के भोतिक वातावरण व प्राकृतिक साधनो का संक्षिप्त परिचय देंगे। 
राजस्थान का निर्माण 
वर्तमान ग़जस्थान राज्य एकीकरण की एक लम्बो प्रक्रिया के बाद बन 
पाया है। यह प्रक्रिया ।7 मार्च 948 को प्रारम्भ होकर 956 में समाप्त हुई 
थी। शुरू मे 7 मार्च 948 को अलवर, भरतपुर, धोलपुर व करोली राज्यो एव 
नीमराना कौ चीफशीप को मिला कर मत्स्य सघ बनाया गया था। 25 मार्च ]948 
को अन्य पडोसी राज्य जैसे कोटा बून्दी झालावाड बासवाडा डूगरपुर किशनगढ़ 
प्रतापगढ शाहपुरा व टोक इस सघ मे मिल गये थे। इससे पूर्व राजस्थान का 
निर्माण कार्य सम्पन्त हो गया था। मत्स्य सघ के निर्माण के एक माह बाद उसमे 
उदयपुर शामिल हो गया। 30 मार्च 949 तक पहले के राजस्थान मे बीकानेर, 
जयपुर जेसलमेर व जोधपुर भी शामिल हो गये। इस प्रकार वृहद राजस्थान का 
निर्माण हुआ। छठी अवस्था मे सिरोही राज्य का कुछ भाग इसमे मिला दिया गया। 
]956 मे राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने पर अजमेर राज्य पहले बम्बई 
राज्य का आबू रोड तालुका एवं पहले के मध्य भारत का सुनेल थापा प्रदेश राजस्थान 
मे मिल गये ओर कोटा जिले का सियेज उप खण्ड मध्य प्रदेश को दे दिया गया। 
इस प्रकार राजस्थान अपने वर्तमान रूप मे 9 देशी रियासतो तथा 3 
सामन्ती राज्यों के एकीकरण से गठित हुआ है। इन रियासतो के आकार, जनसख्या 
प्रशासनिक स्वरूप व क्षमता तथा सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर मे काफी 
अतर पाया जाता था। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को 27 जिलो मे विभक्त 
»किया गया। तीन नये जिले दोसा राजसमन्द व बारा को शामिल करने पर वर्तमान 
मे 30 जिले है। 99] मे राज्य मे 2!3 तहसीले 237 पचायत समितियाँ अथवा 
विकास खण्ड एवं 7358 ग्राम पचायते हे। कूल ग्राम 39 80 है जिनमे बसे 
हुए ग्राम 37 890 तथा बिना बसे 920 है। 99] में शहरो/नगरो को सख्या 
222 व 992 मे नगरपालिकाएँ ]86 थीं। वर्तमान मे विधानसभा की सीटे 200 
तथा लोकसभा की 25 साटे है । 
भागोलिक वातावरण 
(आओ, स्थिति सीमा शभ्रेत्रफल व पराकतिक दर्शा राजस्थान भारत के 
उत्तरी पश्चिमी भाग मे 23 3 से 30 2 उत्तरो अक्षाशो एव 69 30 से 78 7 
पूर्वी देशान्तरों के बोच मे स्थित हं। यह राज्य पूर्णतया उष्ण कटिबन्ध में आता 
है। भारताय उपमहाद्वाप के पश्चिम भाग में स्थित होने के कारण इस राज्य का 
जलवायु पूर्णतया उष्ण ममुस्थलाय हं। इसका क्षेत्रफल,3 42,239 वर्ग किलोमीटर 
है। क्षेत्रफल भे यह मध्य प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे बडा राज्य है। यह 
देश के कुल क्षेत्रफल का 0 4८८ है। इसको आकृति एक पतग के समान है। 
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उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लम्बाई 784 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम 
तक अधिकतम चौडाई 850 किलोमीटर है। 

राज्य की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। यह 
सीमा 070 किमी» लप्बो है। इस सीमा से राजस्थान के चार जिले- बाड़मेर, 
जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जुड़े हुए है। राज्य की अतर्राष्ट्रीय सीमाएँ भारत 
के पाच शज्यों को छठी है। राजध्धान को उत्तरी सीमा पंकब से, उत्तर-पूर्वी सीमा 
हरियाणा से, पूर्वां सौमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिण-पूर्वी व दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश 
से तथा दक्षिण-चश्चिमी सीमा गुजशत से जुडी हुई है। यह राज्य समुद्र से बहुत 
दूर है। देश के आत्तरिक भाग में स्थित होने के कारण यहा की जलवायु गर्म व 

॥ | 
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राजस्थान को पश्चिमी सीमा पर भारत और पश्चिघी पाकिस्तान शक-दूसरे 
के समक्ष जो अन्तरष्ट्रीय सौमा बनाते है वह मूलत प्राकृतिक है और यह धार 
के रेगिघ्तात से गुजण्ती है। ड्छ क्षेत्र मे वर्ष कभ होतो है ओर थातायात की 
कठिनाइया भी पायी जाती हैं। इस क्षेत्र कौ इन प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण 
हो सीमा सुरक्षा पा व्यय को मात्रा काफ़ो अधिक होती है और इस क्षेत्र मे सडके 








| (डागश5 ० [704 ]98), 56065 )9 २०]०४शत्रा, एथ। >)। (7ए5॥5 /)३६ 988 ७ 8 


उ7 राजत्थात के डजतिक रूघत 


व रेले बनाना भी अवश्यक् हैं जिससे युद्ध व रूघर्ष के समय सैनिक साव-साझान 

सुपमठपूर्वक भेजे जा सके। दैसे सीमा पर रेग्रिस्टन के ऊआ जने से इस पर कुछ 
प्राइतिक रेक्न भी ला जातो है, लेकित 955 के भारत-पक स्घ्ष मे यह स्पष्ट 
कर दिया था कि यातायात की आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठकर शत्रु ग्रध्ट 
इवश प्रकतिक मीमा का भी उललदघन किया जा सकता है। 

'(अग्रतजली पहाड - राजस्थान को भौरिक विशेषद्मओं पर अरादलों पदाड 
का बड़ा प्रभाव पडा है। अरावली पर्वतपालाए राज्य का चोरती हुईं उत्तर-पू्व 
से दक्षिए-पंश्टचिचयम स्मी ओर फैली हुई हैं। इनका उत्तगी-पूर्दो भाग खेतड़ो 
के समीप है और दक्षिण-प॒श्चिमी छोर माउन्ट आवू के रूमीप-है। अरावली 
पर्वतमालाओं ने राज्य को प्राकृतिक भागों में बाट दिया है -- राज्म्थान 
का 3/5 भाग अरावलो करे उत्तर पश्चिम मे पडता है ओर 2/5 भाग दक्षिण पूव 
में। इनका जलवायु पर भी असर पडता है। ये पश्चिम से आने वालो मिद्टो 
को भी रोकने हैं। अरावलोी पहाड को दिशा उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम 
को ओर होने के कारण इसके वायें भाग में उत्तरी-पपफ्चिचपरी म्रसम्धलीय 
प्रदेश पाया जाता है जहा मानमून्री वर्षा बहुत कप होती है और दायें भाग 
में मैदानी प्रदेश पाया ज्ञता हैँ जहा वर्षा अधिक होती है 

यदि इस पहाड की दिशा उत्ता-परश्च्िष से दक्षिप्य-पूर्व क्ये तरफ होती 
तो राज्य व्यी जलवायु वे घरातल की बनावट भिन्‍न प्रकार की हो जातों। 
इरूसे मरुत्थलीय क्षेत्र (जैसलमेर, बाडमेर आदि) में अपेझ्ाकत अधिक वर्षा 
होती, और पूर्वी मदानी भाग में वर्षा का अभाव हो जाता। इस प्रकार 
अगावली पर्वत्तमालाओ ने राजस्थान ब्छी जलवायु व घरातल को बनावट पर 
गहरा प्रभ्यव डाला हैं। 
पश्चिमी राजस्थान -- ऊगदलो के पश्चियी व उत्त-परशिचम का प्रदेश 
बालू से भरा हुआ है। इसमे जनमसख्या कम है। इस प्रदेश का पूर्वो भाग रारवप्ड 
कहलाएा हैं। पर्ची पाण थार का गेीग्नाव (7४ एलट्ड्डश) लहलाना है। 
बडपेर जैस्ललमेर, दोकारेर, गगानगर के कछ हिस्पो क्ले निवर्फ्सियों को रेगिस्तान 
के शप्क जीवन कय सामना करना पड़तह्म हे। गधयातएर भागों को छोडकर 
इस प्रदेश में अन्य कहाँ भी बहता हुआ' जल नहीं है। इस प्रदेश में प्राय अकाल 
पडा करते हैं। कारझी दूर तक यात्रा करने पर भी वपसम्पति का नेममोनिश्यन नहीं 
दिखाई देल। केवल सेवन! को घास ही कहीं-कहाँ न॑जर ऊऋनतो है। पशुओं के 
लिए यह घास ईश्वर का वरदान मार्यों जातो है। रेगिस्तान का निम्राय अरब झगार 
व कच्छ के रा की दिशा से अने दली उत्तरी-परश्चिदी 'हवाओ से हुआ है जे 
अपने साथ मिट्टो के कप लाते हैं! है 
हम्म आगे चलकर देखेंगे कि रेगिस्तान की इस समस्‍या का समाधात इंदिरा 
गधा नहर (पहले राजस्थान नहर कहलेता थी) है जो समस्त ग्रदेश को हर-भरा 
कर दाा। 
दक्षिप-पूर्वी राजस्थान -- इस भाग में उपयाऊ घमि पाई जातों है तथा 
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नदिया भी बहती है। इसी भाग मे 30% ५ र (मेवाड) का प्रदेश स्थित है जो “राजस्थान 
का हृदय' ऋहलाता है। बासवाडा जिले का दक्षिणी व पूर्वी भाग अत्यन्त सुन्दर 
है। वर्षा के तुरन्त बाद यह आकर्षक हो जाता है। बनास व चम्बल नदिया राजस्थान 
के आर्थिक जीवन में विशेष महत्व रखती है। इस प्रदेश मे कोटा व बूदी के क्षेत्र 
हैं जो 'पठारी प्रदेश' बनाते है। भरतपुर के मैदानों भाग भो इसो क्षेत्र में आते हैं। 

नदियां व झीले -- शजम्धान के उत्तरी पश्चिमी भाग भें केवल लूनी नदी 
हो प्रमुख है। इसका उद्गम अजमेर के पास ध्रुष्कर घाटी के सपीष होता है और 
यह पश्चिम मे बहती हुई दक्षिण पश्चिमी भाग मे 320 किलोमीटर तक बहकर 
कच्छ के रण मे प्रवेश करती है। पतले कहा जा चुका है कि राजस्थान के 
दक्षिण पूर्वो भाग मे नदियों का विशेष स्थान है।|चिम्बल राजस्थान की सबसे 
बड़ी नदी है चम्बल घाटी परियोजना राजस्थात व मध्य॑ प्रदेश के आर्थिक विकास 
में विशेष महत्व रखती है। चम्बल के बाद बनास नदी का स्थान आता है यह 
क़ुम्भलगढ जिले में अगवलों से निकल कर लगभग 480 किलोमीटर बढ़कर 
चम्बल में मिल जाती है। बाणगगा जयपुर के पास से निकल कर पूर्वो भाग में 
बहती हुई (भरतपुर ये धौलपुर में से) यमुना भे मिलती है। माही नदी मुख्यतया 
गुजशत की नदी है लेकिन यह कुछ दूरी तकबासवाडा में तथा डूगरपुर को सीमा 
पर बहती है। घग्घर नदी हिमाचल प्रदेश मे शिमला के घास शिवालिक की 
पहाडियो से निकल कर पजाब में बहतो हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ मे प्रवेश 
करती है। यह हनुमानगढ़ के पश्चिम मे लगभग तीन किलोमीटर मे प्रवाहित होती 
है। इसमे वर्षा ऋतु में कभों कभी काफो जल जग जाता है! 

राजस्थान में खारे पानी कौ झीले पश्चिमी राजस्थान से स्थित है। साभर 
झील जयपुर से 65 किलोमौटर दूर फुलेर रेल मार्ग के समीप म्थित है। यह भारत 
में खारे पानी की सबसे बडी झील है। सुच॒पदरा झील बाडमेर जिले के बालोतरा 
के समीप स्थित है। यहा का नमक उच्च कोटि का होता है। इसके अलाबा जोधपुर 
जिले कौ फ्लौदो तहसील की झाल तागौर जिले की ड्रोडवाना-को झील तथा 
बोौकानेर जिले की लूणगकरणसर झील भी प्रसिद्ध है। राज्य अपनी कृत्रिम झौलो 
के लिए प्रसिद्ध रहा है। उदयपुर की जयससद मौठे पानी को झील विश्व मे सबसे 
बड़ी कृत्रिम झौलो में से शक मानौ गई है। दूसरी झील काकरोली क॑ समोपष 
राजशमद झील है जिसमे गोमतो नदो गिरतो 'है। यह अकाल सहायता कार्य का 
काफी पुरामा नपमूता प्रस्तुत करती है। तीसरी झील उददसागर है। उदयपुर मे स्थित 
पिझोला झीौल भी काफो मशहूर है। इसके अलावा वहा फठहसागर झोल भी है। 
अजपेर में अन्यसागर झील भी काफी प्रसिद्ध झीलो मे से एक मानी गई है। 
अजमेर से ।] किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। अजमेर मे दो झीलें है। जोधपुर, 
अलबर ब॒ माउण्ट आबू में भो झौले है। ये स्थल पर्यटकों के लिए विशेष रूप 


से आकर्षण के केन्द्र है। माउण्ट आबू का नकफो तालाब काफी सुन्दर व रमणीय 
रद 
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झौलो मे कुछ प्राकृतिक है और कुछ कृत्रिम या मानव निर्मित हें। खारे 
पानी की साभर्‌ झील प्राकृतिक है ओर मीठे पानी कौ पुष्कर झौल भी प्राकृठिक 
है। क] 

(आ) जलवायु - राजस्थान की जलवायु का एक विशेष लक्षण यह 
है कि यहा तापमान भे भारी अन्तर पाया जाता है। यहा शोतकाल में बहुत 
सर्दी पडती है और कई स्थानों पर तापक्रम हिम-बिन्दु से भी मीचे आ जाता है 
और पाला पड़ जाता है। दूसरी तरफ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत त्तेज पडती है। 
पश्चिमी राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा गर्म प्रदेश माना 
जाता है। 

सभी राज्यो की अपेक्षा राजम्थान मे सामान्य वर्षा का स्तर (5] सेन्टीमीटर 
न्यूनतम स्तर का माना गया है। यहा वर्षा का वितरण असमान व अनिश्चित किम्म 
'का रहता है। यहा पर स्पमान्य वर्षा झालावाड जिले की पहाडियो मे 00 सेन्टीमीटर 
तक होती है, जबकि जेसलमेर जिले के रेगिस्तान मे यह ]6 सेन्टीमोटर तक होता 
है। 

(डइ) मिट्टी व वनस्पति - राजस्थान की गम्टिटयो को मुख्यतया सान 
भागो में बादा गया है 

] रेगिस्तानी मिट्टी - शजस्थान मे यह सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मे फेली 
हुई हैं। अरावली के पश्चिम में राज्य के ममस्त भागो मे रेगिस्तानी मिट्टी पाई 
जाती हैं। इसमे प्रमुख जिले इस प्रकार हैं - श्रीगगानगर, चूरू झुझुर्नूँ बीकानेर, 
जैसलमेर नागौर, बाडमेर, जोधपुर वथा सोकर। यह काफी अनुपजाऊ होतो है। 

2 भूरी-पीली (रेगिस्तागी मिट्टी) यह वाडभेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही, 
पाली नागौर, सीकर व झुझुनूँ लिलो मे पाई जाती है। इस मिट्टी मे फॉस्फेट का 
अश ऊँचा होता है। 

3, लाल व पीली मिट्टी - यह उदयपुर, भोलवाडा व अजमेर जिलो के 
पश्चिमी भागो में पाई जाती हे। इस मिट्टी मे कार्बंतिर व हयूमस तत्व कम मात्रा 
में पाया जाता है। 

4. फेमरूजीनस (#शा्रष्टा7005) लाल मिट्टी - यह मिट्टी उदयपुर 
जिले के मध्य व दक्षिणी भाग में एवं सम्पूण डूगरपुर जिले मे पायी जाती है। 
इसमे नाइट्रोजब, फॉस्फोरस व हयूम्स की कमी होती है। 

5. मिश्चित लाल व काली मिट्टी - यह मिट्टी उदयएुर, चित्तैडगढ़ 
डूगरपुर, बासवाडा व भोलवाडा के पूर्वो भागो मे मिलती है। 

6. मध्यम धैेणीो की काली मिट्॒टी - यह आम तौर पर कोटा बूदो व 
झालावाड जिलो मे पायौ जातो है। 

7. कछारी मिट्टी (#फपआ $075$) - यह मुख्यत अनवर, भरतपुर 
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व सवाईमाधोपुर जिलो में पायो जाती है। इसमे चूना फॉस्फोरस अम्ल व हयूमस 
कम होती है। 

वनस्पति शजस्थान मे कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पायी जाती 
है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश मे मामूली वनस्पति से लेकर अरावलौ के पूर्व व दक्षिण पूर्व 
मे पतझड व सदाबहार किस्म के जगल पाये जाते है। 988 89 के आकड़ों 
के अनुसार राज्य के ऋल रिपोर्टिंग क्षेत्र के लगभग 67% भाग मे बन 
पाये जाते हैं। राज्य में वन क्षेत्र 22] लाख हैक्टेयर भे फैला हुआ है जबकि 
कुल रेटिंग क्षेत्र 342 5 लाख हैबरटेयर है। बर्तमान समय में राज्य में बन क्षेत्र 
कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9% आका गया हैं। पजाब को छोडकर देश मे सबसे 
कम वन सम्पदा ग्रजस्थान कौ ही मानी जाती है। वनो के अन्तर्गत कम क्षेत्रफल 
के कारण राज्य मे ईंधन व औद्योगिक लकड़ी की माग कौ पूर्ति कर सकना कठिन 
रहता है। पश्चिमी राजस्थान मे वनो का नितास्त अभाव पाया जाता है। वहा कुछ 
कांटेदार झाडिया ब घास पाठ ही होते है। राष्टोय वन नीति के अनुसार लगभग 
/3 भौगोलिक क्षेत्र मे वन होने चाहिए। इस दृष्टि से राज्य मे वनो का अत्यधिक 
अभाव है। जिस क्षेत्र मे वत दिख़ाये गये है उनमे भौ बहुत कम भाग मे उत्तम 
किस्म के वन पाये जाते हैं। ज्यादातर घटिया श्रेणी के बन होते हैं। चृक्षो की 
अत्यधिक कराई आवश्यकता से अधिक चराई ब भूमि के अविवेकएूर्ण उपयोगो 
के कारण आशवली के पूर्वी क्षेत्रों मे भी वनो का हास हुआ है। वैज्ञानिक अनुसधान 
की बिडला इन्स्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार, अगवली पर्वतमाला के क्षेत्र 
में पडने वाले 6 जिलो के कुछ भागों मे $972 75 से 987 84 की अवधि 
में बन क्षेत्र मे 4] 5% की गिरावट आयी है। इससे पता चलता हे कि राज्य में 
कितनी भयावह रफ्तार से वनों का हास हुआ हे। इसका मुख्य कारण यह हैं कि 
लोग ईंधन कौ लकड़ी सिर पर ढोकर जनो का विनाश करते रहे है। ऐसा जयपुर, 
अलवए, बूदी उदयपुर कोटा आदि शहरो के समीप के क्षेश्ञे मे देखा गया है जहा 
अम पास कौ पहाडिया बजर हो गई है और उनमे पर्यावरण बी समस्याएं बढ 
गई हैं। राज्य मे ईंधन की लकडी को माग तेज से बढ रही है। इसके 200॥ 
तक 67 6 लाख़ टन होवे की आशा है जबकि इसकी पूर्ति राज्य के साधनों से 
केवल 6 लाख रन ही हो पायेगी जिसमे लगभग 60 लाख टन का अभाव रहेया। 
इसलिए राज्य मे ईंधन को लकड़ी का उत्पादन बढाने को आवश्यकता है। 

राज्य में च्यर्थ भूमि (४/४४८ 900) कौ मात्रा काफी अधिक है जो घटिया 
बन भूमि अकष्य भूमि (जाएप्राएआंग८ ]970 ) चाई व चरागाह भूमि कृषि 


पु डागाएाएवे #ैच्राउ० 959 (४])5प्रिश्ञा 9 97 
2 छाप 7४८ १८३7 7] 992 97 ए/००८७ 993 ए 522 
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योग्य व्यर्थ भूमि तथा सडको नहरो आदि के किनारे भूमि के टुकडों के रूप में 
पायी जाती है। देश की व्मुल व्यर्थ भूमि का हूगभग ]/5 भाग अकेले 
राजस्थान में पाया जाता है। विपरीत जलवायु व भन्य जैविक दबावो के कारण 
राज्य में व्यर्थ पडी भूमि का उपयोग कर्न' एक दुष्कर कार्य है। राज्य में ईंधन 
की लकडी चारे व इमारती लक्डी का उत्पादन बढाते के लि? एक्त दर्धकालीन 
नौति को आवश्यकता है ताकि वानिकों (0/2509) में 7 “5 +शयोग किया 
जा सके। राज्य मे चारे का उत्पादन १ ल'ग्8 दत ही होता है जवक्रि माग 6325 
लाख टन अनुमानित की गया है। अठ शासन के महाया वे चरगहां का पिकप्स 
किया जाना भी बहुत आवश्यव है। 

आठवी योजना की अवधि मे जयान की ऊार्धिक सहायता से इान्दरा गाधी 
नहर क्षेत्र मे वक्षर पण व चरागाह विकास से व्स ध्प्र दो हरा भरा करने की 
एक व्यप्पक यांजना तैयार की गयी है दथा अरावजा बनरापण प्रे'्जेक्ट के माध्यम 
से उस क्षेत्र मे वक्षारोापण चरागह विक्ृ'्स मिट॒टा व नमी सम्क्षण के कार्यकम 
संचालित किये जायेगे। 

जल साधन 
(फैशाश ९४०फ७०८९५) 

भारत में राजस्थान ही एक ऐसः' राज्य है जिसमे जल साधनों का सबसे 
ज्यादा अभाव पाया जाता है। राज्य मे जल साधनों की कमी का अनुमान एम्स 
तालिका से लगाया जा सकता है जिसमे कुछ सूचकों मे राजस्थान की स्थिति 
भारत को तलना में दर्शायी गयी हे 


(0) 
(9) 
(3॥) 
(४) 












भोगोलिक क्षेत्र मे राजस्थान का अश 
कृपित क्षेत्र मे राजस्थान का अश 

]99] की जनसख्या में राजस्थान का अश 
जल की उपलब्धि मे राजस्थान का अश 












इस प्रकार जल साधनों में राजस्थान का केवल % अश हे जो अन्य 
सूचको की तुलना मे काफी नीचा हें। 

जल साधनो मे सतह जल साधन व भूतल जल साधन दोनो आते है। 
७) एड बम, सएह्यण, एफिसडधर फ5ण अ>जा०६9) 

राजस्थान में आन्तरिक व बाहरी साधनों से कुल काम के लायक सतह 
जल साधन 29 28 मिलियन एकड फौट (५४) आके गये है जिनमे से 5 86 
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७४७४0 आत्तरिक साथनों से हैं। (जिनमे से फिलहाल 8 9 १/#ए का उपयोग 
हो रहा है) तथा शेष 3 42 |४४7 बाहरी साधनो से है जो इस प्रकार हैं 4 
(0७०४7 में) 


गग नहर 
भाकडा नहर 
गुड़गाव नहर 
रावी-छ्यास 


चारवती 
भरतपुर फीडर 
चबल 





अत्तर्यम्यीय नदो बेसीनों मैं से सर्वाधिक मात्रा रावी-व्यास से 8 60 ७४६ 
आत्वोटित है। इसमे से 7 59 |४#४0 का उपयोग इन्दिग गाधी नहर परियोजना 
(0४9) के माध्यम से किया जायेगा तथा शेष ]0 'श&7 का इस्तेमाल गग 
व भाकड़ा नहर-प्रणालियो मे सिधमुख, नोहर व पूरक गग नहर के माध्यम से 
किया ऊयेगा। 

भूगल-जल (0000. शग्वाषर) को उपलब्धि राज्य कौ जल विज्ञान 
सम्बन्धी दशाओं को कार० काफी परिवर्ततशोल व असमान रहती है, लेकिन 
अधिकाश भागो मे भूतल के जल क्रो किस्म घटिया पायी जाती है। 

राज्य के जल-साधनो पर पेनल ने भूतल जल साधनो के निम्न अनुमान 
प्रेश किये है जिसको तालिका आगे दी जा रही है - 


इस प्रकार राज्य में भूतल जल को प्रयोज्य माज का लगभग आधा अश 
काम में लिया जा रहा है। लेकिन इसमे प्रादेशिक अतर बहुत ज्यादा है। जम 
98& तक राज्य के 237 खएण्डो मे से 8 खण्ड “काली श्रेणी' (४७॥५ 
ए/शएएण३) मे आ चुके हैं, तथा 3। खण्ड 'भूरी श्रेणी! (४7९४ ८४९९०/४) 
मे आ चुके हैं। इसका आशय यह है कि उनमे पानी कौ सतह बहुत नौचे चली 


गयी है। इसलिए राज्य मे भूमि के नीचे के जल का उपयोग अधिक सावधानी से 
करने की आवश्यकता हे। 
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राज्य मे सकल सिंचिन क्षेत्रलल 97] 72 में 2440 ल'्ख हेकलेयर से 
बढकर 990-9] में 46 52 लाख हैकतेयर तक पहुँच गया है। नहर, कुआ य 
नलकूपों से सिंचित क्षेत्रफल बढा है। 990-9] मे सकल सिचित क्षेत्रफल थोडा 
बढा थ७ 989 90 में 44 6] लाख हैक्टेयर रहा था। राज्य में येजनाकाल म॑ 
सिचाई के साधनों का काफी विकास हुआ है। 
राज्य में जल-साधनो के सदुपयोग के लिए सुझाव - 

(]) अन्तर्राज्योीय जल माधनों में राज्य के अश का झाप्रशापुतक पूरा 
उपयेग क्रिया जना चहिए। इसके लिए इन्दिय गाथी नहर परियातना, समर 
मिघमुझ व नोहर सिचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। इस कश्य को 
सम्पन्न करने के लिए भारत सरकार को पयाप्त घन उपलण्ध छरनता चाहिए। मिचाद 
परियोचन'ओं को समयदद्ध कायक्रम के अनुसार पूग किया जाता चाहिए ताक 
इनकी लाग्त न बढ़े। 

(2) पाक का उपयोग इस प्रकार किया जना चर्हिए ताकि उन्पादन 
अधिकतम हो मक्के। इसके लिए फव्चाग मिचाई (8जातश पाहर्यएता व 
बूंद बूद सिचाई (७09 वाएआएा) का विधियाँ अपनाया जा सकतो है जिनमें 
पानी को किफायत होती है और कम पाता से क्‍यादा ला प्राप्स किया जाता है। 

(3) इन्दिया गधों नहर परियाजतर क्षेत्र मे भूतल जल व सतह जल का 
मिला जुला उपयोग (00पर[शाथा। & पष८) इस प्रकण क्गा होता चहिए उससे 
मसवाधिक लाभ प्राप्त हो सके। 

(4) जित क्षेत्रों में पारी को सतह (५ अल 6) सूझखे का दशाऊआ ने 
कारण बहुत नोचें जा रहो है उनम भूतल जल के उपयाग मे विशेष भावधाना 
बग्तनों होगों तथा अन्य उपाय था काने होगे। 
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(5) सरकार को जल पूर्ति के विकास पर अधिक विनियोग करना होगा। 
इससे पेयजल को सुविधा भी बढेगी। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्य में पानी के अभाव की स्थिति 
को ध्यान में रखते हुए जल साधनो का उपयोग सावधानीपूर्वक करना होगा ताकि 
मनुष्यों व पशुओं को पेयजल मिल सके फसलो को सिंचाई के लिए पानी मिल 
सके तथा भवन निर्माण औद्योगिक क्षेत्र व अन्य प्रकार की जल की आवश्यकताओं 
की यथासम्भव पूर्ति को जा सके। 
राजस्थान का पशु धन 

राजस्थान के लिए पशु सम्पदा का विशेष रूप से आर्थिक महत्व माना 
गया है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ 
जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन है इससे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 
का 5% से अधिक अश प्राप्त होता है। राजस्थान मे देश के पशु धन का 7% 
तथा भेडो 'का 30% अश पाया जाता है। राज्य में देश के दूध उत्पादन का % 
त़था ऊन के उत्पादन का 40% प्राप्त होता है। पशुओ की सख्या 977 में 4 4 
करोड से बढकर 983 में 497 करोड हो गई थों। इस प्रकार इस अवधि मे 
पशुओ की सख्या मे 20% की वृद्धि हुई थी। विशेष वृद्धि बकरी भेड व भैस 
(मर मादा) में हुई थी। 988 मे पशुओ की सख्या घट कर 4 09 करोड पर आ 
गई। इस प्रकार 983 88 को अवधि में पशुओ की सख्या लगभग 88 लाख 
कम हो गई। 

]983 88 में पशुओ की सख्या मे 983 की तुलना मे 77% को 
गिरावट एक भारी चिन्ता का विषय है। 987 88 के भयकर सूखे थे अकाल 
के कारण राज्य की पशु सम्पदा का अत्यधिक दास हुआ। 988 मे पशुओं का 
वर्गोकरण इस प्रकार था गोधन (गाय बैल) ] 09 करोड भेंस भेसो सहित लगभग 
63 4 लाख भेड 99 3 लाख बकरी बकरे ! 26 करोड तथा अन्य ] 4 लाख 
(जिनमे ऊंट 72 लाख व शेष 42 लाख मे घोड़े टर्‌रू, खच्चर, सूअर व गधे 
शामिल थे।) 

राजस्थान मे पशुओ की कुछ सर्वोत्तम नस्‍्ले पायी जाती हैं। नागौरों बैल 
माल छोने मे बहुत चुस्त पाये जाते है। ये प्रतिवर्ष हजारे की सख्या में राजस्थान 
से बाहर भेते जाते है । राज्य सरकार ने राठी थारपारकर व नागौरी मस्‍लो वाले 
क्षेत्रो मे चुने हुए, दग पर पशुओ के प्रजनन (इल८०॥४९८ छ८८०0ए७) की नीति 
अपनायी है। इसके अन्तर्गत एक नस्ल के उत्तम पशुओ को चूना जाता है। क़्फक्ेज़ 
या साचोरी गिर, हरियाणा व मालवी नसलो के लिए चुने हुए ढग पर (सिलेक्टिव) 
तथा “क्रोस ब्लीडिग दोनो विधियों के आधार पर पशुओ की नस्ल वो विकास का 
काम किया जाता है। क्रोस ब्रीडिग मे दूसरी नस्ल के उत्तम पशुओ का प्रजतद 
हेतु प्रयोग किसा जाता है। यह पशुओ को नस्ल सुधार व उत्पादकता बढाने मे 
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मदद देता है। 


देश मे ऊन के कुल उत्पादन का लगभग 40% अश अकेले राजस्थान 
में उत्पन्त होता है। राजस्थान मे भेडो की निम्न 8 मसले पायी जाता हैं. चोकला 
मगरा, नाली पूगल जेसलमेरी मारवाड़ी मालपु तथा सोनाडी। इनमे प्रथम तीन 
बीकानेर की प्रमुख नस्‍ले हैं। जोधपुर की मारवाडी त्स्‍ल मशहूर है। चोकला भेड 
से बस्त्रो की ऊन प्राप्त होती है। नाली नस्ल का ऊन दोनो मे क्राम आता है। 
राज्य मे 95] मे भेडो की सख्या मेढ़ो व मेमनो सहित 539 लाख थी जो 
]983 में बढकर । 34 करोड़ हो गई । लेकिन 988 मे यह घरकर 99 3 
लाख पर आ गई। राजस्थान में देश की कुल भेडो का लगभग 30% अश होने 
पर भी देश के कुल ऊन के उत्पादन का 40% अश्ञ प्राप्त होता हैं। इससे स्पा 
हे कि यहाँ प्रति भेड ऊन की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। यहाँ प्रति भेड 
लगभग 6 किलो ऊन प्राप्त होता ह जबकि समस्त देश का औसत केवल 09 
किलो ही माना गया है। नम्ल सुधार कर्प्यकम मे मारवाडी जेसलमेरी व मग 
भेडो को 'सिलेव्टिव ब्राडिंग स्कीम में लिया गया है। इसके लिए उसी नस्ल के 
चुने हुए मेढे प्रयुक्त किये जाते है। नाली चोकला सोनाडी व मालपुण नसस्‍्लो का 
विकास “क्रोस ब्राडिग के माध्यम से किया जाता हैं जिसमे दूसरी नस्ल मे गुण्पत्मक 
सुधार करने के लिए दोनो प्रकार के प्रजनन या उत्पत्ति पर जोर दिया जाता है। 
राज्य मे 984 85 मे डेढ़ करोड किलोग्राम अथवा 5 हजार टन ऊन उत्पन्न 
किया गया था। मास के विकय से 75 से 90 करोड रुपये का वापिऊ व्यापार 
होता है। राज्य मे लगभग दो-क्षख परिवार ऊन के उत्पादन मे सलग्न है। बाडमेर, 
सीकर, जोधपुर व भीलवाडा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों मे ऊन-आधारित उद्योग का 
विकास किया जा रहा है । कोटा व सव्राई माधोपुर मे बकरियो की नस्ल दूध व 
मास दोनो दृष्टियो मे उत्तम मानी गयी है। राज्य मे ऊँटो की कई नसस्‍्ले पायी 
जाती है। जैसलमेर के समीप नाचता का ऊाँट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। राज्य मे 
प्रत्षि व्यक्ति दूध की उपलब्धि समस्त भारत के औसत की तुलना मे अधिक है। 
गजस्थान से प्रतिदिन काफी अण्डे अन्य राज्यो को भेजे जाते है। 

राजस्थान मे कृषि के बाद जीविकोपार्जन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन 
पशुपालन ही है। इसलिए यहाँ को अर्थव्यवस्था को कृषि व पशुपालन को 
अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सरकार को पशुपालन के विकास पर काफी ध्यान देना 
चाहिए । शज्य के निवासियों की आय बढाने के लिए पशु धन के विकास पर 
ज्यादा बल देना उचित होगा । पानी चारा (उत्पादन एवं सग्रह) आदि के विस्तार 
से पशु सम्पत्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता हे। अकाल ब सूखा पड 
जाने से पिछले वर्षों मे कई ब्यर राजस्थान मे पशुओ को अन्यत्र भेजना पडा ओर 
पशु धन को काफो क्षति पहुँचो। लेकिन अब अन्य ऱज्यो मे भी कठिनाइयाँ होने 
के कारण वहाँ पशुओ को भेजना मुश्किल होता जा रहा हे। राज्य मे पानी व चोरे 
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की सुविधाएँ बढाकर अर्डधशुष्क व शुष्क प्रदेशों मे भेड-पालव च अन्य पशुओ का 
विकास किया जाना चहिए। राजस्थान मे ऐसे उद्योगो के विकास की सम्भावनाएँ 
हैं, जैसे ऊन का उद्योग, दुग्ध ब दुग्ध - निर्मित पदार्थ, मास का उद्योग, 
अमडे का उद्योग, व हड्डी का उद्योग । यदि पशु धन के विकास पर समुचित 
ध्यान दिया जाय तो सरकार व जनता दोनो की आय मे वृद्धि हो सकती है। 

राजस्थान सहकारी डेयरी सघ सहकारी आधार घर डेयरी के विकास में 
सलग्न है। वर्तमान में राज्य मे डेयरी सयत्रों को प्रतिदिन की ओसत क्षमता 9 
लाख लोटर दूध तथा 24 दूध अवशीतन केद्रों की 40 लाख लीटर दूध॑ प्रतिदिन 
को है। 99] 92 मे डेयरो सहकारी समितियों व सप्रह केद्रो की सख्या 4477धी 
तथा उनके कुल सदस्य 346 लाख दुग्ध उत्पादक थे। अप्रैल से दिसम्बर 99] 
की अवधि मे प्रतिदिन दुग्घ का औसत सग्रहएः 2 55 लाख लीटर हो पाया था। 
बीकानेर मे 'सरस रसगुल्लों' का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सरस 
पनीर, सरस घी व 90 दिव तक खराब न होने वाले 'टेटापैक दूध' ( पगृषतावथ५ 
2) का उत्पादन भी किया जाता है। 

राज्य में पशु-पालन व डेयरी दिकास के सम्बन्ध मे नीति व राजकीय 
प्रयास - राज्य में पशु-पालन व डेयरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम 
उठाये गये हैं । मर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुधन के विकास को 
प्राथमिकता दी गई है । पशुओ की नस्ल को सुधागने के लिए प्रजनन की 
उत्तम विधिया अपनायी गई है । कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गई है। 
पशुओ मे बीमारी क्री रोकथाम करा इन्तजाम किसा गया है । इसके लिए 
पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये हैं । 

प्रतिदिन दूध क सकलन की व्यवस्था कौ गई है । जैसा कि ऊपर कहा 
शया है 0 डेयरी सयत्र लगग्ये जा चुके हैं तथा 24 अवशीतन केन्द्र स्थापित 
किये गये हैं । दुृध का उत्पादन करने वालों का सहकारी समितठिया बनाई गयी 
हैं | उनको सतुलित पशु आहार व चारा उपलब्ध कराया जाता है । 

पशु-पालको की आर्थिक दशा सुधारने के लिए | अप्रेल 986 को भारतौय 
एग्नो इण्डस्ट्रीज फाउन्डेशन (8/8]7) की सहायता से कोस ब्रीडिंग के लिए 50 
केन्द्र स्थापित करे का समझौता किया गवा है । ये केन्द्र भोलबाडा कोटा बूंदी 
उदयपुर, चित्तौडगढ डूँगरपुर व बासवाडा जिलो मे स्थापित किये जा रहे हैं । 

इस प्रकार सरकार पशुओं की नम्ल सुधारते पशु चिकित्सा पशु पालकों 


] आय वच्ययक अध्यवन (80022 5049) 992 73 9 ]3 शा०0 55तच्ाढ ए३टा5 #&०पा. 
दिश्ुब्घाओ 992 फ़डव 
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की आर्थिक स्थिद्रि को ठीक कंरने तथा पशुधन की अभिवृद्धि करके राज्य की 
आय बड़ाने का प्रय'स कर रही है । इससे राज्य के पश्चिमी भागो में विशेष रूप 
से लाभ हो रहा है । राज्य मे पशु मेले आयेजित किये जाते हैं । जिनमे परबतसर 
व पीपलू गाव के पशु मेले उल्लेखनीय है । बस्सी (जयपुर) मे पशु प्रजनन फार्म 
स्थापित किया गया है यहा विशेषतया जरप्ली गायो का प्रजनन होता है । 


राजस्थान में खनिज पदार्थों का विकास * 

राजस्थान खनिज पदार्थों का एक अजायबधर (8 705७0 ए[ ए7772097%) 
माना गया है | बिहार के बाट खनिज सम्पदा में राजस्थान को ही गिनतो होती 
है । राजम्थान में 50] से अधिक खनिज पदार्थ पाये जाते हैं | अधात्विक खनिज्ञो 
(007 ॥एशं 96 गधा९7०३ ५) के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत मे इसका 
प्रधपर स्थान है तथा धात्विक खनिजो के उत्पादन मूल्य में चौथा स्थान है। 
प्रचलित कीमतो पर (3६ ८पाशा। 97025) खनन (हु) से 985 86 में 
89 2 करोड रुपये की आमदनी हुई थी जो राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (२5797) 
का 25 प्रतिशत थी । यह 99) 9] मे 347 करोड़ रुपये हो गई जो राज्य को 
शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का लगभग 2% थी । 

इस समय राज्य मे लगभग छ धात्विक (7 ७४॥2८) और बीस अधात्विक 
(४0 ॥7209)॥८) ओद्योगिक खनिजों के निकालने का कार्य जारी है। घात्विक 
समूह में मुख्य खनिज इस प्रकार है सीसा, जस्ता, चांदी केडमियम (रागे से 
मिलता जुलता) मैगनीज वुल्फ्रैमाइट (टगस्टन उत्पन्न करने वाला खनिज पदार्थ) 
व कच्चा लोहा। अधात्विक समृह के भुख्य खनिज निम्नांकित है. ऐस्बेस्टस 
(8500$05), बेराइटस (97965), केल्साइट, चायना क्ले, डोलोमाइट, पन्ना 
(८८०४४) फेल्सपार, फायर बले फ्लोराइट, रक्तमण्पिका त्तामडा (7720) मुल्तानी 
मिट्टी (णाटा $ €श0) खडिया मिट॒टी (29795णा) रोक-फास्फेट, लाइमस्टोन 
सगमरमर (7४४0८), अध्रक क्वार्टज, सिलिका मिट॒टी घीया पत्थर (509ए50०76), 
पाइरोपिलाइट व बरमोक्यूलाइट। इनके अलावा ग्रेफाइट, काइनाइट (9शा८), लाल 
व पीली ओकर्स (0०६७) स्लेटस्थरेन व टुरमेलाइब (0परगात्षा८) का भी थोडी 
मात्रा में उत्पादन होता है। मैग्नेसाइट के विस्तत भण्डारों का भी पता लगाया गया 
है और उनके आर्थिक उपयोग की छान बीन जारी है। उदयपुर के समीप झामर कोटरा 
(#9ग्रआ (0०9) की खानो से राक फास्फेट के उत्पादन से राज्य ने खनिज 


] डगारड ३८5 #०एणा 793)35702॥ 992 (055 79छए 7९० ]993), ए? 55 56 तथा 
एम सी माधुर समिति (आठवों पचवर्षाय योजना मे औद्योगिक विकास की व्यूहरचना (5घ४४४८९७) 
पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति) रिपोर्ट खण्ड ॥ प 35 37 


वायध्थान को ऊर्थव्यवध्या हि. 


विकास के क्षेत्र मे एक नया कदम रखा है। दी राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड 
मिनरल्स लि० के तत्वावधान में रॉक-फ्स्फिट के खनन का कार्य किया जा रहा 
है। 

राजस्थान कई खनिजों के उत्पादन में देश मे अग्रणी हैं जैसे चाँदी 
वुल्फैमाइट, एस्वेस्टस, फेल्सपार, जिप्सम, सीसा, जम्ता रॉक-फास्फेट आदि। 

खनिज इंघरों (शाशटात (०७) में पलाना को लिग्माइट छाते आठो हैं 
छजिउय्रें काफी वर्षों से काम होता आ रहा है। झागौर जिले के मेडता रोड तथा 
बाडमेर जिले के कपूरडी क्षेत्रों में लिनाइट के विशाल भण्डार मिले हैं। कपूरडो 
मे 6 करोड़ टन के लिग्नाइट के भण्डार अके गये है। मई ]983 की सूचना 
के अनुसार जैसलमेर जिले में घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का 
विशाल भण्डार पाया मया है। यहा एक अरब घनमाटर मे प्राकृतिक गैस मिला 
है। इस क्षेत्र में सोमेट प्लाट और विद्युत गृह स्थापित करने की योजना है। 6 
जुलाई 4990 को डाडेवाला (जैसलपेर) में प्राकृतिक गैस का भण्डार पिला 
है। इससे प्रतिदिप 4 लाख क्यूबिक मोटर गैस उपलब्ध होगी जिससे एक बिजलोघर 
ब कई गैस-आधारित उद्योग चलाये जा सकेगे। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, 
रीको, सेच्यूरी रेयनु दिग्विजय सीमेट, गोविन्द ग्लाम उद्योग गेस के लिए आयल 
इण्डिया लि० को अनुरोध कर चुके है। मार्च 98+ में जैसलमेर से करीब ]45 
किलोमीटर दूर सादेबाला में तेल का बडा भण्डार मिला था। तेल ब प्राकृतिक 
गैस आयोग ने जून 983 वे अन्त में वहा खुदाई का काम शुरू किया यथा। 
जैसलमेर में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग एक हांलियम गैस प्लाट लगाने का 
विचार कर रहा है। सादेवाला से पाक सौघा के बोच करोब छ किलोमांटर को 
ही दूरी है। रामपुरा-आगुदा (भीलवाडा जिले) मे जिक ब सौसे के विपुल भण्डार 
मिलने से राजस्थान मे भारत सरकार ने चदिरिया में एक ख़िक स्मेल्टर प्लाट लगाते 
की स्वीकृति दी है जिम्तकी लागत लगधग 447 करेड रू० अनुमानित हे। इसे 
हिन्दुस्तात जिक लिमिटेड कार्यान्वित करेंगा। छत्रिज दोहन पर ]70 करोड रपये 
की लागत को शामिल करने पर कल ज्ञागत का अनुमाव फिलहाल 67 करोड 
स्पये लगाया गया हैं। चित्तौडगढ़ जिले के गाव केसरपुरा (प्रतापगढ़) के निकट 
हीरे की खोज उल्लेसनतोय है। इसका विस्तृत सर्वे किया जा रहा है। 

जैसलमेर जिले के सोनू क्षेत्र मे 50 करोड टन स्टील ग्रेड लाइपस्टोन 
के भण्डारों का पता लगाया गया है। यह पीले रग का स्टील ग्रेड लाइमस्‍्टोन 
उत्तप किस्म का है। यह इस्पात बनाने की फंक्टियों मे काम आयेगा। 

अप्रैल ॥997 मे ऑयल इण्डिया को बीकानेर के दिकट ब्वार्थवाला क्षैत्र 
मे तेल के विशाल भडार मिले हैं। बाधेबाला से तुबवरीवाला तक ॥3 वर्ग 
किलोपीटर क्षेत्र में हैदो कूड आयल के भडार का पता चला है जो करीब 
]25 मीटर भोटी परत के रूप में है। इस क्षेद्व में करीब साढ़े त्तीन करोड 
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टन तेल के भडार हैं। 

नौचे विभिन्‍न खतिज पदार्थों के सम्बन्ध मे संक्षिप्त विवरण भ्रस्तुद किया 
जाता है - 
यात्विक खनिज #ालगार 3गिाटाव5) 

(0 ठावा - खेतड़ो को ताबे की खानें सिघाना से रघुनाथपुरा तक फैली 
हुई है । राज्य के अन्य भागो मे भो ताबे के भण्डारों का सर्वेक्षण किया गया है। 
दगीवा के ममीप का क्षेत्र भी उल्लेखनीय है । झुझयूँ जिले के खेतड़ी सिघाता 
क्षेत्र मे ताब्रा निकाला जाता हैं । दूसरा ग्रोत सरे-दरोबा (अलबर जिला) है । 
भोलवाडा जिले में भो ताबे का क्षेत्र है । सिगेही जिले में आवू रोड के समीप 
सोना, जस्टा व ताबा पप्ये गये है । उदयपुर जिले के अजली क्षेत्र मे कप्बे के 
भण्डार मिले है । 

खेहडी के समीप क़्ावे के बडे भण्डाग है । इनक उद्योग करके गल'ने 
को क्षमता का विकास किया जा रहा है । इससे उपोत्पत्ति (५ 030८) के 
रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होगी ओर थोडों चादी व सोने की मात्रा भी 
उपलब्ध होगी ॥ सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होते से सुपरफरेक्फ़ेट का उत्पादता भी 
चण'८लू किया जा सकेगा । 

राजम्थान मे कच्चे तावे (८०0एएटा 00) का उत्पादन 992 में 779 

ला हक अनुमानित है जबकि 293:म695 ]73 लाख टन हुआ था । 
4ऐ सीसा व जस्ता -& द्रयपुर से [स 40-किलोग्रीटर की दूरों पर जावर 
स्थान प सीखे व जम्ते की खाने स्थित है '। सीसे रहे डले गले के लिए घिहार 
पेज दिये जते हे और जम्ते के डले जो पहले जापान*भेज दिये जाते थे, अब 
देवारों (उदयपुर के पास) में जस्ता गलातने के सयत्र में प्रयुक्त किये जाते हैं | इस 
कार्य के सचालन के लिए 'दी हिन्दुस्तान जिक लिपिटेड,' देवरों को स्थापना एक 
महत्त्वपूर्ण कदम माना जा सकता हे ॥ जम्ता ग्लाने की उपेत्पीत्त के रूप में सुपर 
फौस्फेट एसिड व केडमियम प्र'प्त होते ह॑ " सल्फ्यूरिक एमिटट का ठप्रयोग सुपर 
फॉस्फेट के उत्पादन में किया जा सकता है + जैसा कि ऊपर कहा गया है 
भोलवाडा जिले के रामपुरा अप्गुदा क्षेत्र में जस्ने व सासे के दिपुल भण्डार मिले 
ह॑ जिममे चरिरिया मे जिक स्पेल्टर सर्यंत्र,लगादा जा रह हे 

992 में राजस्थान मे सौसे के : ४2 उ 0 हजार टन जस्ते 
के डलो का ] 0] लाख टन और चांदी का 5 किलोग्राम अनुमानित 
है । 


].. एजस्थान पत्रिका, 4 अप्रेल 992, पृष्ठ 


राजस्थान की अर्थव्यवत्था 50 


(0) कच्चा लोहा राजस्थान में थोड़ी मात्रा मे कच्चा लोहा जयपुण 
उदयपुर, झुन्झुनूं, सौकर व अलदर जिलो मे पाया जाता है । मुख्य भण्डार जयपुर 
ब उदयपुर जिलों में स्थित है । 992 मे कच्चे लोहे का उत्पदन 35 हजार टन 
होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष से अधिक है ॥ 

(४) पैंगनीज - बासवाडा जिले मे घटिया किस्म की मैंगनीज पाई जाती 
है । राज्य में मैंगदीज़ का उत्पादन बहुत कम होता है । 

(५) टगसस्‍्टन (70॥75$2॥) - नागौर जिले मे डेगाना के पास दो पहाडियो 
मे टयस्टन के भग्डार पाये जाते है । यहा पर टगस्टन की किस्म भी काफौ अच्छी 
बतायो जाती है । टगस्टन का उपयोग एलोय तथा स्पेशल स्टील के निर्माण मे 
होता है । यह विद्युत के साज सामान मे भी प्रयुक्त किया जाता है । टगस्टन 
रक्षा विभाग को सप्लाई किया जाता है । 992 थे राजस्थान भे 5 टन टगस्टन 
का उत्पादन होने का अनुमान है जबकि पिछले वर्ष ]] टन हुआ था । भारत 
में टास्टन के उत्पादन का बड़ा अश राजस्थान से ही प्राप्त होता है । 

औद्योगिक व अधात्तिक खनिज 
(४0570 300 िएा ६९(2॥॥९ शाएकटाश5) 
इन खनिजो का वर्णन निम्न समूहो में विभाजित करके किया जा सकता 
ह। 

(आ) पृथक्‌ करने के काम आने वाले खनिज, ताकि ताप व प्रभाव 
न पडे (॥5एंथा॥5) ताप सहन करपे में मदद देने बाले खनिज (॥८79८७07728) 
व चीनी मिद्टी दो बर्तन खनत्नाने में काम आते चाले खनिज (९८२0४70 
छााशणोओं | इस समूह में निम्न खनिज शामिल होते हैं । 

-(गे _एस्वेस्टस एस्वेस्टस का उपयोग एस्बेस्टस सोमेन्ट छत की चदूदरे, 
पाइप आदि बनाने मे किया जाता है । 992 में 38 हजार टन एस्वेस्टस का 
उत्पादन होने का अनुमान है जबकि 99] मे 33 हजार टन का हुआ था । भारत 
का 85% एस्बेस्टस राजस्थात मे पाया जाता है । इसके भण्डार उदयपुर, डूगरपुर, 
भोलवाड़ा व अजमेर जिलो में हैं ॥ 

(0) फेल्सपार (705997) - यह काच मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों 
में प्रयुक्त होता है ) देश में फेल्सपार को कुल उत्पत्ति का लगभग 75% राजस्थान 
में उत्वन्त होता है । यह घुख्यतया अजमेर में पाया जाता है और धोडी मात्रा मे 
सिरोही उदयपुर अलवर और पाली जिले मे भी पाया जाता है । 99] मे इसका 
उत्पादव 73 हजार टन हुआ था जिसके 992 में 76 हजार टन होने का अनुमान 

| 

(॥) सिलिका रेत ($॥॥09 $970) - यह काचु, उद्योग मे कच्चे 
माल के रूप में काम मे आती है । यह अधिकांशव जयपुर और बूदी जिलों में 
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निकाली जाती है । 99] मे इसका उत्पादन 24] लाख टन हुआ था जिसके 
992 मे 255 लाख टन होने का अनुमान है । 

(09५) क्वार्दज़ - यह चीनी मिट्टी के उद्योग व इलेक्ट्रोनिक उद्योगों मे 
प्रयुक्त होता है । यह अलवर, सीकर, सिरोही व अलवर जिलो मे मिलता है । 

(९) मैग्मेसाइट - यह रिफ्रेक्टरी ईंटो के निर्माण मै व्यापक रूप से प्रयुक्त 
किया जाता है । यह थोडी मात्रा मे काच के उद्योगो मे भी काम आता है । यह 
अजमेर जिले मे भी पाया जाता है । 

(५) वरमीक्यूलाइट - अजमेर जिले मे एक खान से थोडी मात्रा में 
वरमीक्यूलाइट निकाल' जाता हे | इस पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता । यह ताप 
व ध्वनि का अच्छा इन्स्यूलेटर होता है । 

(५॥) वाल्स्टोनाइट - यह एक नवोन खनिज है जिसके उपयोग बढ़ते 
ज' रहे है + यह सिरेमिक्र उद्योग मे काफौ काम आता है । यह पेट व कागज 
उद्योग में भी प्रयुक्त होता है । यह सिरोही जिले मे मिलता है । 

(५७॥) चायना कक्‍ले व व्हाइट क्ले - यह बर्तन बनाने व विद्युत इन्म्यूलेटर 
के रूप में काम आता है | यह सवाईमाधोपुर मौकर, अलवर, नागौर ब जालोर 
जिलो मे पाया जाता हैं । 

(।४) फायर क्‍ले - यह फायर ईंट ब्लॉक्स आदि बनाने के काम आती 
है। यह बीकानेर जिले में पायी जाती है । 

(४) डोलोमाइट._ यह अजमेर, अलबर, जयपुर, जोधपुर, सीकर व उदयपुर 
जिलो से निकाला जाता है । यह दिप्स व पाउडर तथा चूना बनाने मे भी काम 
आता है | 99] मे इसका उत्पादन ] हजार टन हुआ जिसके ]992 में भी 
इतना ही रहने का अनुमान है ' 

(आ) इलेक्ट्रोेनिक ख आणविक खनिज - इम समूह मे अभ्रक ब बेरिल 
आते है । 

(6) अभ्रक (शा) - राजस्थान में अभ्रक की खाने भोलवाडा टोक, 
अजमेर, जयपुर व उदयपुर जिलो में पायी जाती है । अभ्रक विद्युत साज सामग्री 
में प्रयुक्त होता है । यह रबर के टायरो के निर्माण मे भी प्रयुक्त होता है । 

बिहार व आश्चप्रदेश के बाद अथक के उत्पादन में राजस्थान का तृतीय 
स्थान आता है ) भारत का लगभग एक चौथाई अप्रक राजस्थान मे उत्पन्न होता 
है । ॥99] मे अभ्रक का उत्पादन 549 टन हुआ जिसके ]992 में 568 रन 
होने का प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत किया गया हे ॥ 

(४) आणवबिक खनिज - आणदबिक खनिजो में भी शजम्थान को स्थिति 
उत्माहवद्धक मान्री जातो है | अजमेर व राजगढ़ की खानी में लिथियम की कुछ 
मात्रा मिलो हैं। उदयपुर के समोप यूरेनियम की खोज की जा रही है । राजस्थान 
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बेरिल का भी प्रमुख उत्पादक है । यह सूक्ष्म मात्रा में अप्रक को स्छानों में मिलता 
है । यह अजमेर व जयपुर संभाग में पाया जाता है । 

(डर) कीमती पत्थर व॑ अन्लेसिष्न (एगा। 5ण05 थाए #85925) 

(0) पन्‍ता (छगालश'छ09) - अजमेर व उदयपुर जिलो में कुछ स्थानों पर 
शमरल्ड़ मिलता है । यह हरे रण का कोमती भत्थर होता है । पिछले वर्षों मे 
इसका उत्पादन काफ़ों घट गया है 

(0) गासनेद - यहू अजमेर, भीलवाड़ा व रोक जिलो में पाया जाता हैं । 
इसको दो किस्म होती हैं एक तो अगव्रेसिव और दूसरी जैम । राजस्थान भे इसको 
दोनो क्िस्मे पायो जाती है । जेम गार्नेट टोक जिले में ज्यादा मिलता है । 

(ई) उर्वरक सानिज - इस समूह मे जिप्सम राक फॉस्फेट घ 'पाइराइट्स 
अते हैं | 

(3) जिप्सम - शणघ्थान भे जिप्सम के काफी भण्डार भरे घड़े है । देश 
में कुल उत्पादन का लगभग 90% रजस्थात्र के हिस्से मे आया है । जिप्धव की 
खाने बोकानेर, श्रीगगानगर, चुरू जैगलमेर मागौर, बाडमेर, जालौर व पाली जिलो 
में पाया जाती है | पहले यह भवन-पघ्लास्टर मे ज्यादा प्रयुक्त होतों थी अब यह 
उर्बरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल मानी जाती है । यह सीमेन्ट उद्योग में भी 
प्रयुक्त होती है । देश मे पन्‍्थक की कमी होदे से जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक 
एसिड का निर्माण बहुत उपयोगो माना जा सकता है । 99] मे राजस्थान मे 
6 2 लाख टन जिप्सम का उत्पादन हुआ तथा 992 के लिए प्रारम्भिक अनुमान 
7 लाख टन का है । 

(॥) रंक-फॉस्फेंट - उदयपुर के समोप रॉक फॉस्फेट के विशाल भण्डारों 
को खोज ने राजस्थान के खनिज-इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है । 
पहले यह जैप्तलमेर जिले में बिश्मेतिया स्थान पर दूढ़ा गया था । झाभर-कौटड़ा 
के भण्डार बहुत प्रसिद्ध हो गये है । अन्य छोटे-छोटे भण्डार भी पाये गये हैं। 
झामा-कोटडा क्षेत्र मे उत्पादन मार्च 969 से प्रारम्भ हो गया था । गॉक-फ्ॉम्फेट 
का उपयोग सुपर फॉशफेट के उत्पादन मे किया जा रहा है । ]969 में शाज्य मे 
लगभग 69 हजार टन रॉक-फास्फ़ेट का उत्पादन एक महत्वपूर्ण घटना मानी गयी 
है । इससे विदेशों विनिमय की काफ़ी बचत हुई है । 99॥ में शक्त-फॉस्फेट 
का उत्पादन 2 65 लाख उन हुआ | 992 के लिए उत्पादन का प्रारश्थिक अनुमात 
250 लाख टन है । शॉक-फॉस्फेट को बिक्री से राज्य सरकार को करोडो रुपये 
की आमदनी होतो है । गँक-फॉस्फेट के परिशोपषन के लिए एक बडा सयद 
लगाने को थोजता है जिसको विस्तृत प्पिर्ट सीफण भाइन्स फ्रांस द्वाता तैयार 


कराई गईं है । झामर कोटडा में रॉक-फास्फेट के 68 कोड टन बे भण्डार 
अनुमानित है । 
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(0). पाइराइट्स (7%725) - सीकर जिले के सलादीपुश मे 
पाइराइट्स को काफो मात्रा उपलब्ध हुई है । इससे गन्धक का अम्ल निकाला जा 
सकता है। गन्धक का अम्ल या तेजाब उर्वरक उद्योग के काम में आता है । 
उदयपुर के समीप राक फास्फेट के भण्डाशे व सलादीपुशा की पाइरशाइट्स् का 
उपयोग करके राज्य मे एक उर्वरक काम्पलैक्स या समूह स्थापित किया जा सकता 
है । 

(उ) रसायन उद्योग के खनिज इस समूह मे लाइमस्टोन फ्लोर्सपार व 
बेराइट्स आते है ! 

6) लाइमम्टोन या चूना पत्थर सौभाग्य से राजस्थान की सामेन्ट के 
उत्पादन के लिए लाइमस्टोन के विस्तत भण्डार प्राप्त है । नो सीमेन्ट के प्लाण्ट 
लाखेरी सवाई माधोपुर चित्तोडगढ दारैली (उदयपुर) निम्बाहेडा (चित्तोडगढ) 
मोडक (कोटा) बनास (सिरोही) ब्यावर व कोटा में चल रहे है । पिउले तीन 
वर्षों मे राय में सोमेन्ट का उत्पादन क्यफां बढ़ा है । राय के दाभनन भागों में 
लाइमस्टोन पाये जाने में सीमेन्ट के उद्योग का भविष्य उज्जवल है | जसलमेर 
उदबपुर बासदाडा खित्ताडगढठ भीलदाड़ा सिरोही व पाला जिलो के 
विभिन्न क्षेत्रों म॑ लाइमस्टान की सकल मात्रा व श्रेणी निश्चित करने के 
लिए प्रोसपेक्टिग का कार्य चल रहा है । जेसा कि प्रारम्भ मे बताया जा 
चुका है जैसलमेर के सोमू क्षेत्र मे स्टालग्रेड लाइमस्टोन का 50 कोड टन 
का भण्डार मिला ह । 99] म राज्य म 78 8 लाख टन सीमेन्ट ग्रड (5) 
को लाइमस्टोन का उत्पादन हुआ था जिसके 992 मे बढकर 80 लाख टन होने 
के अनुमान है । लाइमस्टोन का उत्पादन लाइम्म्टोन (आयामी) (डाइमेन्सनल) य 
लाइमस्टोन दो श्रेणियों के तहत अलग से दिख्डाया जाता है | 99] में लाइमस्टोन 
(आयामी) (डाइमेन्सनल) का उत्पादन 0 2 लाख टन तथा लाइमस्टोन का 28 2 
लाख टन हुआ जिनके 992 मे कुछ बढ़ने के अनुमान ह॑ । इस प्रकार राज्य 
मे लाइमस्टोम का उत्पादन तान श्रेणियां म दिखाया जाता है । 

(॥) फ्लार्सपार (#0ए75७०४) डूगरपुर निले मे माडो की पाल नामक 
स्थात पर फ्लोसपार के भण्डार पाये जाते है । इसका विकास पहले के वर्षों मे 
राजस्थान आद्योगिक व सनिज विकास पिगम के द्वारा किया गया है । यह फ्लोर्सपार 
स्टोल मेटेलर्जी मे व हाइड्रोक्लोरिक एमिड बनाने मे काम आता है । राज्य में 
499] में चार हजार टन प्लोगड्रट का उत्पादन हुआ था । ॥99॥ में भी इतना 
हा उत्पादन होने क्रा अनुमान ह । 

(0) बराइट्स (8/५09) यह तेल के कुओ की ड्लिग के दोशन 
घोल या कौचड बनाने के काम 3गता है । यह पट, लिथोपेन उद्योग तथा वेरियम 
रसायनों मे प्रयुक्त होता है । यह कागज व खबर उद्याग मे भा काम आता है । 
यह अलवर जिले में तथा नाधद्वारा के समाप मिलता है । ]99] में इसका उत्पादन 
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6 हजार टन हुआ था जिप्तके 992 मे & हजार रत होने का अनुमान है । 
(ऊ) छोटे खनिज ((शाव0- 'शरक्ष ॥|5) 

(0) बेन्टोनाइट - यह एक प्रकार की मिट्टी होती है | यह ड्रिलिग मड 
तैयार करने व सौन्दर्य प्रसाधनो (८०४४०४८७) के निर्माण मे प्रयुक्त होता है। यह 
बाड़मेर व सवाईमाधोपुर जिले में पाया जाता है । देश का 5% बेन्टोनाइट 
राजस्थान में मिलता है। 


(॥) घुलतानी मिट्टी (एश्ञाह'४ रिछछ॥) - बीकानेर व जोधपुर जिले 
में इसके भधण्डार पाये जाते ह | यह चिकनाहट को सोण लेती है और तेल से 
रगीन पदार्थ हटाने मे प्रयुक्त होती है । 


(॥॥) संग्रमपपर, ग्रेनाइट वे अन्य भवन-निर्माण क्के पत्थर - मकराने 
का संगमरमर ताजमहल के निर्माण मे प्रयुक्त किया गया था ॥ नागौर पाली सिरोही, 
बूदी उदयपुर, व जयपुर जिलो मे संगमरमर की प्राप्ति के अन्य स्थातर भी मिले 
है । 99] भे स़गमरमाः का उत्पादन ।] 6 लाख टन हुआ जिप्तके 992 में 
2 | लाख टन होने का अनुमात है | राजम्थान के ]8 जिलो मे ग्रेनाइट पत्थर 
मिलता हे । अत राज्य ग्रेनाइट को दृष्टि से काफी धनी है | जालौर जिले मे 
गुलाबी रग का ग्रेदाइट पत्थर पाया जाता है । ग्रेनाइट के भण्डरो के प्रमुख क्षेत्र 
इस प्रकार हैं झुन्झुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर दौसा टोक सवाईमाधोपुर, बाड़मेर, 
पाली भीलदाडा जालोर, सिरोही अलवर व राजसमद । राज्य के विभिन्‍न भागो 
मे सैण्डस्टोन ब लाइमस्टोन पाये जाते है । 

(ए) विविध 


() घीया पत्थर, टेल्क व पाइरोपिलाइट - शाजस्थान इनका प्रमुख 
उत्पादक क्षेत्र मातरां गया हैं । ये रानिज टेल्कम पाउडर, खिलोने आदि बनाने में 
प्रभुप होते है । ये उदयपुर जयपुर सवाईमाधोपुर, भीलवाडा व डूँगश्पुर जिलो मे 
पाये जाते है । 

(0॥) केल्साइट - यह रसायन के रूप म॑ कैल्शियम कार्बोनेट होता है । 
यह कागज वस्त्र चीनी मिट्टी उद्योग पेट इत्यादि मे काम आठा है । यह सीकर 
जिले मे प्राप्त होता है । लेकिन बुछ मात्रा सिरोहो पाली जयपुर व उदयपुर जिलो 
में भी पाई जाती है । 

(॥) ओकर्स (0८65 ) (लाल और पीले) - ये खनिज पिगमेट होते 
है जो घुलते नहों है और रग बने सीमेन्ट, रबड प्लास्टिक आदि उद्योगौ मे 
काम अते हैं । यह चित्तौडगढ जिले में कई स्थानों पर मिलता है । यह कुछ 
अन्य जिलो में भी मिलता है । 


५ (0) नमक - राजस्थान में साभर झोल मे काफो नमक उत्पन्त किया 
जाता है । डोडवाना पचपदण ब लूनकरणसर भी ममक के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र 


55 सझेजलूयत के प्रकतिक स्पा 


माने गये हैं । 
रनिज इधन (१॥0श९०णश। #एश७) 

(]) कायला 

राजस्थान में लिनाइट कोयला (घूर कोबल) काफी मात्रा में पाया जाता 
है । इसमे धरमल दिजलो पैटा का 5 सकता है | राज्य मे इसके भाडार पताना 
(बाकानेर) में 2 5 करोड टन, काएड' (बाडनेर) में 6 करोड टन तथा मेडत' रोड 
(ना+र) मे 2 5 करेड टन एये गये हैं 

अठवोीं पचचाय में बरसि/सर (बाकणनेर क्षेत्र) के एस 240 माव'ट 
क्षमता (]20 मेगावाट के 2 यूडट) का एक बिवल'बर लाने का प्रस्ताव है 
यह क्वाय नवला लिग्नाइट निगम (५.()) द्वारा रूचालित किया जय रदा है। 
इस पर 850 कराड़ रू व्यय हान का अनुमान है । यहा चार वध मे विद्युत 
का उत्पादन चालू हा सकगा । इसक लिए आवश्यक चल का पूर्ति डंदश 
गाधा नहर स का जाएगा । 

बरास' मर म॑ लिगाइट-आणारित ताप बिजलापर का निमाए काय हनी से 
पूरा किया ताए चाहए ताक राय में दिशल का अभाव दूर किया जा मूक । 
वरासामर रे 6 कराड 20 लाख ठन लिएएडट होने का अनुमान है । यत्ा 55 
साल तक खतबव किया ता सक्राए है । अव इस परदोजता पर विशेष ध्याद तिएा 
जाना चाहए । 
(2) प॒टालयम एवं प्राकतिक मैस 

राजस्थान म गैस के भाडार जेसलमेर मे घोटारू मामक स्थान पर ]9५९५ 
मे पय श् थ । इनम मिधेन ब हा'लयम रैस का मात्रा अधिक पाया जाय है। 
जुलाई 990 मे डाडेबाला म (पैसलमर क्षेत्र) प्रकतिक गैस को विएं्रल भाडार 
मिले हैं पिनसे एक बिवलाघर व कुछ गैस आधाणरत उद्योग चलाये या सक्तगों । 

]984 मे जैसलगेर मे सादवाला मे खानज तेल के भाडपर मिले है । 
अप्रल 992 मे ब'कानेर के कट 'बेवलः में हैवा क्रूड आबल क भाडार 
का पा चल' हे “विमका पहले उल्लेख किया जा चुका है । यहा शघ्र हा त्तेल 
का उत्पलन प्रारम्ध किया जाया” | जैसलमर का क्षेत्र पेट/लयम ब प्राकातक गैम 
को दाघ्ट से काफ़ा महत्त्ववूत हो गया है । 

राजस्थान घ खानज आधारित उद्याग 
(वहा 335९0 ॥950577९5 0 रि9]358॥97) 

उरकत विजय से स्पष्ट हो जता हैं कि एजम्थान में खानज ऊअधारत 
उद्दा” के विकास को पयाप्त समावना! हैं | साय में रयत्ट, उवरक रमसायत 
च अन्य उद्योश के विज्ञास के लिए आवश्यक खानज परदर्ष फपये उतरे हैं । हम 
नाच पिछले व को प्रगति ब भाव” रूम्भावताऊ' का उल्लेख करते हैं । 


वाठस्थान की अर्थव्यवस्था र्ड 


!. जस्ता एवं गलाई सयत्र (20८ 87)शश 72970 - उदयपुर के 
समीप देवारी भामक स्थान पर 8 हजार टन की प्रारम्भिक क्षमता से एक जिक 
स्मेल्टर प्लाट चालू किया गया था । ऊचो किस्म का जता तैयार करने के 
साथ साथ वह उपोत्पत्ति के रूप भे केडमियम व गन्धक का तेजाब (सल्फ्यूरिक , 
एप्तिड) भी हैयार करता है । सल्फ्यूरिक एसिड से सुपरफास्‍्फेट तैयार किया जा 
सकता है ॥ 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है भीलवाडा जिले मे रामपुरा-आगगुचा 
मे जिक व सीसे के पर्याप्त भण्डार पाये जाने से भारत सरकार ने शजस्थान भे 
जिक स्मेल्टर सयत्र लगाने की स्वीकृति दे दो है जिसे हिन्दुस्तान जिक लि 
कार्यान्वित कर रहा है । यह चदेरिया स्थान पर लगाया जा रहा है । जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है इसमे खनिज दोहन व स्मेल्टर सयत्र पर लगभग 67 
करोड रुपये को लागत का अनुमान है | इससे 4 2 करोड खनिज निकाला जायेगा, 
2 हजार व्यक्तियों की प्रत्यक्ष रोजार व 0 हजार व्यक्तियों को परोक्ष रोजगार 
मिलेगा । 

2 निम्बाहेडा भे एक सीमेट का कारखाना डाला गया है । राज्य में 
सीमेट के नौ बड़े कारखाने हो गये है । भविष्य में नये कारखाने भी स्थापित 
फिये जा रहे हे । हाल मे राज्य पे काफो सख्या मे सीमेट के छोटे समत्र (१७॥१॥ 
एशाटा शुत्तांइ) भी लगाये गये है । 

3. खेतड़ी भे त्ाबा गलाने का संयत्र (00ःएश" शासलाएः ]व॥7ग)- 
खेतडी में ताबा गलाने के सयत्र की क्षमता 30 हजार टन है जो भविष्य में घढाई 
जा सकती है | यहा पर भी सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता हैं जिसका उपयोग 
करने के लिए अन्य उद्योग स्थापित किए जा सकते है । 

4 जैसा फि पहले कहा जा चुका है उदयपुर के समीप झामर-कोटड़ा 
क्षेत्र मे प्राप्त रॉक-फॉस्फ्रेट व्छे भण्डारो का उपयोग करके सुपर-फॉस्फेट व्का 
उत्पादन किया जा सकेगा | सौकर (सलादीपुरा) में पाइरादस के भण्डारो का 
उपयोग करके सल्फ्यूरिक एसिड उत्पन्त की जा सकेगी जिसका उपयोग उर्वरक 
उद्योग भें किया जायेगा । 


इस प्रकार राज्य मे कई जरह से सुपर-फास्फेट के उत्पादन में बद्धि होने 
से विकास को नया मोड मिलेगा । 


न 5 नीम ऋऋा थाना में निजी छत मे कले चाशिग प्लाट स्थाणित विदा गया 
| 


6 कुछ बर्ष पूर्व राजस्थान औद्योगिक व खनिज विकास निगम ने डूँगरपुर 
में माडो को पाल नामक स्थान पर फ्लोर्सपार बेनिफिशियेशन प्लाट प्रारण्प किया 
थ। जिससे रसायन उद्योगी को बढावा मिला है । 


3/ गजस्थान के प्राकृतिक साधन 


7 जालौर मे एक ग्रेनाइट पॉलिशिंग फैक्ट्री राजस्थान औद्योगिक व खनिज 
विकास निगम के अधिकार में ली गई थी जिसका विकास किया गया है । 

8 अन्य - इसके अलावा हाई टेक प्रिसीजन ग्लास, जोधपुर मे ग्लास व 
ग्लास प्रोडक्ट्स, पर्फेक्ट पोटरी कम्पनी लिमिटेड भरतपुर में फायर द्रिक्स, स्टोनवेयर 
व पाइप, भूषाल माइनिंग वर्क्स भीलवाडः मे ब्रिक्स, माइका इन्स-्उेटिंग ब्रिक्स तथा 
जयपुर ग्लास एण्ड घॉटरीज वर्क्स जयपुर मे क्राकरी बनानी है , 

सवाईमाधोपुर में खाट का कारखाग नहीं लगाया जाएग क्येंक्ति पर्यावरण 
की दृष्टि से यह स्थान उपयुत्रन नहीं एक गक है । इसलिए अब यह कारखाना 
गढ़ेपान एकीटा के पास) मे लगाया जायगा, जिसके लिए न्प्यिय लिया जा चुका 
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है । 





बीकानेर में बरसिगसर में ल्एनाइट के #४णडारो का विदोहन करने के 
सम्बन्ध मे नेवेली लिग्नाइट से समझौता क्रियः गया है । इस पर कार्य प्रारम्भ हो 
गया है। यहाँ लिग्नाइट का वैज्ञानिक ठ० थे विदोहन किया जायेगा जिससे पर्यावरण 
की कोई समस्या उत्पन्त नहीं होगी। 

सूरतगढ के पास हजीरा में 8 श्लियन क्यूसेक फीट गैस का भण्डार 
मिला है जिप्तमे से वतमान मे 5 मिलियन क्यृसेक फीट का हो उपधोग हो था 
रहा है । यहाँ एक पेट्रोलियम काम्पलेक्स बनाने का प्रम्ताव है। इसके लिये योजना 
आयोग को एक मसौदा पेश किया गया है। णिसे उसने सिद्धान्त स्वीकार भी कर 
लिया है।' 
भावी सम्भावनाएँ 

। कोटा में जिप्सम आधारित सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने का सयत्र 
लगाया जा सकता है। 

2 उदयपुर से एक पिग लोहा सयन्त्र लगाने को आवश्यकता है; वहाँ 
निकट्वर्ता क्षेत्रों के कच्चे लोहे का उपयोग किया जा सकता है। 

3 निम्न श्रेणी की जिप्सम से दीवारों के बोर्ड बनाये जा सकते है जिसके 
पूर्व निर्मित भवन (26 809709८0. 075०) बनाकर कुछ सीमा तकभवन-समस्या 
का समाधान निकाला जा सकता हैे। 

उत्तम सैलेनाइट के भण्डारो का उपयोग प्लास्टर आफ पेरिस व अन्य उद्योगो 
का विकास करने मे किया जा सकता है। 

4. फेल्सपाए, क्वार्टज व चिकनी मिट्टी के उपयोग से चीनी मिट्टी के 
सामान के कारखानो की स्थापना का क्षेत्र बढ सकता है। सिलिका के उपयोग से 


3.. राजस्थान पत्रिका 7 जुलाई ]989 प्‌ 0 


एजस्थात की अर्थव्यवस्था उढ 


ऋाँच के उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है। 

निष्कर्ष - उपरोक्त विवरण से स्प्प्ट हो जाता है कि राजस्थान में ताबा, 
सीसा व जस्ता एवं सम्बद्ध धातुओ का उत्पादन बढाया जां सकता है। 
भारत में इनका निरान्‍्त अभाव है। अत राज्य को इनके विकाप्त पए चिशेष रूप 
से ध्यान दना 'त/हए और केद्ध को इनमे अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिएं। 
विभिन्न थोशें से सुपर फॉस्फेट का उत्पादा बढने से उर्वरकों को सप्लाई बढ 
सकती है जिर'से भविष्य म॑ बृषिगत उत्पादन में छृद्धि हो सकेगी। लाइमस्टोन का 
उत्पादन बशऊर सोौर्मेट व स्टील उद्योग को लाभ पहुँचाया जा सकता है। 

राज्य की खनिज नीति 

परियह्वन व शक्ति के साधनों के जिकास से राजम्थान में खनिज-आधारित 
उद्योगो क विकास की सम्भावतराएं ब रहो है । राज्य मे खनिज विकास के 
लिए 978 में खनिज नीति घोषित की गई थी। इसमे खनिज पदार्थों की 
खाज हेतु सर्वेक्षण एवं अन्येषण पर »र दिया गया था। इसमें सडको के मास्टर 
प्ल्मन बनाने बिजली उपलब्ध कर'ने व खनन कार्य केलिए बैको सहकारी सस्थाओ 
तथा राजस्थान दित निगम आदि थे झाध्यप से ऋण उपलब्ध कराने घर जोर दिया 
गया था। इसमे कहा गया था कि छोटे पर्‌टेधारियों को ऋण दिलाया जायगा तथा 
अप्रधान सनिजो जैसे लाइमस्टोन संगमरमर आदि केपटूटे अनुसूचित जाति अनुसूचित 
जउजात के व्यक्तियों को भो प्राथमिकता के आधर पर दिये जायेगे 

जुज्ध में खनिजों के विफास के लिए नवम्बर 979 में राजस्थान राज्य 
खात्रज पघिकाप्त निगम (२5४00) स्थापित किया गया था। पहले यह कार्य 
(शा/भ00) क्रेअन्तर्गत किया जाता था। राक फॉस्फेट के खनन के लिए राजस्थान 
ग॒ज्ण खान व खनन लिमिटेड कार्यरत है। एम त्री माथुर समिति ने खनन विकास 
थे लिए विम्ग सुझाव दिये है 

() खनन को उद्योग घोषित क्रिया जाना चाहिए ताकि इसको भी 
राजकोपोय लाभ व प्रेरणाएँ मिल सके। 

९0) ख़तनत व भूगर्भ सचालक को सभी खनन लौजहोल्ड क्षेत्री का बडा 
फैमाने पर भूगर्भीय नक्शा बनवाना चाहिए । 

(४४) रामगज मोडकव झालावाड़ क्षेत्रे मे बड़े पैम्ने पर लाइमस्टोन कौ 
दूट फूट थ व्यर्थ अश पडे है जिनसे पोजलाना (["धरा9ाश4) सीमेट यन 
सकती है बशर्ते कि इस पर उत्पादन शुल्क घटाया जाय । इससे शेजगार बढ़ेगा 
तथा सरकार को आमदनी होगो । 


॥ पूर्बोदघत रिपोर्ट जूद 989 छण्ड| पृ 36 37 
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(५) बिहार [सरकार की भाँति अभ्रक को राजकीय व केन्द्रीय बिक्री 
कर से मुक्त रखा जाय, 

(५) खनन की चैज्ञानिक विधियो का प्रयोग बढाया जाय । 

(शा) खनन विभाग को खानो के यट्टे देने घ लगान तथा रायल्टी इकट्ठा 
करने के अलावा खनिज पदार्थों के भण्डारण, श्रेणीकरण आदि के बारे मे 
विस्तृत सूचना रखनी चाहिए, एव 

(ए॥) भवन-मिर्माण सामग्री का उपयोग करने के लिए निर्माण-उद्योग 
को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए | इसके लिए भूमि रूपान्तरण अवाप्ति नियमो 
ब वित्त आदि की व्यवस्था बढाकर निर्माण-उद्योग को आगे बढाना चाहिये। इससे 
राज्य मे इन्फ्रास्टक्चर भी मजबूत होगा । 

इन सुझावों को कार्यान्वित करने से राज्य के ख़नन-विकास मे काफी 
सहायता मिलेगी । 

भारत सरकार ने ]8 फरवरी 992 से कोयला, लिग्नाइट व त्तेल को 

छोडकर खनिजो और लघु खनिजो की रोयल्टी मे वृद्धि करने को घोषण को है 
जिससे राज्य सरकार कौ सेयल्टी की आय काफी बढ जायगी । 
* पुरानी दरों पर गेयल्टी 6 करोड रु से बढ़ कर नई दरों पर 33] 
करोड़ रू होने का अनुमान है । डोलोमाइट, खनिज सोने खान के ऊपर होरे की 
बिक्री, बॉक्साइट, केल्साइट, जिप्सम आदि पर शोयल्टी मे वृद्धि कौ गयी है जिससे 
राज्य सरकार की रोयल्टी की आय बढेगी । भविष्य मे भी इसमे अपेक्षाकृत कम 
अवधि में सशोधन किया जाना चाहिए । 

सितम्बर 992 में पर्यावरण अधिनियम मे केन्द्र द्वारा सशोधन की 
अधिसूचना जारी करने से राज्य मे खनन-विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडने 
की आशका उत्पन्न हो गई है क्योकि इससे पहाडी व चन क्षेत्रों पे खनन-कार्य 
के रुक जाने की स्थिति बन गई है । इस सम्बन्ध मे पर्यावरण-सरक्षण और 
विकास की आवश्यकताओ के बीच उचित सतुलन स्थापित किया जाना चाहिए 
और राज्य सरकारो को निर्णय करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि विकास 
का कार्य निर्बाध गति से आगे बढ सके । 

इसके अलावा केद्र खान व खनिज-पदार्थ नियमन व विकास अधिनियम 

957 में सशोधन करके लघ॒ खनिजों (07 ॥स्‍॥76748$) की परिभाषा को 
बदलना चाहता है ताकि मार्बल ग्रेनाइट, सेण्डस्टोन व अन्य आयामी (68॥7/050॥9) 
पत्थर लघु खनिजो की श्रेणी मे न रहे । इससे' इन खनिजो पर राज्य सरकारों का 
अधिकार नहीं रहेगा जैसा कि बडे खनिजो के सम्बन्ध मे आज भी नहीं हे । 
अत इस प्रकार के सशोधन से राज्य सरकार पर विपसेत प्रभाव पडेगा और वह 
इन लघु खग्विजों का उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडी 
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जाति के लोगो को भी नहीं दे पायेगी जिनका जीवन इन पर निर्भर करता है । 
अत राज्य में खनिज विकास को उचित प्रोहत्साहन देने के लिए बन क्षेत्रो मे 
खनन क्रिया पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए ॥ राज्य सरकार को इस 
सम्बन्ध मे निर्णण का अधिकार दिया जाना चाहिए, और भार्बल ग्रेताइट आदि को 
लंघु खतनिजों की ग्रेणी मे रखकर इनके विकास च उपयोग का अधिकार राज्य 
सरकार को हो दिया जाना चाहिए । 

ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध में नई मीति सितम्बर 99] 

राज्य सरकार ने 25 सितम्बर 99] को एक अधिसूचना जारी करके 
ग्रेनाइट खनन के सम्बन्ध में निम्न नीति निर्धास्त को 

(|) खनिज ग्रेनाइट के खनन पटटे ऐसे उद्यमियों को स्वीकृत किये 
जायेंगे जो खनन कार्य ग्रशीनों से करेंगे और ग्रेनाइट के प्रोसेसिग सयत्र 
स्थापित करेगे ॥ ऐसे उद्यमकर्ताओ को प्राथमिकता दी जायेगी जो निर्यात के लिए 
प्रोसेसिंग सयत्र लगायेगे । 

(2) खनन पटटे ऐसे आवेदको के पक्ष मे स्वीकृत किए जायेगे जिन्होने 
पहले से प्रोसेसिग यूनिट लगा रखी है अथवा जो दो वर्ष की अवधि पे 
प्रोसेसिय यूनिट लगा लेगे । 

(3) खनन परटटो के अन्तर्गत क्षेत्र को साइज ]00 मीटर 5 400 
मीटर अथवा 0 000 चर्म मौटर होगी । 

(4) उक्त माप के दो से अधिक प्लाट नियमानुसार स्वीकृत नहीं 
किए जायेंगे । 

(5) विशेष परिस्थितियों मे दो से अधिक प्लाट स्वीकृत किए जा सकेंगे, 
जब आवेदक ने अन्य आयातित घिराई की मशीन एवं पालिशिंग मशीन स्थापित 
कर रखी है अथवा उसकी तेयार हो गई है । ऐसो स्थिति मे 5 घ्लाट था 50 000 
लर्ग मोटर का क्षेत्र खनन पट्टे पर दिया जा सकेगा । 

5 प्लाट या 500 मीटर लम्बाई (स्ट्राइक लैन्थ) वाले प्लेस का पट्टा दिया 
जा सकेगा । जून 992 मे यह 200 मीटर कर दी गयी । 

एक हो क्षेत्र के एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर लाटरों से निपयारा 
किया जायेगा ॥ 

शुरू मे 'लेटर आफ कमिटमेंट दिया जायेगा और खत्रन पटुटा सयत्र स्थापित 
होने पर ही दिया जावेगा । 

जून [992 में इन नियमों को अधिक उदार बनाथा गया | अब 20 
प्लाट तक खनन पटूटे स्वीकत हो सकते है । 
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राजस्थात के प्राकृतिक साधन 


प्रएन 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
() राजस्थान की खनिज सम्पदा | 


राजस्थान राज्य के विधिन्न आर्थिक साधनो का यर्णन कीजिये । राज्य के 
आर्थिक विकास भे ये कहा तक सहायक हो सकते हैं ? 


राजस्थान के “जल साधनों! पर एक सक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
राजस्थान के पशुधन का संक्षिप्त परिचय दोजिए । 

राजस्थान के आर्थिक साधनों का मूल्याकन कौजिए । 
संक्षिप्त टिप्पणी दिखिए 

(॥) राजस्थान में क्रूड तेल के भण्डार, 

(0) राजस्थान में लाइमस्टोन के भण्डार, 

(॥7) राज्य में पशु-सम्पदा की वर्तमान स्थिति ॥ 


“राजस्थान मे प्रचुर प्राकृतिक साधन है! । समझाइए ॥ 
(२8] ॥ श, 992) 
प्राकृतिक ससाधन निधियों में राजस्थान किस सीमा तक थनी है ? 
(#]॥706 49, 992) 
राजस्थान राज्य की खनिज नीति एवं विकास्त पर एक आलोचनात्मक लेख 
लिणसिए । 
(/#]767 ॥ | ]992/ 





कम 
राज्य घरेलू उत्तपत्ति 


(हिप्वा९ 7णा९४0 ०८) 





जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आय की अनुप्रान लगाया जाता है 
उम्नी प्रकार एक राज्य के स्तर पर राज्य घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता 
है। इसमे एक राज्य में एक वर्ष ये विभिन आर्थिक कैशे से उत्पने होने बाली 
आय का अनुमान लगाना हैतो है। जैसे राजस्थान की घरेलू उत्पत्ति में राज्य मे 
कृषि, पशु-पालन, वन मछली, खनन विनिर्माण (87वरिथाए॥8) निर्माण-कार्य 
(0008४00८७0०४७), विद्युत, परिवहन, व्यापार, बेकिंग, प्रशासन, आदि क्षेत्रो मे उत्पन्न 
होने वाली वार्षिक आय का अनुमान लगाया जाएगा । यह कार्य काफी जटिल होता 
है और इसमे कई प्रकार की कठिनाईया आती है । विभिन क्षेत्रों के लिए उत्पत्ति 
को मात्रा, कौमतो, कच्चे माल की मात्रा व कौमतों, आदि का हिसाब लगाना सरल 
कह नहीं होत। फिर भी र(ज्य -घरेल -उत्पत्ति का अनुणान लगाना आवश्यक 
होता है ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति का अनुमान लशया जा सके तथा 
उसकी तुलना अन्य राज्यो ब देश कौ आर्थिक प्रगति से की जा सके | राज्य 
घरेलू उत्पत्ति के अनुमान प्रचलित मूल्यो व स्थिर मूल्ये। दोनो पर ज्ञात किये जाते 
है । इसो प्रकार राज्य की प्रीति व्यक्ति आय की गणना भी दोने। प्रकार के मूल्य 
पर की जाती है। लम्बो अवधि के लिए राज्य घरेलू उत्पत्ति के स्थिर मूल्यों पर 
प्राप्त अनुमानो के आधार घर राज्य की अर्धव्यवस्था में होने दाले संरचनात्मक 
परिवर्तनोी. (शाएएणश शाहतए८७) का पता लगाया जाता है। इसके लिए 
अर्थव्यवस्था को भोटे कौर म१ कौर ओलियों ये विधक्त किया जाता है - 

-५()/ प्राधमिक क्षेत्र (शञाप्रत७ 56007) इसमे कृषि, पशु-पालन, बन, 
मछली-पालन व खनन कौ शामिल किया जाता है। कुछ लेखक खनन को द्वितीय 
क्षेत्र में भी शामिल करते है । 

(9 द्वितोयक क्षेत्र (४7८णापंथाए $6छ७०) - इसमे विनिर्माण 
फथआ०००्गगह) पर्जीकृत व अपंजीकृत, निर्माण-कार्य ((जाओाएलाणा), 
विद्युत, गैस तथा /बल-पूर्ति को शापिल किया जाता है। 

54 या सेवा क्षेत्र (धधंआ/ ६९४०४) - इप्तमें शेष आर्थिक 
क्र्यिए्‌ को जाती हैं, जैसे परिचहन-रेल, सड़क आदि, सग्रहण (शक्ह्वएटो, 
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सचार, व्यापार, होटल बेकित बीमा वास्तविक सम्पदा (7६४ ८४४८) सार्वजनिक 
प्रशासन तथा अन्य सेवाएं । 

स्थिर मूल्यों पर इन तीनो क्षेत्रों के लिए उपलब्ध लम्बी अवधि के आय के 
आक्डो के आधार पर अर्थव्यवस्था के डढाँचे मे होने वाले परिवर्तनों का अनुमान 
लगाया जाता है। इससे प्राथमिक ट्वितोयकव तृतीयक क्षेत्रो की बदलती हुई स्थिति 
का पता चल जाता हे, जैसे पहले की तुलना मे ग्ज्य की कुल आय मे प्राथमिक 
पत्र का अश कितना घटा तथा अन्य क्षेत्रों का कितना बढ़ा आदि आदि । यही 
नहीं बल्कि एक क्षेत्र के उप क्षेत्रों की बदलती हुई स्थिति का भी पता लगाया 
जा सकता हें जैसे तृतीयऊ क्षेत्र में परिवहन बेकिस व बीमा सार्वजनिक प्रशासन 
आदि की सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तनी की जानकारी भी हो जाती है। 

अत राज्य के स्तर पर घरेलू उत्पत्ति या घालू आय की गणना करना बहुत 
लाभकारी होता हैं। आज के आर्थिक नियोजन के युग मे यह और भी अधिक जरूरी 
हो गया है क्योकि इन्हीं आकडो के आधार पर योजना में हुई आर्थिक प्रगति का 
अनुमान लगाया जाता है। 


“राजस्थान में घरेलू उत्पत्ति के अनुमान - 

राजस्थान मे राज्य घरेलू उत्पत्ति (507) के अनुमान प्रचलित भावों व 
स्थिर भावों पर 954 55 से प्रारम्भ किये गये थे। ये 956 में जारी किये गये 
थे। यह सिरीज 959 60 तक जारी रहा था। बाद मे आधार-वर्ष बदलकर 
960 6] कर दिया गया और सशोधित मिरीज 978 79 तक प्रकाशित किया 
गया। इसके जाद 979 में एक सशोधित सिरीज़ 970 7 केनये आधार-वर्ष पर 
जारी किया गया । फरवरी ]988 म॑ केन्द्रीय साख्यिकौय सगठन ने राज्य घरेलू 
उत्पत्ति का नया सिरीज 3980 8 के आधार-वर्ष पर जारी किया । घर्तमान में 
यह मिरीज चल रहा है और 980 8॥ के भावो पर राज्य को घरेलू उत्पत्ति 
के आकड़े 960 6। से 989-90 तक की लम्बी अवधि के लिए राज्य के 
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर ने उपलब्ध किये हैं, जिससे तृतीय 
योजना व बाद की योजनाओ के लिए राज्य की घरेलू उत्पत्ति च प्रति व्यक्ति 
आय के परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव हो गया है/राज्य की 
घरेलू उत्पत्ति में से मूल्य हास (6९०॥८८४॥०॥) घटाने से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति 
(५5॥)7) ज्ञात हो जातों है जिसमें जनसख्या का भाग देने से प्रतिव्यक्ति आय 
प्राप्त हो जाती हैं। / 

स्मरण रहे कि [980 8] के स्थिर मूल्यो यर प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन 
करने से आय के अनुमानो मे से दोनो प्रभाव दूर हो जाते हैं-पहला कीमत वृद्धि 
या महगाई का, तथा दूसग्र जनसख्या का | अत लक्ष्य यह होना चाहिए कि प्रति 
व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों प, अधिकाधिक की जा सके। इसके लिए एक तरफ 
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स्थिर भावों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति बढानों होगी और दूसरी तरफ जनसंख्या 
की वृद्धि पर नियंत्रण करना होगी ॥ 

अब हम राज्य की घरेलू उत्पत्ति के परिवर्तनों का अध्ययन करने से पूर्व 
सक्षेप मे इसकी गणना की विधियों का परिचय देंगे ताकि इसका समुचित ज्ञान 
हो सके | 
राज्य घरेलू उत्पत्ति के माप की विधि- 

राष्ट्रीय आय कौ भांति राज्य की घरेलू उत्पत्ति या आय का अनुमान 
सगाने के लिए भी प्राय -उत्पत्ति विधि एबं आय विधि (छठ्तएल ग्रढहाए0त 309 
70072 - ॥76९॥06) का उपयोग किया जाता है। कहीं-छूहों व्यय-विधि 
(छक़लापधाएारड ग्राथ00) भी काम में ली जाती है जैसे निर्माण-कार्य 
(८ठाषइ्हापलाता ) से होने वाली आय का अनुमान लगाने के लिए इनका स्पष्टीकरण 
नीचे किया जाता है। 

() उत्पत्ति-लिधि (छए/0096 'शैश.१०४) - इसे “जोड़े गये मूल्य 
(५शाह 300८0) की विधि या “इन्वेन्टररी-विधि' भी कहते है। इसमे सर्वप्रथम उस 
आर्थिक क्षेत्र की अन्तिम उत्पत्ति का बाजार मूल्य निकाला जाता है। फिर उसमे 
से उत्पादन मे लगाये गये साधनो का कुल मूल्य घटाया जाता है (जैसे कच्चे माल 
का मूल्य ईंधत-पावर आदि के खर्चें)। बाद मै मूल्य-हास घटाने से शुद्ध आय 
आप्त होती है, जो उस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय मे योगदान भागी जाती है। 

राजस्थान भे राज्य की घरेलू उत्पत्ति का अनुमान लगाने के लिए इस त्रिधि 
का उपयोग निम्न क्षेत्रों के लिए किया गया है- कृषि पशु-पालन वन मछली 
उद्योग, खनन व पत्थर निकालना पंजीकृत बिनिर्माण-कार्य (८हाइट-टत 
प्रधाएब्टिपाग?) (फैक्ट्री आदि में)। इसके लिए उत्पत्ति व इन्पुट की मात्राओ 
व इनके मूल्यो के आक्डो की आवश्यकता होती है। 

(2) आब-विधि (00९ '९४॥00) यह दो रूपो मे प्रयुक्त होती है- 

() प्रत्यक्ष रूप में (वर ॥5$ ता।शटा 0वा0 यह उन आर्थिक क्षेत्रों मे 
अयुक्‍्त होती है जिनमे कर्मचारियों के भुगतान ब्याज, लगान, किराया लाभ मूल्य-ट्वास 
आदि के आकड़े विभिन्‍न उपक्रमी के वार्षिक लेखो (धागए8॥ ४०८८०णा७$) में 
मिल जते हैं । उनमे उत्पादन के विभिन्‍न साधनो की आय को जोडकर उन क्षेत्रो 
का राज्य की आय मे योगदान ज्ञात किया जाता हे। 

यह विधि निम्न क्षेत्रो मे प्रयुक्त होतो है- विद्युत (जहाँ राजस्थान राज्य 
विद्युत मण्डल 'व राजध्थान आणविक पावर श्ोजेक्ट (२५००) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रमो के वार्षिक लेखों से आवश्यक जानकारी मिलतो है), जल-पूर्ति, रेल, 
संगठित सडक परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक प्रशासन, स्थावर सम्पद्दा (#6&प्व 
६&4७6) आदि इन ज्षेत्रो में वार्षिक लेखों से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके 
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आय के अनुमान तैयार किये जाते है। 


(॥) परोक्ष रूप में (॥ धाता'एल [णा)- इस विधि मे सर्वेक्षण के 
आधार पर आय का पता लगाया जाता है। पहले उस क्षेत्र की श्रम शक्ति का पता 
लगाते है फिर सेम्पल सर्वेक्षण के आधार पर प्रति व्यक्ति औसत आय ज्ञात कौ 
जाती है और तत्पश्चात्‌ इन दोनों को गुणा करके उस क्षेत्र का राज्य की आय में 
योगदान मिकाला जाता है। 

यह विधि गैर पजीकृत बिनिर्माण क्षेत्र (कुटीर व ग्रामीण उद्योग, आदि) 
असगठित सडक परिवहन होटल घरेलू सेवाओ आदि की आय का अनुमान लगाने 
मे प्रयुकत की जाती है। इनमे लगे व्यक्तियो की सख्या को कमश इनकी प्रति 
व्यक्ति औसत आय (जो सेम्पल मर्वेक्षण से जानी जप्तो है) से गुणा किया जाता 
हे। 

इस प्रकार आय विधि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दो रूपो मे प्रयुक्त को जाती है। 

(3) व्यय विधि (€'फुशा0॥77€ प्राष/00) जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है निर्माण कार्यों मे आमदनी का अनुमान व्यय विधि से लगाया जाता है। 
निर्माण कार्य पर लगे माल जेसे सीमेन्ट, इस्पात ईंट, पत्थर, इमाग्तीं लकडी व 
अन्य सामान का मूल्य ज्ञात किया जावा है । इन पर व्यय की गशि को काम मे 
लेनें के कारण यह व्यय विधि कहलाती है। श्रम गहन कच्चे निर्माण कार्यों के लिए 
सेम्पल सर्वेक्षण का उपयोग करके व्यय विधि के द्वारा उनका राज्य को आय में 
योगदान निकाला जाता है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता हैं कि राज्य कौ घरेलू उत्पत्ति को 
ज्ञात करने के लिए उत्पत्ति विधि आय विधि ब व्यय विधि का मिल जुला प्रयोग 
किया जाता है । लेकिन अधिकाश उपयोग प्रथम दो विधियो का ही किया जाता 
है । 

राज्य की घरेलू उत्पत्ति या राज्य की आय मे परिवर्तन 

(3) प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (२5०7) व प्रति 
व्यक्ति आय - 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है राज्य मे शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के अनुमान 
954 55 से प्रकाशित किये गये हैं । हम पहले प्रचलित मूल्यो पर सज्य को 
शुद्ध 'येरलू उत्वीत्त व प्रति व्यक्त आव की अर्वीत्त का वर्णन करते हैं कयेंकि 
980 8] के मूल्यों पर नया सिरीज 960 6 से प्राप्त हो गया है जिससे 
प्रचलित मूल्यों व स्थिर मूल्यों पर एक साथ तुलना इस वर्ष के बाद की अवधि 
के लिए ही सम्भव है । 
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(प्रचलित पूल्यो पर) (४६ €छताष॥ छ0॥८९५) 
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स्लोत आर्थिकव साख्यिकी निदेशालय के प्रकाशन 4986 87 ब बाद के लिए 
आय व्ययक अध्ययन ]992 93 पृष्ठ उ2 ब पृष्ठ 06 


पज्ञालिका के परिणाम - चैसे समण समय पर विधि सम्बन्धी भरिवर्तन य॑ 
आकड़ों में सुधार होने से प्रधलित मूल्यों पर भी राज्य को शुद्ध घौलू उत्पत्ति की 
अदतुत्ति के दिलेचत में आवश्यक सावथानों लर्तनी होती है फिए भी १७54 55 से 
4990-9 तक के 36 वर्षों में गज्व की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति लगभग 44 गुनी हो 
गई तथा चतिव्यक्ति आय १7 गुनती ही गई । 
990 9] में प्रचलित भावों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति ॥7578 
करोड रूपये तथा प्रतिव्याक्त आय 3983 रुपये रही । 990 9] मे राज्य 
की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति पिछले वर्ष कौ तुलना मे 269% बढ़ी तथा प्रति व्यक्ति 
आय 23 77% बढी ॥ 


(0) स्थिर पूल्यों पर राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति ब प्रति व्यक्ति आय 
के परिवर्तन 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है 960 6! से 989 90 तक फश्ष्ध 
घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के आकडे ]980 8] के मूल्यो पर उपलब्ध 
हो गये हैं तिससे इस अवधि के लिए इनको प्रवूचियो का अध्ययन आसार हो 
गया है । यह परिवर्तन निम्न तालिका मै दर्शाया गया है 
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स्थिर मूल्यों पर (७ ८एाहाशा 07०25) (980-8] की कौमतों पर) 


980-8। 
985-86 
986:87 
987-88 
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स्रोत- राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत-पत्र, मार्च 990, पृ 35, तथा 
आव-व्ययकऊ अध्ययन 4992-93, य॑ 54 


तालिका के निष्कर्ष - तालिका से यह पता चलता है कि स्थिर कीमतों 
(2980-8!) पर 960-6 में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 2409 करोड रुपये से 
बढ़ाकर 990-9] में 823 करोड़ रूपये हो गई ॥+ इस प्रकार 30 वर्षों में 
यह 3.4 गुनी हो गई ॥ दीर्घकालीन आधार पर 96-90 की अवधि में 
इसमें संशोधित वार्पिक वृद्धि-दर लगभग 3.8% आंकी गई है । 990-9] 
में राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (पिथिर कौमतों पर) पिछले वर्ष की तुलना 
में 5.6% बढ़ी त्तथा प्रति व्यक्ति आय 72.7% बढ़ी ॥ 

प्रति व्यक्ति आय, स्थिर पूल्यों पर 960-6 में 224 रुपयों से 
बढ़का 990-9] में 86) रुपये हो गई जो पहले की तुलना में .5 गुनी 
है ॥ इसमें दीर्घकालीन दृष्टि से उपरोक्त अवधि में वार्षिक वृद्धि-दर .0% 
आंकौ गई है / राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में उल्लेखनोय बात 
यह है कि इसमें वार्षिक उतार-चढ़ाव बहुत आते रहते हैं जो राज्य में कृषिगत 
उत्पादन के उतार-चढावों से विशेष रूप से जुडे हुए हैं । 

970-7] में स्थिर कोमतों (980-8) पर प्रति व्यक्ति आय 480 
रुपये रही थो । आगामी वर्षों में 7987-88 तक केवल एक वर्ष, अर्थात्‌ 7983-84 
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में यह 525 रुपये हुई जो 970 7] से अधिक थी । बाको सो वर्षों में यह 
970-7] के स्तर से नोची बनी रही + यह शक विशेष प्रकार कौ स्थिति है। 
988 89, 989 90 व 990 9] मे यह 970 7] से ऊची रही ॥। 990 9] 
में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय दोर्ना पिछले वर्ष से अधिक रहाँ । 
निम्ल तालिका में राजस्थान को शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (४६०0०) व प्रति 
व्यक्ति आय में योजनावार बृद्धि दरे दी गई है । साथ में तुलगा के लिए समस्त 
भारत की शुद्ध राष्टीय उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय के वार्षिक परिवर्तन भी दिये 
हुये है । 
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%) (980 8] के मूल्यों पर) 


उत्पत्ति 
जा? चार 


_]4 | 23 | 0 [ 0! 
| 06 37 





















थार्पिक योजना (979 80 
छठी योजना (।980-85 


5 
'सातठदीं योजना (985 90))** 5 
दीर्घकालीन (]96] 90)** 


त्तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाबाल में शाजम्थाय में विकास की 
सशोधित वार्पिक दर सर्वाधिक सातवें योजना मे 64% रही । तृतीय योजना में 
यह ।4% (ही थी । १96 90 के तोत दशकों भे राज्य मे विकास को दर 
लगभग 3 8% रही 4 भारत में भी सर्वाधिक विकास कौ वार्पिक दर सातवां योजना 
में 5 6% प्राप्त को गई तथा प्रति व्यक्ति विकास्न कौ दर 3 3% भी इसी योजना 
में प्राप्त हुई । 96] 90 को अवधि में भ्ण्त मे भो विकास को अऔौसत दर 4% 
रही जो राजस्थान से कुछ अधिक थी । सैकिन भारत में जनमख्या को वृद्धि दर 
राजस्थान से कमर हाने के कारण उसका प्रतिब्यविन आय की दांमराल वृद्धि दर 


+#... छएणजाएगा५ 505 8५ 9फ92 93 | 5-4 
#के. ग्रशोधित करके आय व्यदक अ यत्त ]992 ०3 के आकजुडो के आधार पर । 
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7% रही । ततीय योचना मे भारत मे विकास की दर 2 3% रहो, जिससे प्रति 
व्यक्ति विकास की दर केवल 0 % हो हो सकी । 

भारत में 960-6 में राष्टेय आय (980-8] के भावो पर ) 58 602 
करोड रुपये से बढकर 7990-9] मे ! 84 460 करोड़ रुपये हो गई । इसी 
अवधि मे प्रति व्यक्ति आय (980-8 के मूल्यों पर) 350 रुपया से बढ़कर 
299 रुपये हो गई । 99] 92 के शीघ्र अनुमानो के अनुसार भारत की राष्टीय 
आय 980-88 के भावो पर 3 86 ]35 कंराड़ रु व प्रात व्यक्ति आब 275 
रुपये रहेगी । 

प्रत्येक याजना में वापिक्क चक्रवद्धि दर निकालने के लिए याजता के प्रत्यक 
वर्ष के लिए पिछले वर्ष का ठलना म प्रततशत प'रवतन निकाले जाते ह॑ । फिर 
पाच व के प्रतिशत परिदतना कग ज्यपग्मगाय औसतन (0९ए7श॥70 7220) लिया 
जता है ॥ इराठा विधि अध्यय के अत मे परिशिष्ट 2 भे सब्िस्तार समझाट गई 
है। परिशिष्ट ] म पाँचवा छठो व स्लातवों योजजा का अवाघ क लिए शुद्ध घरलू 
उत्पत्ति ब प्रात व्यक्ति आय के वाधक प्रनिरात परवतन दरश्य ग्ज ह । आय 
का जा'पक वाद्ध दर चक््वद्धि ब्याव का सूत्र लगकर भा ज्ञत्त की जाता ह॑ जिसके 
लिए अधधार [८ च अन्तिम बष का आय के आकटा का उपया किया जाता है। 

राव की शुद्ध घरलू उत्पत्त व प्रात व्याक्‍त आय कं यातववार परिवतना 
का अर्थ मावधनापृचक्त लगना होणप, क्यकिकिसा भा यानवावाध म आसत 
वापिकऋ वद्धि दर उस योजना म॑ किसा एक वष का असामान्य वाद्ध या 
असामान्य गिरावट से अत्यधिक भात्रा म॑ प्रभावित हा सकता ह। उदाहराप 
के लिए, सातवा योत्रता (985 90) झ औसत बष्द्ध दर (शुद्ध घरेलू उत्प'त्त) को 
चद्ध 64% रहा । लेकिन इस यावतावाध में पाच मं से ज्ञात वर्षा मं त' शुद्ध 

घरेलू उत्पात्त मे पिउले बच का तुलना म॑ गिरावट आइ था। 988 89 में पिछन्‍न 

वर्ष का तुलना मे यह 38 6८८ (म्थिर मूल्या पर) बता था गिमस वापिव् 
यृद्धि दर 647 प्राप्त हां सका । 

अत योपनावार व"/धक वद्धि दर का ऊथ लात समय यह ध्यान रखना 
होगा कि कहीं एक वर्ष को अत्यापकया अमाशपाण वद्ध इसका प्रभावत ने कर! 
पाचवा व छती योजनाओं में भा क्रमश ॥975 76 का 2] 3प८घ व 983 84 
का 22 85 इृद्धिये ने सम्बद्ध योवाओं का औसत चद्ध दग का प्रभात किया 
धा। इसमे कोई सचद्दह नहा कि आधार बच एक अन्नम दघ मे परवतन मात्र से 
अप मे कोई भा बंद्धि का प्रवत्ति दशाट जा सकता है। रुजस्थन के आधक्त 
विकऋम के श्वेत पत्र माच (99]) में भा इस कठिताइ का अर ध्यान हिलाशा 








] ६०००0 ६९$5०८४०४५ 799 ५३ 9 5३ 
+> ज्चे (९0 कोष ५७ 5०७० 50)7 [79 सगे दाजजजहें।) 
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गया हैं। 
राज्य घरेलू उत्पत्ति का ड्रांचा (5॥एलाफए९ ण॑ 509) अथवा क्षेत्रवारं 

अशदान अवधि में स्थिर कौमतो (980-8) पर प्राथमिक ट्वितीयक व तृतीयक 
क्षेत्री के राज्य घरेलू उत्पत्ति के अशा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययत्न करता 
होगा | हम पहले बतला चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि च सहायक उद्योग, 
चत्नन मछली व॑ खनन शामिल होते हैं! [द्वतीयक क्षेत्र में विनिर्माण विद्युत गैस व 
जल पूर्ति तथा निर्माण कार्य शामिल होते हैं एवं तृतीयक क्षेत्र मे परिवहन संग्रहण, 
हट बैंकिंग बीमा स्थावर सम्पदा व सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवाए शामिल 

॥ 

950 6] में 99] 92 के वर्षों के लिए इनके योगदान के परिवर्तन निम्न 
तालिका में दर्शाये गये है । 


]99] 92 (शाघ्र 
अनुमान)(0०८८ 





स्त्रोत राजम्थान के आर्थिक विकास पर इवेत पत्र मार्च ]99] प्‌ 4 तथा 
35 एबं आय ब्ययक अध्ययन (राजस्थान) 992 93 पृ 407 (986 87 से 
१99] 92 की अदधियों के लिए ) 
योजनाकाल के तीन दशको मे राज्य घरेलू उत्पत्ति के ढाँचे मे परिवर्तन 

उपरोबत्त तालिका से पता चलता है कि योजनाकाल को ॥960-6]से 
990 9] की अवधि में 5707 के क्षेत्रवार अशदान में काफी परिवर्तन हुए, हैं। 
प्राथमिक क्षेत्र का अशद्दान 960 6] में 57 3% से घटकर !989 90 में 46 9% 
तथा 990 9] में 50 8% पर आ गया है । ट्वितीयक क्षेत्र का अश 960-6] 
में १7 % से छद्धकर 989 90 में [8 5% एबं ]990 9] में धटकर [6 ६० 


सग्ज्य घरेलू उत्पत्ति गा 


हो गया है तथा तृतीयक क्षेत्र का 25 6% से बढकर 989 90 मे 34 6% तथा 
990 9] में 32 7% हो गया है। इस प्रकार तृतीयक क्षेत्र का योगदान )/4 से 
बढकर /3 हो गया हे। इससे सिद्ध होता है कि राज्य को आय मे सेवा क्षेत्र 
का अनुपात अधिक तेजी से बढा है। इस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र का घरा है तथा 
ततीयक क्षेत्र का बढा है । द्वितीयक क्षेत्र का घटता बढता रहा है और दीर्घकाल 
मे लगभग ]7 8% पर स्थिर बना रहा है। 

द्वितीयक क्षेत्र मे बिनिर्माण (र्माएट८ए्गा8) की आय शामिल होती है। 
980 8] मे पडीकत व गेर पजाकत विनिर्माण क्षेत्र का योगदान राज्य की घरेलू 
उत्पत्ति मे ]] 3 ० हुआ था तिमसमे पजीकत क्षेत्र का अश 4 9% तथा गेर पजीकत 
का ( 4८ था ]))) 9] मे इस शेत्र का यागटान ]0) ?% रहा (980 8॥) क 
मूल्या पर (जिसम पजीकत क्षेत्र का अश 4 ? इश्यद7 पंजीकृत क्षेत्र का 5 3५, 
रहा । टस प्रवार बिनिमाण क्षेत्र कयागदार मू, कल बक हं। लेकिन पजीकत 
क्षेत्र का आग स्थिर रहा है तथा गर पजावँ_” क्षेत्र के कछे कम हुआ है 

राय का आय मे बिनिमाण क्षेत्र का योगदान ।] 2 प्रतिशत शत काफी नांचा 
है। समस्त भारत में यह लगभग 2% पाया जाता हे! अत राव को इसका 
योगदान बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के उद्योगो का विकाम करना चॉंडिए । 


तृतीयक क्षेत्र की सबसे बडी मद व्यापार होटल तथा जलपान गृह 
ह जिसमे 986 87 व ]990 9] के बाच काफी परिवर्तन आया हे।£]986 87 
में इस मद से राज्य की आय मे 69% का योगदान हुआ था 'ज़ो घटकर 
990 9] मे 4 4% हो गया। इस प्रकार केवल चार वर्षों मे इस मद्मे 25% 


बिन्दु की कमी आयो हे। ग 
96] 90 की दीर्घकालीन अवधि मे विद के कै आय की 
वृद्धि दरो मे काफी अन्तर पाये गये है जो निम्न 0340: ये है 
]96] 90 मे वार्षिक वृद्धि-दर (%) (पुराने आफेद;स्क अनुसार) 





प्रथमिक क्षेत्र ३0 
द्वितीयक क्षेत्र 


तृतीयक क्षेत्र 
कल आय 


इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर तृतीय क्षेत्र मे हुई है जिसमे व्यापार, होटल 
बैंकिंग बीमा सार्वजनिक प्रशासन आदि शामिल हैं । सच पूछा जाय तो प्राथमिक 
व द्विंतीयक क्षेत्रों को वृद्धि दरों का विशेष महत्व होता है क्योंकि उनका सम्बन्ध 
वस्तु क्षेत्रों से होता है। तृतीयक क्षेत्र मे तो विभिन्‍न प्रकार की सेवाए आती हैं। 
योजनाकाल मे राष्टीय स्तर पर भी तृतीयक क्षेत्र मे विकास दर अन्य दोजे क्षेत्रो 
से अधिक रही है जिससे आर्थिक विकास की दर के उँचा होने मे मदद मिली है। 
लेकिन यह सीधे उत्पादन से सबद्ध नहीं है। इसोलिए ऐसी विकास की दर पूर्ण 
फरूतोप का कारण नहीं बच सकती । 
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राज्य मे आय के क्षेत्रवार बितरण पर कृषिगत उत्पादन का अधिक 
प्रभाव पड़ता है। अच्छी फसल वाले वर्ष भरे प्राथभिक क्षेत्र का योगदान छढ 
जाता है और सूखे व अकाल के वर्षो थे यह काफी घट जाता है। 
०४ 2 खराब फसल बाले बर्षों मे द्वितोयक व तृतीयक क्षेत्रों के अश बढ 
जाते है। 

उपर्युवत विवेचन से यह स्पष्ट हों जाता हैं कि गज्य को आय में द्वितौयक 
क्षेत्र का अश बढाने की आवश्यकता है। यह लगभग १] १2 प्रतिशत पर तहरा 
हुआ है। औद्योगिक उत्पादन में बुद्धि करके इस अनुपात को बढाया जाना चाहिए। 
प्रयल करने पर यह एक दशक में 20% तक पहुँचाया जा सकता हे। राज्य मे 
आर्थिक साधनों पर आधारित औद्योगिक इकाइयो के विकास के पर्याप्त अवसर 
विद्यमान है जिनका उपयोग करके दस क्षेत्र का योगदान बढ़ाया जाना चाहिए। साथ 
मे निर्माण कार्यों को भी बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भो राज्य मे इंट, पत्थर सौमेन्ट 
व अच्य॑ भवत पिर्माण कार्यो की आवश्यक सामग्री का उत्पादन बढाया जा सकता 
है जिससे रोजगार में भी वृद्धि को जा सकती है। जवाहरात व आभूषणोी का 
उत्पादन बढाने के धयाप्त अवसर हैं! गलीचो हथकरघधा व दस्ठकारियो का उत्पादन 
बढ़ाकर रोजगार, आमदनी ख निर्यात मे दुद्धि कौ जा सकतो है। 
राजस्थान एवं भारत कौ प्रति व्यक्ति आय के बीच बढता हुआ अन्तर 

चूँकि अब हमे 960 6 से 7990 9] तकको अवधि के लिए 980 8 
में मूल्यों पर प्रति व्यदित आय के आकड़े शजम्थान व समस्त भारत के लिए 
उपलब्ध हो गये है। इसलिए हम योजनाकाल में इन दोनों के बीच प्रति व्यक्ति 
आय के सशोधिद्द अतों का अध्ययन कर सकते है । 

प्रति व्यक्ति आय (रू मे) ( 980 8॥ के भावों पर) 


लीन सन सिल्ल ८ न 



























वर्ष भारत राजम्थान अतराल (047) 
१ 2 4 4) 9 
१960 6] ]26 


880 | 40 ट८ऋ 
980 8 
986 १7 443 

987 88 __ 606 | 
|__86] | 


उपर्युक्त तालिका में चुने हुए वर्षों के लिए राजस्थान व भारत कौ प्रति 
व्य्षित आय के आकड़े स्थिर मूल्यों (]980-8]) पर दिये गये है - 
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[सतत भारत के लिए (800707रा८ उप्ाएट)) 992 93 प्‌ 83 तथा 
राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र पृ० 35 एवं आय-ब्ययक अध्ययन 
992 93 पृ० 54] 

तालिका से पत चलता है कि प्रति व्यक्ति आय में राजध्थन व भारत के 
बीच का अतंग़ल घरता बढता रहा हे। 960-6] से 970-7] ४ बोद यह घट 
गया था। लेकिन 970 7] से 980 8] के बोच्द यह काफो बढ़ गण । पुन 
980 8] से 987 88 के बीच यह बढ़ा ! लेकिन 988 89 में यह 'घटा व्‌ 
989 90 मे बढा । 989 90 मे दोना का प्रति व्यक्ति आय का अंतराल 
हे 8] की तुलना भें थोडा बढा है। 990 9] में यह पिछले वर्ष से कम 
रहा है। 


इस पकार यह कहना गलत होगा कि 980-8] से 990 9 त्तक 
राजस्थान व भारत की प्रति व्यक्त्ति आय म अतराल लगातार बढ़ता गया 
है। हम तालिका से देख सकते हैं कवि णद 990 9] मे 980 8] की तुलना 
में घटा है। इस बात से इन्वार नहीं किया जा सकता कि दोनो के बीच प्रति 
ब्यक्ति आय का अतराल आज भी बन हुआ है जिसे यथासंम्भव कम किया जाना 
चाहिए। 970 7। मे यह अवराल काफी कम हो गयष्छा । जिन वर्षों मे राजस्थान 
में सूखे के कारण कपिगत उत्पादन को भारी क्षति पहुँचती है उनमे प्रति व्यक्ति 
आय का अतराल सर्वाधिक हो जाता है। 987 88 में यह 606 रुपये हो गया 
था जो सर्वाधिक था । 987 88 का अकाल राजस्थान मे इतिहास मे अभूतपूर्व 
माना गया है। जज उठ 
राजस्थान मे शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे तेज गति से वृद्धि करने के लिए 
“कुछ सुझाव 

चूँकि शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का उद्गम विभिन्न आर्थिक क्षेत्रो जैसे कथि 
पशु पालन ख़नन विद्युत उद्योग, परिवहम, व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन आदि से 
होता है इसलिए इसमे तीब्र गति से वृद्धि करने के लिए इन क्षेत्रों के विकास के 
प्रयास करने होगे। इनका विवरण नीचे दिया जा रहा हे 

(7) कृषि राजस्थान मे कपिगत उत्पादन में भारों मात्रा में वार्षिक 
उतार चढाव आते है जिन्हे कम करने के लिए सूखो खेती की पद्धतियो का व्यापक 
रूप से उपयोग करना होगा । फव्वारा सिचाई व बुँद बूँद सिचाई से उत्पादन भी 
बढ़ेगा तथा पानी के उपयोग मे भी किफायत होगी । राजस्थान मे पशु विकास 
फल विकास वन विकास चारा विकास, आदि पर एक साथ बल देना होगा | 
इसके लिए विश्व बेक से 500 करोड रुपये से अधिक का कर्ज लेकर एक 
विस्तृत कृषि विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है जिसे सफल बनाने की 
आवश्यकता है। इसकी सहायता से सोयाबीन ईसबगोल मेहदी व तुम्बा (एक 
प्रकार का तिलहन) का उत्पादन बढाया जा सकेगा। इससे लोगो को रोजगार मिलेगा 
तथा कपिगत क्षेत्र से आमदनी भी बढेगी । सम्पूर्ण कार्यक्रम को लागू करने से 
कपिगत विकास को काफो गति मिलेगो। भूमि वृक्ष जल, भमी आदि सभी का 


7 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


सदुपयोग होगा ताकि इनसे उत्प'दन म॑ वृद्धि होगी ॥ 

(2) उद्योग खनन व विद्युत पहले हम बतला चुके है कि राजस्थात मे 
खनन विक'स कौ काफी सम्भाजनाये हैं और इन पर आधारित उद्योगो पर समुचित 
घ्यान देने से भी गाय को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति बढाई जा सकती है। राज्य मे सीमेट 
उद्योग, घार्बन ते ग्रगाइट उद्यैग साद्य तेल व वनस्पति उद्योग, इसेक्ट्रोनिक्स उद्योग 
आदि का विकास करके आय बटायो जा सकती है। रत्न आभूषण गलीचों 
दस्तकारियो वर हथकरघा उद्याग का विकास करके रोजगार, आय ब्र निर्यात बढाये 
जा सकते है। 

पय॑ंटा वा थिकस करके आमदनी बढायी जा सकती हैं। राज्य में थर्मल 

पवर गैस आश्रित विद्युत न आणविक विद्युत तथा मिनी जल विद्युत परियोजनाओं 

२ काया'न्वत कम्के पयर सप्लाई बढ़ाकर विकास के नये अवसर खोले जा सकते 
। 

(3) सेटा क्षेत्र शिक्षा चिक्त्सा जल पूर्ति परिवहत (विशेषतया सडको 
जथा ब्रोडगेज रेल लाइनों) बंकिंग >पदि का विकास करके सामाजिक सेवाओ व 
आधरभूत सुविधाओं का विस्तार क्या जा सकता है । इससे जीवन स्तर में सुधार 
आने छे साथ साथ गय की घोलू उत्पत्ति भे भी वद्धि होगी । 

राजम्धान एक पिछडा हुआ राज्य अवश्य है लेक्नि विभिन्न दिशाओ मे 
आर्थिक विकास की सम्भावनाये जिद्यमान हैं जिनका समुचित उपयोग करके आगे 
आने वाले वर्षों मे राज्य को घरेलू उत्पत्ति मे द्रुतगति से वद्धि की जा सकती है। 
इण्के लिए जिला नियोजन के माध्यम्र से स्थानीय साधनों का उपयोग करके उत्पादक 
परियाजनाओ को सचालित करने को आवश्यकता है। राज्य को अकाल व सूखे 
को दशाओ पर तियय्रण करने के लिए एक दीर्घकालीन व्यावहारिक व सुदृढ़ 
कार्यक्रम तैयार करता चाहिए। इत्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र मे सरकार चारे व घास का 
उत्पादन बढाने का प्रयास्त कर रहों है। इस क्षेत्र में किये गये विनियोगो से सर्वाधिक 
लाभ प्राप्त करने का आवश्यकता है। इस दिशा में अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण 
अपनाने की आवश्यकता है इस्त प्रकार कोई कारण नहीं कि सुनियोजित व अधिक 
सक्रिय ढंग से आगे बढने पर राज्य अपना आर्थिक विकास अधिक त्तेजी से न कर 

। 
परिशिष्ट [' 

प्राचवी योजता छठी योजना व सातवीं योजना में राजस्थान राज्य की 

घरेलू उत्पत्ति (807) व प्रति व्यक्ति विकास की दर (980-8]) के भ्रावो पर 


॥ राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र राजस्थान सरकार आयोजना विभाग मार्च 
99] पृ 35 थोजनाकॉल मे धार्षिक वद्धि हर निच्मलते के लिए प्रतिवर्ष के प्रतिशत परिवर्तनों 
'का ज्यापितीय औमत लिया गया है. यह केवल गणना को विधि जाउने केलिए दिया भया है। 
अत इसका आवश्यकतानुमार उपयोग किया जाता चाहिए 


पांचर्वी के ]980-8] के 
योजना भादों आवों पर 
(]974-79) राज्य को 


आप 


|] <+१९ श्र 


आधार वर्ष 
]973-74 3545 5 ]28] 


92 
975-76 3905 8 2] 3 333 
लि ॥ खा 








(आधार वर्ष) 3902 2 
979 80 
980-8] 57 











(आओ) एा 
योजना मे 
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सातवीं योजना (985-90) तक (980-8) के भावो पर (संशोधित) 


गन्य की 
भोरेलू 
उत्पत्ति 


आधार वर्ष 207 7 
984 -85 


(१) जा 
योजना में 


बार्थिक वद्धि-दर 





गरिशिष्ट - 2 


राजस्थान में सातदों योजना की अवधि में विकास व्की दार्पिक दर 
निकालने की विधि का विवरण 


पिछली तालिका के आधार पर स्थिर मूल्यो (980-8]) के भावो पर राज्य 
की घरेलू उत्पत्ति (590) मे वार्षिक परिवर्तन नीचे दिये गये है। ___ 
आधार-वर्ष $00 में 
(984 85) | घरिवर्तन की दर 
















[_98687 [7 96 [73७४86 [20% 
987-88 


लॉग का औसत ८ 0 35॥/5 - 2 02702 
इसका 9४00७ 5 7064 
इसलिए विकाम्न को चार्धिक दर ८ (]06 4-00) 5 64% रही । यहा 


अनजान 5 


जैसा कि पहले बदलाया जा चुका हैं 050 द्वारा प्रकाशित 880773705 ए $६७॥० 0076६॥० 
छिज्वाढ था (055 ]ज लत ('बजञाक। 7493० 99] के आधार एर थह 34% आठी 
है जिससे परियास पर अप्तर पडेया। यहाँ केक्‍्ल विधि को सपझाने पर बल दिया गया हैं। 
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परिवर्तन की वार्षिक दर निकालने के लिए वार्षिक प्रतिशत के परिवर्तनो का 

ज्यामितोय औसत (5 ]/ ) लिया गया है । इसका ज्ञान मामूली अभ्यास से हो 

सकता है जिसे अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए | इसके लिए १08 ४४७)९ व 

था! 08 ॥80!2 के उपयोग की जानकारी बहुत जरूरों होती है। 

प्ररन 

॥ राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धोमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणों का 
उल्लेख कीजिए। उन्हे दूर करने के उपायो का सुझाव दीजिए । 

2 राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति व प्रति व्यक्ति आय मे 960 6] से हुई 
वास्तविक प्रगति की मुख्य प्रवत्तियों पर प्रकाश डालिए। क्‍या यह प्रगति 
सतोषजनक रही है ? 

3. राजस्थान मे आय के ढाँचे ($0ए८णा८) में योजनकाल में किस प्रकार 
के परिवर्तन हुए हे ? क्‍या ये परिवर्तन अनुकूल माने जा सकते है ? 

4 संक्षिप्त टिप्पणी लिस्डिए 


(0) राज्य घरेलू उत्पत्ति कौ प्रवत्तियाँ व सरचना । 
(रत] | श व992 950 श #8]ग764 शा 992 ) 


(॥) गाज्य की आय मे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 
(ए) राज्य की आय मे विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 
(।५) राज्य की आय मे योजनावार वद्धि दरे 
(५) राजस्थान की वर्तमान प्रति व्यक्ति आय (980-8] के मूल्यों पर)। 
5 राजस्थान मे योजनावधि मे विकास की दर समस्त देश की तुलना मे नीची 
रही है । क्‍या आप इस मत से सहमत है ? राज्य मे विकास की गति 
को तेज करने झे कुछ व्यावहारिक सुझाव दोजिए । 
6 वर्ष 990 9] के लिए राजस्थान कौ (स्थिर मूल्यो पर) शुद्ध राज्य घरेलू 
उत्पत्ति (प5)7) छांटिए । 
(आओ) 733] करोड रु (ब) 700 करोड रु 


(स) 823 करोड रू (द) 6000 करोड रु (स) 
7 वर्ष 990 9] के लिए राजस्थान की ]980 8] के मूल्यो पर प्रति 

व्यक्ति आय छांटिए 

(अ) 295 सूपये (ब) 86] मूपये 

(स) 7750 रुपये (द) 650 रुपये (ब) 


8 राजस्थान की स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय को बढाने के उपायो का 
घिवेचन करिए । इनके मार्ग मे आने वालों बाधाओं को हटाने के सुझाव 
दीजिए | 


5 
'क्षि 


् 


(520एपॉपा7९) 
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राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। 989 90 मे 
कृषि का अश राज्य के श॒द्व घरेलू उत्पादन मे लगभग 45% तथा )990 9 मे 
48 8% रहा (980-8] के मूल्यो पर)। राज्य के कृषिगत उत्पादन मै प्रति बर्ष 
काफ़ौँ उतार-चढाव आते रहते हैं। 987-88 मे अधपूतपूर्व सूखे व अकाल के 
कारण कृषि को योगदान राज्य को घरेलू उत्पत्ति में केवल 36% ही रहा था। इस 
प्रकार स्थिर भावों पर कृषि का योगदान राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (ड97) मे 
प्रति वर्ष कम या ज्यादा होता रहता हैं। राज्य की क्ृपिगत अर्थव्यवस्था मूलत 
अघ्थिर ([प्राइ9ण९८) है और इस पर अकालो को काली छाया 7िसतर पड़ती 
रहती है। 
(आ) भूपि का उपयोग - निम्न तालिका मे 95] 52 व 990 9] 
के वर्षों मे राजस्थान मे भूमि के उपयोग का परिवर्तन दर्शाया गया है 
राजस्थान में भूप का उपयोग 


सर्गीकरण 


प्रतिशत 


तिए 
__000 
] 6 
3 
28 4 


[9007 
583 
क्र 


7 एक से अधिक 
बार जीता गया श्षेत्र 


जाति फकज-- -* - नया भझायया ५+ाये - 


फुटनोट () (2) (७) व (*+) का विवरण अगले यष्ठ पर देखिए । 





कृषि 29 


तालिका से यह पता चलता है कि राजस्थान में 990 9] मे कुल रिपोर्टिंग 
क्षेत्ररल 342 करोड हैक्टेयर भूमि था। शुद्ध कृपित क्षेत्र (॥2. 80॥ 50 वा) 
इसका 478 प्रतिशत था जो ॥95] 52 मे केवल 27 प्रतिशत रहा था। यह 
95] 52 मे 93 लाख हैक्टेयर से बढकर 990 9] में 63 8 लाख हैक्टेयर 
हो गया। इस प्रकार योजनाकाल में राज्य में नई भूमि पर खेतो का काफी विघ्तार 
किया गया है। एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र ।95] 52 में 44 लाख हैक्टेयर 
था जो 990 9] मे 30 लाख हैक्टेयर हो गया । इस प्रकार सिचाई के साधनों 
का विकास होने से राज्य मे गहन कृषि का भी ऋुछ सांमा तक विकास किया 
गया है। परिणामस्वरूप कुल कृषित क्षेत्र ( (04 ८0००0०७ ५ <० ) जो 95] 52 
में कुल ग्पोर्टिंग क्षेत्र का 28 4% था बह [990 9] में 50 6% हा गया । 
राज्य मे आज भी वनो का क्षेत्रफाल कुल ग्पोर्टिंग क्षेत्र का 69% माज है। 
कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ((७॥0909)८ ९/३४८ )990 ) व परती भूमि (78]॥09 
]070) ( मंद 4+ मंद 5) लगभग 27 2 प्रतिशत है। भविष्य मे इसमे से कुछ 
क्षेत्र कृषि मे लाया जा सकता है। अत राज्य में बिस्तृत व गहन दोनों प्रक्कार 
की कृषि के विकास की भावी सम्भावनाएँ कुछ सीमा तक विद्यमान हैं। 
]990 9] में शुद्ध कृपित क्षेत्रफल | 64 करोड़ हेक्टेयर रहा जो कुल 
ग्पोर्टिंग क्षेत्रफल का 47 8% था। 990 9] मे सकल कृषित क्षेत्र (8/055 
८०7०6 ४८७) । 94 करोड हैक्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का लगभग 
56 6% था। सकल कृपित क्षेत्र की मात्रा मे निरतर उतार चढाव आते रहते है। 
मूसे के वर्षों में यह घट जाता है। 989 90 मे सकल कृपित क्षेत्र | 79 करोड 
ईक्‍्टेयर था जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 52 3% था। 
इस प्रकार फसल गहनता ( (४०७॥श॥एष गराटा॥9) 95 52 में ] 047 


$0प्राट 7920६ &०0ए/ १9]3585 992 9 73 
2... [0500 ५७ 4-42 (]990 9] के लिए) 
इसमें विम्ताक्ति क्षेत शामिल किये गये हैं. वर्ष 77990 ०] के लिए 6) गैर ऊूषिगत उपयोगों में 


लगाई गई भूमि (4 3% तथा (ध) बजर व अकृष्य धूमि (8 %) (॥॥) स्थाई चागाह व अन्य चराई 
को धूमि (5 6%) तथा (४४) विविथ पेडों व कुर्जों की धूमि तगण्य (0 !%) । इत चारे का जोड़ 
73 ॥%ु आर है। 

*« पघरती धूम में चालू परतो भूमि (टपाा०्य। 0४) एक वर्ष के लिए परती छोडी जाती है का 


अश 5.3% तथा अन्य परती भूमि (एक से पाच वर्ष तक परती घूमि) का अश 5 6% था। इस 
प्रकार कुल परती घूमि का अश [0 9% रहा। 


चर 


80 शजस्थान को अर्थव्यवस्था 


से बढकर ॥990 9] में ] 83 पर आ गई। फसल गहनता निकालने के लिए 

सकल कृषित क्षेत्र मे शुद्ध कृपित क्षेत्र का भाग दिया जाता है। भविष्य में इसमे 

वृद्धि के लिए एक से अधिक यार ज'ती गई भूमि का चिम्तार करना होगा । 
गाजस्थान में 985 86 म कार्यशौल जोता का विवरण 


सपमाया हुआ 
क्षेत्रफल 
(लाख 

हैक्टयर मे) 


) सीमात जोते (हैक्नेयर 
तक) 

2 लघु जोते (] 2 हैक्ट ) 
3 लघु मध्यम (2 4 हैक्टे ) 
4. मध्यम (4 ॥0 हैक्रे ) 

5 बड़ी (0 है से ज्यादा 





पालिका से स्पष्ट होता हैं कि राज्य म कार्यशील जोतो का वितरण काफी 
असमान है। एक हैक्टरेयर तक कौ जोते लगभग 29% ह॒ लेकिन इनमें कुल 
भैयफल का फेयल 3 % भाग ही समाया हुआ €ं। इसके विपरीत !0 हैक्टेयर 
से ऊपर क जोते लगभग ]]% हं॑ जबकि इनमे 47% क्षेत्रफल समाया हुआ है। 
970 7। में राजस्थान में कार्यशील जोतो का आस आकार 546 हैकीयर था, 
जो समस्त भारत के औसत आकार 228 हैक्टेयर का 25 गुतरा था एवं सभी 
राज्यों का तुलना में यह सर्वाधिक था। 985 86 में ग़जस्थात में जोतों का औसत 
आकार घटकर 4 34 हैक्टेयर पर आ गया है त़था इसी वर्ष घृ जोतो कौ कुल 
सख्या लगभग 47 5 लाख रही है जिनके अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल लगभंग 2 
करोड 6 लाख हैक्टेयर समाया हुआ है। 

शुप्क प्रदेश में सिचाई का महत्व - राजस्थान से शुष्क प्रदेश (870 


| $0गाए िदड ४0०७ २७]9 547 992, 5.39 


*. फसल की गइनता सकल कवथित क्षेत्र (0055 शण्णएट0 भट३)/ शुद्ध कपित क्षेत्र (पल 
दाएुफुटते ०७) 


काति 64 


ध्ष्टाण)) में पानी को सुविधा का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 
बाकानेर व गग्गनगर जिले में भुख्य अन्तर यही है कि गगानगर जिले को गगनहर 
से सिचाई को सुविधा मिला हुई हैं। 988 89 मे बाकानेर जिले का कुल रिपोर्टिंग 
भ्रौगोलिक क्षेत्र (27 4 लाख हकक्‍टेयर) गगानगर जिले के (206 लाख हेक्टेयर) मे 
ज्यादा होते हुए भी कपि क्षेत्र उससे कम था। कपषि योग्य बजर भूमि बाकानेर 
जिले मे । लाख हैक्टेयर थी जबकि गगमानगर जिले मे लगभग 77 हजार हैक्टेयर 
हो थां। गगानगर जिले मे लगभग 25 किस्म को फसल बोई जाती है जबकि 
बीकानेर मे केबल 5 या 6 तरह को पशुपालन भा गगानगर जिले में ज्यादा उन्नत 
है। वहाँ कंपप्स, गला तिलहन महू चावल अ'दि का फ्सले उत्पन्त को जाती है। 

(आ) सिंचित क्षेत्र राजस्थान से नहसें तालाबों व कुओ आदि खसाथनों का 
सहायता से मिचाई का जाता हं। विभिन्‍न ग्रोता के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्र 
(7055 ॥78/८५ 87८4 )95] 52 में 7 लण्ख हेक्टेयर था जो ]990 9 
में 46 5 लाख हंक्टयर हो गया । 989 90 मे यह लगभग 4-4 6 लाए हेक्टेयर 
रहा था। विभिन्‍्त झतों द्वार गसाचत क्षेत्रफल विम्ने तालिका में दिखाया गया है। 

विभिन्‍त स्पधता द्वारा सिंचित क्षत्र | 







(लाख हक्टयर भ) 
तालाब कुए नलक्ूप 
चअन्य 


योग 
साधन 


95] 52 8. 7 
990 9] हा, 20 26 8 


तालिका में यह पता चलता है कि 990 9]मे नहरो को मिचाई ॥95] 52 
की तुलना में लगभग 8 गुना हो गई। लेकिन राय मे आन भी सिचाई के साधनों 
मे कुआ व ट्यूबवल का सवाधिक स्थान है जो 990 9] में लगभग 266 
लप्छ हंक्टेया रहा। 

95] 52 मे सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृपित क्षेत्रफल का 
2% था जा वढकर 970 7 म 47% तथा 990 9 मे लगभग 24% 
हो गया । इस प्रकार योजनाकाल में राज्य मे सिचाई के साधनों का काफी विस्तार 
हुआ है और सकल मिचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का 2% से 
बढकर 24<६ हा गया हैं जा प्रतिशत की दृष्टि स दुगुना है। 


चर्ष । नहरें 
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82 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राज्य में अधिक मात्रा में सिंचित फसलो में गन्‍ता, कपास जौ व गेहू का 
स्थान आता है और ज्वार, बाजरा व मूगफलों का स्थान काफो कम सिंचित फस्तलो 
मे आता है। राज्य मे सिचाई के विकास की काफों सम्भावनाएँ विद्यमान है। इसके 
लिए सिचाई के क्षेत्र मे भारी मात्रा मे पूँजी लगाने कौ आवश्यकता है। 990 9]मे 
खाद्यान्नों की फसलो मे 229 लाख हैक्टेयर मे सिचाई कौ गई जो कुल प्िंचित 
क्षेत्रफल 46 5 लाए हेक्टेवर का 493% था। अत लगभग आधी सिचाई की 
सुविधा खाद्यालो की फसलो को प्राप्त है। 

पिछले यर्षो भे राज्य में शुद्ध सिचित क्षेत्रफल (हा ॥78920 870॥ ) 
बढ़ा है। 990 9] में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 0 लाख हैक्टेयर हो गया है। इस 
प्रकार 990 9] में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 लाख हैक्टेयर व सकल सिंचित 
श्षेत्रफत 46 5 लाख हैक्टेयर रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि 7 5 लाख हैक्टेयर 
भूमि मे एक से अधिक बार सिचाई की गई। 

सकल सिचित क्षेत्रफल 


ननबजन अनििजितजिणाता- न सिंचाई की गहनता (75900॥ ॥0॥989) 
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 


कहलाती है । जो 990 9] के लिए 49970 “] ]9 रही। 989 90 में 
यह ] 23 रही थी। 


यह ]977-78 म्रे न “ | ]5 रही थी। इसको भविष्य मे और बढ़ाने 
की आवश्यकता है। इसके सकल सिित क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए एक 
से अधिक गर का सित्नाई का क्षेत्र बढाता होगा | 
च ५ कमीशन गन में फसलो का ढाँघा या प्रारूप 
है (एाणजाएाए 73ॉशा!) शा २३|389॥ ) 
4 राजस्थान मे खाद्यान्तों की फसलों मे अनाज मे बाजर, ज्वार, गेहूँ, मक्का, 
जौ, (छोटे अना अनाज व चावल एव दालो में चना तुर, अन्य रबी को दाले व अन्य 
खरीफ की दाले शामिल है एव गैः-खाद्यान्ों की फसलो मै तिलहन मे राई व 
सरसो, अलसी मूगफली व अरण्डी एवं अन्य में कपास, तम्बाकू, सन गन्ना हल्दी 
धनिया, मिर्च आलू, अदरक अफीम व ग्वार आदि शामिल हैं। 
निम्न तालिका मे प्रथम योज़ठा कौ अवधि कौ औसत स्थिति (4५४९४|१८ 
९०३४४७9॥0) रथ 990 9] वर्ष के लिए एजस्थान मे फसलो के छाँचे का विचरण 
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जाने लगी है। पिछले दशक मे इसका क्षेत्रफल काफी बढा है। 

(3) मोटे अनाजों ब दालो के क्षेत्रफल की कमी को कपास, ग्वार, चारा, 
फल-सब्जी ब मसालो के क्षेत्र मे वृद्धि काके भूषण किया गया है। 

इससे ह्पष्ट होता है कि 990-97 मे 65 प्रतिशत क्षेत्रफल खाद्यग्तो 

कौ फसलों (अनाज व दालों) के अन्तर्गत था और शेय 35 ए्तिशत 
गैर-खाद्यानो। को फसलों 'के अन्तर्गत था | आजकल राज्य प्रें कुल कृपिगत 
क्षेद्र के 44% भाग पर अनाज दोया ऊाता है और लणभग 49% भाग पर 
दाले बोयी जाती है। इस प्रकार 2/3 क्षेत्रफल खाद्यानों की फसली के 
अन्तर्गत आता है॥ स्मरण रहे कि राज्य के लगभग ॥/4 क्षेत्रफल में अकेले 
बाजरे की खेती क्री जाती है। राज्य मे तिलहन, गन्ना व कपास कौ पैदावार 
होने से इनसे सम्बन्धित उद्योगों (तेल उद्योग, चोनी व गुड उधोग, सूतो वस्त्र उद्योग) 
का विकास किया जा सकता है। मसालो मे लाल भिर्च, जीश धनिया व हल्दी के 
ऊत्पादन का भी काफी महत्त्व है। इनके उत्पादन से कृषकों को अच्छी अप्य होती 
है। राज्य मे ग्वार, तम्बाकू, अफीम आदि को भी पेदाबार होती है। 

]952 $3 में खायानो के अन्तर्गत कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 
9] 6 प्रतिशत तथा गेर-खाद्यात्तो मे 84% था। ]990 9] में ये प्रतिशत कमश 
लगभग 65 तर 3५ हो गये है। इस प्रकार 952-53 से 990-9] के 38 वर्षों 
वक्ी अवधि ? ! रूनों के ढाँचे में काफो परिवर्तन हुआ है? खाद्यान्तो के 
अन्त (दवा 7' के प्रतिशत घटा है और गैर-खाद्यान्तो मे यह बढ़ा है। 

रद 8 मे योजना की अवधि के औसत फसल प्रारूप की तुलना 

सा पोजता # अवधि के औसत फसल-प्रारूप से करे. तो निम्न परिणाम सामने 
आा 


उतार त्र अन्य 
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उपर्युक्त तालिका से भी पता चलता है कि प्रथम योजना कौ अवधि में 
खाद्यान्नों (अनाज + दालों) मे क्षेब्रफल 80% से घटकर सातवों योजनावधि में 
69 0% हो गया। तिलहन का क्षेत्रफल 64% से बढ़कर ]]9% हो गया। 
कपास में यह मामूली बढा (प्रतिशत की दृष्टि से)। गले का क्षेत्रफल लगभग 
0% रहा था। कुल मिलाकर प्रमुख निष्कर्ष यही निकलता है कि क्षेत्रफल 
खाद्यान्नो में प्रतिशत के रूप में घटा तथा तिलहन म काफी बच्मा! 
प्रमुख फसले (४9॥० (:४०.») 
राजस्थान में फसलो के अन्तगत क्षेत्रफल में ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान बाजरा, 
गेहूँ, मक्का जो ज्वार, दाल, तिल मूंगफली व कपास का है। लेकिन क्षेत्रफ्स मे 
प्रतिवर्ष मौसमी परिवतनों के कारण काफी उतार चढ़ाव आते रहते है। राजस्थान 
में प्रति हैक्टेयर उपज बहुत क्रम है। प्रमुख फसला का संथिप्त विवरण नीचे 
दिया जाता है 
॥ गेहूँ- राजस्थान गेहूँ का उत्पादन करने का दृष्टि से भारत में पाचवाँ 
>सवसे वडा राज्य है। विशेष रूप मे गगातगर भरतपुर कोटा अलवर व चित्तौड़गढ़ 
जिलो में गेहूँ की सेती की जाती है) सवस ज्यादा गहँ का उत्पदन गगाउगर जिले 
में होठा है! ।988 89 मे राज्य मं लगभग 9 4८८ कृपित भूमि पर गहूँ बोया गया 
था और अनाज के कुल उत्पादन मे लगभा 44% अभ गेहूँ का था। गेहूँ रबी को 
फसल है। 989-90 में गेट का उत्पादन 34 लाख टन, 990 9, मे 437 
लाख टन तथा 99-92 में 44 8 लाख टन हुआ। 987 88 प्र 29.] लाख 
टन ही हुआ था।' गेहूँ का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 988 89 मे 2240 
किलोग्राम तथा 989 90 मे 2060 किलोग्राम रहा जां पिछल॑ वर्ष स॑ कम 
था राज्य में गेहूँ की सोना कल्याण, मैक्सिकन, सोना, कोहिनूर आदि 
विकसित किसमें बवोदी जाती है जो कम सिचाई के क्षेत्रा म भी काफी फसल 
देती हैं। ध्यााल 
2 चना- उत्तर प्रदेश के बाद चना उत्पादन करने में राजस्थान का स्थान 
आता है। इसके प्रमुख जिले गगानगर, अलयर, भरतपुर जबपुर व सबईमाधथोपुर हैं। 
सवसे ज्यादा चने का उत्पादन गगानार जिले में होता ह। ग़ज्य का 3/4 चना 
इन्हीं जिलो में उत्पन किया जाता है। 988 89 मे चत्र का उत्पादव 97 लाख 
टन हुआ था जदकि इसके पिछले वपष ]987 88 म 44 लाख टन ही हुआ था 
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जो बहुत कम था। 989 90 में चने का उत्पादन घटकर 7] लाख टन पर आ 
जशया। 985 86 में चने का रिकार्ड उत्पादन 62 लाख टन हुआ था। यह रबो 
की दालो की श्रेणी मे आता है। 988 89 मे दालो के उत्पादन में चने का स्थान 
50% था। 
का जरा बाजहें के उत्पादन में राजस्थान का भारत मै प्रथम स्थान आता 
है। देश मे कुल बाजरे के उत्पादन का लगभग /5 अश राजस्थान में होता है। 
(_बाडमेर, जालौर, जोधपुर, जयपुर व नागौर जिलो में राज्य का अधिकाश बाजरा 
उत्पन्न होता है। 985 86 में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर जिले में हुआ 
था। राज्य में बाजरे का उत्पादन काफो घटता बढ़ता रहता है। |988 89 मे बाज 
का उत्पादन 26 9 लाख टन हुआ था जबकि पिछले वर्ष 987 88 मे केवल 
46 लाख टन ही हुआ था। 989 90 में बाजरे का उत्पादन 8 3 लाख दन 
हुआ जो पिछले वर्ष मे कम था। बाजरें को प्रति हेक्टेयर उपज 988 89 मे 
472 किलोग्राम रहां जबकि 987 88 में !30 किलोग्राम हो रही थी। 989 90 
भें यह 37] किलोग्राम रही। इस प्रकार इसमे काफो उतार चढात़ आते रहते है। 
कट । ली (997९४) 5च्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का स्थार जौ उत्पत्त 
-> करे वाले राज्यों में आता है। देश का चौथाया जौ शजस्थान में पैदा होता है। 
/ यह जयपुर, उदयपुर, अलवर, टेक व भीलवाडा मे उत्पन्त होता है। आजकल नई 
किस्मो का प्रदलन भी हो गया है जैसे ज्योति, आर०एस० 6 आदि ॥ 988 89 
म॑ जौ का उत्पादन 4 ] लाख टन हुआ जबकि 987 88 मे 37 लाख टन हुआ 
था। जौ का उत्पादन भी काफी घटता बढता रहता है। 989 90 मे जौ का 
उत्पादन 34 लाख टन हुआ था। 

"__5-मक्‍्का (४३7८) देश में कुल मक्का को पैदावार का ]/8 अज 
राजस्थान में होता है। यह उदयपुर, चितौडगढ भीलवाडा व बासवाड़ा मे पैदा को 
जाती है। 985 86 में मक्के को सर्वाधिक पैदावार चित्तौडगढ जिले में हुयी। 
988 89 मे मक्‍्के का उत्पादन ]2 2 लाख टन हुआ जवकि पिछले वर्ष 987 88 
में केवल 3 लाख टन हो हुआ था। 989 90 में मक्‍के का उत्पादन 3 ॥ लाख 
टन हुआ जो सातवीं योजनावधि में सर्वाधिक था। 

6 सरसों राई ब तिल राज्य में सरसो थे शाई का उत्पादन उत्तर प्रदेश 
के बाद सबसे ज्यादा होता है। पहले सरसो अलवर, भरतपुर, जयपुर तथा श्री 
गगानगर जिलो में पैदा होठी थी। लकिन अब कि विह्तार कार्यक्रमों के फलध्वरूप 
ज्छ आत्ला९ फलरिही। उदयपु९, शचत्तेडगठ कोर व बूदे। 'जला में जो होने लगी 
है। 988 89 मे सरसो व राई (392 शात ॥्राएड्ठाआ0) का उत्पादन 3 5 लाख 
दन हुआ जवकि 987 88 मे 93 लाख टन हुआ था। 989 90 में यह यह 
2 8 लाख टव हुआ + तिल के उत्पादन में राज्य का स्थान उत्तर अदेश च मध्य 
प्रदेश के अ'द आता है। पालो जिले मे भी काफी तिल पैदा होता है। 988 89 


कापि 57 


में तिल का उत्पादन 6642 (लगभग 62 हजार) टन हुआ जबकि ]987 88 के 
केवल 93]3 (लगभग 9 हजार टन) टन ही रहा था। जो बहुत मोचा था। 3989 90 
मे तिल का उत्पादन ]26 हजार टन तक पहुँच गया जो सर्वाधिक था। राज्य मे 
अलसी, अरण्डी, तारामीरा सोयाबीन आदि का भी उत्पादन होता है। 988 89 मे 
सोयावीन का उत्पादन ]23 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष का दुगुना था। 
989 90 मे सोयाबीन का उत्पादन बढकर 4 35 लाख टन तक पहुँच गया। 
राज्य में तिलहन का उत्पादन हाल के वर्षों में कापी बढ़ा है। यह 986 87 मे 
88 लाछ रन हुआ था जो १988 89 मे चढकर 9॥ लाख रन हो गया। 
]989 9) मे यह 23 6 लाख टन व 990 9] में 27 लाख टन रहा। राज्य मे 
तिलहन का उत्पादन 99] 92 भे और बढा है। इस प्रकार राज्य तिलहन के 
उत्पादन में अग्रगी हो गया है। राजस्थान मे भारत के तिलहन उत्पादन छा लगभग 
]/8 अश होने लगा है। राज्य मे ज्यादा पैदावार रबी के तिलहनों की होतो है। 
पतिलहन में टेक्नोलोजी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार से विशेष सहायता मिली 
है! 

|, गनता राजस्थान मे गन्ने का उत्पादन अधिकनहीं होता है। 990 9]में 
गन्ने का उत्पादन लगघग ]3 6 लाख टन हुआ था जो पिछले वर्ष से अधिक था। 
गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन बूदी जिले में होता है। अन्य जिले उदयपुर, चित्तौडगढ़ 
व मगानगर हैं। 99] 92 में गन्ने का उत्पादन ]36 लाख टन हुआ है जो 
990-9] के 72 लाख टन के उत्पादन से थोड़ा अधिक है। 

8 कपास- कपास को बुवाई का काम मई जून के महीनों मे किया 
जाता है। पौथे उग जाने के बाद चार-पाँच बार सिचाई की अप्वश्यकता होती है। 
सितम्बर-अक्टूबर तक इन पौधों मे कपास के फूल मिकल आते हैं। इन फूलो से 
कपास के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती है। 

986 87 में राजस्थान मे कपास का उत्पादन लाभग 7 लाख गाँठे हुआ 
था जो 987-88 में घटकर 22 लाख गाँठो पर आ गया (प्रति गाठ वजन < 
870 किलोग्राम)। 988 89 मे कपास का उत्पादन 6 लाख गाठे 989 90 मे 
92 लाख गांठें तथा 990-9] मे 85 लाख गांठे (सशोधित) आका गया है। 
99] 92 के लिए 0 लाख गाठे प्रत्याशित है। इसका सर्वाधिक उत्पादन 
गगानगर जिले में होता है। यह मुख्यत तीन प्रकार की होती है। देशी कपास 
मुख्यत उदयपुर चित्तौडगढ़ और बासवाडा मे बोई जाती है। अपेरिकन कपास 
मुख्यत गगानगर जिले में बोई जातो है। इस कपास का रेशा लम्बा होता है और 


]. ६06 ३०७ #ै००ए २०)4४099 992, 9 43 (989 90 व 990-94 के उत्पदन के 
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यह अच्छे क्रिस्म के सूती कपडे बनाने मे काम आती है। तीसरे प्रकार को मालवी 
कऋषास होती है किसे कोटा बुदी झालावाड और टोक जिलो मे बोया जाता है। 
कपास का सदसे अधिक उत्पादन गगानगर जिले मे होता है जहा नहरों 
सिंचाई की सुद्विधाएँ पायी जाती हैं। 
9 विविध प्रका को फसलें - राज्य की अन्य पैदावारों में ग्वारं 

(989 90 मे 55 लाख उन) धनिया (0रक्चातट्ट) (989 90 में 72754 
टन) सूखी लाल मिर्च आलू तम्बाकू मेथी जीरा (५४0), आदि आते हैं। 

खाद्यान्तीं का उत्पादन राजस्थात्र में खाद्यानों के उत्पादन में भारी 
उठ्ता१ चढ़ाब झाते रहते है। राज्य मे 950-5] में खाद्यान्नों का उत्पादन 30 लाख 
टन हुआ था जो बढ़कर 960 6] में 455 लाख टन तथा 965 66 में घटकर 
384 लाख टन पर आ गया था। ]970 7 मे यह 88 4 लाख टन तक पहुच 
गया जो ]974 75 में घटकर 49 8 ज्ाख टन पर आ गया थां। उसके बाद के 
वर्षों मे भो उत्पादन भें भारा उतार चढटाव आते रहे हैं। 3983 84 में राजस्थान 
में खाद्याल्नों का उत्पादन पहली बार एक फरोड टन को पार कर गया ञा। उसके 
बाद के वर्षों को स्थिति मिम्न तालिका में दर्शायी गयी है 
983 84 से 499] 92 तक खाद्याननों छा उत्पादन 
जलवे नललनकल कक नम जन नकल 
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(प्रारम्भिक ) 
तालिका से स्पष्ट होता हे कि 983 84 मे. खाद्यात्तो का उत्पादन पहली 
बह करोड टन की सीमा को पार कर गया था जो बाद में इससे नीचे घूमता 
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रहा और 987 88 के अभूतपूव सूखे व अकाल के कारण लगभ” 48 लाख 
टन पर आ गया था। लेकिन 988 89 मे यह पुन बढ़कर | करोड 7 लाख 
टन हो गया। 989 90 मे यह 853 लाख टन तथ 990 9] में | करोड 
93 लाख टन रहा। 99] 92 में यह पुर घटकर 79 ५ ल'छ टठ पर अ गया। 
इस प्रकार राजस्थान में खाद्यान्तों का उत्पादन बहुत अम्थिर रटता है। सझी खता 
की विधियो को अपना कर इसमें स्थिरता लाने की अबरणदका “ (9५०9] ने 
राजम्थान में खाद्यान्तों का उत्पादन 09९ लाख टंर हुआ थ जा सनस्त भारत 
के उत्पादन का लगभग 62% था। 99] 92 में यह लग 4 ४५, हो रहा। 
राजस्थान प्रें पशु पालन ( &ाधाा4! प्रेछ७७ 747 ) 

राजस्थान पशु मम्पदा में सम्पन्त रटा है। पशु७्व क्न एज्य की अर्थव्ण्यस्था 
में महत्वपूर्ण भूमिका है। शुष्क एव अद्धशुप्क क्षेत्रों में लगटर सूखे व अकाल की 
दराओं के कारण जावन यपतर मे पशुधन का विशेष सहयथोप्र प्राप्त होवा है। 

'पशु पालन से राज्य की शुद्ध परेलू उत्पति मे 5% से अधिक का योगदान 
प्राप्त होता है। अन्य सूचक जो भाग्ताय सदर्ध म ग़्जस्थात के पशुधन को महत्ता 
को दशति हैं इस प्रकार हैं 

(0) राजम्थ'न मे देश के कुल उत्पादन का अश 0% से अधिक। 

(09) राज्य के पशुओं द्वारा भार वहन शक्ति (छा 90४७४) 35% 

(॥) भेड के मास में राजस्थान के घारत में अश 30% 

(0५) ऊन में राजस्थान का भारत मे अश 40५८ 

राजस्थान मे दूध व दूध से बने पदार्थ, ऊन, म'स, चमडा आदि उद्योगों क्य 
आधार पशुधन है। राज्य मे पशुघत मे काफी वृद्धि होती रही है। यह निम्न तालिका 
से स्पष्ट हो जाती है * 


कक 





तालिका से स्पष्ट होता है कि 988 मे 983 को तुलना में पशुओ 
की सख्या में गिरावट आयो है। बार बार पडने वाले सूखे को दशाओ ने राज्य 
के पशुधन को भारो क्षति पहुँचाई है। 983 88 कौ अवधि मे कई बार भयेकर 
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सूखे पड़े है। 987 88 का सूखा भौषणतम रहा है। परिणामस्वरूप इस अवधि 
में गौवश के पशुओ को सख्या मे |9 2% बकरियो को संख्या में [8 7% तथा 
भरेडो कौ सख्या णे 26 2« की भारी गिरावर आई थी। इसो अवधि मे ऊँटों कौ 
सख्या मे भी 46% की क्रो हुई लेकिन भैस जाति के पशुओं में 4.9% को 
वृद्धि हुईं। कुल मिलाकर 983 में यशुआ जी सख्या 4 97 करो््ट से संटकर 
988 मे 409 करोड रह गई जो उास्तव मे एक भारी क्षति को सूचक है। 
983 मे पति दैक्‍्टेयर पशु भार (शा [030 ) ]45 से घटकर 988 मे 
१]7 हा गया। राज्य में छुल पशुधन में भेड बकरी को सख्या 50 प्रतिशत से 
अधिक पाया जाती है। 
जैसा कि पहले प्राकृतिक साधाँ को विवेचन मे बतलाया जा चुका है 
वाजस्थान में भौ वश के पशुओ ((८४॥&) में गिर, राठी व थारपारकर भस्‍लें दूध 
के उत्पाटन की दृष्टि से नाग्रोरी व मालबी बैल को दृष्टि से तथा हरियाणा व॑ 
काकरेज भसल दौतो दृष्टियों से (उत्तम बैल व अधिक मात्रा मे दूध) महत्व रस्कती 
है। इनमे सम्बन्धित प्रमुख जिले व स्थान इम प्रकार हैं 
गिर- अजमेर किशनगढ़ (तहसोल) चित्तोड़गंढ भोलवाड़ा बुँदी॥ 
(राठी गंगानगर, बीकामेर, तथा जैसलमेर के कुछ भाग! 
/कारप्रारकर- बीकतैर, जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के कुछ भागा 
_नागोरी- ताशर तथा पास के क्षेत्र 
मालवी- डूगरपु" बासवांडा व झालावाड मध्य प्रदेश कौ सीमा से लगे 


हरिवाणा- चूरू, झुन्झुनू, सीकर जिले। 

काकरेज ये साचोर की श्रेणी मे भी आते है। जालौर, सिरोही पालो तथा 
बाड़मेर के कुछ भागों में पाये जाते हैं। 

राज्य से भैंस को [समुर्रा |[प्राण्णाव) नस्ल दूध के उत्पादन की दृष्टि से 
महत्व रखती है। इनके प्रमुख जिले जयपुर, उदयपुर, अलवर व गगानगर हैं। 
राजस्थान में 989 90) मे 42 लाख टव दूध का उत्पादन हुआ था जिसको 
994 95 तक 52 लाख टन करने का लक्ष्य है। पशु नस्ल में सुधार 'करके इस 
लक्ष्य फतो प्राप्त करता सम्पव है। 

भेषड-पालन 

राज्य में 983 भे भेडो की सख्या ]34 करोड थी जो 988 मे घटकर 

99 3 लाख ही रह गई। इस प्रकार इनकी सख्या भे 26% को गिरावट आयाी। 
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988 मे राजस्थान में देश कौ कुल भेडो का 33% से अधिक अश था। ये कठोर 
पर्यावरण को भी सहन कर सकती है इसलिए शुप्क ब अर्डरशुष्क क्षेत्रो मे 
फसल उत्पादन से भी भेड-पालन ज्यादा लाभकारी व्यवसाय माना जाता है। ये 
राज्य की जलवायु व आर्थिक दशाओं के अधिक अनुकूल भागी जाती है। राज्य 
कौ बहुआयामी अर्थव्यवस्था मे इनका स्थान काफी ऊपर आता है। लगभग 2 लाख 
व्यक्ति भेड-पालन मे लगे है और 5 20 लाख व्यक्ति भेड व इनके उत्पादों 
पर अपना जीवन-यापन करते है। 

राज्य मे भेडो कौ आठ नस्‍्ले पायी जाठी हें-चोकला, मगरा, नाली, पूगल, 
जैसलमेरी मारवाड़ी मालपुरा व सोनाडी। चोकला भेड का ऊन मध्यम फाइन किस्म 
का होता है। मगरा का ऊन मध्यम प्रेणी का होता है जो गलीचा बनाने मे उसको 
चमक मजबूती आदि के लिए पसद किया जाता है। मारवाडों का ऊन मध्यम व 
मोटी किस्म का होने के कारण गलीचा बनाने भे उपयुक्त रहता है। सूखा प्रभावित 
व मर क्षेत्रो मे कमजोर वर्ग के व्यक्तियो के लिए भेड पालन रोजगार का महत्वपूर्ण 
साधन माना जाता है। अन्य भागो में यह सहायक धघे के रूप में अपनाथा जाता 
है। राज्य से लाखो भेड़े अन्य राज्यो ब विदेशों को भेजी जाती है। इनमे प्रमुख 
किम्म की भेडो के क्षेत्र इस प्रकार है 

चोकला- सीकर, झुन्झुनूँ (शेखावाटी क्षेत्र)। 

मगरा- बाडमेर व जैसलमेर जिले। 

नाली- राज्य के उसर यश्चिम में बीकानेर, गयानगर, आदि ये। 

पूगल- बोकानेर, जैसलमेर व नागौर के कुछ भागो में। 

जैसलमेरी- जैसलमेर जिले मे। 

मारवाडी- जोधपुर, पाली मागौर व बाडमेर जिलो मे आधी भेडे इसो नस्ल 
की हे। 

मालपुरा- जयपुर व आस-पास के क्षेत्रों में। 

सोनाड़ी- ये राज्य के दक्षिण-पूर्व मे टोक बूदी, कोटा व झालावाड श्षेत्रो 
में पायी जाती हें। 

बकरी की नस्‍ले- राज्य मे 988 भे बकरी-जाति के पशुओ कौ सख्या 
]26 करोड थीं जो 983 की तुलना मे ।87% कम थी। बकरियो को नसस्‍्लो 
में जमनापुरी बरबारी सिरोही लोही व मारवाड़ी उल्लेखनीय है। इनका दुधु, मास 
व बाल आर्थिक दुरष्टि से महत्व रखते है। 
पशु-पालन का शुप्क व अर्द्ध-शुष्क (बत0 श्लञात 5९३श-970 70॥९5) 
में महत्व - 

राज्य मे अशवली पर्वतमाला के पश्चिम मे (राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग) 
मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इसमे ।] जिले हैं जिनमे राज्य के कुल क्षेत्रफल 
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का 6% भाग आता है। इसके छ जिले- गगानगर, बीकानेर, जैसलपेर, 
चूरू, हा र॒ व बाडमेर है, जिनमें राज्य का 45% क्षेत्रफल समाया 
है, और इनपें वर्षा औसतन 20 से 35 सेमी० ही होती है। यह शुष्क 
(४74 2076 ) कहलाता है हालाँकि इसके गगानगर जिले में सघन सिचाई होती 
है फिर भी गह शुष्क पश्चिमी क्षेत्र मे ही आता है। जैसलमेर जिले मे बर्षा का 
औसत 0 सेमी० से भी कम है। शेष 5 जिलो का क्षेत्रफल 6% है जिसमे 
झुन्झुनूँ, सीकर, नागौर, पाली च जालौर जिले आते है। इनमे ब्र्षा सामान्यतः 35 
से 50 सेमी० के बौच होती है। यह अर्द्ध शुष्क प्रदेश (उ६ग्रा द्रा0 टणा8) 
कदलात है। 

इन )] जिलो की जो भह जिले ( शुष्क व अर्द्ध शुष्क जिलो सहित) कहलाते 
हैं प्राकुंतिक विशेषताएँ इस प्रकार है. कम व अनिश्चित वर्षा बालू के टीले, 
घूलभरी आँधियाँ, गर्मी ब सर्दी के तापकम में भारी अतर, भू क्षणण ब मिट्टी का 
कंटाव (बालू का उड़कर अन्य स्थानों में जाना) जल्ल सतह काफी भीचे जा रहा 
है कई स्थानों पर खारा पानो (020 ५/थंट), कछोरजीवन भूतल व सतह के 
जल का अभाव बार बार सूखा व अकाल पहुँचने मे दिक्‍्कतें लम्बी दूरियां व 
ऊँचा वाष्पायन (गट्टा! टश्थ00॥णा) व जीवन के प्रत्येक कदम पर भारी 


चुनोतियां। 
राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशों परे निम्न कारणों से पशु-पालन 


का विशेष महत्व है - 

(7) बीकानेर व जैसलमेर जिलो में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग 
क्षेत्रफल का जहुत्त कम अश है। इसलिए इनपें पशुपालन स्वतत्र सूप 
मे विकसित हुआ है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बीकानेर 
में शुद्ध कषिगत क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 988 89 मे 34% 
(॥/3) था तथा जैसलमेर मे तो यहँ मात्र 55% 'ही था। इसलिए कृषि कार्यों 
के अभाव में पशु पालन का भहत्व बढ़ जाता है। इन जिलो भे बजर भूमि 
कृषि योग्य व्यर्थ भूमि व परती भूमि का कुल रिपोटिंग क्षेत्रफल में अश 
काफी ऊँचा पाया जाता है । दूसरें शब्दों में व्यर्थ भूमि (५४४७८ ॥»70) 
का अनुपात ऊँचा पाया जाता है। इससे पशु पालन के माध्यम से जीवकोपार्जन 
के साधन प्राप्त हो जाते है। 

(2) शज्य के पश्चिमी भाग भे बांजरा ग्वार आदि भुख्य फसलो की औसत 
उपज कम होतो है। लकिन इन फसलो, के चारे का मूल्य ऊँचा होठ! है 
और वह अधिक सख्या मे चशुओ का भरण पोषण कर सकता है। इसलिए 
इन क्षेत्रों मे पशु पालन लाभकारी मानरा जाता हे! 

(3). पशु पालन थे ऊँचो आपदनी व रोजगार 'की सम्भावनाएँ निहित हैं। 
पशुओं की उत्पादकता को बढांकर आपदनी मे वृद्धि की जा सकती 


(42 


(5) 


(0) 
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है। राज्य के शुष्क व अर्डदध शुप्फ भागो में कुछ परिवार काफों सख्या मे 
पशु-पालन करते है ओर इनका यह कार्य बश-परम्परागठ ढंग से चलता 
आया हें। इन क्षेत्रो मे शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का ऊँचा अश पशु पालन से 
सूजित होता हैं। इसलिए मरु अर्धव्यवस्था (6652॥ ०००॥०॥५) मूलत 
पशु-आधारित है। 
जैसा कि पहले कहा गया हे कि शुष्क व अर्द्ध शुष्क फ्रदेशों मे पशु पालन 
का कार्य कृषि से भो उत्तम माना जाता है क्‍्यांकि इसमें स्थिरता (#क्आधवाए) 
का विशेष गुण पाया जाता हैं। 
निर्धनता उन्मूलन कार्यकम में भा पशु पालन की महत्ता स्वीवार की गई 
है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यकम में गरोब परिवारों को दुधारू पशु 
देकर उनका आमदनी बढायी जा सकती है। लेकिन इसके लिए चारे व 
पानी को उचित व्यवस्था करनी होगी तथा लाभाग्वित परिवारों को बिद्को 
की सुविधाये भी प्रदान करनी होगोे। 
राज्य के अन्य भागो मे भा पशु पालन कृषि के साथ किया जा सकता है। 
अत आजकल मिश्रित खेती (500 शिग्राा8) में कृषि व पशु पालन 
दोनों पर एक साथ जोर दिया जता दे। इससे अल्परोजगार (परत? 
लाए ०थ्राशा) वी समस्‍या भी कुछ सामा तक हल होतो है। 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान के शुप्क व अर्दध 


शुष्क क्षेत्रो पे आर्थिक व जलवायु सम्बन्धा कारणों से पशु पालन का महत्व सदेव 
रहा है। इन क्षेत्रों के लिए भेड बकरी पालन का भहत्व रोजगार व आमदनी के 
साथ साथ पारिवारिक पोषण के स्तर की ऊँचा करने को दृष्टि से भी माना गया 
है। भविष्य में भी पशु-पालन पर पर्याप्त ध्यान देकर राज्य की अधथव्यवस्था में 
इनका योगदान बढाया जा स्रकता है। वर्तमान समय में भी राज्य के कुल दूध उत्पादन 
का काफ़ी ऊँचा अश ग़ज्य के बाहर के लिए उपलब्ध होता है। भविष्य मे इसको 
मात बढ़ायो जा सकतो है। 


प्रश्न 


राजस्थान में भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया गया हैं? इसके प्रारूप 
मे योजवावधि मे किस दिशा मे परिवतन हुए है? क्‍या ये परिवतन अनुकूल 
दिशा में हुए है। 

राजस्थान मे फसलो का वर्तमान प्रारूप क्‍या हैं”? अनाज दाला तिलहन 
आदि मुख्य फसलो के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन स्पष्ट कोजिए? 


गजस्थान को अर्थव्यवस्था 


राजस्थान मे मुख्य फसले कौन कौन सी हैं? उनके उत्पादन की प्रवत्तियो 
का विवेचन कोजिए। 

राज्य के शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्र कौन कौन से है? इनमे पशुपालन का 
महत्व समझाइए। कया इनमे पशुपालन कृषिगत कार्य से अधिक लाभकारी 
माना जाता है? स्पष्ट कीजिए। 

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 

(0) राजध्थान में दिलहन की पैदादार, 

(0) राज्य मे सकल कृपित क्षेत्रफल, 

(७४) राजस्थान की मुछ्य खाद्यानइ फमले 

(५) शजस्थान में भेड पालन का महत्व 

(५) राज्य मे खाद्यान्न व गैर खाद्यान्न फसलें। 


(५) राजस्थान में पशुपालन। (67 [५ )992) 
राजस्थान में भूमि उपयोग, फसल चक्र (लछछाश्राह एशाशाए) एवं मुख्य 
कृषि उपजो का उल्लेख करे। 

(08 शग़ादा [४ 992) 
णए्जस्थाद में अपनाई गई ऋषि ज्यूहरयदा को दिवेचना करे एवं इसको 
उपलब्धियों का मूल्याकन करे। 

(8 ]ग767 [५7 992) 
राजस्थान भे उत्पन्न को जाने वाली प्रमुख खाद्य एवं अखाद्य फसलो का 
वर्णन कोजिए। 

(#&767 ॥ ए 992) 


6 मी 
उद्योग 


(प्रातप्शात९५ ) 





(टन 949 के पुनगठन के पूर्व राजस्थान मे छोटे छोटे कई राज्य थे जिनमे 
बिजला पानी व यातयात के साधनों के अभाव के कारण बडे पैमाने के आधुनिक 
उद्योग का विकास करना सम्भ्व नहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राज्य मे केवल 
सात सूती वस्त मिले दो सीमेण्ट की फैक्टिया व दो चोनी की मिले थी। आज 
*-ओ सजस्थान को ओद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। 

988 89 मे पजीकृत फक्टियो की सख्या कर्मचारियों की सख्या, उत्पादन 
के मूल्य विनियोजित पूजी की मात्रा विनियोग द्वारा जोडे गये शुद्ध मूल्य (॥९८ 
72 89024 9५ एशशा्परय्धणाट), आदि का 4/5 से अधिक अश देश के 
]0 राज्यो महाराष्ट, गुजरात तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बगाल मध्य 
प्रदेश कर्नाटक आश्रप्रदेश व पजाब मे पाया गया था ॥ 986 87 में पहली बार 
शुद्ध जोड़े गये मूल्य की दृष्टि से समस्त भारत के फैक्टी क्षेत्र मे राजस्थान का 
दसवा स्थान आया था । लेकिन 987 88 व 988 89 में यह स्थान पजाब ने 
ले लिया। सबप्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है । अन्य राज्यों का क्रम ऊपर दिया 
गया है । राज्य मे 962 की तुलना मे 988 89 मे औद्योगिक प्रगति हुई है 
लेकिन सम्पूर्ण देश की चष्ठभूमि मे अब भो राजस्थान का पिछडापन निम्न तालिका 
से स्पष्ट हो जाता हे । 


। यह उत्पत्ति के मूल्य मे से इन्पुटो का मूल्य (ईंधन कच्चा माल आदि ) घटाने से प्राप्त शशि के 
बराबर होता है 

#*4 खशए३ 8एए८५ . ए [ग605प्रा८5३ (&$3॥) 988 89 इ$जाप्राब/ रिट्श७ड ईए 
एब्टा०) 5००० (१50 0८० ॥992 ए० १0 02 ( प्रतिशत निकाले गये है) 


ण्6 राजस्थाव की अर्धव्यवस्था 


राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में स्थान 
(प्रतिशत्त अश) 


कुल | कुल | रोजगार | उत्पत्ति के। विनिर्माण 
मजीकृत [विनियोजित। छा अश ; मूल्य क्रा | द्वारा जोड़े 
फकिट्र्यों 4 'पूजी का अश 
का अश 4 >अश 


| )5 | )। 6 ै] 
|_ 38 | 350 /' 


तालिका से स्पष्ट होता है कि 988 89 में भी राजस्थान का भारत कौ 
औद्योगिक अर्थव्यवस्था मे काफी नीचा स्थान था | इस वर्ष भारत में पजीकृत 
फैविट्रयों का 30% राजस्थात मे था जबकि गहाराप्ट मे ।45% था । प्वट्री 
में रोगगार की दृष्टि से राजस्थान का अश 3% था जबंकि माहाराष्ट का ]57% 
था। विनिमाण द्वाए जोड़े गये शुद्ध मूल्य (हा श्क्षप० ३०0४४) में राजस्थात का 
अश 2 6% था जबकि पहाराष्ट्र का 23 7% था । इस प्रकार जोडे गये शुद्ध 
मूल्य में भारत मे जहा महारशप्ट का अश लगभग /4 था बहा राजस्थान का 
केबल /40 था । फैक्ट्री क्षेत्र में जोडा गया मूल्य राजस्थान में 960 6 में 
समस्त भारत का ]% था जो 970 7] में 27% तथा ]988 89 मे 26% 
हो गया । इस तरह राजघ्थात का स्थान औद्योगिक दृष्टि से काफी गौचे आता 
है। लेकिन जोड़े गये मूल्य मे उसको स्थिति असम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मौर 
वे उड़ीसा से बेहतर मात्री गई है । 

राज्य में 495] में 403 पंजीकृत फँक्टिया थीं जिनमे लगभग ]8 हजार 
व्यवित काम पाये हुए थे और केवल 9 करोड़ रुपयो की पूजी लगी हुई थी । 
988 89 में रिपोर्टिंग फैक्टियो की सख्या 362 विनियोजित पूजी की राशि 
लगभग 5092 करोड रुपये, कर्मचारियों की सख्या 2 3॥ लाख तथा विनिर्माण 
द्वारा जोड़े गये शुद्ध मूल्य कौ राशि 884 करोड़ रुपये रहो थीं | (987 88 मे 
यह 700 करोड रू थी)। राजस्थान में लघु इकाइथो में ज्यादातर, “अति लघु 
इकाइया” (सयत्र व मशीनरी मे 25 इजार रुपये तक का विनियोग) पायी गई हैं। 
आघी से अधिक इकाइया धातु पदार्थों चमड़े की बस्तुओ व अधात्विक खर्निज 
पदार्थों के निर्माण मे लगो हुई है । 

सरकार ने पचवर्षीय योजकाओ में राज्य के औद्योगीकरण के लिए विद्युत 
सूजन पर काफी बल दिया है ! भाखडा व चम्बल परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त 
करने का प्रयास किया गया है । थर्मल व विद्युत सयंत्रो को स्थापता को गई है। 
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राज्य मे अणु-शक्ति का भी दिकास किया यया है । प्रथम योजना के प्रारम्भ मे 
शक्ति को प्रतिस्थापित क्षमता केवल 3 मेगावाट थी जो ]99] 92 मे लगभग 
2776 भेगाबाट हो गई । ' एसी प्रकार पानी की व्यवस्था का भी कई नगरो व 
गायों में विस्तार किया गया है । सडकी का निर्माण किया गया है और उद्यमकर्ताओ 
को कई प्रकार की रियायते दो गई है जिनका सम्बन्ध भूमि के आवंटन, विद्युत 
कौ दरो बिक्री कर, चुगी एवं वित्तीय सहायता व पूजी-सब्सिडी आदि से रहा 
है। इन रियायतो के फलस्वरूप राज्य मे पजीकृत फैक्ट्रियो की सख्या काफी बढ़ी 
है। 99] मे सभी प्रकार की पजीकृत फौक्ट्रियों की सख्या 0,792 हो गई थी 
जिनमे कुल रोजगार 2 60 लाख व्यक्तियो को मिला हुआ था । 988 मे फैक्ट्रियो 
की सख्या 0 50 तथा रोजगार की मात्रा 235 लाख रही थी । 990 मे 
फैक्ट्ियों की सख्या 9,93] हो गई थी । इसमे गिरावट का कारण प्रिटिग प्रेसो 
की सख्च्या को शामिल नहीं करना था 

980 में राज्य मे 20 सूती ब सिन्थेटिक रेशे की इकाइयाँ 0 ऊनी, 
3 चौनी $ सीमेण्ट 3 मिनो सीमेण्ट की इकाइयाँ, एक टेलीविजन फैक्ट्री, एक 
टायर व ट्यूब फैक्ट्री 9 वनस्पति तेल की मिले, 20 इजीनियरी की ओद्योगिक 
इकाइयां तथा 5 खनिज-आधारित बडी व मध्यम श्रेणी की इकाइया थी। इनके 
अलावा केन्द्रीय क्षेत्र मे केवन 7 औद्योगिक इकाइया है जिनके नाम इस प्रकार हैं 
- हिन्दुस्तान जिक लि, हिन्दुस्तान कॉपर लि, हिन्दुस्तान मशीन दूल्स लि. इन्ट्रूमेंटेशन 
लि हिन्दुस्तान साल्ट्स लि, मार्डन बेकरीज एवं राज इलेक्ट्रोनिकंस एण्ड इन्ट्ूमेन्ट्स 
लि, | मार्च 990 मे राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र मे समस्त भारत के कुल 
केन्द्रीय विनियोगो का ] 5] प्रतिशत अश ही पाया गया था जबकि 980 8] में 
यह ]7 प्रतिशत था | अत यह पहले से भी कम हो गया है। 

राजस्थान में इस समय लगभग 400 बडे एवं मध्यम दर्जे के उद्योग लगे 
हुए हैं । 99] 92 मे उद्योग-विभाग मे पजीकृत लघु पैमाने के उद्योगो व कारोगरो 
की इकाइयो को सख्या ] 58 लाख थी जिनमे 002 करोड रुपये का विनियोग 
किया गया था तथा लगभग 5 94 लाख घ्यवित काम पाये हुये थे। 

राजस्थान मे उद्योगों का कुल राज्योय घरेलू 
उत्पत्ति तथा रोजगार में स्थान 

([) उद्योगों का कुल राज्योय घरेलूँ उत्पत्ति में स्थान - आजकल 
औद्योगिक क्षेत्र की व्यापक परिभाषा में इसे द्वितीयक क्षेत्र के बराबर माना ज॑ने 
लगा है। हम इसमे खनन विनिर्माण तथा विद्युत, गैस और जल-पूर्ति शामिल करते 


] $0जशा९ * 3६5 #४फ०च १७)३७0व॥ [992 7९9 ]993 ७ 60 
3 $0श० ]५६७९०५ ७ [00 ४९)०एए॥९ा। ए9फुए ए७ 7 शणञ्णहु 7०0गणाणाए 50५४7 ए रिउ] 
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58 राजस्थान करे अर्थव्यवत्था 


हैं हालांकि व्यापक परिभाषा के अनुसार इसमे निर्माण कार्य (0णाह्रापटाएणा ) 
भी शामिल किये जा सकते हैं। 

राज्य की शुड द्व घरेलू उत्पत्ति में उच्चोगो का स्थान (]980 8॥) के मूल्यों 
पर निम्न तालिका में नर्शाया गया है। 

(980 8 के भावों पर) (प्रीतिशत मे) 


पा कलर यू तननननलनवभल याद." कामना... पनद- ५-५ 'रकियो +>०>०ज न जन रिफतत८५७4०+तमनन्‍ नीच ९४७ ाणणा भा ७७ 


7980 8॥ 7989 90 990 9] 


(४) खनन व पत्थर 
वनिफालतनों 


॥॥9030॥4॥77[. 


(ब) गैर पंजीकृत 6 36 580 5 32 
(00) विद्युत गैस हम 60 ]29 ]5 
ज़था जलप 


| कल | 83 84 ३4 47 43 05 


त्तालिका से स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की शुद्ध घरेलू 
उत्पत्ति में ।980-8] मे लगभग 3 8% अश था जो 989 90 में बढकर 
]4 5% हो गया तथा 990-9] मे घटकर लगभग 3% पर आ गया | अखिल 
भारतीय म्तर पर यह लगभग 22% आका गया है। इस प्रदार राजस्थान मे उद्योगों 
का राज्य की आय मे अश समस्त भारत कौ तुलना मे काफी कम है जिसे भविष्य 
में बढाने को आवश्यकता है। 

उद्योगो मे. विनिर्माण (#/&॥०९०ाण|) का अश विशेष महत्वपूर्ण माना 
जाता है! राजस्थाम में यह 990 9॥ मे 025% आका गया है। इसमें 
परजीकृत छेर का अश लगभग 49% तथा गैर - पज्ीकृत क्षेत्र का लगभग 
5.3% है। इस प्रकार विनिर्मण क्षेत्र का अश आज भी कम है। पजीकृत व 
गैर पजोकृत दोनों क्षेत्री का अश कम है। पजीकृत क्षेत्र में फैक्ट्री क्षेत्र था सगठित 
क्षेत्र की प्रधानता होती है जबकि गैर पजीकूत क्षेत्र मे ग्रामीण उद्योग दस्तकारिया 
आदि आते हैं जिनमे कारीगर अपने धर्मों पर काम काके माल छा उत्पादन ऋतते 

| 





(2) उद्योगों का रोजगार में स्थान - जैसा कि जनसख्या के अध्याय में 
बतलाबा गया था 99! को जनगणना के अनुसार राजस्थान में विनिर्माण कार्यों 
में रेजगर का अश मुख्य श्रमिकों में 74% था जिसमें पवारिक उद्योगों में यह 


उद्योग ५99 


2% तथा अन्य मे 54% था ॥ यह खनन व पत्थर निकालने में % तथा 
विद्युत गैस व जल पूर्ति मे कम श्रमिक कार्यरत हैं। 98] व 99] में उद्योगों 
का रोजगार में स्थान निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है - 

(प्रतिशत मे) 


(।) | खनन व पत्थर निकालना 


(॥) | (आ) घरेलू उद्योग 





तालिका से स्पष्ट होता हैं कि 98-9] की अवधि मे घरेलू उद्योगो 
के अलावा अन्य उद्योगो मे रोजगार का अश बढा है तथा घरेलू उद्योगो में 
कुछ कप हुआ है ॥ खनन व विनिर्माण कार्य मे श्रम-शक्ति का अश 99] में 
केवल 8 4% वहा है जो पहले से भी कुछ कम है। भविष्य मे राज्य का ओद्योगिक 
विकास करके उद्योगो का रोजगार मे अश बढाने का प्रयास किया जाना चाहिए। 
इसके लिए राज्य में खनन-कार्य व लघु उद्योगो तथा बिभिन्‍्त प्रकार के कुटोर 
उद्योगों का विकास करने की सम्भावनाओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। 
राज्य कौ खनिज सम्पदा विपुल है। राज्य मे हथकरघा क्षेत्र मे विकाम की 
सम्भावनाएँ है। कई प्रकार की दस्तकारियो को प्रोत्साहन दिया जा सकठा हे तथा 
विद्युत गैस घ जलपूर्ति के क्षेत्र मे भी अधिक श्रमिको को काम दिया जा सकता 
है। ऐसा करने से औद्योगिक रोजगार मे वृद्धि होगी लोगो कौ आमदनो बढ़ेगी 
तथा उनके जोवन स्तर मे सुधार आयेगा। गलीचो, चमडे को चस्तुओ हथकरघा 
की बवस्तुओ तथा रत्त-आभूषण आदि के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी अर्जित को 
जा सकेगी । इस प्रकार राज्य में औद्योगिक रोजगार का विस्तार किया जाना 
चाहिए। 

राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षण या विशेषताए 

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य 
लक्षण इस प्रकार है - 

() आकार - जैसा कि पहले बतलाया गया है कि समस्त भारत के 
फैक्ट्री क्षेत्र मे राजस्थान का स्थान काफी मोौचा आता है। 988 89 में भारत 
में कुल रिपोर्टिंग फैक्ट्रियो का 3:८४ अश ही राजस्थान मे था । रोजगार व उत्पत्ति 
के मूल्य में राज्य का अश 3% ही था । लेकिन जोडे गये शुद्ध मूल्य मे यह 
26% रहा था। 986-87 भे पहली बार जोड़े गये शुद्ध मूल्य की दृष्टि से 
भारत में राजस्थान का दसवाँ स्थान आया था, लेकिन 7987-88 व 


॥00 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


988 89 में यह स्थान पंजाब ने ले लिया है। इसलिए राजस्थान का स्थान 
घुन नीचे चला गया है । 

राज्य के आर्थिक व साख्यिकी निदेशालय जयपुर द्वारा भी समय समय 
अर उद्योगो के बार्पिक सर्वेक्षण के आकडे प्रकाशित किये जाते हैं। इनमे फैक्टो 
क्षेत्र मे हुई औद्योगिक प्रगति का अनुमान लगया जा सकता है। हालांकि ये आकड़े 
आरत सरकार के केन्द्रीय साख्यिकीय सगठद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित आकडो 
से थोड़े भिन्न होते हैं (पद्धति के अन्तर को कारण) फिर भी इनके माध्यम से हमें 
कई प्रकार के नये विवरण प्राप्त होते हैं जैसे फैेक्टयो का आकार के अनुप्तार 
वितरण जिलो के अनुसार वितरण आदि जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते ॥ इसलिए 
राज्य के आर्थिक व संख्यिकी निदेशालय, जयपुर से प्राप्त सूचता के आधार पर 
राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणो का विवेचन किया जा सकता है। 

राज्य मे लघु पैमाने की इकाइयों की भरमार 

वर्ष 986 87 में राज्य की 2863 फैक्टियो के विकरण प्राप्त हुए थे 

हे विभिन्‍न आकार की फेक्टियो को स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयो 









[60 7 
॥) भष्पम रैमते को छकाइय | 260 [92 “| 
] 
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स्रोत सिकुकत कप कला 57527 ण॑ फशफणर, रितरुन्‍पा, 986 87 25, ॥>7एए-७॥7 
तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे 986 87 में लगभग 85% 
फैक्ट्रिया लघु पैमाने को थीं । उस समय लघु पैमाने की इकाइयो मे प्लाट व 
मशीनरी में विनियोग को सोमा 35 लाख रुपये थी। तीौन करोड रूपये तक की 
प्रोजेक्ट लागत की इकाइयाँ मध्यम आकार की तथा इससे ऊपर की बैंडे आकार 
कौ मानी जाती थों। उस समय मध्यम पैमाने की औद्योगिक इकाइया 9 2% तथा 
बडे पैमाने की कर थीं । इससे पता चलता है कि राजस्थान मे लघु इकाइयो कौ 
भरमार है। इनमे कुल फेक्टो कर्मचारियो का लगभग ]/3 अश लगा हुआ हैं। लघु 
पैमाने को इकाइयो मे स्थिर पूजी (5९७ (फ़ाप्वा ) की भात्रा कम होती है 
लेकिन जोडे गये शुद्ध मूल्य ताल ४वाए८ 360०0) में व्वका अश स्थिर घूजी 
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के अश से अधिक पाया जात है। 
986 87 मे लघु पैमाने की इकाइयो का ऋुल उत्पत्ति में अशआ 6% 
रहा जो बडे पैमाने की इकाइयो के 2% अश से काफो अधिक था। इस 
प्रकार राज्य के फैक्ट्री क्षेत्र मे लघु इकाइयो के योगदान का काफी महत्व है। 
इनके माध्यम से काफी कर्मचारियो को काम दिया जा सकता है। 
जहाँ तक बडे पैमाने की औद्योगिक इकाइयो का प्रश्व है 986 87 मे 
इनका अनुपात 6% रहा और कुल उर्पत्ति के मूल्य मे इनका अश 986 87 
में 2% रहा (985 86 मे यह 53% रहा था ) आम तोर पर बडे पैमाने की 
इकाइयो का कुल उत्पत्ति के मूल्य मे योगदान ऊँचा हुआ करता हैं। 986 87 
मे इसका घटकर 2]% पर आ जाना एक असामान्य बात है। 
उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के ऑद्योगिक 
विकास में सभी प्रकार कौ इकाइयो कौ अपनी-अपनी भूमिका है। राज्य में 
आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की ओद्योगिक इकाइयो का विकास किया जाना 
चाहिए। लेकिन रोजगार बढाने की दृष्टि से श्रम गहन लघु इक्राइयो को प्राथमिकता 
दां जा सकती है। आधुनिक युग मे टेक्नोलोजी भी उत्पादन के पेमाने के चुनाव 
को प्रभावित करती है। 


(2) वस्तुगत ढांचा ((/णातधाएताए #ाए्टाएा९)- राजस्थान मे 
फैक्ट्री-क्षेत्र तथा गेर-फेक्ट्री क्षेत्र मे कई प्रकार की वस्तुओ का उत्पादन किया 
जाता है। फैक्ट्री-क्षेत्र की विस्तृत सूचना उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार 
पर प्रति वर्ष होती है। इसमे भारतोंय फेक्ट्रोी अधिनियम ]948 के तहत धारा 2 
एम (7) व 2 एम (॥) में पजीकृत विभिल फेक्टियाँ शामिल की जाती हे। इसमे 
पावर की सहायता से चालित 0 या अधिक व्यक्तियों को काम देने चाली फैक्ट्रियाँ 
तथा बिना पावर के 20 या अधिक व्यक्तियो को काम देने वाली फैक्ट्रियाँ शामिल 
होती है। 

स्मरण रहे कि फेंक्टी क्षेत्र में शामिल इकाइयो में विनिर्माण इकाइयों 
(गाज्माप्िएफागह णा(उ) के अलावा विद्युत-इकाइयाँ वाटर-वर्क्स व सप्लाई 
स्टोरेज, वेयरहाउसिग तथा रिपेयर सेवा की इकाइयाँ भी शामिल होती ह॑। 

राजस्थान की फ़ैक्ट्रो-क्षेत्र को विनिर्माण इकाइयो मे आजकल कई प्रकार 
कौ वस्तुओ का उत्पादन किया जाने लगा है। इसलिए उत्पादन मे विविधता दिखाई 
देने लगो है। फिर भी रोजगार ब जोडे गये शुद्ध मूल्य (शाएफ़ोएशगधशा, शात 
720 ९४१०2 800०0) जैसे दो मुख्य सूचको के आधार यर देखे तो 988 89 
मे केन्द्रीय साख्यिकोय सगठन द्वारा धकाशित रिपोर्ट में राज्य के निम्न पाच उद्योग 
समूह प्रमुख रहे (दो अको के वर्गाकरण के अनुसार - (४5 एटा (९० ठाएष्ठा 
0]9590एथा0ा) - 


॥82 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


गशोजगार के अनुप्तार जोड़े गये शुद्ध मूल्य के अनुसार 

] विद्युत ] चिदुत्र 

2. सूती वस्त्र 2 गैर-धात्विक खनिज वस्तुएँ 

3. ऊन, रेशम व सिन्थेरिकरेशे 3 ऊन, रेशम व सिन्धेटिक रेशें के वस्त्र 
के वस्त्र 

4. गैर-धात्विक खनिज वस्तुएँ 4 बेसिक धातु व एलोय उद्योग 
जैसे सींमेट 


5 बेसिक धातु व एलोय उद्योग 5 सूती बस्तर 

(ताँबा, जस्ता, आदि) 

राजस्थान के फैक्ट्री क्षेत्र मे शेजपार च जोडे गये शुद्ध मूल्य के अनुसार 
जो उद्योग-समूह ऊँचा स्थान रखते है, वे नौचे दिये जाते है। साथ मे इनमे उत्पादित्त 
होने वाली वस्तुओं के नाम भो दिये जाते है। यहाँ हम विनिर्माण-इकाइयो को ही 
लेते हैं। इसलिए 'विद्युत' को पृथक कर दिया गया है। 


उद्योग-सपूह उत््पादित्त बघ्तुओ के नाम 
]॥ ग्रेर-धात्विक खनिज पदार्थों से. (सीमेट, मार्बल ग्रेनाइट, 
बनी वस्तुएँ चीनी-मिट्टी, कप, अभ्रक आदि 


(ब्जाश/शाट शाप फ़एतए्प७) से बनी वस्तुएँ) 
2 बेसिक थातु व एलोय उद्योग (लोहा व इस्पात, त्ताबॉ, 
(895।0 ग्राटाओंड जात॑ #]095  एल्यूमिनियम, जस्ता व अन्य अलौह 


॥005$88८$) धातु उद्योग ) 
3. ऊन, रेशम व सिस्थेटिक रेशें के (ऊन कौ कताई, चुनाई व अन्य 
चस्त्र क्रियाएँ, रेशम तथा सिन्थेटिक वस्त्रो 
से सम्बन्धित क्रियाएँ) 
4... सूती बस्च (कपास कौ गाठे बांधना, कताई, 


बुनाई, रगाई, छपाई, आदि कार्य, 
जादी, हंधकरघा, शक्ति-करघा थार 
(फैबरी क्षेत्र में) बुनाई व अन्तिम 
रूप देने के कार्व) 

5 रसायन य रप्तायन-परदार्थ (उर्वरक, पेट-वार्निश, दवाइयथाँ, 
प्लास्टिक का सामान, अखाद्य-पेल, 
कोसमेटिक्स (प्रसाधन-सामग्री) आदि 
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इसके अलावा राजस्थान मे खाद्य चस्तुओ (000. 97007८४७) के निर्माण 
मे सलग्न इकाइयो की सख्या भी काफी पायी जाती है। ये दुग्ध पदार्थों अन्न पदार्थों 
(जैसे दाल आदि) बेकरी मे बने पदार्थों चोनी गुड खण्डसारी कामन नमक 
खाद्य तेल व वनस्पति बर्फ आदि का उत्पादन करती है। 

पिछले वर्षों मे राज्य मे रवड प्लास्टिक एवं रसायन पदार्थों का उत्पादन 
काफी बढ़ा है। राज्य म विभिन्‍न प्रकार की मशीनरी (विद्युत व गैर विद्युत) तथा 
इलेक्टीनिक्स की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है। 

हालांकि आज भी राजस्थान औद्योगिक दृष्टि मे महाराष्ट गुजरात आदि 
की तुलना मे पीछे है लेकिन थारे धीरे इसकी स्थिति मे सुधार आ रहा है। जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है 986 87 मे जोडे गये शुद्ध मूल्य की दृष्टि से भारा 
मे इसका दसवा स्थान रहा था जबकि कनटिक ब मध्य प्रदेश का क्रमशा अआप्ठवाँ 
व नवाँ स्थान रहा था। पजाब व हरियाणा का स्थान क्रमश ग्यारहवाँ व याररटवा 
रहा था। अत इनसे राजस्थान की स्थिति थोड़ी बेहतर रही थी। लेकिन 987 88 
व ]988 89 में जोड़े गये मूल्य की दृष्टि से पजाब ने दसवाँ स्थान ले लिया है। 

राजस्थान के फेक्टी क्षेत्र में रोजगार की मात्रा ।980 8] मे 49] लाख 
व्यक्तिया से बढ़कर 988 89 मे 23] लाख व्यक्ति हां गई है। इस प्रफार आठ 
वर्षों मे फक्टी क्षेत्र मे कर्मचारियों कीं सख्य्या मे 40) हजार की वृद्धि हुई है। 
लेकिन इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर फैक्टी क्षेत्र थे रोजगार 77 ॥5 
लार व्यक्तियों से बढ़कर केवल 7743 लाख व्यक्ति ही हो पाया (मात्र 28 
हजार की वरद्धि) (प्रतियोगिता में वद्धि तथा वित्तीय अनुशासन के कारण श्रमिकों 
को कई उद्योगो मे कम किया गया जिससे रोजगार तेजी से नहीं बढ़ सका)। 

राजस्थान का औद्योगिक ढाँचा 
(स्‍005॥9] 5[(प्रटांधार 00 २५|9४97) 

औद्योगिक ढाँचे के अन्तर्गत उपयोग आधारित औद्योगिक वर्गीकरण 
(७६४८ 03526 ॥र0ए0च्ञा9 0]8५॥॥०३०0॥). . का अध्ययन किया जाता है। इसमे 
निम्न चार प्रकार के उद्योगो का रोजगार अथवा जोडे गये शुद्ध मूल्य मे योगदान 
के आधार पर सापेक्ष महत्व देखा जाता है 
| आधारभूत वस्तुओ के उद्योग (8280 80065 ॥00570$) जैसे इस्पात 

उर्वरक विद्युत आदि। 
2... पूँजीगत बस्तुओ के उद्योग (0४एाभ 00005 ॥0057९5) जैसे मशीनरी 

परिवहन का माल आदि। 
3. मअध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग ([/शथा7०0॥8८ 80035 प075॥7८5) जैसे 

कॉटम यार्त रंग, टायर ट्यूब आदि। 
4. उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग (00॥5णाढटा 80065 श्रातएशग०5) इनमें 

टिकाऊ व गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ शामिल कौ जाती हैं। टिकाऊ 

उपभोक्ता माल मे टीवां सेट्स स्कूटर, मोटर गाडियाँ आदि आती है तथा 
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और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओ में चोनीं ममक माचिस दवा आदि वस्तुएँ 
आठी है। 

शजस्थान मे इनमे से प्रत्येक की स्थिति का सक्षिप्त परिचय आगे दिया 
जाता है। 

(4) आधारभूत बस्तुओ के उद्योग इस श्रेणी मे प्रमुख उद्योगो के नाम 
इस प्रकार हैं सोमेन्ट, बेसिक रसायन लोहा ब इस्पात उर्वरक व कौटनाशक 
ताबा पीतल अल्यूमिनियम जस्ता व अन्य अलौह धातु, नमक एवं विद्युत। 

() सीमेट 988 मे राज्य मे सीमेट की 9 बड़ी इकाइयाँ थी। सीमेंट 
के कारखाने सवाई माधोपुर, लाखेरी चित्तोडगढ उदयपुर निम्बाहेडा ब्यावर व 
कोटा मे निजी क्षेत्र मे तथा रोको से सहायता प्राप्त दो कारखाने मोडक (कोटा) 
(मयलम सीमेट लि०) तथा बनास (सिरोहौी) (स्ट्रा प्रोडक्ट्स जेके ग्रुप का) मे 
चल रहे है। राज्य में सीमेट के और कारखाने स्थापित किये जा सकेते है। राज्य 
में कई मभिनो सीमेट प्लाट भी लगाये गये है जिनसे सिरोही बासवाडा व जयपुर 
जिलो में सीमेट का उत्पादन होने लगा है। 

(0) रासायनिक उद्योग ट्समे मुख्यतया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 
डीडबाना आता है। यह सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड उत्पन्न करता है। 
ड्ीडवाना मे नमक का भी उत्पादन होता है। कोटा में श्रीग्म केमिकल इण्डस्टीज 
लि० भी इसी श्रेणी मे आता है। उदयपुर फोस्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स तथा मोदी 
की एण्ड केमिकल्स लि० अलवर भी आधारभूत उद्योगो कौ सूची में आते 

| 


धौलपुर में सयुकत क्षेत्र मे रीको त्र ॥0, केमिकल्स लि० हैदराबाद के 
परस्पर सहयोग से दी राजस्थान अवसप्लोजिव्स एण्ड केमिकल्स लि० की 
स्थापना की गई है जहाँ विस्फोटफ (08९00972078) बनाये जाते है। यहाँ मार्च 
]98] से उत्पादन चाट किया गया था। 

(॥) डूगरपुर जिले में माडो की पाल नामक स्थान पर प्लोर्सपार 
बेनेफिशिवेशन प्लाण्ट लगाया गया था जो फ्लोर्सपार उत्पन्न करता है। यह इस्पात 
बनाने मे प्रयुक्त होता है। 

(7५) राज्य मे उदयपुर भे जस्ता गलाने का सयत्र (हिन्दुस्तान जिक लि०) 
तथा खेतडी मे ताबा गलाने का सयंत्र (हिन्दुस्तान कापर लि०) कार्यरत है। इच्त 
प्रकार राज्य में आधारभूत उद्योगो के अन्तर्गत सीमेट, रक्तायन उर्वरक तथा तांबा 
व जस्ता के कारखाने चल रहे है। 

(2) पूँजीगत वस्तुओ के उद्योग - पूँजीगत उद्योगो की सूची मे औद्योगिक 
मशीनरी रेफ्रिजरेटर व एयर कड्औीशनर, शशौनी औतजार, विद्युत मशीनरी गा त 
कम्प्यूटर व पुर्जे रेलवे वैगन (रेल परिवहन का साज सामान) आदि आते है | 
भरतपुर में सिम्को चैगव फैक्ट्री है। अजमेर मै हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० (साधा 
[.7780) तथा कोटा मे इस्स्टूमेन्टेशद लि० है। जयपुर मे नेशनल इन्जीनियरिग 
इण्डस्ट्रीज लि० में वाल बियरिग एबं अशोका ह्ीलेण्ड लि० अलवर मे व्यापारिक 
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वाहन बनाये जाते हे तथा कुछ ओर इन्नौनियरिग उद्योग भी है! इस प्रकार राजस्थान 
मे पूँजीगत वस्तुओ के भी कारखाने हे। 

(3) मध्यवर्ती वस्तुओ के उद्योग - इस श्रेणी मे उद्योगो के नाम इस 
प्रकार हे काटन जिनिग क्‍लीनिंग व बेलिग, सूत्र वस्त्रों झरो हुणढ़ रमाई व 
ब्लीचिग ऊन की मफाई रगाई व ब्लीचिंग चमडे की "गाई व पक्का यर ट्यूब 
पेट, व बार्निश आदि, जयपुर में पानी थे बिजती के मीटर उठाये जो € उदयपुर 
के पास काकरोली में नेके टायर्ग वा काररझ53 है जिम्मे आरमायाइन टायाः व 
दयूब बनाये जाते हें। 

फैक्ट्री क्षेत्र मे विभिन्‍्त्र आँद्योगिद्य श्रेणिया कर योगदान ' 


उद्योगों की श्रेणी रोजगार 'में >+ हक जोड़े गये मूल्य में अश 


3970_ | 9५0-8] 
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2 व्यवित) | व्यक्ति) | रूपये) | रुपये) 
(4) उपभोक्ता वस्तुओ के उद्योग - राजस्थान मे सूती वस्त्र सिन्थेटिक 
वस्त्र चोनी गुड वनस्पति घो व वनस्पति तेल साबुन क्रोकरी साइकिल के पुर्जे 
जुते (चमडे व रबड के) स्कूटर्स च मोपेड (केल्विनेटः ऑफ इण्डिया लि) 
ऊमनी माल (बीकानेर, चूरू व लाडनू ) बीडी (मयूर बीडी उद्योग टोक ) आदि 
उपभोक्ता वस्तुओ के उद्योग आते है। ५ 
उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सभी प्रकार के 
उपयोग आधारित उद्योगो (७5० 03४८0 ॥00577९5) की इकाइयाँ पायो जाती 


] ]005प्रा॥ $एएटाएा ९७० 79]%७0शा ]970 आ0 & $ ]980 8] ((२७०ए शा) (225) 
को आकडों के आघार पर लेखक द्वारा प्रतिशत निकाले गये हैं । इसमें विनिर्माण की इकाइयों के 
अलावा विद्युत गैस जल पूर्ति व मरम्मत में सलरत सभी प्रकार की फैक्टो इकाइयों शामिल को 
गई हैं । 
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हैं हालांकि राज्य का समस्त देश को औद्योगिक अर्थव्यवस्था मे आज भी नोचा 
स्थान है। यौजनाकल मे इन विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों का योगदान रोजगार व 
जोड़े गये मूस्य *एदि मे बदला है जो पूर्व तालिका में दर्शाया गया है। 

कलिका से पता चलंता दे कि ॥90 से 980 8॥ की अवधि मे 
गजाशान परे #धारजूल उद्योग का सोगदान रोजगार व जोडे गये पूल्य मे बढा है 
पूँजोगत उद्यायो वा झण हें मव्यार्तो उद्योगों का काफी बढ़ा है तथा उपभोक्ता 
उद्दोगो का घटा है। 980-8॥ में आधारभूत उद्योगो का अज्ञ जोड़े गये मूल्य 
में गधग ह/2 ले उपभोक्ता उद्योगे कया |/4 पाया गया था। स्मरण रहे दिल 
आधारभूत उद्योगों के योगदान के बढने के पीछे मुख्य क्रारण इस श्रेणी में 
विद्युत था शामिल हाना है! 

“द्योगो का साधन आधारित वर्गकरण (॥क्‍90 83020 (095500४00॥ 
एा ॥॥00६0709))... उद्योगी का अध्ययन इन्पुटो के आधार पर बर्गोकरण करके 
भी किए जात है जैसे कि आधर्गर्त बन आधारित पशुधन आधारित खनिज 
एछदार्थ आधारित तथा रसायत्र आधारित उद्योग। इनका संक्षिप्त परिचय नोथे दिया 
जाता है। 


कफ वयो | __कर्षि आधारित व फूड प्रोसेसिंग उद्योग व्यापक अर्थ में 
के उद्योगो मे खाद्य पदार्थ दुग्ध पदार्थ व मास पदार्थ शामिल किये 
जाते ह॑ लेकिन सकीर्ण अर्थ मे इन श्रेणी मै कपिगत कच्चे माल घर आधारित 
उद्योग आते है नैसे कांटन जिनिग व प्रेसिग फैक्ट्रिया सूती कपंडा उद्योग (कत्ताई 
वे बुनाई (खादी हथक्ररघा शविनिकरघा व मिलकरघा) रेशम उद्योग तिलहन पर 
अष्गरित वनस्पति घी व वनस्पति तेल उद्योग साबुन उद्योग गन्ने पर आधारित 
शुः छड़सारी व चीनी अचार मुरब्वा दाल मिल बेकरी व कान्फेक्सनरी उद्योग 
आंदि। इसी में सुपारी चूर्ण पाली कौ महदी व बासवाडा का आम पापड बोकानेर 
के पापड भुजिया जोधपुर नागौर छेत्र की मेथी झालावाड व गगानगर के रसदार 
फल आइबू सिरोही क्षेत्र के टमाटर कथा पुष्कर के शुलाब के फुल सब्जी ख फल 
आदि आते है। 
2. बन आधारित उद्योग इसमे लकड़ी का फर्नीचर उद्योग रबड गोद, 
राल लाख आदि पर आधारित उद्योग आते हैं, 
3. पशु धन आधारित उद्योय राजघ्थान में पशु धन पर आधारित 
० मे ऊन दूध से बने पदार्थ चमडा खाले हड्डियाँ व माँस आदि शामिल 
। 
4 खनिज प्रदार्थ आधारित उद्योग धातु आधारित जैसे इस्पात उद्योग 
मशीनरों परिवहद्र का सामान (लैगन), थातू से बनी वस्तएँ,जेसे इस्पात का फर्नीचर, 
मोटर साइकिल आदि। 
(अ) अधातु खनिज उद्योग (07 करलाश्ार शायराटात् प्7प72705)- 
इसमे पत्थर व मारबल से बनो वस्तुएँ, काँच व काँच का सामान चायना क्ले 
थे सिरेमिक को इकाइयों एस्बेस्ट्स सीमेंट, स्रीमेट पाइप आदि आते है। 


उद्योग ॥07 


राजस्थान मे कृपषि-आधारित खनिज-आधारित व पशु आधारित उद्योगो का 
बडा भहत्व है। इनके विकास से अकाल, निर्धनता व बेरोजगारी की समस्याओं 
का समाधान निकालने मे मदद मिल सकतो है। इस समय राज्य मे 23 सती वस्त्र 
मिले हैं तीन चीनी के बडे कारखाने हैं तथा वेजिटेबल घी व वनस्पति तेल की 
कई फेक्ट्रियाँ हे। सूती वस्त्र मिलो मे 7 मिले निजी क्षेत्र मे 3 सार्वजनिक क्षेत्र 
मे (दो ब्यावर व एक विजयनगर में) तथा तीन सरकारी क्षेत्र मे (गुलाबपुरा, गगापुर 
तथा हनुमानगढ़) मे है। सूती वम्त्र मिलो के स्थान ब्यावर, भीलयाडा, जयपुर, 
किशनगढ उदयपुर, पाली गगापुर (भौलवाड़ा जिला) आदि है। चौनी के तोन 
कारखाने भोपाल सागर (चित्तौडगढ जिला) (निजी क्षेत्र में) ग्रगानगर (सार्वजनिक 
क्षेत्र में। तथा केशोगयपाटन सहकारी शूगर मिल्म लि० (बूदी जिले मे) ( सहकारी 
क्षेत्र में) है। 
राज्य में वनस्पति तेल को फेक्ट्याँ जयपुर (विश्वकर्मा मे 'बीर बालक”) 
अलवर (खैरथल में) दौसा निवाई भरतपुर (सरसो इजन छाप) गयापुर सिटी 
सवाई माधोपुर, जालौर आदि में है। वनश्पति घी के कारखाने जयपुर के विश्वकर्मा 
क्षेत्र मे महाराजा वनस्पति' झोटबाडा औद्योगिक क्षेत्र मे 'आमेर वनस्पति! निवाई 
मे "केसर वनस्पति' दुर्गापुर मे शेहिताश तथा चित्तौडगढ़ व भोलवाडा आदि मे 
स्थित है। 
राजम्थान मे औद्योगिक उत्पादन की प्रगति 
॥97 से 99] की अवधि मे राज्य मे प्रमुख औद्योगिक वस्तुओ के 
उत्पादन की प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गई है 
कुछ उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि ' 


3 यूसिय 


् नाप | इकाई | 
>जुन) 


3 यु 
| (लाखो में) | 730 
(लाख टन) 





उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 97] 9। की अवधि में विभिन्‍न 
वस्तुओ जैसे स्रीमेट, यूरिया सुपर फॉस्फेट, बाल बियरिंग आदि के उत्पादन में 


आव व्ययक अध्ययन [992 93 पृष्ठ 58 (990 व !99। के लिए) । 


(98 राजस्थात की अर्थव्यवस्था 


वृद्धि हुई है। चतुर्थ योजना की अवधि में बनस्पति तेल, सीमेट, पावर केबल्स, 
सूती धागे, मशीन टूल्स, चीनी एवं नाइलोन के धागे आदि के उत्पादन के लिए 
नये कारखाने स्थापित किये गये थे। ]99] में, पोलियेस्टर धागे का उत्पादन 
3 5 हजार टन हुआ, जबकि 985 में केचल 5 5 हजार टन ही हुआ था। 
शजस्थान में उच्चोणो का प्रादेशिक अथवा जिलेवार फैलाच (रे८छाणाहों 

8/830) 

हं राजस्थान के 27 जिलों में फैक्टियों का वितरण काफी अस्नयान याया जाता 
है। निम्त तालिका मे 970 तथा 986-87 के लिए मिभिन्‍्त्र जिलों में अनुसार 
फंक्ट्रियो की सख्या व उनमें संलण्त कर्मचारियों की संख्या दो गयी है जिससे 
जिलेवार छुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है :- 
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स्रोत... 89 ९७०5 णि 4970 ऋा0 ]986 87 (999) एछ55 73 एफ 
उपयुक्त तालिका मे स्पष्ट होता है कि 970 से 986 87 के बीच 
रिपोर्टिंग फैकिटये' की संख्या 4022 स बढ़कर 2863 हो गई। इनमे सलग्न 
कर्मचारियों की सख्या ] 2 लाख से बढ़कर 2 )8 लाख हो गई। 
986 87 में 200 से अधिक फक्टियो की सख्या निम्न छ जिलो में 
पाया गयी। इसे क्रमवार अग्र तालिका में दर्शाया गया हे 
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इस प्रकार राय के उपर्यक्त छ जिलो में कुल फंक्टियो का 2/3 अश 
पाया गण तथा शेप 2] जिला मे /3 अश ही पाया गया। इन्हों छ जिलो मे 
कुल फेक्गा गेजगार का 66% पाया गया जा कुल कमचारियो का 2/3 था। इस 
प्रकार अधिकाश फेक्टयाँ ७ फंक रोजगार इन छ जिलो में पाया गया हं। वेसे 
रोजगार की दष्टि से छ जिला का क्रम भिन्न रहा ह जो इस प्रकार है जयपुर, 


770 राणमपस्थान की अर्धव्यवत्थाँ 


अजमेर, कौटा, अलवर, उदयपुर तथा भीलवाडां। 
यह ध्यान देने को बात है कि 986 87 मे भी निम्न जिलो मे फैक्ट्रियो 
की संख्या 0 से भी कम रही - 











इस प्रकार ये पाच जिले फेक्ट्री-विकाम को दृष्टि से काफो पिछड़े माने 
जा सकते है। 970 से 986 ४7 के 6 वर्षों मे नई फंकिट्रयों कौ स्थापना मे 
निम्न जिलो ने विशेष प्रगति दर्शायी हे - 

अलवर, भीलबाडा जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली तथा उदयपुर । पाली जिले 
मे फैकिटियो की सख्या 970 में 47 थी जो 986 87 भे बढ़कर 273 हो गई। 
यहा सूती बस्त्नो की छपाई रयाई ब ब्लीविय का काम बढा है । उदयपुर जिले 
में इनकी सख्या 56 से बढकर 206 हो गई । यहा अधात्विक खनिज पदार्थों का 
काम काफी बढ़ा हैं । 

यह ध्यान देने की बात है-कि जालौर जिले मे ।970 व 986 87 दोनो 
में फेंक्ट्रियो की सख्या भात्र 2 पर स्थिर बनी रही । 

986 87 मे राज्य के फेक्ट्री क्षेत्र मे जोड़े गये शुद्ध मूल्य (हा 

४०१४० 400९०) की कुल शशि मे सर्वाधिक राशि जयपुर ज़िले की थी। दूसरा 
स्थान कोटा जिले का रहा। * इस प्रकार शजस्थान मे फेक्ट्री-क्षेत्र को दृष्टि से 
विभिल जिलो का विकाम काफो असतुलित रहा है। भविष्य मे पिछडे ज़िलो के 
आद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि विकास कौ दृष्टि से क्षेत्रीय 
असमानताओ को दूर किया जा सके । इसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता आधारभूत 
छाँचे के विकास को देवी होगी ताकि विद्युत सचार, सडक जल॑ शिक्षा व स्वास्थ्य 
के, स्पुन्दित, मुखिधएँ फिकपित की जा सके । 

अब हथ राज्य के प्रभुय ग्रामोण उद्योगो व दस्तकारियों लघु उद्योगों तथा 


त रिणएएत णा वैग्यापर 5ैप्रए९५ णी 00500 रिुाशशा 986 87 (055 4907) 
7992 ० 00 


तक 


उद्योग 444 


कुछ बड़े प॑माने के उद्योगों का विवेचन प्रस्तुत करेगे। 
राजस्थान के कुटोर या ग्रामीण उद्योग व दस्तकारियाँ 

क्ुटीर या पारिवारिक उद्योगों मे प्राय परिवार के सदस्य मिलकर उत्पादन 
का कार्य करते है। लेकिन कभी कभी एक मालिक या कोई फर्म कुछ श्रमिकों 
से मजदूरी पर उत्पादन का काम कर॑बा सकती हैं। जैसे सोने चाँदी के जेवर 
बनव'ना कपडे की रगाई छपाई का काम करवाना गलीचे बनवाना आदि। इनके 
द्वार धाडे समय के लिए रोजगार दिया जा सकता है अथवा पूर्णकालिक रोजगए 
दिया जा सकता हे। ये गाब उ शहर दोनो मे चलाये जाते है। इनमे विद्युत का 
उपयोग भी किया जा सकता हं। लेकिन ज्यादातर हाथ के काम का ही उपयोग 
किया जाता है भारतीय अर्थ व्यवस्था मे भी इनका काफी महत्व है। अब लघु 
उद्योगो की परिभाषा मे वे उद्योग आते है जिनम सयत्र व मशीनरी (जाझा क्षा( 
प4रणाएाटा)) में पूजी की सीमा 60 लाख होतो है। इनके लिए श्रमिको की 
सख्या निर्धारित नहां है बल्कि इनके लिए केवल प्लाट व मशीनरी में विनियोग 
की सामा निश्चित कौ गयी हैं। नांचे राजस्थान के खादी ग्रामीण उद्योग तथा 
हम्तशिल्प उद्योग का विवेचन किया जाता हैं। 


(।) खादी उद्योग (.॥40॥ ॥स्‍0057९$)  गजस्थान के कुटौर व 
ग्रामांण उद्योगा में स्यादी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक परम्परागत घरेलू उद्योग 
ह॑ जिसमे लोग अशकालिक च पूर्णकालिक ग़ेजगार पाते हैं और अपनी जीविका 
चलाते हैँ। इसमे कुछ सीमा तक म्सत्रियो को भी काम मिलता है। इममे सूतां व 
ऊनी खादो दोनो आतो हं। राज्य मे 99] 92 मे इनमे लगभग 67 लाख 
व्यक्तियों को आंशिक व पूर्णकालिक काम मिला हुआ था। अत ग़ेजगार देने की 
दृष्टि से गज्य मे इसका काफी ऊचा स्थान हे। ऊनी खादी मे जेसललमेर की बरडी 
बीकानेर के ऊनी कम्बल चक की रेजी ब चामूँ के खेस एवं अन्य स्थानों की 
रेजा काफो मशहूर हैं। बीकानेर, जेमलमेर व जोधपुर की मरोनो खादी को होड 
लगी रहती हे। सूदो खादी की अपेक्षा ऊठी खादी पर अधिक मुनफा होता है। 

खादी उद्योग मे उत्पादन के मूल्य व रोजगार का स्थिति निम्न तालिका से 
स्पष्ट हो जातो है। ! 
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इस प्रकार 977 78 की हुलना में खादी के उत्पादन का मूल्य वर्तमान 
में लगभग आठ गुना होने कौ आशा है। यह लगभग 3 करोड रुपये और रोजगार 
(अल्पकालिक व पूर्णकालिक ) की मात्रा संगभग १7 लाख व्यक्त होते की 
आशा ह। जैसाकि पहले सकेत दिया जा चुका है कि ऊनी खादो का मूल्य सूती 
खकदी के मूल्य ले अधिक बेठता ह। ऊनी खादी का उत्पादन मूल्य सूती खादी 
के उत्पादन-मूल्स का लगभग दुगुना हीता है। सरकार प्रतिवर्ष ऊना सूतो तथा 
रेशमी खादी पर बिकी बढाने के लिए सब्सिडो देती हैं ज्ञाकि इनकी बिक्री 
अधिकाधिक कौ जा सके । 


राजस्थान में खादी उद्योग का अध्ययन करने बालो का कहता है 
फक्र फज्य फ्रे खादी सस्थान व्यापास्कि लाभ कमा रहे हैं, जबक्ति ऊने के 
उत्पादको व कातने एवं बुनने वालो को उनके कठिन श्रम का पूरा प्रतिफल 
नहीं प्रिल पाता। खादो कर्मचारियों को न्यूततम बेतन भी नहीं दिया जाता 
है। रगो की खरोद भें कई प्रकार की अतियमितताएँ पायो जाती है। अत 
खादी सस्थःओं के प्रबध ये सुधार किया जाना चाहिए त्तथा साधारण खादी 
के मजदूरों के हिती पर अधिक ध्यान देना चाहिए। 

(2) ग्रामीण उद्योग (५७॥]०९९ ॥00405६0/7९5)- राज्य मे खादी व 
ग्रामोद्योय बोर्ड खदी, ब्ले उएलावो निम्न ग्रामीण उद्योगो का भी सचाज्नत करत है 
जैसे धानी का त्तेल, गुड़, खण्डसारों, हाथ का बना कागज, गैर-खाद्मय त्तेल 
का साबुन, चमडा, मिदटी के चर्तत बनाना (?णा८धा9) मधुमक्खी-पालन 
(शहद) तथा चाचल की हाथ से कुटाई। इस प्रकार ग्रामीण उद्योगो मे ये आठ 
उद्योग प्रमुख रूप से शामिल होते है। इनमे उत्पादव व बिकी-मूल्य की दृष्टि से 
चघमडे व घानो के तेल का स्थान काफी ऊँचा पाया जाता हैं। 


।... विशतस्तिह शेखावत राजस्थान में खादो लेखपाला शजस्थानत पत्रिका, 0 फरवरी से 26 फरवरी 
१987 ज्र्का 


उद्योग ।हह। 


राज्य में ग्रामीण उद्योगों मे उत्पादन मूल्य व रोजगार को प्रगति निम्न 
तालिका मे दर्शायी गई है 


(करोड़ रु लाछो में) 
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तालिका से म्पष्ट होता ह॑ कि पिछले दशक मे ग्रामीण उद्योगो के 
उत्पादन-मूल्य व रोजगार मे काफी चृद्धि हुई हे। अनुमान हे कि 99] 92 में 
ग्रामीण उद्योगी का उल्पादन सूल्य [85 करोड़ रुपये व रोजगार 3 | लाख व्यक्ति 
रहा हैं। अत इनमे लगभग 3 लाए व्यक्तियों को रोजगार मिलने का अनुमान 
लगाया गया है। 

ग्रामीण्ण उद्योगा को भी माल की विक्की की समस्या का सामना करना 
पडता हैं। सरकार ने इनकी बिक्रा से सहायता पहुँचाने के लिए कई प्रतिष्ठान 
खोले हे। इनके लिए कच्चे माल का व्यवम्था की जातों हैं तथा कारीण्गें को हर 
प्रकार से मदद दी जाती है। भविष्य में सहकारिता के आधार पर भग्रामोण कारीगरो 
को अधिक मदद पहुँचाई जानी चाहिए। 

उपर्युक्त विवेबन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान मे राज्य में खादी व 
ग्रामोद्योग मे उत्पादन का मूल्य लगभग 2]5 करोड रुपये है तथा इनमे रोजगार 
की मात्रा लगभग 4 8 लाख व्यक्ति हैं जो फेक्ट्री कर्मचारियों से काफी अधिक 
हे। 

सरकार को इनके सगठन वित्त व्यवस्था टेक्नोलोजी व उत्पादन विधि 
विकौ की व्यवस्था व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था मे सुधार करके इनके विकास 
पर समुचित ध्यान देना चाहिए। 

(3) हस्तशिल्प उद्योग ([पक्ञाताशनज्ञी5)- शजम्थान की दस्तकारी 
मे यहाँ की कला व सस्कृति को छाप पायी जाती है। यहाँ के कारीगरो मे पीतल 
यत्थर, मिट्ी चमडे कपडे लकड़ी ब अन्य पदार्थों पर काम करके अपनी कारीगरी 
व प्रतिभा का उच्च कोटि का परिचय दिया है। सागानेर, याली बगरू आदि स्थानों 
के बस्त्र पर हाथ की रगाई व छपाई का काम प्रसिद्ध है। बाडमेर की 'अजरक! 
प्रिट, उदयपुर के समीप नाथद्वारा को 'पिछवाइयाँ' (मूर्तियों के पृष्ठ भाग में) जिनमे 
पहले कपडो को काला रगते है तथा उस पर भगवान कष्ण की बाल लीलाएँ 
आदि अंकित करते ह॒ तथा फड़ कपड़े पर भी किसी महापुरुष को जीवनी का 
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चिज्राकन करते है। जोधपुर के मशहूर बादले व बँधेज के काम की ओढनियाँ घ 
जयपुर की बँधेज की चुनरिया, ओढ़नियाँ, लहरिया आदि प्रसिद्ध माने गये है। जयपुर 
की पाव रजाई (250 ग्राम रूई से बनी) काफी 4५ मानी गयी है जिसे विदेशी 
भी बहुत चाव से खरीदते है। इनके अलावा जयपुर क॑ मूल्यवान व अर्द्धदमूल्यवान 
रलो तथा सोने-चाँदी के कलात्मक आभूषण, पीतल की खुदाई व मौनाकारी के 
बर्तन, लाख से बनी चूड़ियाँ व अन्य सजावटी वस्तुएँ सगमरमर की मूर्तियाँ, 
हल्की-सलमासितारों कौ कारीगरी से युक्त जूतियाँ ( मौजडिया व नागरे) ब्ल्यू 
पाटरी की अनेक कस्‍्तुएँ, मिट्टी व लकडी के खिलौने चदन व हाथौदाँत की बनी 
बस्लुएँ, जयपुर छ बीकानेर के ऊनो गलोचे ऊँट को साल से बनी वस्तुएँ, खस 
के पामदाव, आदि शजस्थान की हस्तकला के एक से एक अद्भुत नमूने है। 
राजस्थान की हस्तकला की चतुएँ निर्यात भी होती है जैसे गलीचे आभूषण आदि। 
राज्य के कुछ जिलो मे रेशम का उद्योग विकसित किया गया है। कोटा, 
उदयपुर, भरतपुर, बूंदी चित्तौडगढ जिलो मे -इसके लिए रेशम के कीडे पाले 
जाते हैं ठ भलवबरी की स्वेती की जाती है। 
टसर (कृत्रिम रेशम) का विकास भी कोटा उदयपुर, व बाँसवाडा जिलों 
मे किया जा रहा है। इसकेलिए "अर्जुन" के पेड लगाये जाते ह जिनमे परिवेश सतुलन 
भी होता हैं ओर रासायनिक विधि से कूत्रिम रेशम भौ बनाया जाता है। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता हैँ क्ति राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे 
विशेषतया ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कुटोर व ग्रामीण उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान 
है। राज्य मे विभिन्‍न प्रकार की दस्तकारियाँ भी प्राचीन काल से चलौ आ रही ह॑ 
जिनको छाप आज भो कायम है तथा जिनको कलात्मक कृतियाँ देश विदेश मे 
काफी समय से चिख्यात है। 
राजस्थान के लघु उद्योग 
जेसाकि पहले कहा जा चुका है लघु उद्योग की बर्तमान परिभाषा के 
अनुसार संयत्र व मशौनरी में पूँजी की सीमा 60 लाख रुपये रखी गई है जबकि 
पहले यह 35 लाख रुपये हुआ करतों थी। राजस्थान मे 99] 92 मे पजीकत 
लघु पैमाने को इकाइयाँ तथा कारीगरो की इकाइयाँ ] 58 लाख भरी जिनमे 5 94 
लाछ्छ व्यक्ति काम घाये हुए थे। इनके सम्बन्ध मे स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहों है 
क्योंकि कुछ लघु इकाइयाँ तो फैक्ट्रो-धेत्र मे आतो है और कुछ नहों आतीं। 
फैक्ट्री क्षेत्र की लघु इकाइयो के आँकड़े तो नियमित रूप से एकत्र फिये जाते 
है, लेकिन गैर-फैक्ट्री क्षेत्र की लघु इकाइयो का ज्ञान ठौक से महीं हो पाता। 
कक कस है बह ५० पष्या लप के ब्याह का जज 
विभिन्‍न प्रकार के होते है। कदम 


(0) कृषि-पदार्थों पर आधारित लघु उद्योग - जैसा कि पहले सकेत 


उद्योय 3 


दिया गया है इसके अन्तगत बनम्पति तेल व घी उद्योग गृड व खण्डसारी का 
इकाइयाँ छोटी दाल फंक्टियाँ व अन्य इकाइयाँ हाथ करधघा उद्योग बेकग व 
कन्फेक्शनरों को इकाइयों दरों व निवार बनाने चाली इकाइयों। कपास का जिनिंग 
व प्रेसिग इकाइयाँ, आदि आतो है जिनमें सयन्त्र ब मशीनरी में पूँजी की राशि 
अब 60 लाख स्पये तक होतो है। 

राज्य मे जयपुर, भरतपुर सवाई माधोपुर श्रीगगानगर, कोटा बूँदी अजमेर 
ओर पाली जिलों में तिलहन का उत्पादन होने से वहाँ वनस्पति तेल की कई 
इकाइयों पायी जातो है। राज्य में बतम्पति तेल का फजिट्यों जयपुर (विश्वकमा 
में “दाग बालक') अलवर (खाथल में) दासा निवाई भरतपुर (सरसों टजन छाप) 
गगापुर सिटा सवाई माधोपुर जालार आदि स्थानों में पाया ताता ह वमनम्पति था 
के कारखाने जयपुर (विश्वकमा में) 'पहागज़ा बनम्पति -प्रामियर वेजटेबल 
प्रोडक्ट्स आमेर वनस्पति पावापा लिमिटेड झोटचाड़ा आधद्योगिक क्षेत्र 
'केसरी वनस्पति (निवाड में) दुगापुग में गेहिताश तथा चिताड़गढ़ च भीलवाड़ा 
में पाये जाते है। राज्य मे अरहर मुँगू उड़द व मोठ आदि फा दाले बनाने को 
इकाइयाँ पायी जाती है। हाथकरघा उद्योग में काटा डोरिए का साड्डियों प्रसिद्ध हैं। 
अन्य स्थानों पर कई प्रकार का कपड़ा बुना ज्ता ह। गले का उपयोग गुड व 
खण्डसारों को इकाइवा में किया जता ह 

(2) पशु-आधारित लघु उद्योग- इनये ऊर्ी वस्त्र, चमड़े खाल हड्डियाँ 
दुग्ध पदाध आदि के उद्योग अते ह। गज्य में भेडो को सस्य्या बहुत अधिक ह। 
बांकानेर चूरन आर लाडनूँ की ऊनी मिले लघु उद्योगों के अन्तर्गत कायर्त ह। 
इनको अधिक स्थिति काफो झयव हो गई ह। 

(3) खनिज पदार्थ-आधारित उद्योग - राज्य में मकराना (नागर) 
बासदाडा व अन्य स्थानों में संममरमर का पत्थर निकलता हैँ जिससे विभिन्न प्रकार 
को मतियाँ व अन्य वस्नएँ बनायी जाती है। जयपर, पाली, जोधपर, भरतपुर तथा 
किशनगढ़ में पीतल व तावे के बतत बनने के कारखाते है। जयपर मे सोने चाँदो 
के वतन बनाये जाते है। राज्य के कई भागो में लोहे के ऋषिगत आजार बनाये 
जाते है। इस सम्बन्ध मे गजमिहपुर (श्रीगगासगर ) तथा जयपुर में झोटवाड़ा के 
कारखाने विशेष रूप से मशहर हैं। 

(4) बन-आधारित उद्योग - ग्रज्य में उदयपुर सवाई माधोपुर व जोधपुर 
मे लकडो के खिलाने बनने के कारखाने हैं। यहाँ वास का सामान भी बनाया 
जाता है। कोटा में स्ट्रा बोड का कारखाना है। राज्य में तेदू पत्तियों का उपयोग 
बीडी बनाने में किया जाता ह। कत्था, गोंद व लाख का उपयोग किया जाता है। 
फर्नीचर बनाने को इकाइयाँ पाया जाता है। अजमेर ठथा अलबर में माचिस बनाने 
के कारखाने है। 

इस प्रकार राज्य में यहाँ के साधनों पर आधारित कई प्रकार के कारखाने 
व अन्य औद्योगिक इकाइयाँ चल गहों हैं) 799-92 में लघु पैमाने को कूल 
पजाीकत इकाइयों की सख्या । 58 लाख थी जिनमे कल विनियोग 002 करोड 
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रुपयो का था तथा शैजाए प्राप्त व्यक्त लगभग 594 लाख थे। | 
ऋुदेर व लघु उद्योपो की समस्याएं व समाधान 

सम्पूर्ण देश को भाँति राजस्थान मे भो कुटीर व लघु उद्योगो को कई प्रकार 
की कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है जिनका हल निकालने का सरकार प्रवल 
कर रही है। थे कठिनाइयाँ इस प्रकार है। 

(7) कच्चे माल की समस्या इन उद्योगों को पर्याप्त कच्चा माल उचित 
कीमत पर नहीं मिलता जिससे कठियाई उत्पन्न हो जातो है। 

(2) उत्पादन की पुरानी तकरीक उत्पादन की पुरानी तकनीक जे पुरानी 
मशीने होने से माल की किस्म घटिया होती है आर कीमत भी ऊँची होता है 
क्योंकि उत्पादन लागत अधिक आपी है। उत्पादन की पद्धति में सुधार किया जाना 
आवश्यक है। 

(3) बिक्री 'की समस्या कुटोर व लघु उद्योगो को तैयार मौल की बिक्री 
को समस्या का सामठा करना पड़ता है। बड़े उद्योगों को प्रतियोगिता से इनके 
माक्ष की माग कप हुई है जिसे ब्रढ्मने कौ आवश्यकता है। 

(4) पूँजी का अभाव इनके लिए कार्यशील पूँजी का अभाव पाया जाता 
है। बेको से कर्ज की व्यवस्था करके इस कमी को दूर किया जाता चाहिये। 

(5), दक्ष श्रमिकों का अभाव आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा बढ़ाकर 
इस कमी को दूर किया जा सकता है। 

(6) पावर की कपी प्राय कारखानो को उनकी कआावश्यकतानुसार पावर 
नहीं मिल पातों है। पावर की कर्यतियाँ पावर के उतार चढ़ाव आदि उत्पादन को 
निएल्‍ए जारी गहों रहने देते जिससे इसको क्षति पहुँचती है। अत पावर सप्लाई 
की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए ताकि कारश्ानो की जछूरतो छो पूरा 
किया जा सके। 

कुटीर व लघु उद्योगो की पिभिन समप््याओ को हल करके इनके माध्यम 
से ग्रामीण औद्योगोकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खनिज पदार्थ आधारित 
लघु इकाइयों का विकास करके राज्य भें ओद्योगिक रोजगार व आमदनी बढ़ाने के 
अवसा ह॑ जिनका उपयोग करने की आवश्यकता है। राज्य मे तिलहन का उत्पादन 
बढ़ने से वनस्पति तेल की अधिक इकाइया लगाई ता सकती ह। सोने चाँदी के 
आभूषणो का उत्पादन बढाकर नियात को प्रौत्साहन दिषा जा सकता है। स्तन व 
जवाहरात का उद्योग विकसित किया जागा चाहिए। गलीचो का उत्पादन बढ़ाने 


की भी आवश्यकता है ताकि इनका निर्यात करके अधिक विदेशी झुद्रा कभमाथी जा 
सके ! 
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राजस्थान मे प्रपुख बृहद्‌ उद्योय-सूती वस्ब उद्योग 
सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान के बडे पैमाने के उद्योगो मे महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। 949 मे दृहद्‌ राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में 7 सूती कपड़े 
की पल थीं। वर्तमान मे इनको सख्या 23 हो गई है। इनमे से 7 मिलें निजी 
क्षेत्र मे है 3 सार्वजनिक क्षेत्र मे हैं. (दो ब्यावर मे तथा एक विजयनगर में) तथा 
3 सहकारी क्षेत्र मे कताई मिले € गुलाबपुरा, गगापुर तथा हनुमानगढ़ में) है। 
सूती चस्त्र मिले ब्यावर (3) भीलवाडा (3) जयपुर (2) किशनगढ (2) 
उदयपुर, पाली गगापुर, (भीलवाडा) हनुमानगढ़ कोटा भवानीमडी विजयनगर, 
गगानगर, गुलाबपुर (भीलवाडा) आदि केन्द्रों मे स्थित हैं। भविष्य मे राजस्थान 
मे सूतो वस्त्र मिलो के बढने की आशा है... 
राज्य में पहली सूती चस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्‍्स लि “4889 

प्रे निजी क्षेत्र मे स्थापित हुई थी। यहाँ पर दूसरी मिल “एडवर्ड मिलस लि० »ए 

]906 मे स्थापित की गई। तोसरी मिल “महालक्ष्मी मिल्‍्स लि भी यहां पर 

925 मे स्थापित हुईं। इसके बाद 938 मे भीलवाडा मे मेवाड टेक्सटाइल 
मिल्स तथा 942 मे पाली मे महाराजा उम्मेद मिल्स लि स्थापित की गई। 946 
में गगानगर मे सार्दुल टेक्संटाइल लि को स्थापता की गई। आगे चलकर कप्णा 
मिल्स व एडवर्ड मिल्‍्स के रुप्ण हो जाने के कारण इनको राष्टीय वस्त्र निगम ने 
अपने हाथ मे ले लिया था जिससे ये सार्वजनिक क्षेत्र मे आ गई थोीं। 
राज्य में सूतो चस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाल तत्व 

इस उद्योग को स्थापना यर कच्चे माल अर्थात्‌ कपास की समायता का 

इतना प्रभाव नहीं पडता जितना बाजार की समीपता का पड़ता है। यह आवश्यक 
नहां कि सूठी कपडे की मिले उन्हीं स्थानों के आस पास स्थापित हो जहाँ कपास 
का उत्पादन किया जाता है। यह दूसरे ऐसे स्थानों पर भी भेजी जा सकती हे जहाँ 
उद्योग की स्थापना के लिए अनुकल तत्त्व पाये जाते हैं। 

-.() कच्चे माल को उपलब्धि फिर भी राजम्थात में सूती वस्त्र मिलो 
की स्थापना पर कच्चे माल की उपलब्धि का प्रभाव पडा ह। उदाहरण के लिए 
गगानगर कौ सूती वस्त्र मिल को कपास वहाँ को सिंचित भूमि से मिल जाती हें। 
अजमेर, भालवाडा, यालावाड़ चित्ताडगढ़ तथा जयपुर जिलो म भा कपाम कौ 
खेती होती है। वासवाडा में भी माही मिचाई परियोजना से कपास की खेती को 
काफो प्रोत्माहन मिला है। ब्यावर की मिला को भी कपास राय के अदर व 
बाहर दोनो से उपलब्ध होती रहो हें। 

उपल इस उद्योग को स्थापना पर बाजार को समीपता व श्रम का 
उपलध्यि का प्रभाद पडा है। श्रमिक पास के गाँवो से आ जाते ह॑ आर उत्पादन 
केन्द्रों के पास हा माल के उपभोय्त' केंद्र व बाजार भा पाये जाते हैं। श्रम शक्ति 
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मे घुरुष, स्त्रियाँ युवक आदि पास के स्थानो से आते हैं । 

(3) उद्योग की स्थापना जलवायु, पानी की सप्लाई भूमि की उपलब्धि 
आदि से भी प्रभावित हुई है। 

(4) कोयला राज्य के बाहर से मगाना पड़ता है। इसक्रे अलाबा 
विभिन्‍न केद्धो मे विद्युत की भी व्यवस्था है व डीजल जेनरेटिग सेट्स की 
स्थापना को भी इजाजत दी गई है। 

इस प्रकार गज्य में सूती कपडे को मिलो की स्थाप" पर कई तत्वों का 
प्रभाव पडा है। भविष्य मे शन्य में सूती चस्त्र उद्योग के चिकास्त के नये कार्यक्रम 
है ताकि नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध किये जा सके ४ 

कपास के उत्पादन को प्रवृत्ति राज्य मे कपास का वार्धिक उत्पादन 
काफी घटता बढ़ता रहता है। 986 87 मे कपास का उत्पादन लगभग 7 लाख 
गाँठे हुआ था जी घटकर 987 88 मे 2 2 लाख गाठो पर आ गया था। 988 89 
में पुत्र कपास का उत्पादन 6 लाख गांठे हुआ तथा 989 90 मे लगभग 92 
लाख गाठो 99%) 9] के लिए 85 लाख गाठो एव 99] 92 के लिए )0 
लाख गाँठे के उत्पादन का अनुप्रान लगाया गया है। 

राज्य मे सूती वस्त्र व मूत र्मे उत्पादन की स्थिति निम्न तालिका में दा 
गई है। 
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इस प्रकार राज्य मे सूती व्रस्त्र का उत्पादन 990 मे लगभग 47 करोड 

मीटर हुआ तथा सूत (यार्त) कु उत्पादन 48 6 हजार टन रहा। तालिका से पता 

चलता है कि 99] म॑ सूती वस्त्र का उत्पादन 44 करोड मोटर हुआ जो 983 

के उत्पादन से कम था। इस प्रकार राजस्थान में सूतो वस्त्र का उत्पादन काफी 

घटता बढ़ता रहदा है। 799] में काटन यार्य का उत्पादन थोड़ा बढ़ा है। ॥983 

भे राज्य मे सूतो वस्त्र का उत्पादन 5 6 करोड मीटर हुआ तो अपने आप में एक 
'फूकाई था। बाद मे इसके उत्पादन मे कमी हुई है। 


] पृद्धा ई८गा ० [000चआव॥े 90 || एद्यर्श 50 ८६ सिम. 977 78 ४० 7986 87 एड 
7 (0058 वद्गाएणश 988) ॥३])०४एा प्रि0/_८। 5$00॥५ ]992 93 5]8 
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सहकारी क्षेत्र मे कताई-पिले 

(]) राजस्थान सहकारी कताई मिल लि गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) - 
यह 965 मे स्थापित हुई थी। यह कपास का उत्पादन करने वाले सदस्य कृषकों 
व अन्य से कपास खरीदती है और जिनिग, कताई बुनाई, रगाई व अन्य सम्बद्ध 
क्रियाओं में भाग ले सकतो है। इसका मुख्य उद्देश्य यार्न बेचकर कपास के 
उत्पादको को लाभप्रद मूल्य दिलाना होता है। इसे पिछले वर्षों मे काफ़ो घाटा रहा 
है। लेकिन 989 90 मे लगभग | 5 करोड रुपये का मुनाफा हुआ था। 

(2) गगापुर सहकारी कताई मिल लि - यह 98] में स्थापित की 
गई थी। यह भी भीलवाडा जिले के गगापुर कस्बे मे स्थित है। यह समिति के 
सदस्यों के लाभ के लिए सहायक उद्योगो का सचालन करती है। यह भी घाटे 
में चलती रहती हैं। इसे 989 90 मे ! 34 करोड रुपये का मुनाफा हुआ जो 
पिछले साल से काफो अधिक था। 

(3) गगानगर सहकारी कताई मिल लि - इसको स्थापना 978 मे 
हुई थी, इसका कार्यालय हनुमानगढ जक्शन (जिला श्रीगगानगर) मे है। इसका 
उद्देश्य भी जिले मे उत्पन्न कपास का उपयोग करना तथा पावरलूम व हाथ-करधो 
को कच्चा माल उपलब्ध कराना है। यह पिछले बर्षों में घाटे मे चल रही थी, 
लेकिन इसे 989-90 मे ]5 करोड रुपये का मुनाफा हुआ था। 
सूती बस्त॒ पिलो की समस्याएँ व उनका हल- 

(!) कच्चे माल की कमी- राज्य मे जिस वर्ष कपास का उत्पादन घट 
जाता है उस वर्ष सूती वस्त्र मिलो को कच्चे माल की कमी का सामना करना 
पडता है। यहाँ लम्बे रेशे की कपास का अभाव पाया जाता है। 

(2) पुरानी मशीनरी - राज्य मे सूती वस्त्र की मिलो मे काफी मशीने 
बहुत पुरानी हैं। ब्यावर में कृष्णा मिल व एडवर्ड मिल राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 
रुग्ण होने के कारण अपने अधिकार में ले ली धी। इनमे आधुनिकीकरण का अभाव 
रहा है। 

(3) शक्ति के साधनों की क्मी- राज्य में पुराने स्टीम सयन्त्रों के लिए 
कोयला बिहार से मगाया जाता है। प्राय मिलो को पावर को कमी का सामना 
करना पडता है। अत यह समस्या हल की जानी चाहिए। 

(4) सामान्य कठिनाइया- पूँजी की कमी, कुप्रबन्ध व मिली के आकार 
के छोटे होने से उत्पादन लागत अधिक आतो है। अत इस उद्यौग के प्रबन्ध मे 
काफी सुधार करने की आवश्यकता है। 

चीनी उद्योग 

राज्य में कई वर्षों से चीनी के तोन बडे कारखाने चल रहे है जो इस 

प्रकार हैं - () दी भेवाड़ शूगर मिल्स, भोपाल सागर (चित्तौड़गढ़ जिला) 
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जो 932 में स्थापित हुई (2) दी गणानगर शूगर मिल्स लि जो 945 में 
बोकानेर औद्योगिक निगम लि के अधिकार में थी तथा [ ता 956 मे इसे 
दी गंगानगर शूगर मिल्स लि के माम से राजकीय उपक्रम में बदल दिया गया। 
अत अब यह सार्वजनिक क्षेत्र में है। (3) श्री केशोरायपाठन सहकारी शूगर 
हा लि 965 भे सहकारी क्षेत्र में स्थापित को गई। यह बूंदी जिले में स्थित 
। 

इस प्रकार चीनी की त्तीन मिले क्रमश निजी सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र 
मे स्थापित होने के कारण तौन प्रकार के सगठनों के उत्पादन की तुलना करने 
का अवप्तर देतो है। चीनी की मिलो को स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीष 
होती है ताकि गन्ने को दूर तक ले जाने की असुविधा का सामना न करना पड़े 
तथा उसके अधिकाधिक रस का प्रयोग किया जा स्रके। गन्ने का उपयोग गुड़ व 
खण्डसारी बाते में भी किया जाता है। 

राज्य में बूँदी चित्तौड़गढ़ व श्रीगगानगर जिलो में काफो गला उत्पन्न किया 
जाता है। इसलिए चीनी की मिले भी इन्हीं जिलो में स्थापित की गयी है। 

गे का उत्पादव राज्य भे गन्ने का उत्पादन काफी घटता बढता रहता 
है जिससे घोनी के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पडा है। 977 78 में गन्ने का 
उत्पादन 28 3 लाख टन हुआ था जो बाद में कम हुआ है। 988 89 में यह 
69 लाख रन 989 90 भे 2 लाख टन त्तृथा ॥990 9] मे 3 6 लाख टग 
रहा। 99] 92 में इसके 02 लाख टन होने का अनुमान है। 

अत राज्य में गन्ने की पैदाबार के घटने बढते की प्रवृत्ति घाया जाती है। 
जो एक भम्भीर समस्या है । 
चीनी के उत्पादन की प्रवृत्ति 
गुज्य में चोडी के वार्षिक उत्पादत को स्थिति अग्र तालिका से स्पष्ट हो 


जाती है 
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इस प्रकार राजस्थान मे चीनी के उत्पादन मे भारी उतार-चढ़ाव आते 
रहते हैं। 4978 में चीनी का उत्पादन लगभग 4| हजार टन हुआ था जो 

988 मे घटकर 9 हजार टव हो गया। 989 व 990 में यह 2 3 हजार 

टन रहा। 99) में चीनी का उत्पादन 25 हजार टन हुआ जो पिछले वर्ष का 

लगभग दुगुना था। 
हम सीचे उपलब्ध सूचना के आधार पर दी गगानगर सूण्र ।मल्‍्स लि 

(सार्वजनिक उपकम) च सहकारी क्षेत्र की श्रा केशोरायप्टव सहक'रशं शूयर मिल्स 

लि की प्रगति का संक्षिप्त विवरण देते हैं. 

() दी गगानगर शूगर मिल्स लि यह जुलाई 936 से राजमीय उपकम 
के रूप में कार्य कर रही है। इसमे ०7% अर राज्य के है तथा शेष 
निजी शेयरहोल्डरों के है। इसके अन्तर्गत निम्न इकाइयो का कार्य चल 
रहा है। 

(0). शूगर फैक्टी श्रीगगानगर, जहाँ गन्ने व चुकन्दर से चीनी बनाई जादी है 

67) श्रीगगॉगगर व अटररू में स्थित डिस्टलरी में तथा राज्य के अन्य भागों में 
मदिरा घर्रे मे परिशोधित स्थ्रिट (00790 झृग़धा) तैयार की जाती है। 

0५) लाइसेस प्राप्त दुकानदारों को देशी मदिरा बेचने के लिए दी जाती है (कोट 
व उदयपुर डिविजन मे जनजाति क्षेत्रों में), तथा 

(४) धोलपर मे हाइटेक ग्लास फैक्टी मे काँच के सामान बोतलो व रेलचे जार्स 
का उत्पादन किया जाता है। 
गगानगर शूगर मिस लि को इसके खातो के अनुसार (35 27 8००0७॥5) 

]989 90 में 28 लाख रुपये का घाटा हुआ। 990 9] मे 4 लाख रुपये का 

मुनाफा हुआ और 99] 92 में लगभग 69 9 लाख रुपये का घाटा हुआ है। 

स्मरण रहे कि पिछले वर्ष के समायोज़नो को शामिल करने से लाभ हानि की 
स्थिति मे अतर आ जाता है। हमने ऊपर जो स्थिति दर्शायों है वह लेखो के आधार 
पर है। ]987 88 मे भोषण अकाल के कारण काफी गला पशुओं के चरे के 
लिए बेचना पडा था जिससे चोनी के उत्पादन पर विपरोत प्रभाव पड़ा था। इसी 
वर्ष पानी व सिचाई के अभाव में गे को पैदावार कम हुई गन्ने मे रस को 
मात्रा कम हुई एवं गले पर पायरोला नामक कीडे का भारों प्रकोप रहा। कम्पनों 
द्वारा श्रीगगानगर वे अटरू मे मोलासेस या सीरे (]/0०॥४5६८४) से परिशोधित स्थ्रिट 
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अजमेर व मण्डोर की डिस्टीलरियो में केसर-कस्तूरी मदिय व 4 बोटलिग केद्रों 
पर देशी भदिश का उत्पादन किया जाता है। 

988 89 भें हाईटेक ग्लाप्त फैक्ट्री, धोलपुर में लगभग 65 लाख 
बोतलों का उत्पदन हुआए था। कोयले की कमी से उत्पादर पर विपरीत प्रभाव 
पड़ता है। 

(2) श्री केशोरायपाटन सहकारी शु्र पिल्‍स लि (जूँदी खिला) 
इसकी स्थापना सहकारी क्षेत्र मे ।965 में हुई थी। गन्ने के कृपक इसके सदस्य 
है। इसका एक उद्देश्य पास पडौस के क्षेत्रों मे गले का उत्पादन बढ़ाना भी है 
इसे 987 88 तक करूर से पूर्व घाटा हुआ था। इसकी प्रतिदिन गन्ना पिराइ 
की क्षमता 250 टन है जिस १986 87 में पिगाई के मौसम मे 7[/% 
उपयोग हो पाया था। 986 87 मे यहाँ चोनी का उत्पादन 0257 टन हुआ 
था। 987 88 म॑ इसको ] 58 करोड रुपये का घाठा हुआ जो पहले से अधिक 
था। 988 89 मे 8 3 लाख रुपयो का मामूली लाभ प्राप्त हुआ तथा 989 90 
मे पुन 72 ल'ख रपयों का घाटा हुआ जो बढकर 990 9] मे 733 लाख 
रुपये हो गया। 

निष्कर्ष- राजस्थान मे चोनी शुड तथां खण्डसारी का उत्पादन बढाने के 
लिए गन्ने का उत्पादन बढाया जाना चाहिए। साथ भें चुकन्दर का उत्पादन भी 
बढ़ाया जा सकता है। प्रचलित मिलों कौ प्रबन्ध-व्यवस्था मे सुधार करके उत्पादन 
बढ़ाय' जाना चाहिए। उनके लिए वित्त नई मशीने पात्र आदि की पर्याप्त सुविधा 
होनी चाहिए। 


०) सौपेद उद्योग 
५[रिजदत समिट उद्योग मे भारत मे एक अगुआ राज्य मात्रा जाता है। यहाँ 
सीमेट ग्रेड लाइमस्टोन काफी मात्रा मे पाया जाता है। इस उद्योग के लिए जिप्सम 


भो राजस्थान मे मिलता है तथा कोयला राज्य के बाहर से मगाना पड़ता है। राज्य 
में सीमेट के कारखाने लाइमस्टीन को र्ानो के आस पास स्थापित किये गये है। 
इस प्रकार कच्चे माल को उपलब्धि ने इस उद्योग की स्थापना को प्रभावित किया 
है। 988 में सोमेट को 9 बडी इकाइयाँ इस प्रकार थीं। ' इनके अलावा बहुत 
सी मित्री सीमेंट की इकाइयाँ भी स्थापित हुई हैं। 

(५५ 'रुसीफसे लि, लाकढेशे 

(2) जयपुर उद्योग, सवाई माथोपुर 

(3) बिडला जूट, छित्तौड़गढ 
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(4) हिन्दुस्तान शूगर उदयपुर 

(5) जेके सीमेट, निम्बाहेडा 

(6) मगलम्‌ सीमेट, मोडवः 

(7) स्यों प्रोडक्ट्स बनास, सिरोही जिला 

(8) श्री सीमेंट, ब्यावर तथां 

(9) श्रीराम सीमेट, श्रीरामनगर, कोशा। 

इनमे सर्वाधिक उत्पादन क्षमता जेके सीमेट निम्बाहेडा की है। यह ] 
अप्रेल 4988 को ११4 लाख टन बार्पिक थी। मबसे कम श्रीशम सीमेट, कोटा 
की थी जो केवल 2 लाख टन वार्षिक थी। 
स्ीपेट का उत्पादन 

राज्य भे सौमेट का उत्पादन योजनाकाल में काफी बढाया गया है। यह 
अग्र तालिका मे दर्शाया गया है 

सीमेट का उत्पादन (लाख टन भे) 








978 20 6 
लीडर... कस लिलिकीओ 42 6 


राज्य में पिछले वर्षों मे सीमेट का उत्पादन काफी बढ़ा है। राजस्थान मे 
सीमेट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भण्डार होने के कारण भ्रविष्य में सीमेट का 
उत्पादन और बढाया जा सकता है। राज्य मे कई स्थानों पर मिन्रो सीमेट कौ 
इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं। ॥ अप्रेल 989 से सीमेट के बिंतरण ब 
मूल्य स्तर पर से नियन्रण हटा लिया गया था। 

अब राज्य में सीमेंट के उत्पादन को क्षमता लगभग 0 लाख टन प्रति 
वर्ष हो गई है। पिछले कुछ वर्षों मे सीमेट की कुछ नई बड़े आकार की इकाइयाँ 
थी स्थापित की गयो हैं जिससे सोयेट के बडे कारखानों कौ कुल सख्या सफेद 
सीमेंट की 3 इकाइयों सहित 20 तक पहुचने का अनुमान है। हाल के वर्षों मे 
रोको व राजस्थान वित्त निगम ने कई मिनी सीमेट के सयत्र भी स्वोकत किये हें 
जिससे सीमेट उद्योग मे एक अभूतपूर्व प्रगति को स्थिति उत्पन्त हो गई है। 

वर्ष 992 93 मे रीको से दो सीमेट की बडी कम्पनियों का 'टाइ अप 
हुआ है एक तो डी एल एफ सीमेट लिमिटेड का तथा दूसरी इडो निधोन स्पेशल 
सोमेट्स लि क॥इनमे से प्रत्येक पे 400 करोड रुपये को पुँजी का दिनियोजन 
होने का अनुमान है। इस प्रकार राजस्थान का सीमेट उद्योग भारत के मानचित्र पर 









24 राजस्थान की अर्थव्यवस्पा 


तैजीं से उभर कर ऊपर आ रहा है। 

भारत मैं सीमेट की भाग बढ़ रही है इसलिए इस उद्योग का विकास्त देश 
के हित में रहेगा। मिनी सीमेट के कारखाने-आबूरोड़, नीम का थाना, यासतवाड, 
हिण्डौन सिटी द कोरपूठतली आदि स्थानों में स्थापित किये गये हैं। इनमें 
लागत कम व गेजगार अधिक मिलता है। सीमेंट उद्योग के विकास पर कच्चे 
माल की उपलब्धि व बाजार की भाग का भी काफी प्रभाव पड़ता है। 


राज्य में सीमेट उद्योग की समस्याएं कब उतका सपाधान- 


(!) यहाँ सीमेट के कारखानों में उत्पादन- लागत अधिक आने से उनकी 
प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रबंध व्यवस्था में सुधार 
करके लागत घटायी जा सकती है। 

(2). पिनी सीमेंट की इकाइयाँ बड़ी इकाइयों की प्रतियोगिता का पर्याप्त 
मात्रा से साथना नहीं कर पार्ती। इसलिए सोमेट की माग के बढ़ने पर 
ही उनका विकास सम्भव हो पाता है। 

(3). बिजली की सप्लाई के बढने व उसके अनियमित से नियमित होने पर 
उद्योग का भ्रविष्य निर्भर करता है। 

(4). सथाई भाधोपुर की सीमेट फैक्टो कई कारणों से बन्द रही है जिसके लिए 
श्रमिको को तरफ से काफी आन्दोलन भी हुए है। इसे पुन चालू किया जा 
रहा है। 
राजस्थान को आधुनिक उत्पादन विधि को अपनाकर सीमेंट का उत्पादन 

बढाता 'चाहिए। राज्य में इस उद्योग का भ्रविष्य उज्जवल है क्योकि यहाँ इसके 

विकास की सम्रस्ठ आवश्यकताओ की पूर्ति हो जाती है। आशा है कि भ्रषिष्य में 
भी सोमेट उद्योग का राज्य मे काफी विकास होगा! 990-9] के राज्य सरकार 
के बजट में सीमेट पर केन्द्रोय बिको कर 6% से घटा कर 7% कर दिया गया 
था ताकि सीमेट की बिकी को प्रोत्साहन मिले और उद्यमकर्ता अन्य गज्यों में 
सोमेट बेचने के लिए अपनी 'ब्राव ट्रासफर न॑ करे। 
>> ज़मक उद्योग 

राजस्थान में नमक उद्योग का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ खारे पानो 
की झीले पायी जाती हैं जिससे नम्रक के उत्पादन के लिए फ्राकृतिक दशाएं काफी 
अनुकूल है। राजस्थान मे सार्वजनिक क्षेत्र मे भपक के कारणाने साध, डीडचार्ना, 
पचपदरा में हैं तथा निजी क्षेत्र मे छोटे आकार ब्लझे नमक के कारखाने फलौडी, 
कुचामूत सिटी पोकरन व जाब्दीनगर (नावां तहसील नागौर जिला) आदि स्थानों 
में पाये जाते हैं। हा 


हम नौचे लवण स्रोतों का परिचय देंगे। उसके छाद इन पर आधारित 
कारखानों का वर्णन किया जायेगा। 
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(9) राजकीय लवण-प्लोत, डीडवाना “- यह स्रोत 39)0 एकड क्षेत्र 
में फैला हुआ है। वर्तमान मे 400 नमक के कक्‍्यारे पुश्तैनो देश वालो के द्वारा 
तथा 800 कक्‍्योरे विभाग द्वारा दिये गये 0 वर्ष के लीज के अन्तर्गत कार्यरत हैं। 
स्रोत के दोनों तरफ बने बाँधो में वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है। यही पानी 
रिसकर नमक उत्पादन क्षेत्र मे आता है। इस पानी को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन मे 
नमक के अलावा सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा मे होने से यह नमक खाने के 
काम में नहों आ सकता । इसलिए इस स्रोत से 80-85% अखाद्य नमक 
(0ण१ ६१0८ 52॥) बनता है। इसको बेचने मे बडी कठिनाई होने लगी है। 
]990-9] मे (जनवरी 99] तक) इसे 85 लाख रुपये का लाभ हुआ था। 

(2) राज्कीय लवण-स्रोत, पच्पदरा पचपदरा लवण स्रोत 32 वर्ग 
मील में फैला है। यहाँ की नमक की उत्पादन क्षमता 6 लाख क्विटल वार्पिक 
है। पचपदरा जोधपुर से 728 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह 
स्ोत भी ]964 से कार्यरत है। इस श्रोत से 988 89 में घाटा रहा, लेकिन 
बाद में मामूली लाभ हुआ हैं। 

ये दोनो नमक स्रोत राजस्थान सरकार सचालित करती है जबकि साँभर मे 
नमक का उत्पादन भारत सरकार को देखरेख मे होता है जिसका सचालन साँभर 
सॉल्ट्स लि (हिन्दुस्तान माल्ट्स लि की सहायक कम्पद्ी) कर रही है। साँभर 
झील नमक उत्पादन के लिए ग्रसिद्ध रही है । यहाँ का नमक अपनी गुणवत्ता के 
लिए भी प्रसिद्ध रहा है। हि 

विभाग द्वाए साभर के निकट जाबूदीनेगर से नया नमक म्लोत विकसित 
किया जा रहा है। 

राज्य मे ममके पर आधारित राजकीय उपकमो का विवरण नीचे दिया जा 
रहा है। 

() राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियय सल्फाइड 
फैक्ट्री) 

यह 966 में स्थापित की गई धी। इसमे सोडियप सल्फाइड का उत्पादन 
किया जाता है। यह चमड़े तथा रगाई उद्योग मे काम आता है। इसे डीडवाना 
केमिकल्स लि को लीज पा दिया गया था लेकिन लीज का भुगतान समय पर 
न करने से लीज को फरवरों 987 में समाप्त कर दिया गया। उत्पादन कार्य 
सितम्बर 988 से बद कर दिया गया। इसे पुन ॒सयुकत क्षेत्र मे चलाने का विचार 
है। इसमे 989 90) मे 3 लाख रुपयो का घाटा हुआ था। 


रॉजकाय उपकम विशाए प्रगति वितरण 27990 92] प2 (साइब्तनेपस्टाइन ज्ये गई प्रति) 
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(2) राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट 


यह 964 में स्थापित किया गया था। यह कूड सोडियम सल्फेट का 
उत्पादन करता है। नमक की कक्‍्यारी में सर्दी में सलल्‍्फेट अलग होकर जम जाता 
है। 0-2 वर्ष भें यह परत मोटो हो जातौ है जिसे क्रूड सल्फेट कहते हैं। यह 
सल्फेट स्ल्फाइड उत्पादन के काम में आता है जिसका ऊमर उल्लेख किया 
आया है। इस इकाई से पिछले वर्षों में लाघ हुआ है। 989-90 पेें १५9 लाख 
रुपयों का लाभ हुआ जो बढ़कर ]990-9] में लगभग 28 लाख रुपये हो गया। 

(3) राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स, डीडवाना - 

इसकी स्थापना 960 में बिमागीय उपकम के रूप में हुई थी। यहाँ खाद्य, 
अखाद्य, औद्योगिक व आयोडीनीकृत नमक बनाया जाता है। यहाँ ब्राइव से सोडियम 
सल्फेट निकाल कर शुद्ध नमक बनाया जाता है। इसे भी सितम्बर, 98] मे मैसर्स 
डीडवाना क्रेमिक्रेल प्राइवेट लि को लीज पर दे दिया गया था। लेकिन व्रिवाद 
होने पर मामला कोर्ट मे चला। इसे 988-89 में 72 लाख रुपयों का, ।989-90 
में 45 7 लाख रुपयों का तथा 990-9] मे 25 लाख रुपयों का मुनाफा हुआ। 

(4) राजस्थान सरक्कात साल्द वर्क्स, पचपदरा- 

यह !960 में स्थापित हुआ था। यह भी खाद्य, अखादय औद्योगिक घ 
आयोडीनीकृत नमक बनाता व बेचता है। 

पचपदश व डीडवाना दोनों में आयोडोनोकरण के संयंत्र लगाये गये हैं 
ताकि नमक का आयोडीनोकश्ण किया जा सके। पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की 
कभी से गिल्‍लड (९०॥७४) को बीमारी हो जाती है जिप्तको | करने के लिए 
नमक के माध्यम से आयोडीन मनुष्य के शरोर में पहुँचाया जाता है। इसे पूर्व कर्षों 
में घाटा हुआ था। 989-90 भें ]! 5 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, लेकिन 
990-9] में इसे चुठ. ) लाख रुपयों का घाटा हुआ है। 
राज्य में समझ के उत्पादन सकी प्रवृसि- 

ग़ज्य में नमक का उत्पदन घटता-बढ़ता रहता है। 

विधि बूर्षों में उत्पादन की स्थिति निम्म तालिका में दी गई है। 













नप्रक्त का उत्पादन 











(लॉख टन 
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988 मे नमक का उत्पादन ]0 लाख टन को पार कर गया था। यह 
पिछले दस वर्षों मे दुगुने से भी अधिक था। 399] मे नमक का उत्त्पादन 4 4 
लाख टन रहा जो पिछले वर्ष से काफी अधिक था। 

निष्कर्ष जैसा कि ऊपर बतलाया गया है डीडवाना के सयत्र लीज पर 
दिये गये है। लेकिन नमक-आधारित वस्तुओ के उत्पादन की स्थिति अनिश्चित 
बनी हुई है। नमक के राजकीय उपकमो कौ प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करने की 
नितान्त आवश्यकता है। 

काँच का उद्योग 

काँच बनाने मे बालू मिट्टी के अलावा कई रासायनिक पदार्थ तथा कोयला 
आदि प्रयुक्त होते ह। राज्य मे काँच के उद्योग के विकास के लिए अनुकूल दशाएँ 
विद्यमान है जेसे बालू पत्थर, सिलिका मिट्टी सोडियम मसस्फेट, शीश आदि की 
पर्याप्त उपलब्धि। यहाँ काँच बनाने वाले कुशल मजदूर भी पाये जाते हे। चूने का 
पत्थर भी बहुतायत मे मिलता है। काँच का सामान बनाने के कारखाने पहले कुछ 
नगशें मे पाये जाते थे। लेकिन आजकल धौलपुर के निम्न दो कारखाने विशेष रूप 
से महत्वपूर्ण हैं। 

(॥) धौलपुर ग्लास वर्क्स यह निजी क्षेत्र मे है। इसमे काँच का लगभग 
000 टन वार्पिक उत्पादन होता है। 

(2) हाईटेक ग्लास फैक्टी धौलपुर यह दी गगानगर शूगर मिल्स लि 
जयपुर के अन्तर्गद है। यह जुलाई 968 से कम्पनी के पास लीज पर है। यहाँ 
मदिश विभाग के लिए बोतलो का उत्पादन किया जाता है। 988 89 मे 65 
लाख बोतलो का उत्पादन हुआ जो घटकर 4989 90 मे 58 लाख बोतलो पर 
आ गया। पुरानो भट्टी के खराब हो जाने से उत्पादन घट गया था। कोल इण्डिया 
च लघु उद्योग निगम से अच्छी किस्म का कोयला न मिलने से फर्नेस मे पूरा 
तापमान न बनने से उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार नहीं किया जा सका है। आशा है 
आगामी वर्ष में उत्पादन में वद्धि होगी। 

राजस्थान में काँच के उद्योग के विकास की सम्भावनाएँ जयपुर, सवाई 
माधोपुर बोकानेर, बूँदी तथा उदयपुर में हे। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता ह॑ कि राज्य में सूती वस्त्र चीनी 
सीमेट, नमक व काँच उद्योगों का विकास कुछ सीमा तक हुआ है। भविष्य मे 
राय में इलेक्टोनिक्स उद्योगो के विकास यर बल दिया जा रहा है। राज्य में 
खनिज आधारित उद्योगो के विकाम को काफो सम्भावनाएँ हे। 
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प्रश्न 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
(0) उद्योगो का राजस्थान की कुल घरेलू उत्पत्ति में योगदान 
(0) राज्य में उद्योगों का रोजगार मे अशदान 
(00) राजस्थान मे उद्योगों का आकार, 
(५) राजस्थान की दस्तकारियाँ । 
राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य लक्षणों का विवरण निम्न शीर्षको 
के अन्तर्गत दीजिए 
()) आकार, 
(॥) वस्तुगत ढाँचा तथा 
(7) प्रादेशिक फैलाब या जिलेबार वितरण 
राजस्थान में फैक्टो क्षेत्र मे कौन से उद्योग समूह प्रमुख मात्रें जाते है ? 
उनमें मुख्यत किन बस्तुओ का उत्पादन होता है? समझाकर लिखिए। 
राजस्थान के ग्रामीण व कुटीर उद्योगों का विवरण दीजिए। यहाँ की 
दस्तकारियों पर प्रकाश डालिए। 
राजस्थान के लघु उद्योगों का परिचेय दीजिए। 
राजस्थान के स्रीमेट उद्योग या मूतो चस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थित्ति ल 
समस्याओं पर प्रकाश डालिएं। इमेके विकास के लिए आवश्यक सुझाव॑ 
दोजिए। 
राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से कौन से जिले अधिक विकसित हो पाये 
हैं? राज्य मे औद्योगिक दृष्टि से अविकसित पाँच जिलो के नाम लिखिए. 
और उमकी वर्तमान स्थिति का उल्लेख कोजिए। 
राजस्थान के औद्योगिक ढाँचे का संक्षिप्त परिचय द्वीजिए। क्या वह पहले 
की तुलना मे काफी परिवर्तित हुआ है ? 
योजनाकाल में राजस्थान मे औद्योगिक विकास की प्रमुख प्रवृत्तियो का 
वर्णन कौजिये। 

(2गटा ॥79 992) 


है 


राजस्थान में सार्वजनिक्क उपक्रम 
(एफ)ाए ्शॉशफा।$९५ ॥) २॥]35॥9) 








योजनाबद्ध विकास मे सार्वजनिक उपक्रमो की महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी गई 
है। वे न केवल आधार ढाँचे के निर्माण मे मदद देते है बल्कि पिछड़े क्षेत्रों के 
औद्योगिक बिकास रोजगार सवर्द्धन निर्धनता उन्मूलन व कई प्रकार से जन 
कल्याण कार्यों व सार्वजनिक उपयोगिताओ से सम्बद्ध उपक्रमो ([200॥0 ए॥॥॥॥४) 
के विकास मे सहयोग देते है। 

राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रमो को दो भागो मे बाटा जा सकता है (अ) 

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किये गये उपक्रम (आ) राजस्थान सरकार द्वारा 

स्थापित सार्वजनिक उपक्रम। 

(अ) केन्द्रैय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम मार्च 990 में राजस्थान मे 
केन्द्रीय औद्योगिक वितियोगो का ! 5% अश लगा हुआ था जबकि 980 8 
में यह |7% लगा हुआ था। कोद्रोय क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों मे हिन्दुस्तान 
जिक लि (देवारोी उदयपुर) हिन्दुस्तान कापर लि (खेतडी) हिन्दुस्तान मशीन 
टूल्स अजमेर, इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि कोटा साभर साल्टस लि (हिन्दुस्तान साल्टस 
लिमिटेड की सहायक कम्पनी) माडर्न बेकरीज (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर) 
तथा राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्ूमेन्ट्स लि कनकपुरा जयपुर केसमीप (इसमे 
भारत सरकार का अश 5]% है इसे रीको की सयुकत क्षेत्र की इकाइयो मे भी 
दिखाया जाता है) शामिल है। 989 90 में हिन्दुस्तान कॉपर लि को शुद्ध लाभ 
45 करोड़ रु का प्राप्त हुआ था 5222 एच एम टी _लि इजीनियरी सुरक्षा व वाहन 
उद्योग के लिए प्रिसीजन ग्राइण्डिग का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय धर्मल 
पावर निगम (7०८) द्वारा अन्ना (कोटा) मे गैस आधारित पावर सयत्र की 
स्थापना से राज्य मे केम्द्रोय विनियोगो को राशि में वृद्धि हुई है। 

विभिन्‍न इकाइया का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है 

() हिजुस्तान जिक लि. इसके अन्तर्गत $ खाने (तीन राजस्थान मे 
एक आप्र प्रदेश मे तथा एक उडौसा में) तथा 3 स्मेल्टर्स है (एक राजस्थान में 
एक बिहार में त्था एक विशाखापटनम में) । इसे पावर वे पानी की कमी का 
सामना करना पडा है । 
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प्राय देवारा जिक स्मेल्टर तथा जावर ग्रुप ऑफ माइन्स मे उत्पादन क्षमता 
का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है। 

सभी इकाइयों भे 99] 92 मे कर के पश्चात्‌ शुद्ध लाभ 934 करोड 
रुपयो का हुआ जबकि पिछले वर्ष 84 करोड रु का हुआ था। 

(४) हिन्दुस्तान कॉपर लि - यह नवघ्बर 967 मे एक निजी कम्पनी 
के रूप में स्थापित हुई थी। इसके अन्तर्गत खेतडी ठाबा कीम्पलेक्स इण्डियन कौपर 
कॉम्पलेक्स घाटसिला बिहार तथा पजीकृत कार्यालय कलकत्ते में तथा ब्राच कार्यालय 
दिल्ली बम्बई तथा मद्रास मे हैं | 99-92 में शुद्ध मुगाफा 54 9 करोड़ रुपयो 
का हुआ जो पिछले वर्ष से लगभग ]0 करोड़ रु अधिक था। इसके द्वारा उत्पादित 
चस्तुएँ कई प्रकार की है जैसे ब्लिस्टर कॉपर, बायर बार, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रास 
रोेल्ड निकल सल्फेट, सेलेनियम सोना चादी व सिगल सुपर फास्फेट । 

(॥0) हिन्दुस्तान पशीन दूल्स, अजमेर- भारत सरकार को कम्पनी 
सराशा]' के अन्तर्गत 6 इकाई परत, 4 इकाई बाच व तीन डेयरी मशीनरी आदि 
की है जो देश के विभिन्न भागो मे कार्यरत है। #|शए' अजमेर इस क्रम की 
छठी इकाई है। भारत की प्तज्ञा' कम्पप्री लाभ मे चल रही है। पधा' अजमेर 
में उत्पादन का मूल्य 989 90 मे 44 करोड़ रु का रहा । 

(५) इन्ट्रमेण्टेशन लि, कोटा- इसकी एक इकाई कोटा व दूसरी 
पालघाट (केरल) मे स्थित है। कोटा सयत्र 965 मे स्थापित किया गया था। इसमे 
968 69 से उत्पादन चालू हुआ था। राजस्थान इलेक्ट्रोनिक एण्ड इन्ट्रमेण्टस 
लि जयपुर इसकी एक सहायक कप्पनी है जो रीको के साथ सयुकत क्षेत्र 
में 982 83 पे स्थापित हुई थी । 58 

(१) साभर साल्ट्स लि - यह 30 सितम्बर ]964 में स्थापित हुई थी। 
रा झोल 90 वर्ग मील मे फैली हुई है। इसे पिछले वर्षों मे शुद्ध घाटा रहा 

| 

99] 92 मे शुद्ध लाभ को राशि 4] लाख रुपये थी जबकि 990-9] 
में 7] लाख रु थो । 

(५) मॉडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड - यह 965 में 
स्थापित हुई थी। इसकी 3 ब्रेड इकाइया हैं जिनमें से एक जयपुर (राजस्थान) मे 
है। इसे मॉडर्न बेकरीज कहते हैं। यह उपभोक्ता बसतु के उद्योग मे आतो है । 

(शा) जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स व 
इन्स्ट्रमेण्द्स लि, कनकपुरा (जयपुर) कोटा इस्स्ट्रमेण्टेशन लि कोटा की सहायक 
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कम्पनी होने के नाते यह केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में शामिल की जाती है। 
इसे ]989 90 मे 48 लाख रूपयो का शुद्ध मुनाफा हुआ था जो पिछले वर्ष से 
2 लाख रु कम था । इसमे भारत सरकार को 5% तथा रीको को 49% पूँजी 
लगी है) इसे सयुकत क्षेत्र की इकाई भी कहा जाता है। 

अन्य- राजस्थान डृग्स व फार्मास्यूटिकल्स लि की स्थायना नवम्बर [978 
में इसकी प्रधान कम्पनी ॥)श/, को सहायक इकाई के रूप में रौको के साथ 
सयुक्त क्षेत्र में की गई थी । बिक्री के आर्डर भ मिलने से इसकी उत्पादन क्षमता 
का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है तथा इसे छोटे उत्पादको से प्रतिस्पर्धा का 
सामना करना पड़ा है। कम्पती के लिए कार्यशील पूँजी का थी अभाव यहा है। 
99] 92 में इसे 3 लाख रु का घाटा हुआ जब कि 990 9) में शुद्ध घाटा 
26 लाख रु का हुआ था | 

(आ) राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमो को चार श्रेणियो मे विभाजित 
किया जा सकता है। ]990 9] मे 39 उपक्रमो की सूचना प्राप्त हुई थी । इनका 
वर्गोकरण इस प्रकार है । 

()) वैधानिक निगम बार्ड इनकी सख्या 7 धी । इस श्रेणी में राजस्थान 
राज्य विद्युत बोर्ड (२558) राजस्थान सडक परिवहन निगम राजस्थान कित्त 
निगम राजस्थान राज्य वेयरहाउसिंग निगम तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 
आते हैं। 

(0) पजीकृत कम्पन्तिया इनकी सख्या !5 थी ओर ये कम्पती अधिनियम 
956 के अन्तर्गत यजीकृत हुई थीं । इनके नाथ इस प्रकार हैं दी शगानगर शुगर 
मिल्म लि स्टेट माइन्स व मिनरल्स लि रीको राजस्थान राज्य खनिज विकास 
निगम राजस्थान लघु उद्योग निगम लि राज्य होटल निगम लि. पर्यटन विकास 
निगम लि राज्य बीज निगम लि कषि उद्योग निगम लि ब्रिज व कन्स्टकशन 
निगम लि हाधथकरघा विकास निगम लि जल साधन विकास निगम लि राज्य 
बन विकास निगम लि राजस्थान इलेक्टोनिक्स लि (रा) तथा राज्य टगस्टन 
विकास निगम लि, इनमे कई इकाइयो के भामो में निगम के बाद लिमिटेड शब्द 
आने से ये कम्पनी सगठन में शामिल की गई है। 

(॥॥) पजीकृत सहकारी संपितिया- इस श्रेणी को 3 इकाइया इस प्रकार 
थीं अनुसूचित जाति विकास सहकारी फैडरेशन लि, जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी 
फेडरेशन लि राज्य बुनकर सहकारी सघ लि सहकारी डेयरी फेडरेशन लि. 
सहकारी भेड व ऊन विपणन फेडरेशन लि, राज्य सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन लि. 
सहकारी उपभोक्ता सघ लि, श्री कशरायपाटन सहकारी शूगर मिल्स लि, केशोरायपाटन 
होते सहकारी स्पिनिग मिल्स (गुलाबपुरा, गगापुर (भीलवाड़ा जिला) तथा हनुमानगढ) 
सहकारी हाउसिय फेडरेशन लि, तथा सहकारी तिलहन प्रोसेसिग मिल्‍स लि, 
गजमिहपुर | 
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(५) विभागीय उपक्रम्- इस श्रेणी भे निम्न 4 उपक्रम लिये गये हैं- 
केमिक्ल्स वर्क्स (सीडियम सल्फाइड फैक्ट्रौ) डीडवाना, केमिकल्स वर्क्स (सोडियम 
सल्फेट वर्क्स) डौडवाना, तथा राजस्थान सरकार नमक वर्क्स, डीडवाना तथा नमक 
वर्क्स, पचपदरा। 

बहुधा सार्वजनिक उपक्रम मेँ सहकारी सगठनों को शामिल नहीं किया 
जाता और इनमे वैधानिक निगम बोर्ड, पजीकृत कम्पनियों व विभागीय उपक्रमो 
को ही शामिल किया जाता है। लेकिन राजस्थात सरकार के शज्य उपक्रम विभाग 
(सार्वजनिक उपक्रमो के ब्यूरो) द्वारा प्रकाशित ''गाह्ा6 पाधफ्ताइ०5 शणी6/' 
भें सार्वजनिक उपक्रमो की वित्तीय उपलब्धियों मे सहकारी इकाइयो को भी शामिल 
किया गया है। इसलिए यहा इन सभी की इकरटठी वित्तीय उपलब्धियो कौ चर्चा 
की जाती है । 

सार्वजनिक उपक्रमों का पुूँणीगत ढाँचा- 990 9] में इनमे (ऊपर 
वर्णित) 39 उपक्रमों मे कुल लगायो गयी पूँजी ((02[॥3 €गराए॥/0020 ) 45 66 
करोड रु थी तथा कुल विनियोजित पूँजी ( ([॥09! ॥7९65/00 )” 2736 करोड 
रुपये थी। 

गाज्य के सार्वजनिक उपक्रमो में 989 90 मे कुल परिदत्त पूँजी व अवधि 
- कर्ज की कुल राशि 2969 करोड रुपये थी जिसका 86 2% अश हिम्त 5 
उपक्रमों मे पाया गया था - 

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल राजस्थान वित्त निगम रीको, राजस्थान 
आवासन मण्डल (प0705४स्‍४ 80470) तथा राजस्थान सडक परिवहन निगम। कुल 
घाटों का 98 8% अश निम्म घाच उपक्रमो का था राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, 
सहकारी डेयरी फैडरेशन लि सहकारी बिक्री फेडरेशन लि, राज्य कृषि- उद्योग 
निमम लि तथा राग्य बीज निगम लि । 

स्मरण रहे कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (२५८8) तथा शजस्थान 
हाउसिग बोर्ड बिना शेयर पूँजी या इक्विटी के सचालित किये जा रहे है। इस्हें 
अवधि -कर्ज पर आश्रित रहना पडता है। 


राजस्थान के सार्बजनिक उपक्रमों मे पिछले वर्षों मे कर्ज व शेयर- पूँजी 


लगाई गयौ पूँजी (१७७03) शाए/०७००) में शुद्ध स्थिर परित्तम्पत्ति + चालू परिसप्पत्तियां (चल 
हस्त 2७2७ + एल 2350४) 3:ी हैं। 
2... विनियोजिंत पूँजो (0४ए॥७] ४८७॥००) में परिदत्त पूँजी + रिजर्थ व सरप्लस + अवधि - कर्ज 
>सचयी घाटे (७८०0:७७)७८४ |055०५) आते हैं ॥ भेटवर्ध (0८ ४०००४)७ विनियोजित पुँजी 
«- अवधि - कर्ज होती है। 
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का अनुपात (१७७0६ - ८६७७ 7200) लगभग ह ] रहा है जो काफी ऊँचा माना 
जा सकता है। यह 988 89 में 8 तथा 989 90 मे 7] रहा था । 
बित्तीय कार्यसिरिद्धि ((काकाटाशे एश-तिग्रा9॥06 )राजस्थान केसार्वजनिक 
उपक्रमों की विक्तीय कार्य -सिद्धि बहुत कमओेर रहो है छो निम्त आँकडो से 
प्रकट होतो है 988-89 मे कर के पश्चात घाटा लगभग 67 करोड़ रुपये हथा 
]989 90 में 557 करोड़ रु का हुआ 987 88 में लगी पूँजी ((०छाश 
270920) पर कर के पश्चात घाटे का अनुपात 3.4% रहा। यह 988-89 
में 84% तथा 989.-90 मे 384% रहा ) 980 8॥ से 989-90 तक 
के लिए कर से पूर्व घाटों की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है - 
(करोड रुपये) 


पद सलाम 


980 8॥ !985 8७6 | ()609 । 
१98। 82 44 


982 83 987 88 () 929 3 


[983 84 988 89 63 9 
984 85 989 9 


9] 
छठी योजना 2 236 [सातर्वी योजना मे ) 394 7 








इस प्रकार छठो योजना के पाच वर्षों मे कर से पूर्व के घाटे को कुल 
राशि 236 करोड़ रु रहो जी बढ़कर सातवां योजना के पाच वर्षों में 395 कगेड 
रू हो गई । 990-9] में कर से पूर्व समग्र घाटा लगभग 89 करोड रु आका 
गया है । अधिकाश घाटा राज्य विद्युत मणइल को होता है । इसे 986 87 मे 
लगभग 9 करोड रु का घाटा हुआ जो बढ़कर 987 88 मे 90 करोड रू का 
(0 गुना) हो गया । 988 89 भे इसे 70 करोड रू का घाटा हुआ जो बढ़कर 
]989 90 मे 68 6 करोड रू तक पहुच गया। 990 9] में इसे 0 2 करेड 
र॑ का घाटा हुआ है। इस प्रकार 987 9] केचार वर्षो मे 588 को लगभग 
430 करोड़ रू का घाटा हुआ है जो एक चिता का विषय है। 


434 शजत्थात की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान मे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों मे विनियोजित यूजी यर प्राप्तियो 
की दर (ब्याज व करे से पूर्व) निम्न हालिका से स्पष्ट हो जाती है - 





4980 है। 4987 858 ।988 89 


तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रमो मे लगी 
पूँजी पर प्रतिफल को दर 986 90 की अवधि में काफी चीची थी। यह 987 88 
में 045% मात्र थी । इसके विष्रीत समस्त देश के लिए यह अपेक्षाकृत ऊँची 
(१2 3 प्रतिशत) रहो है । इस प्रकार राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रमी मे प्रतिफल 
की दर का नीचा रहना एक भारी चिता का विषय है । 

कर के पश्चात्‌ शुद्ध लाभ की यात्रा मेट वर्ष (व #कार)- (परिदत्त 
पूँजी + रिजर्व व सरप्लस सचयी घाटे ) के अनुपात के रूप मे वित्तीय 
कार्यसिद्धि के अध्ययन में कर के यश्चात्‌ शुद्ध बर्थ के अनुपात के रूप में भी देखा 
जा सकता है। राजस्थान में निम्न चार वर्षों को स्थिति गम्भीर रहौ है जो निम्न 
ऑआँक़डों से स्पष्ट हो जातो है 









988 89 





इस प्रकार राजस्थान 989 90 में कर के पश्चात्‌ घाटा विशुद्ध वर्थ का 
]72% था जो बहुत ऊँचा था । यह 988 89 भे 7 6% रहा था + स्मरण रहे 
कि यहा नेट वर्थ में राज्य सरकार द्वारा राज्य विद्युत मण्डल को दिया गया कर्ज 
भी ऋण पूँजी मान लिया गया है । यदि इसे नेट बर्थ मे शमिल नहीं किया जाता 
तो शुद्ध घाटों का अनुपात नेट वर्थ मे और ऊँचा निकलता जैसा कि स्वय ब्यूरो 
ने अपनी पूर्व रिपोर्टों मे दर्शाया था । 

हालांकि 4989 90 मे समग्र रूप में वित्तीय कार्य सिद्धि काफी निराशाजनक 
रही लेकिन 5 चोटी की भुताफ़ा अर्जित करने वाली इकाइया इस प्रकार थों 


॥ ?िफार शाध्यूण5९5 4्रणी6 ]989 90 छणाहृ29 ्ण श्र जाशिुजा5८६६, डह 
घछगाशाज्रा5८५ 72एश्यापटाए 79एण 77 (राजस्थान के लिये) भाप॑ £एचआाएणाओ५ $प्२८९ 
99 92, एवम ग ७20 ( भरत के लिए) (भ्रतिशत निकाले गये हैं) 

2. साज्य सबका ट्वाद तज्य विद्युत मण्डल को दिये गये ऋण उनको विशेष प्रकृति के कारण 
ऋण पूँजी में शाभिल कर लिये गये हैं । 
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राजस्थान वित्त निगम शराजस्थान राज्य खान व खनिज पदार्थ लि, राजस्थान आवासन 
बोर्ड राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगष लि, तथा राज्य सहकारी 
स्पिनिय मिल्‍्स लि, गुलाबयुरा । 

राज्य मे सार्वजनिक उपक्रमों की कमजोर वित्तीय दशा के कारण - 
सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यसिद्धि केबल लाभ हानि के आकड़ो 
के आधार पर नहीं किया जा सकता । लिए उनका रोजगार, उत्पादन पिछड़े 
क्षेत्रे के विकास व सार्वजनिक कल्याण मे वृद्धि, आदि के रूप मे भी योगदान 
देखा जाना चाहिए । लेकिन इम बात का अबश्य ध्यान दिय़ा जाना चाहिए कि 
यथासम्भव उनके वित्तोय घाटे कम किये जा सके । इसलिए घाटे के कारणो का 
उपक्रमानुसार अध्ययन किया जाना चाहिए । उपक्रमो मे कई कारणो से घाटे हो 
सकते है जैसे गलत परियोजना (७/१०॥९४ ०६०) का चुनाव, पर्याप्त मा में 
कच्चे माल की उपलब्धि का अभाव माग की कमी प्रबन्ध सम्बन्धी कंठिनाइया 
गलत यूल्य नीति आवश्यकता से अधिक श्रमिकों को नियुक्ति, प्रतिकूल श्रम सम्बन्ध 
आदि । 

राज्य विद्युत मण्डल के घाटो के कारण 

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भारी मात्रा म घाटे की स्थिति का सामना 
करना पड़ा है | पिछले चर्षों मे घाटे को सर्वाधिक राशि 989 90 मे 68 6 
5 की रही । 990 9] में घाटे का अनुमान 0] 2 करोड़ रु लगाय' 
गया है ॥ 

॥ इतने भारी घाटे क्रा मुख्य कारण यह है कि लागतों मे निरन्तर 
वृद्धि होतो गई है जबकि विद्युत प्रशुल्को (शस्त्ाालशाओ !कर्णीले मे 
आनुपातिक दृद्धि नहीं हो पायी है । आगध्त 985 भें विद्युत प्रशुल्क में वरद्धि 
की गई थी लेकिन इसके अच्छे परिणाम 985 86 व 986 87 के वर्षों मे 
मिले । फिर भो घाटे की दशा जारी रही । इसका आशय यह है कि राज्य 4३४ तत 
मण्डल को घाटा कम करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना यडा है। 
7२558 के घाटे का मुख्य कारण ग्रामीण विद्युतीकरण है। ग्रामोण इलाका मे लम्बी 
दूरी तक लाइने डालने मे काफो खर्च उठाना पड़ता हैं | किसानो को कम कौमत 
पर बिजली देनी पडती है। | सितम्बर 992 से बिजली की दरो मे वृद्धि की 
गई है। कृषकों के लिए यह 37 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 45 पैसे प्रति 
यूनिट की गयी है, हालांकि लागत के 30 पैसे प्रति यूनिट आने के कारण 
कृषकों को दी जाने वाली बिजली पर अब भी 85 पैसे प्रति यूनिट का 
बए्टर आता है. * उश्भोप्ताओ के जिए यह 75 रसे प्रति यूनिट सख्ती गई है। 
बड़े उद्योगो के लिए यह 35 पैसे प्रति यूनिट है जो दिल्ली महाराष्ट व उत्तरप्रदेश 
; कम है। इसी प्रकार घरेलू दरे व व्यावसायिक दरे भी अन्य कई राज्यो से कम 

| 


2 राजस्थान में विद्युत के ट्रासमिशन व वितरण की हानि का 
अनुपात 26% से घट कर 27% पर आ गया है । समस्त देश का औसत 
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22% है । पहले राजस्थान में टरास्समिशन व बितरण को हानि का अंश काफी 
ऊँचा था, लेकिन अब यह 5 प्रतिशत बिन्दु नीचा आ गया हैं | इसे और कम 
किया जाना चाहिए । 

3. राजस्थान पे बिद्युत इकाइयो में श्रमिक आवश्यकता से ज्यादा 
लगे हुए है । अत इस क्षेत्र मे अतिरिक्त श्रम की समस्या पायो जाती है । उद्योगो 
के वार्षिक सर्वेक्षण (फेवट्री सेक्टर) 988-89 के अनुसार राजस्थान भे कुल फैक्ट्री 
कर्मचारियों का लगभग 23 3% अश विद्युत में लगा था, जबकि समस्त देश के 
लिए यह औसत लगभग 0% था । 988 89 मे राजस्थान मे पूँजी-उत्पत्ति 
अनुपात विद्युत क्षेत्र मे भारत मे ऊँचा पाया गया है । पुँजी-उत्पत्ति अनुपात जानने 
के लिए स्थिर पूँजी मे जोड़े गये शुद्ध मूल्य का भाग दिया जाता है । 

इस प्रकार विद्युत मण्डल को ऊंचे पूंजी-उत्पत्ति-अनुपात व अतिरिक्त श्रम 
(७८९५४ ]90007) का सामना करना पड़ रहा है । जयपुर व अजमेर के निर्माण 
खण्डो मे हजारो तकनीकी व दक्ष श्रमिक मौजूद थे, फिर भी भूतकाल में ]32 ब 
220 के वी लाइनो का निर्माण करने के लिए प्राइवेट ठेकेदारों को करोड़ो रुपये 
दिये गये । ऐसी दशा भे घाटा होना स्वाभाविक है । 

4. विद्युत के बिलो की राशि सही नहीं होती ॥ बिजली की च्योरो 
होने से कम राशि के बिल बनाये जाते हैं ॥ 987 मे विद्युत मडल ने कोटा 
की एक फर्म का मामला सुप्रीम कोर्ट में जीता था जिससे !7 करौड रुपये को 
राशि का भुगतान विद्युत मण्डल को प्राप्त हुआ, हालांकि यह राशि 24 समान 
किस्तो भे घसूल की गयो। फिर भी स्पष्ट है कि बिजली की चोशे रोकने का 
प्रयास करने को स्थिति सुधरेगी । 

0६58 को राज्य सरकार की ओर से प्रदत्त ऋण-राशि का 50% 'इक्विटी 
में बदलने से 575 करोड रु के वार्षिक ब्याज की बचत हुई है । विद्युत मडल 
पर केन्द्र व वित्तीय सस्थाओ का दबाव है कि वह लगी पूँजी पर 3% दर से 
प्रतिफल प्राप्त करने कौ भरपूर कोशिश करे । 

सार्वजनिक उपक्रभो की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव- 
सार्वजनिक उपकमो को दशा को सुधारने के लिए अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने 
अपनी एऐिपोर्ट पेश को थी, जो साप्ताहिक पत्रिका /द्षाहाध्श्ा) के मार्च, [4 
व 2], 987 के अको मे प्रकाशित हुई थी । मई, 987 मे स्वार्गोय प्रोफेसर 
सुखमाय चक्रवर्तों की अध्यक्षता में आर्थिक सलाहकार परिषद (छ८छाणता८ 
# 0९509 (0णाणथा) ने प्रधानमंत्री को एएछआ८ झ्ा।शा[शञाइट शा गराता4 
5076 (एाणा॥ ॥85005.. पर अपनी रिपोर्ट पेश कौ थी, जिसमे सार्वजनिक 
उपक्रमों को केन्द्र व राज्य स्तरों पर अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए महत्वपूर्ण 
सुझाव दिये गये थे । 

चक्रवर्ती समिति का यह मत था कि अलग-अलग क्षेत्रों के सार्वजनिक 
उपक्रमों व अलग अलग इकाइयो की समस्थाओ के हल के लिए विशिष्ट समाधान 
डूँढने होगे । समिति ने सार्थजनिक उपक्रमो की उत्पादन-क्षमता के उपयोग को 
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बढाने पर बल दिया था | 


जिस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था मे सार्वजनिक उपक्रमो का महत्वपूर्ण 
स्थान होता है उसी प्रकार राजस्थान की मियोजित अर्थव्यवस्था में भी सार्मजनिक 
उपक्रमो कौ अब कर च उपलब्धियों का विशेष महत्व होता हैं । इसलिए 
इनको लाभप्रदता में सुधार करने के लिए उपक्रमानुसार कार्रक्रम बयाये जाने 
आवश्यक हैं। पिछले वर्षों मे इस सम्बन्ध मे निम्न सुझाय सा- ० हैं जिन्हे 
कार्यान्वित करने से स्थिति मे अवश्य सुधार होगा 

] प्रमुख अधिकारियों व प्रबन्ध सबालको के कार्ववाल प वरदिद्धि- 
सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुख अधिकारियों ब पृणकादि क प्रबनन्‍्य राचणलको को 
कम से कम पाच वर्ष के लिए पियुक्त किया जाना चाहिए । प्रबन्ध मे व्यवसायीकरण 
की पितान्त आवश्यकता हैं + दो वर्ष को अधि के डेप्यूट्शन पर अध्यक्षा व 
प्रमुख अधिकारियो कौ नियुक्ति से प्रबन्ध में दक्षता व निरन्‍्तमा नहीं आ पाती । 

2 स्वायत्तता (879/00079)  सावजनिक उपक्रमो के प्रमुख अधिकारियो 
को स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वे उप”म के हित मे शीघ्रता से सही मिणय 
ले सके । मत्रालय व सार्वजनिक उपक्रम के प्रबन्ध मे उचित तालमेल स्थापित 
होना चाहिए । 

3 लेखादेयता (॥०९८०७॥/०४0॥%) - जहा एव्ठ तरफ प्रबन्ध से स्वायतता 
दी जानी चाहिए, वहा दूसरी तरफ प्रबन्धकों णर कार्य सिद्धि के सम्बन्ध मे अधिक 
जिम्मेदार डाला जानी चाहिए । इसको कारगर जगाने को लिए प्रबन्धकों से 
प्रेमोरेण्शम ऑफ अण्डरस्टेण्डियग (७005) भरदाये जाने चाहिए जिनमे 
आवश्यक विचार विमर्श के बाद उपक्रमानुसार उत्पादन के लक्ष्य आदि का वणम 
होता चाहिए । ऐसा केन्द्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग व कोयला उद्योग में चालू 
किया गया है हालाकि उनके परिणामो का मूल्याकन करने मे अभी समय लगेगा। 

स्वायत्तता व लेखादेयता के चौंच उचित सतुलन म्थापित किया जाना चाहिए। 
इस सम्बन्ध मे प्रतियोगी वातावरण मे काम करने वाली इकाइयो घ॒ अन्य प्रकार 
को इकाइयो में अन्तर किया जाना चाहिए । 

4 औद्योगिक सम्बन्धो से सुधार किया जाना चाहिए । सार्वजनिक उपक्रमो 
में श्रम को प्रबन्य व यूँजी में साझेदारी दो जानी चाहिए जिससे श्रमिको को उत्पादन 
व उत्पादकता बढ़ाने मे अधिक योगदान मिलेगा ) इस दिशा में मजदूर स्रधो का 
समुचित सहयोग वांछित होगा । 


5 अतिरिक्त श्रमिकों को समस्या का समाथान यह होगा कि उनको ग्रशिक्षण 
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देकर अन्य प्रकार कौ क्रियाओं मे लघाया जाना चाहिए | इसके लिए सार्वजनिक 
उपक्रमों का विविधीकरण (४८87 0म्वाणा) किया जाना चाहिए | 

० निरन्तर घाटा देने वाली इकाइयो को बन्द ऊ देना चाहिए तथा श्रमिको 
को अन्य कामो में तगाने की जिम्मेदारी सरकार को अपने कधो पर लेनो चाहिए। 

7 चुने हुए उपक्रमो के निजीकरण (शाश्थ्रा5४707॥) का प्रयास किया 
जाना चाहिए । यह प्रारम्भ मे प्रबंध मे किया जा सकता है त्था बाद मे स्वामित्व 
में । यदि घाटा उठाने वाली इकाइयों को वाधिक लीज की निर्धारित राशि पर 
भिजी व्यक्तिय' द्वारा चलाने का निर्णय किया जाय तो उसके लिए भी प्रयास किया 
जा सकता है । लेकिन इस सम्बन्ध मे सोडियम सल्फेट सयत्र डीडबाना तथा 
राजकीय ऊनी मिल्म बाकानेर के अनुभव अनुकूल व उत्साहवर्धक नहीं रहे है 
क्योंकि लीज की राशि का भुग्तान न होने से न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है 
जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो जाते है 

8 राज्य सरकार को उन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयो का विस्तृत अध्ययन 
करवाना चाहिए जिनमे पिछले पाच सात सालों से लगातार धादा हो रहा है और 
भविष्य मे भी जिनकी वित्तीय स्थिति के सुधरने के कोई आसार न॑जर नहीँ आति। 
उनकी रिपोर्टों पर शीघ्र उचित कार्यवाही होनी चाहिए । 

9 जिस प्रकार केन्द्र काफी समय से सार्वजनिक क्षेत्र पर एक श्वेत पत्र 
तैयार करने का विघार रखता है उसी प्रकार शन्‍्य सरकार को भो इनके सम्बन्ध 
में श्वत पत्र बनवाना चाहिए, जिनमे इनकौ मूलभूत समस्याओं पर उपक्रमानुसार 
विचार किया जाया चाहिए तथा भविष्य मे सुधार के लिए सुझाव पेश किये जाने 
याहिए । इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने कौ आवश्यकता है । 

आश है उपर्युक्त सुझावों को लागू करने पर राजस्थान मे आगामी वर्षों में 
सार्वजनिक उपक्रमो की वित्तीय दशा में सुधार होगा जिससे इनके भावी विकास 
के लिए साथन जुटाने मे मदद ग्लिंगी । पिछले वर्षों में! इनके घाटे की दशा के 
पाये जाने के कारण आम जतता में इनकी उपयोगिता व उपादेयता के सम्बन्ध में 
काफी सन्देह उत्पन्न हो गया है जिसे दूर करने के लिए इनमें प्रबन्धकीय 
कार्यकुशलता का विकास करना आवश्यक हो गया है । एक मजबूत कार्यकुशल 
व प्राबेगिक सार्वजनिक क्षेत्र नियोजित अर्थव्यवस्था का हृदय होता है तथा एक 
दुर्बल अकार्यकुशल थ॑ गतिहीन सार्बजनिक क्षेत्र नियोजन को निष्म्राण बना देता 
है। अत इस क्षेत्र को अधिक सजीव ब अधिक सबल बनाना सभी के हित में 
होगा। ये पचवर्षीय योजनाओं की क्ित्तीय व्यवस्था काने में महत्वएुर्ण, भरमिक्रा, र्ए्ण, 
सकते है । इनको बचतो का उपयोग आर्थिक विकास में किया जा सकता है | 

राज्य सरकार ने राजकीय उपक्रमों ($॥6 शा|(श]१75£5) के बारे 
पे रिपोर्ट देने के लिए मथुरदास माथुर की अध्यक्षता मे एक समिति का 


राजस्थात में सोर्वजनतिक उपक्रम 739 


गठन अक्टूबर 99] में क्विया था ॥ समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट (जून [992) 
मे निम्म सात उपक्रमो की वित्तीय स्थिति पर विचार किया । गगानगर शुगर मिल्स 
लि, राजस्थान राज्य बीज निगम लि. राजस्थान जल साधन विकास निगम लि., 
राज्य सहकारी उपभोक्ता स्र॒घ लि, राज्य सहकारी विपणन सघ लि. श्री केशोशयपाटन 
सहकारी शूगर मिल्स लि. तथा गंगानगर तिलहन प्रोसेसिग मिलस लि, गजसिहपुर। 

दूसरी रिपोर्ट भे राज भूमि विकास निगम राज राज्य होटल निगम लि, 
(खासा कोठी जयपुर व आनन्द धवन उदयपुर) सहकारी भेड़ व ऊन विपणन सघ 
लि तथा राज्य सहकारी आवास संघ लि. नामक चार राजकीय उपक्रमो की वित्तीय 
स्थिति को समीक्षा की गयी । इसके सुझाव सरकार के विचाराथीन है । 

राजकौय उपक्रमी में कई ऐसे उपक्रम हैं जिन्हे 980 8] से 990 9 
के ग्यारह वर्षों में से अधिकाश वर्षों मे घाटा रहा है । राजस्थान राज्य विद्युत 
मंडल राज सहकारी डेयरी सघ लि तथा गजस्थान एग्रो उद्योग निगम लि., को 
लगातार ग्यारह वर्षों तक घाटा हुआ है । राज्य लघु उद्योग निगम लि व ग़ज्य 
बीज निगम लि को दस वर्षों तक घाटा रहा है । 

अन्य उपक्रम जिन्हे उक्त अवधि में अधिकाश घर्षों ये घाय रहा है उनके 
नाम इस प्रकार है. राजस्थान भूमि विकास निगम ( आठ वर्ष) राजस्थान पर्यटन 
विकाम्त निगम लि, (आढ चर्ष) राजस्थान ग़ज्य बन विकास निगम लि, (पिछले 
छ बर्ष से लगातार) राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन संघ लि (छ वर्ष) 
राज्य सहकारी उपभोक्ता सघ लि (पाव वर्ष) केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स 
लि (आठ वर्ष) सहकारी स्पिनिग मिलस लि गुलाबपुरा (छ वर्ष) गगापुर सहकारी 
स्पिनिंग मिल्स लि (सात चर्ष) श्रीगगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिग मिलल्‍्स लि. 
गजसिहपुर (पिछले दस वर्ष से लगातार) राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स (सोडियम 
सयलाइड फैक्ट्री) डीडबाना (सात वर्ष) आदि, आदि । 

अब राजकीय उपक्रमो के घाटे की पूर्ति बजट से करना सम्भव नहों होगा। 
अत इनकी वित्तीय दशा सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हो गये 
हैं । इनमे से कुछ को बद करना होगा और कर्मचारियो को वैकल्पिक स्थानों या 
ब्भागो भें काम पर लगाना होगा । कुछ का निजोकरण किया जा सकता है जैसे 
होटल जैसी क्रिया को निजी क्षेत्र मे देना ज्यादा हितकर सिद्ध हो सकता है । 
कुछ की प्रबन्ध व्यवस्था मे सुधार करके उन्हे लाभ मे लाने का प्रयास किया जा 
सकता है । 

राजस्थान भूमि विकास निगम ने 99) में कोई फार्म विकास क्रिया सचालित 
नही की, थी । इसका समग्र घाटा )4 करोड़ रुपये हो गया जबकि इसकी परिदत्त 
घूजी 20 करोड रु है । निगम को व्यापारिक बैंको व वित्तीय ससथाओ को लगभग 
70 करोड रु कर्ज के चुकाने है । इसे किसानो से लगभग 84 करोड रु की 
वसूली करनी है जबकि इन्दिश गाधी नहर परियोजसा क्षेत्र मे सरकार द्वारा बकाया 
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कर्जों कौ वसूली रोक़ दी गई है । इसी क्षेत्र के किसान बिना भूमि विकास निगम 
कौ अनुमति के अपनी भूमि बेच देते हैं | ऐसी स्थिति मे इस निगम का कार्यरत 
रहना कठिन हो गया ऐ। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो ने इस तिगम के 47 कर्मचारी 
अन्य उपक्रमों मे लगा दिये है और शेष कर्मचारी भी इस प्रकार अन्य लगा दिये 
जायेंगे । 


सरकार ने राजस्थान वन विकास निगम लि को बद करते का निर्णय 
किया है तथा राजस्थान शाज्य टेनरोज लि टोक को निजी क्षेत्र को हस्तात्तरित 
कर दिया है । अन्य उपक्रमो के सम्बन्ध मे भो मजदूरों के हितों की रक्षा करने 
हेतु उचित निर्णय लेने होगे । 

भारत सरकार पे आर्थिक उदारीकरण कौ नई नीति मे निरतर धाटे मे चलने 
वाली इकाइयो मे श्रमिको की छटनी पुनर्प्रशिक्षण उनको नये काम में लगाने की 
नौति लागू करने का निर्णय लिया है । राज्य सरकार को भी इस दिशा में आवश्यक 
कदम उठाने चाहिए । लेकिन इसके लिए मजदूर सघ से बातचीत फरके ही कोई 
उचित मार्ग निकाला जा सकठा है | भारत सरकार कौ श्रम सम्बन्धी बहिर्गमन 
नीति का विरोध किया गया है। इससे बेररेजगारी उत्पन्न होने का भय उत्पन्न हो 
गया है। अत विभिन्‍न सार्वजनिक व सहकारी उपक्रमों पर विस्तृत अध्ययन व 
विश्लेषण करके सरकार को एक श्वेत पत्र निकाल कर इनके सम्बन्ध में अपनी 
भावी नीति स्पष्ट करनी चाहिए | तभी इनकौ स्थिति में स्थायी सुधार हो सकता 
है। इनमें से कुछ इकाइयो को आपस में मिलाने, रूण इकाइयो को बन्द करने तथा 
इनके कार्य सचालन को प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार को कुछ कड़े कदम 
उठाने चाहिए, अन्यथा लगातार घाटे में चलने वाली इकाइयाँ राज्य की वित्तीय 
स्थिति को कभी दुरस्त नहीं होने देगी । 

प्रश्न 

॥ . राजस्थान केसार्वजनिक उपक्रमो कौ वित्तीय कार्यप्तद्धि का परिचय दीजिए 

तथा इसको सुधारने लिए आवश्यक सुझाव दीजिए । 
2 संक्षिप्द टिप्पणी लिखिए 


(0) राज्य विद्युत मण्डल का घाटा 
(7) राज्य सरकार के उपक्रमो की वित्तीय कार्यसिद्धि 


(॥) राजस्थान सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की लाभप्रदता को बढाने के 
उपाय । 
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भूमि-सुधार 
धज्ाद रिरश0त्रा75) 








भूमि सुधारों का स्थान सस्थागत सुधागे मे आता है । इनके द्वारा भूमि सम्बन्धो 
मे परिवर्तन किया जाता ह जिससे भूस्वामी काशतकार व सरकार के भूधारण अधिकारों 
मे परिवर्तन होता है। भूमि सुधारों के अन्तर्गत निम्न सुधार शॉमिल किये जाते हैँ। 
मध्यस्थ वर्ग या विचौलियों की समाप्ति काश्तकारी सुधार (छाक्षा८५ जि) 
जैसे लगान मे कमी भूधारण की सुरक्षा भूमि का मालिक बनमे के-ड्रीधिकार, 
चकजब॒दी सहकारी क्ेषि भूमि पर सीमा निधरिण करके अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनो 
में वितरण आदि। इन कार्यक्रेमो को लांगू करके अतिरिक्त भूमि व्यवस्था अधिक 
कार्यकुशल व न्‍्यायसगत बनती हैँ इसीलिए यह माना जाता है कि धूमि सुधारों 
से उत्पादन बढता है सामाजिक न्याय व समानता की दिशा में प्रगति होती है एव 
निर्धनता उन्मूलन में सहायता मिलती ह। भूमि सुधारों के बाद कृषि में तकनीकी 
परिवर्तन को प्रगति तेज हो सकती है तथा इनके अभाव में तकनीकी परिवर्तन भी 
पूरा प्रभाव नहों दिखा पाते । अंत कृमिगंतत विकास में भूमि सुधारों की भूमिका 
सर्वोपरि मानी गयी है। 

*२६ गरात्थात के निर्माण के समय भूधारएं प्रणालिया ' 

(|) जागीरदारी प्रथा माचु 949 में रानम्थान के*निमाण के समय 
राज्य के बड़े क्षेत्र मे भू राजस्व का बसला के आधविकरार जागारदारों को मिले हुए 
थे। जागीरदारी प्रथा राज्य के कुल घेत्र के लगभग साठ प्रतिशत भाग मे 
फली हुई थी। जागारदार भूमि को जोतने याले थे गाय के बाच उमा प्रकार से 
मध्यम्थ होता था जैसे पार्ट ए राज्य मे जमादार हुआ करता था। काश्तकार (लावा) 
के लिए तो जायोरदार भूमि के 'स्वामी के ऊप मे आचरण कर्ता था । जागीरदार 
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राज्य को जो भेट (7776) देता था उसका उस लगान (था से कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं होता था जो वह काश्तकाएोँ से वसूल किया करता था। जागीरदार 
ट्वारा राज्य को किये जाने वाले भुगतान सैकडों वर्ष पूर्व जागोरें मिलने के समय 
जागीर को अनुमानित आपदनी पर आधारित होते थे । लेकिन कालान्हर में जागौरो 
कौ वास्तविक आमदनी अनुमानित आमदनी से कई युणा थी फिर भी “भेट” 'को 
राशिः जागीर प्राप्त होने के समय निर्धारित राशि जितनी ही बनो रहो। अधिकाश 
जागीर क्षेत्रों मे जहाँ बच्दोबस्त ठहीं हुआ था जागीरदार उपज के अश के रूप में 
लगान वसूल किया करते थे । यह !/2 से ॥/8 तक पाया गया था। युद्ध के 
कारण कृपिगत उपज के मूल्यों मे काफी वृद्धि हो जाने से काश्तकार ऊँचे लगानो 
का विरोध करने लगे। वे ऊपर का बड़ा अश लगान के रूप में भरने को तैयार 
नहीं थे । जागौर क्षेत्रो के अधिकाश काश्तकारों को भूधारण की सुरक्षा निर्धारित 
लगान व उचित लगांन आदि को कोई जानकारी नहीं थी । इनमे से ज्यादातर 
काश्तकार 'स्वेच्छिक काश्तकार ((शाप्वा5-9/-५७॥॥१) हुआ करते थे और भूमि 
सर्वोच्च प्रतिस्पर्धा ऊँचे लगाव व कृषि में गिरावट को दशाएं उत्पन्न हो गई थीं। 
डॉ दूलसिह ने जागीर क्षेत्रो की कुछ लाग-बागो अथवा उपकरो ((१०६६८५) 
कौ सूची दी है। 29 तरह की लाए बागो मे से चार भूमि व पशु-धन पर आधारित 
हैं। तीन स्पष्टत अनिवार्य या जबरन शथ्रप से सम्बद्ध है तथा शेष बाईप साप्राजिक 
शोषण पर आधारित है एवं इनमे इस तरह को लाग-बागें है जैसे 'माताजी को 
भेट' 'बाईजी का हाथ खर्च' व ये जन्म से मृत्यु तथा त्यौहार व उत्सव आदि सभी 
अबसरो को शामिल करती हैं जिसमे जागौरदार या स्वय कृपक भाग लेते है।' 

(2) जरमींदारी व बिस्‍्वेदारी प्रथा - बिचौलियो कौ दूसरों प्रथा मे जमौंदार 
या बिस्वेदार हुआ करते थे | यह 4870 गांवों में फैली थी जिसमे 8 जिले 
थे। इनमे भुख्यत अलवर, भरतपुर गगानगर थ कोटा जिले शामिल थे। 
जमींदार व बिस्वेदार राज्य को निर्धारित भू-राजस्व देते थे लेकिन उनको ज्यादातर 
काश्तकारों से मिलने बाले नकद लगान की राशि निर्धारित नहीं होती थी। वे अपनी 
इच्छा के मुताबिक लगान लेने को स्व॒तत्रु थे और इनके काश्तकार भी 'स्वेच्छिक 
काश्तकार माने जाते थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। 

(3) रैयतवाडी प्रथा रैयतबाडी क्षेत्रों मे मुख्य काश्तकार अपनी मर्जी 
के भुठाबिक वस्तु रूप मे या नकद लगान लेने को स्वतत्र था आर बह उप काश्तकार 
को अपनी इच्छानुसार वेदयल कर सकता था। 

राजस्थान मे शमिल होने दाले राज्यों मे काशतकारी कानून 

राजस्थान में शामिल होने वाले गज्यो में जैमलमेर शाहपुए व किशनाढ 
राज्यो को छोड़कर शेप मे काश्तकारों कानून हुआ करहे थे। लेकिन थे ज्यादातर 
प्रधाओ पर आधारित थे । उस समय काश्तकाशे कौ श्रेणियों व्र उनके अधिकारो 
के सम्बन्ध भे काफी अतर पावे जाते थे। एक ही राज्य में खालसा श्ेत्र में 
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काश्तकारों के अधिकार जागीर क्षेत्रों के काश्तकारों से घिन्‍न हुआ करते थे । 
क्राश्तकारो के हस्तान्तरण के अधिकारों मे काफी अतर पाये जाते थे। बीकानेर 
राज्य में नजराता या प्रीमियम चुकाने व्से बाद भी भूमि के हस्तान्तरण का अधिकार 
रान्य सरकार की स्वीकृति पर निर्भर किया करता था। 

अधिकाश क्षेत्रों मे कोई सर्वेक्षण व बन्दोबस्त नहीं हुए तथा भूमि के रिकार्ड 
नहीं पाये गये। 

इस प्रकार मार्च 7949 में राजस्थान के लिर्माण के समय भूधारण की 
प्रणालिया किसान के शोषण पर आधारित थी । मध्यस्त वर्ग को विशाल सख्या 
के कारण काश्तकारों की दशा काफी दवनीय हो गयी थी । इन परिस्थितियों में 
कृपक तथा कपि का विफाम सम्भव नहीं था । 

गजस्थान में भूमि छुधारों व काश्तकारीं बिधाड को वर्तमान स्थिति की' 
चर्चा करने से पूर्व उन अन्तरिम वैधानिक उपायो का उल्लेख करना उचित होगा 
जो सरकार ने प्रयुक्त किये थे । 

अन्तरिम चैधानिक उपाय (वाला शछ्ञह्रौश45 ९ 7रघ5५७८९5) 

() काश्तकारा की सुरक्षा का अध्यादेश 949 (त्राढ छणल्टाणा 
एी (हातवा5 0छाएताथाएट 7949) काश्तकारों की बेदख्धलो से रक्षा करने के 
लिए 949 में एक अध्यादेश जारा किया गया ; सम्पूर्ण राजस्थान में काश्तकारों 
ने इस अध्यादेश का लाभ उठाया ओर इससे बेदखली से सुरक्षा प्राप्त हुई। बाद 
मे इसको महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ॥955 मे शामिल 
कर ली गई । 

[2) उपज लगान निययन अधिनियम्र 795] (778 779000£ २६॥5 
ए४४णेथाशह ८ 795)). इसके अनुसार अधिकतय लगान सकल उपज का 
]/4 अश निर्धारित किया गया । इसमे बाद मे सशोधन भी किये गये । अन्त मे 
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 के लागू होने पर इसको महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाए 
उसमे शमिल कर ला गईं! 

(3) कषिगत लगान नियत्रण अधिनियम [952 ( गराट &|शा०जोपरय्रा 
एिटा5 (एाए &८ 952) इस अधिनियम के अनुसार एक जोत पर अधिकतम 
लगान को मात्रा भू राजस्व के दुगुते तक निर्धारित कर दो गई इसमे उपज लग'नो 
को नकद लगानो मे परिवर्तित करने की भो व्यवस्था की गई थी। बाद मे इसका 
स्थान 954 में अधिनियम ने ले लिया था। साथ में इसकी मुख्य धारओ को भी 
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 में शामिल कर लिया गया। 

इस प्रकार प्रारम्भिक वर्षों में अन्तरिम वैधानिक उपायो के द्वारा काश्तकारो 
के हितो को रक्षा करने का प्रयास किया गया । लेकिन जागोरदारी व अन्य 
मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों का उन्मूलन करने की आवश्यकता बराबर बनो रही । 
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अब हम जागीदारों प्रधा व अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों के उन्मूलन 
का धिवेचन करेगे 

(॥) जागीरदारी प्रथा का अन्त - जैसा कि पहले कहा जा चुका है 
राजस्थान बनने के समय राज्य के 60 प्रतिशत भाग पर जागीर-प्रथा थो जो लगभग 
7 हजार गावों मे फैली हुर्ह थी । यह जोधपुर शण्य के 82% क्षेत्र और जयपुर 
राज्य के 65% क्षेत्र में फैली हुई थी। जागीरदार एक मंध्यस्थ होता था जो 
काश्तकार से कुल उपज का एक बड़ा भाग लेता था और 'बेगार' व लाग बाग' 
ऊपर से लिया करता था। जागोर क्षेत्रों मे बेदखली का बोदाबाला था। जागीरदार 
कूमि का क्रय विक्रय तो नहीं क्कर सकते थे, लेकिन दीवानी और फाजदारी 
अधिकाएं व प्रभुत्व के कारण से प्रजा पर काफी अत्याधार करते थे। उनके 
ट्वाए ली जाने वाली कई प्रकार की लाग बागो का सकेत अध्याय के प्रारम्भ में 
दिया जा चुका है। 

राज्य विधान सभा ने राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्हरण अधिनियम 
952 (प्रा रिशुक्धाओआ (शाव रिटणा$ वात रिटइ्पगा]|णएण) 0 उ9ह्वाए5 
० ॥952) पास कर दिया था। सर्वप्रथम जून 954 में सीकर व खतड़ा की 
सबसे बडी जाग्रीरो का पुठर्ग्रहण किया गया । कुछ छोटे ज'गीरदारो ने 'स्टे आर्डर' 
लाकर लगभग दो वर्ष तक इसे लागू होने से रोक दिया ॥ तत्पश्चातू स्वर्गीय श्री 
भैहरू और स्वर्गीय श्रों गोविन्द बल्सभ पत्त के प्रयत्नों से फैसला किया गया और 
जागीरदारो को मुआवजा व पुनर्वास अनुदान देने के लिए दरे निर्धारित की गयों। 
मुआवजा आधार वर्ष की विशुद्ध आय (एश धाए्तग९) का सात गुना रखा 
शया । यह 25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ]5 समातर किस्ती भे चुकाना निश्चित 
किया गया । जन जागीरदागे को कुल आय 5000 रुपये से अधिक नहों थी 
उनको विशुद्ध आय के पाच से ग्यारह गुने तक पुनर्वास अवुदान देने का निश्चय 
किया गया ॥ अन्य जागीरदारो को विशुद्ध आय के दुगुने से चार गुने तक पुनर्वास 
अनुदान देने का निश्चय किया गया । 

धार्मिक जागीरो के पुनर्ग्रहण का कार्य कुछ देर से आरम्भ हुआ। | नवम्बर 
959 से 5000 रुपये से ऊपर को आय वाली ऐसी जागौगे और अगस्त ]960 
से 000 रुपये से ऊपर कौ आय की जागागे का पुनग्रहण किया गया । अत 
राज्य में धार्मिक व गैर थार्मिक सभी जागौरो के पुनर्भ्हण की कार्य सम्पन्न किया 
जा चुका है। पुनर्गेहण 'को प्रत्यक्ष लागत 797] तक लगभग 5] 3 करोड़ 
रुपये आकी गयी थी। इनमे मुआबजा व पुनर्वास अनुदान इन पर ब्याज स्थायी 


ग (गाते रिटाणाय5 गा िशुरूओक्षा मराध्याणश2रर्श एस्‍र ह९/४॥0एफ5 000 ए रेग 
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वार्षिक जागीर-स्थापना व येशन शामिल हैं! इनके अतिरिक्त भी राज्य को कुछ 
व्यय करता पड़ा है ! जागीर अधिनियम में कई बार सशोधन किये गये ।! 

(2) जमींदारी व विस्वेदारी प्रथा का अत- राजस्थान जमीदारी व 
बिस्‍्वेदारों उन्मूलग अधिमियम ] नवम्बर, 959 से लागू किया गया। यह प्रथा 
राज्य के लगभग 5 हजार गावों में फली हुई थी। जमींदार व बिस्वेदार भी किसानों 
का आर्थिक शोषण करते थे । 

राजस्थान जर्मीदारी व बिस्वेदारी उन्मूलस अधिनियम | नवम्बर 79$9 से 
लागू किया गया था / जमीदारो व बिस्वेदारों को खुदकाश्त में भूमि प्रदान की 
गई। मुआवजे की राशि शुद्ध आय का सात गुना निर्धारित को गई। इसके अलावा 
पुनर्वास अनुदान की भी व्यवस्था की गई जो 25 रुपये तक के भू राजस्व पर 
शुद्ध आय का बीस गुना हो सकती थी और 3500 रुपये से अधिक के वार्षिक 
भू-राजस्व पर कोई पुनर्वास अनुदान नहीं रखा गया था। 

जमींदार व विस्वेदार के काश्तकार “खातेदार काश्तकार” बना दिये गये 
और उन्हे सरकार को वही लगान देने को कहा भया जो वे जमीदार या बिस्वेदार 
को दिया करते थे । लेकिन अब यह भू-राजस्व के दुगने से अधिक नहीं हो 
सकत्ता था। 

इस प्रकार राज्य में जागीग्दारी ब अन्य मध्यस्थ भूधारण प्रणालियों का 
उन्मूलन कर दिया गया 4 

>उनस्थात काश्तकारी अधिनियम, 955 
( एिवाप्रश्चाजा क्‍शाशाररए 5टा, 4955 ) 

यह भारत के सबसे अधिक प्रगतिशील काश्तकारी अधिनियमो मे गिना 
जाता है। इसके माध्यम से राज्य में भूमि सुधारों की व्यापक रूप से व्यवस्था की 
गई हे। यह )5 अक्टूबर 955 से लागू किया गया था। इसमे कई बार सशोधन 
किये गये भाकि यह प्रभावी ढग से लागू किया जा सके । 

इसकी मुख्य बाते नोचे दी जातो हैं - 

() इसमे केवल तोन प्रकार के काश्तकार रखे गये हैं यथा, खातेदार 
काश्तकार, खुदकाश्त के काश्तकार तथा गेर-खातेदार क्राश्वकार । इस अधिनियम 
की धारा 5 क्रान्तिकारी मानी जातो है। इस धार के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो 
अधिनियम के लागू होने के समय भूमि पर काश्तकार था (उप-काश्ठकार या 
खुदकाश्त के काश्तकार को छोडकर) वह खातेदार काश्तकार बना दिया गया ॥ 
लेकिन चरागाह की भूमि पर खातेदारी अधिकार हों दिये गये ॥ धार 5 के 
प्रभाव क्षेत्र से गंग केनाल भधाखड़ा चम्बल व जज्ाई परियोजना क्षेत्रों को बाहर 
रखा गया था क्योंकि सरकार को सिचाई परियोजनाओं पर भारी राशि व्यय करनी 
होती हैे। ]958 में धारा 5-क जोड़ कर राजस्थान नहर क्षेत्र की समस्त भुमि 
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भी अस्थायी रूप से पट्रे पर दी हुई कर दी गई और इस पर खातेदारी अधिकार 
नहीं प्राप्त हो सकता । इससे कानूनी विवाद उत्पल हो गया था। 

'काश्तकारों को गाव की आबादी मे शिहायशी मकान बनाते के लिए नि शुल्क 
जगह देने का भी प्रावधान किया गया । काश्तकारो के लिए भू-स्वामियों से लिखित 
लीज प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई। नजगशना व बेगार लेना रोक दिया गया! 

(2) खातेदार काश्तकारों को बिक्री या भेट के माध्यम से अपनी भूमि के 
हस्तान्तरण के अधिकार दिये गये है । लेकिन यदि कोई खातेदार ऐसे व्यक्ति को 
भूमि का हस्तास्तरण करना चाहे जिसके पास पहले से 30 एकड़ सिंचित भूमि 
है या 90 एकड असिचित भूमि हैँ तो उसे सरकार से स्वोकृति लेनो होगो । 
इससे भूमि की भावों जोतो पर सामा लगाने में मदद मिलेगी। 

(3) खुदकाश्त के काश्तकार या एक उप-काश्तकार जिमे धारा 9 के 
तहत खातेदारी अधिकार मिले हे वह भी सरकार या भूमि बधक बैक या सहकारी 
समित्रि से कर्ज के लिए भूमि को गिरवी रख सकता है। 

(4) खातेदारों काशतकारों को एक साथ पाँच वर्ष तक की अवधि क॑ लिए 
भूमि को किराए पर देने के अधिकार दिये गये है। लेकिन दुबाद किराए पर देने 
के लिए दो साल का अन्ताल रखना जरूरी होगा ताकि भूमि लगातार किराए पर 
न उठाई जा सके | 

(5) बन्दोबस्त के द्वारा काश्तकारों से लगान नकद रूप मे निर्धारित किये 
गये हैं । उप काश्तकारोें कौ भी लगान नकद देने होगे | लेकिन उनसे निर्धारित 
लगान के दुगुने से अधिक लगान नहीं लिया जा सकता हैं। 

(6) वस्तु रूप मेँ प्राप्त अधिकतम लगान की राशि कुल उपज के ॥/6 
से अधिक नही हो सकतो । 

(7) लगाव की बकाया ग़शि न चुकाने पर काश्तकार को बेदखल किया 
जा सकता है अथवा भूमि को गैर-कानूनी हस्तान्तरण करने या उसे गैर-कानूनी 
ढंग से किंगएं पर दूसरों को उठाने या अन्य हानिकारक कार्य करने था शर्त को 
तोडने पर उसे बेदखल किया जा सकता है। 

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 को कई बार सशोधिव किया गया। 
ये सशोधन योजना आबोग के सुझाव्र पर किये गये ताकि डप काइतकार व 


खुदकाश्तकार भी खातैदारो के अधिकार प्राप्त कर सकें जो वे पहले धाग्य 9 के 
अन्नर्गत मिले अधिकारों का उफ्योग करके प्राप्त नहीं कर याये थे। 


।.. शाजघ्यात का किसान और कायून मूँगालाल सूरेका राज० पत्रिका 27 तवान्वर 092 मे प्रकाशित 
लेख। 
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इस प्रकार शजस्थान काश्तकारीं अधिनियम एक व्यापक कानूत्र है। इसमे 
काश्तकासे की विभिन्‍न श्रेणियाँ रखी गई हैं। इसमे काश्तकारी को अधिकार देने 
जोतो के हस्तान्तरण व विभाजन ज्गान को निश्चित करने और इसको वसूल करने 
के ढंग को निर्धारित करने की व्यवस्था को गयी है। इनमें उन दशाओ को बतलाया 
गया है जिनमें काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है ओर झगडो को निपटाने 
के लिए अदालतो की स्थापना की गयी है। 
राजस्थान काश्वकारी कानूठ, 955 के अनुसार लगान की राशि मालगुजाग 
या भू राजस्थ थी ]5 भुने से तीन गुने तक निर्धारित की गई (जहा लगान नकद 
दिया जाना था)। भूमि को खुदकाश्त के लिए आवश्यकता हो नो काश्तकार बेदखल 
किया जा सकता था बशर्ते कि काश्तकार के पास एक निश्चित सीमा से अधिक 
भूमि हो। गेर घुनर्ग्रहण चाले क्षेत्र ( 707 7९5०ए)॥2 87295) में काशतकारो को 
स्वामित्व के अधिकार या खातेदारों अधिकार दिये जा सकते है। भू स्वामी को 
दिया जाने बाला मुआवजा सिचित भूमि के लगान का 20 गुना तथा असिंचित 
भूमि का ]5 गुना निश्चित किया गया । 
गजस्थान काशतकारी अधिनियम की उपलब्धिया (#८02५श॥05 
एई छाए ए7[35आवगा वद्याधा2ए #ए 955) इस अधिनियम के फलस्वरूप 
काश्तकारी कानूनों में समानता स्थापित हो चुकी है। इसने काश्तकारो के अधिकारों 
बच दायित्वो की धाग्णा मे क्रान्ति उत्पन्न कर दी है । राजस्थान राज्य को इस बात 
का श्रेय दिया जा सकता है कि इसने एक झटके में काश्तकारों को खातेदारी 
अधिकार प्रदान कर दिये जिससे अधिकाश काश्तकारों को स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो 
गयो । इसम॑ प्रगति को भावना थी जिसने राजस्थान को काश्तकारी कानून के 
मम्बन्ध में अग्रगामो बता दिया। इस अधिनियम के अन्तर्गत यिलने वाले खातेदारी 
अधिकारों ने काश्तकारों को भूमि का सालिक बना दिया। इस अधिनियम कौ धारा 
5 व धारा ]9 के अन्तर्गत काफो काश्तकारे को खात्तेदारी के अधिकार प्राप्त 
हुए। इस अधिनियम ने काश्तकार को भू स्वामी के द्वार की जा सकने वाली 
गेर कामूनी बेदखली और अन्यायपू्ण व अनुचित व्यवहार से रक्षा को । जब तक 
काश्तकार लगान देता जाता है तब तक उनको बेदखल नहीं किया जा सकता । 
इन गुणों के बावजूद भी इस नियम में कई प्रकार को जटिलताए था इसप्लोलिए 
समय समय पर इसमे सशोधन किये गये। इस अधिमियम की धारा 88 के अनुसार 
एक काश्तकार या उप काश्तकार अदालत में दावा करके अपने अधिकारों की माँग 
कर सकता है आर इम माँग के लिए कोई अन्तिम अवधि तय नहा की गयो है। 
इससे उत्पन अनिश्चितता के कारण निरतर मुकदमेबाजी होती रहती है जो उचित 
नहों है। 
आरम्भ से लेकर जून 967 तक धाम 5 के अन्तगंत 5 37, 642 
काश्तकारों को लगभग 44५5५ लाख एकड भूमि धर तथा धारा |9 के 
अन्तर्गत ] 99,505 काश्तकाये को 944 लाख एकड भूमि पर राज्य के विभिन्‍न 
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जिलों में खातेदारी अधिक्रार प्राप्त हुये थे ।' 

राजस्थान में भूज्जोतो पर सीमा निर्धरण (राव ध्थांगाझुई गा 
ए्थोंण) वर्तमान जोतों पर सीमा निर्धारण के प्रश्न कौ जाच के लिए नवम्बर, 
953 मे एक समिति तियुक्त की गई थी जिसकी रिपोर्ट फरवसी 958 मे 
प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य विधान सभा मे राजस्थान काश्तकारी 
(छठा सशोधन) बिल अक्टूबर 958 में पेश किया गया जो प्रवर समिति को 
सौंप दिया गया। इस बिल में एक सारणों दी गई थी जिसमे राज्य कौ विभिन्‍न 
तहसीलो के लिए धूमि की अधिकतम सीमा का सुझाव दिया गया था । यह कहा 
गया था कि इन क्षेत्र मे प्रतिवर्ष 2 400 रुपये को विशुद्ध आब (पस्‍८; 777ण॥6) 
होनी चाहिए। प्रवर॒ समिति ने सारणी को हटा दिया और 30 'स्टैण्डर्ड एकड' पर 
सीमा लगाने का सुझाव दिया । एक 'स्टैण्डर्ड एकड़ से प्रतिवर्ष |0 मन गेहूँ, 
अथवा इसके बराबर मूल्य की कृषियत उपज निर्धारित की गई थी । 

राजस्थान काएतकारी (सशोधन) अधिनियप १960 लागू किया गयाए। 
लेकिन सीमा निर्धारण के लिए आवश्यक नियम दिसम्बर, 963 में प्रकाशित किये 
गये। 950 का सशोधत अधिनियम और 963 के निम्रभ अप्रैल ॥966 से 'लागू 
किये गये । इससे स्पष्ट होता है फि सीमा निर्धारण के कार्य मे काफो विलम्ब 
हुआ। राज्य सरकार इसे कई अवस्थाओ में लागू करना चाहती थी । सबसे पहले 
]50 साधारण एकड़ व अधिक कौ जोतो के स्वामियों से सूचना देने के लिए 
कहा गया। इसे अदालतों मे चुनौती दी गई और 'स्टे आडर लाये गये। बाद मे 
यह अधिनियम संविधान की नवी अपुसूची मे शामिल कर दिया गया जिससे आशा 
का गई कि अब इसे लागू करना सम्भव हो सकेगा। 

वास्तव में सीमा निर्धाण का काय स्वय बड़ा जटिल माना गया है। 
राजस्थान सरकार ने 27 फरवरी 973 को एक नम्का विधयक पारित करके 
भ्रूषि को सीमा 5 सदस्थों के एक परिवार के लिए 8 से 75 एकड़ के 
बीच निर्धारित की थी। जिस भूमि पर वर्ष मे दो फसले बोई जाती हैं और 
सिचाड़ निश्चित रूप से होती है उस पर 8 एकड पर सोमा लगायो गया एक 
फसल वाली सिंचित भूमि पर 27 एकड पर तथा अमिचित भूमियों पर विभिन्‍न 
किस्म की भूमियों के थनुमार क्रमश 48 54 ]25 तथा 75$ एकड कर सीमा 
लगाई गई । इम प्रकार भूमि के उपजाऊपन मियाई की सुविधा व फरालो की 
क्स्मि के अनुसार राज्य के विधिन्त भागो के लिए भूमि को अला अलग सीमाए 
क का गई ह विधयक का रष्टपति की स्वांकूति 28 धार्च 4973 को 

थी 


॥ ... भमिसुधार सम्बन्धित एकबित एव सर॒लित सारणिया राजस्व (भूमि सुधार) विभाग स्म्विालय, 
जयपुर [968 प० ] ब2 


पूमि-सुणर /49 


राजस्थान मैं वर्तमान सीलिग (हैक्टवेर) नीचे दो जाती है- 
सिंचित अपविंचित 


7 28-0 93 2] 85 40 82 


इस प्रकार सिचित व असिचित भूमि के अनुसार सीलिग के स्तर अला-अलग 
रखे गये है। 

सीमा निर्धारण में गन्‍्ते के खेतो कुशल प्रबन्ध वाले फार्मों तथा विशिष्ट 
फार्मों को छूट दो गई है। मार्च 799] के अत तक मीलिग कानूनों के तहत 
6 ]9 लाख एकड़ भूमि सरप्लम घोषित की गई थी जिसमे से 546 लाख एकंड 
भूमि सरकार ने अपने अधिकार में ले ली थी तथा 4 49 लाख एकड भूमि 75 065 
व्यक्तियों को आधोटित को । इनमे 26 649 व्यक्ति अनुसूचित जाति के तथा 
)] 643 अनुसूचित जनजाति के थे । 

राजस्थान में भूमि -सुधारों का क्रियान्वयन च॒ प्रगति 

हम नीचे राजस्थान में भूमि सुधारों व काश्तकारी अधिनियम के क्रियान्वयन 
का विवरण देते ह। 

भूमि-सुधार मम्बन्धी कानूनों मे तो काश्तकार कौ स्थिति में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन उत्पन्त किये है । लैकिन कानूरों को लागू करने भ गम्भार कमिया रह 
गयी है । राजस्थान में काश्तकारें को रतंदारी अधिकार मिलने मे वे भूमि के 
मालिक जैसे हो गये है। जागोरदारों ने खुदकाश्त के अन्तगत कुछ भूमि रख ली 
हैं लेकिन उसकी भात्रा पहले के कुल जागार क्षेत्रों को माजा की तुलना में कम 
पायी गई है। 

जागीरदारों ने बिक्री उपहार अथवा अन्य रूपो मे काफी भूमि का हस्तास्तरण 
किया है । ऐसा जागार पुनप्रहण अधिनियम लागू होने से पूर्व किया गया था । 

जागीरो के समाप्त करने से जागीरदारी के जीवन पर भी प्रभाव 
पड़ा है। मध्यम प्रेणी के ठिकाने ता ऋणग्रम्न थे। उनके ठिकानदार छोई भी 
उपयोगी काम करना अपन प्रतिप्ठा के खिलाफ समझत थे। इसमे उनका मानसिक 
व नैतिक पतन हो गया था। अधिफाश जागारटार भूमि सुधाग को बाद सोता मे 
ता गये है। हम तर उनका आधिक स्थिति में सुधार हुआ ह। 

राजस्थान काश्तकाग कातृत [955 के लागृ होने के समय [0 प्रतिशत 
काश्तकाशा को रखातेदाग काश्तकारों के समान अधिकार प्राप्त थे लेकिन अप सभा 
को यातेदारोें अधिकर प्राप्त हो गये हैं। यह स्थिति बहुत सन्तोपप्रद है। राज्य मे 
गर-खातेदारी काशतकारो को स्झ्या अधिक नहां हैँ। 


750 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


उप काश्तकारो ( 500 टाक॥5 ) क॑ सम्बन्ध में आवश्यक सूचना का 
अभाव पाया जाता है। लेकिन प्रमुख बाश्तकार ((८॥थ॥ ॥7 ०7॥४) इनसे 'नौकरनामा' 
लिखाकर काश्त करवाते है और इनका शोषण करते है। इस प्रकार उपकाश्तकार 
प्रमुख काश्तकारों की दया पर आश्रित हैं। प्रमुख काश्तकार इनसे उपज के रूप 
में ऊँचा लगान लेते है और उन्हे जब चाहे बेदखल कर देते है। फसल बढाई 
अनुचित रूप मे प्रचलित है। इस प्रकार अब प्रमुख काश्तकार उन शोषण के 
तरीकों का उपयोग ऊप काश्तकागे पर करने लग गये हैं जिनका उपयोग पहले 
स्वय भू स्वामी उन पर किया करते थे। यह एक निराशाजनक स्थिति है। इसका 
समुचित्र उपाय होना चाहिए तभौ भूमि को जोतने वाला सच्चा भू स्वामी हो सकेगा। 

श्री अमोर राजा तत्कालीत सयुक्त सचिव योजना आयोग ने शजस्थान मे 
भूमि सुधारों के क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट मे कहा था कि भध्यस्थो की समाप्ति 
से सम्बन्धित कार्यों जैसे खुदकाश्त के आवटन के लिए आवेदन पत्रो का अन्तिम 
निबटारा करने दावों ((87$) को तैयार करने तथा मुआवजे देने से बडी धीमी 
प्रगति रही है। इस बात की नवीनतम सूचना प्राप्त नहीं है कि जांगीरदारों व 
मध्यस्थो के पास खुदकाश्त मे कितनी भूमि है कितनी भूमि पर काश्तकारो ने 
खातेदारी अधिकार ग्रहण किये है और कितनी शेष किस्म की है। सरकार ने 
कूषि के साथ साथ वक्षागरेषण को बढावा देने के लिए काश्तकारे को ज्यादा 
अधिकार दिये है ताकि वे अधिक संख्या मे वृक्ष लगाने मे रुचि ले सके । किसान 
अपनी जोत की भूमि के /50 हिस्से मे भवन व अपनी आवश्यकठा के अनुसार 
निर्माण कर सकता है। कषि भूमि को आवासीय व वाणिज्यिक कार्यों मे बदलने 
के लिए नियम बनाये गये हैं। 

फसल बटाई प्रथा जारी 

सरकारी स्पष्टीकरणो से ऐसा प्रतोत होता है कि उप काश्तकारी व 
फसल बंटाई को रोकता सदैव सभव नहीं है, क्योंकि कुछ परिस्थितियों मे 
भू स्वामी स्वय बोमारी व अन्य कारणों से को जोतने की स्थिति में नहीं 
होता है और कभो कभी दूसरो से बैल की श्रम व अन्य साधन लेने के 
लिए उनकी साझेदारी स्वीकार करनी होती है। अत आवश्यक दशाओ मे इन्हे 
कृपिगत उत्पादन के ढ्ित मे स्वीकार करने का समर्थन क्रिया गया है। 

लाल बहादुर शास्त्री शध्टीयप्रशासन अकादमी भसूरों ने भारत सरवार के 
ग्रामोण विकास मत्रालय के निर्देश पर भारत में भूमि सुधारों पर 989 ०0 के 
लिए अध्ययन करवाया था जिसमे राजस्थान के सम्बन्ध मे निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत 
किये गये है 

(0) राज्य मे फसल - बटाई के रूप मे अनौपचारिक काश्तकारी प्रथा 
जारी है। सिंचित क्षेप्रो मे इसका प्रभाव अधिक है। कानून मे तो उचित लगान 
कुल उपज का ]/6 रखा गया है। लेकिन व्यवहार में बटाईदार कुल उपज का 
]/2 लगान भे दे रहे हैं। 975 तक वास्तविक खातेदार काश्तकार या उप काश्तकार 
का नाम 'ससरा गिरदावरी मे देने का प्रावधान था लेकिन अब इसे हटा दिया 


भूमि सुधार औ5प 


गया है जिसमे उप काश्तकारे को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया हे। 
राज्य मे अनोपचारिक काश्तकारी लगान को लूट व शोषणमूलक बटाई 
प्रथा आज भो कायम हें। 

(2) अलवर, भीलवाड़ा, कोटा व उदयपुर जिलो मे से प्रत्यक म 
एक एक गाव के अध्ययन से पता चलता हैं कि अतिरिक्त घोषित भूमि में 
से केवल 7 66% भूमि ही आवंटित की गदी है। 

इन्हीं जिलों में से प्रत्येक प से चार-चार गावो के अध्ययन से पता 
चला हैं कि सीलिग के ऊपर अतिरिक्त घोधित अधिकाश भूमि बजर, 
अनुत्पादक व अकृषि याग्य है। गाव (जहदनवाडा) मे पहाडो भूमि देकर एक 
भू स्वामी ने इसका मुभावजा उपजाऊ भूमि को बराबर बसूल कय लिया है जिससे 
वह स्वय तो लाभ मे रहा ह॑ लेकिन सरकारी खतब्ने पर अनाबश्यक भार डपल 
दिया है।' 

इस प्रकार राजस्थान मे काश्तकारां व सोलिग कानूनों को लागू करने का 
दुष्टि से प्रगति बहुत धामी रहा है । 

गजस्थान में सालिग कानून का काफी अवहेलना की गई है । जब 3 
नवम्बर 969 को अनुपगढ में भूमि नोलामी चालू हुई था तो किस'न आन्दोलन 
प्रारम्भ हो गया था। सरकार नोलामी से वित्तीय साधन जुटाना चाहती थी लेकिन 
इससे भूमिहोनो को भूमि नहा मिल सकतो था । इस स्थिति में राजजीतिक दलो 
ने सघर्ष चालू कर दिया था। बाद में सरकार ने नहरी क्षेत्रों मे नील'मी बन्द कर 
दो और भूमिहोनों को निश्चित भावों पर भूमि देने का निर्णय किया । 3 एकड़ 
से नोचे की भूमि पर खुशहालो कर (छलाशागाला। 2५५६) समाप्त कर दिया गया, 
कपास पर उपकर नहों लिया गय' ओर भू राजस्व की वृद्धि नहों की गया ॥ 

भूमि का वितरण 

राजस्थान मे 79707 द 985 86 कौ कृषिषगत सगणनाओ 


(#शार्णाए्थक ८शा5प्5८५ ) के अनुसार कार्यशील जोतो का वितरण अग्र तालिका 
में दर्शाया गया है। 


].. शशब्शापएटआ वै४५७]4 ]990 फ़ !8 9 & एफ 23 24 इस विषय पे यह दवोनतम 
अध्ययतर पर अधघपित रिफ्ेट है। 

२ #हवता०पएज! (ल्वद्रा५ष. रि3]50ऐ/आ, ए्रफटा दावे 7९३०0  एुत्रागपणाओं 09.85 
99 ए | ग€८ ए फ६ 5एव्टा 5€एन्‍श. 7१७ (सिटए८०७८) #ट्राएएए ७ (८६६७5 
(जाएका5इडजा हर रि3]35पड, ॥फएा 


452 शजच्यात की अर्धव्यवत्या 


970-7] -985.86 
जोतों की श्रेणी 


।) सोमांतं (एक है 25.2 | 2.3 | 28.6 | 3.] | ..। 
00) लघु ([-2 है)... 


|9:4 
|_].0 | 20.6 
[_20:8 | 
| (५) चृश६ (0 है थ अधिक) | 40 | 57. | ॥05 
|00.0 | 00.0 | 00.0 





योग 


985-86 में राजस्थान में कार्यशील जोतों को कुल संझया 47,43 लाख 
थी और उनमें कुल क्षेत्रफल 206 करोड़ हँक्टेयर समाया हुआ था। इस प्रकार 
राज्य में जोत का औसत आकार 4,34 हैक्टेयर था। यह ]970-7] में 5.45 
हैक्टेयर था, जो भारत का 2,5 गुना था । इस प्रकार राम्य मे जोत का औसत 
आकार समस्त भ्रारत के औसठ आकार से काफी अधिक पाया जाता है। 
त्तालिका के भुझय निष्कर्ष - 

0) 985-86 में भी गन्य में कार्यशोल भजोपों का वितरण काफी 
असप्रान रहा, क्योक्ति 2 हैक्टेयर तक को जोतें 48% (लगभग आधी) थीं 
और उनमें कुल्त कृषित क्षेद्रफल का 9,5% (लगभग ]/0 आंश) समाया 
हुआ थां। इसके घिपरीत 52% जोतें शेष आधी जोतें) 2 हैक्टेयर से 
अधिक थीं और उनमें कुल कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 90.5% (9/0 
अंश) समाया हुआ था। इस प्रकार जोतों का वितरण काफी असमान था । यह 
भी ध्यात देने को बात है कि 0 हंक्टेपर व अधिक को बृहद जोतें (,॥70 
॥007789) सख्या में तो लगभग 0 5% (/0) थीं, लेकिन उनमें 47% (लगधग 
आधा) क्ृपित क्षेत्र समाया हुआ था। इससे बड़ी जोतों में अधिक कूपित भूमि का 
>नुमान लगाया जा सकता है। इसके विपरीत एक हैक्टेयर तक की सीमाम्त जोतें 
29% थीं लेकिन उनमें क्ृषित भूमि का अश केवल 3% ही पाया गया । 

(2) 970.7] से 985-86 के पन्रह वर्षों मे कुल जोतों में सीमान्त 
जोतों का अंश 25 2% से बडकर 28 6% हो गया और इनमें क्षेत्रफल का अंश 
2,3% से बढ़कर 3॥% हो गया । इमके विपरीत घड़ी जोतों का अंश 4% 
से घटकर [0 5% पर आ गया तथा इनके अऊत्तर्गव कुपरित क्षेत्रफल में भी 57% 
से 47% तक (0% बिलछु) की गिरावट आयी । अतः भोजनाकाल की इस 
अवधि में कुछ क्षेत्रफल घड़ी जोतों के अंदर से निकलकर थोड़ा-धोड़ा अंश 


ध्रमि-सुधार जे 


अन्य श्रेणियों जैसे सीमान्त, लघु, अर्द्ध-मध्यम य मध्यत्र की ओर गया है। 
इस प्रकार भूमि के वितरण को असमानता को बने रहने के ब्वजूद कुछ 
समा तक क्षेत्रफल अन्य भूजोतों कौ ओर अन्तरित हुआ है। 

(3) 985.86 में कार्शशील जोतों के विदरण बाण जिनी अनुपात 
एप 900) 0.5793 रहा जो पहले से कुछ नोचा छा। इरले पत्र चलता 

कि जोतो के वितरण को अप्तमानता मे मामूली कमी आया है । घिर भी यह 
ऊँचा बना हुआ है। इससे भूमि के यितरण की अममानता का अनमान लगया जा 
सकता है। स्मरण रहे कि यहाँ हमने फाउशील जेतो यो शिताण को उप्रोख किया 
है। लेकिन स्वामित्व के अनुमार जोतो ब' विवरण इछसे भा धांड्डा “यदा असमान 
पाया गया है। स्थामित्व के अनुसार जोते के वितरण में ०४ देखा जता है कि 
मालिकाना हक (0४७ ॥09५0) के अनुसार जोतों झा पितरण कैसा है। इससे भूमि 
का वितरण स्वामित्व के अनुसार सामने आए पष्त' है। 

(4) राजस्थान मे 2 हैक्टेयर ने भ्रधिक आकार की कार्यशील जोतो 
भें 90% क्षेत्रफल होने के कारण घहां सीपा-निर्धाएण से अधिक्ष अतिरिक्त 
भूमि के मिलने की सम्भावना प्रतीत होती है! राज्य में भूमि का इतना अभाव 
नहीं है जितना अन्य राज्यों मे पाया जता है । 


से मर तक राह सच थारों की समस्याएं 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होल ए॑ कि शज्य मे भूमि सुधारों के लिए 


कई कानून बनासे गये है ओर राजस्थान काइतकारी अधिनियम, 955 का इस 
दृष्टि से काफो महत्व माना गया है। लेकिन अन्य शज्धों की भाँति यहा भी 
भूप्ति सुधारों के क्रियान्वयन में कुछ कमिया पाई गई है, जैसे भूमि का 
वितरण आज भी झकाफो असमान बना हुआ है। सीलिग से अतिरिक्त भूषि 
जितनी प्राप्त होनी चाहिए थी उतनी प्राप्त नहीं हुई है और राज्य में 
उप-काश्तकारी प्रथा ख फसल खटाई जैसी शोषणपूलक प्रथा आज भो 
कायम है। इसके अलावा सहकारी खेती को दिशा में प्रगति भगण्य रहो है। 

राज्य मे पोलिंग कानून को प्रभावपूर्ण ढदग से लागू नहीं किया गया है 
जिससे वास्तव मे अतिरिक्त घोषित को गई धूमि की मात्रा काफी कम निकलोौ 
है। इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने जा सकते है। 

() भूस्वामियों ने काफो भूमि शेच दी है था सम्बन्धियों मे वितरित 
कर दी है, अथवा अन्य किसी तरह जैसे बेनामी रूप में हस्तान्तरित कर दी 
है जिससे अतिरिक्त भूषि कम भात्रा मे मिल पायी है। 

(2) भूरि सुथार राज्यों का विषय है और विधान सभाओ मे धूस्वामी 
यर्ग का अभिक राजनीतिक प्रभाव होने के कारण धूपमि-सुधारो के क्रियान्वयन 
घर विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। 


(3) ततीय योजना के बाद 'समस्त देश में भूमि सुधारों पर थीरे-धीरे 
जोर कम होता गया है। कूपिगत विकास के लिए तकनौकी परिवर्तनो व इनपुट 
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की सप्लाई बढाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। इससे भी भूमि सुधार 
कार्यक्रम पर विपरोत प्रभाव पडा है। 

(3) भूमि सम्बन्धी रिकार्ड नवीनतम रूप से सैयार करने की दिशा 
परे भी वाछनीय प्रगति नहीं हो पायी है। 

हाल में भूषि सुधारों को भारतीय संविधान की नर्वों अनुसूची में 
शापिल करने से स्थिति काफी बदल गयी है। अब भूपि सुधार कानूनों को 
अदालतों पे चुनौती नहीं टी जा सकेगी और इनको लागू करने में आसानी 
रहेगी। 


आवश्यक मुझाव_ 

() रोजगार के अवसरों म॑ वृद्धि सरकार भूमि सुधारों को लागू करना 
चाहती है। लेकिन इसके मार्ग मे आन वाली व्यावहारिक कठिनाइयो का जाल 
बिछ गया है। वर्तमाव सामाजिक राजनीतिक व कानूनी ढांचों के अन्तर्गत 
भूषि छा कोई विशप पुनर्वितरण रूम्भव पहीं प्रतोत होता। ऐसी स्थिति मे 
कुछ विद्वानों का सुझाव है कि विर्धन लोगो की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 
वैकल्पिक उपाय ढूँढे जाने चाहिए जिससे उनको रोजगार मिले त्था आमदनी 
बढाने के अवसर मिले। भूमि के पुतरवितरण से इनकी समस्‍या का पूरा समाधान 
निकाल सकना सम्भव नहाँ प्रतात होता। राज्य मे खेतिहर श्रमिकों कौ सख्या भें 
तेजी से वृद्धि हुई है। यह 98! मे 4 8 लाख से बढकर ॥99] मे 3 9 लाख 
हो गई है। इनमे ग्रामीण क्षेत्रों में !2 9 लाख य शहरी क्षेत्रों मे | लाख खेतिहर 
श्रमिक पाये जाते हैं। खेतिहर मजदूरों की सख्या की अत्यधिक चूद्धि एक ग्रम्भौर 
2 है। इनके लिए कुशर उद्योगों मे रोजगार के अवसर बढाने कौ आवश्यकता 

। 


(2) निर्धनो के लिए कल्याण कार्य - भारत में भूमि सुधारों का उद्देश्य 
कभी ठीक से परिभाषित नहीं किया गया। इसके अलावा गाँवों भे शवित सन्सुलन 
निर्धन व भूमिहीनों के पक्ष में नहों है। इसलिए बारम्बार भूमि सुधारों को लागू 
करने पर जोर देने का विशेष अर्थ नहीं निकलठा। अत निर्धन लोगो के कल्याण 
के लिए वैकल्पिक प्रयास करने ज़रूरी है जैसे शिक्षा चिक्रित्सा व पेयजल कौ 
पूर्ति बढ़ाना आदि। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी की जाती चाहिए। सरकार 
ने नियमित रोजगार अथवा स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। 
इनमे कम्पोजिट लोन स्कौम महिलाओ के लिए गृह उद्योग, दस्तकारो के लिए 
रोजगार, शिक्षितों के लिए स्वरोजगार, अनुसूचित जाति के लोगो के लिए पैकेज 
कार्यक्रम शहरी गरीब लोगो के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम आदि शामिल हैं। 
इनको प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने से निर्धन बर्ग की आय बढेगी तथा वे निर्धनता 
को रेखा से ऊपर आ सकेगे। 
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(3) दैनिक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि - राज्य मे खेतिहर मजदूरों के 
लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी समय-समय पर पुन निर्धारित की गई हे। जुलाई 
990 मे अकुशल (प्रा८प८6) श्रमिकों के लिए दैनिक मजदूरी को न्यूनतम दर 
22 रु, अर्द्धकुशल श्रभिको के लिए 23 5 रु व॑ कुशल श्रमिकों के लिए 25 रु 
कर दी गई है जो पहले से लगभग डयौढ़ी है। 

(4) भूमि सुधारों भे काशइतकारी सुधारों पर अधिक ध्यान केन्द्रित 
करने की आवश्यकता है ताकि काश्तकारों से उचित लगाने ही लिया जाय 
तथा उन्हे भूमि से बेदखल न किया जा सके। 

(5) भूमि सुधारों मे चक्बदी पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि 
कृधिगत उत्पादन बढ़ सके। 

(6) राजस्थान मे वृक्षागेपण, चरागाह विकास व पशु पालन पर विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है ताकि भूमि का सदुषयोग हो सके और लोगो की आमदनी 
बढ सके। 

(7) भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण निर्धन वर्ग 
के सगठन की नितान्त आवश्यकता है ताकि वे अपने अधिकारों के लिए 
राजनीतिक मसधर्ष कर सके। 

(8) अन्य राज्यो को भांति राजस्थान मे भी बोहड भूमि (जो पानी 
से होने बाली कटाई के कारण कृत्रिम नालो व गहरी घाटियों भे बदल गई 
है और जिस पर आसानी से खेती नहीं की जा सकती) को भूमिहीनत श्रमिकों 
में आवंटित करने के लिए कोई प्रभावशाली योजना होनी चाहिए, अन्यथा 
उसके अन्य ब्वर्गों मे आवंटित होने का खतरा रहता है।' 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू 
करना काफी जटिल है। इसलिए इस दिशा मे चुने हुए कार्यक्रमों को समयबद्ध 
रूय में लागू करना उचित होगा जिसके लिए पर्याप्त मात्रा मे “ग़जनीतिक इच्छा 
शक्ति” (छण॥004 ७४॥) को आवश्यकता है। 


प्रश्न 
| संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये 


(0) राजस्थान में भूमि सुधार 
(00 आयके राज्य में भूमि सुधार 


राजस्थान भ किसान और कानून पूँगालाले सूरेका गजस्थात परिका 28 नवम्बर ॥992 
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राजस्थान सरकार ने 948 के पश्चात्‌ जो प्रमुख भूमि-सुधार किये हैं, 
उनकी विशेषताएं सक्षेप में लिखिए और बतलाइए कि इनसे कृषक का 
आर्धिक स्तर कितना उनतत हुआ है ? 

राजस्थान में जागीरदारी व अन्य भूधारण प्रणालियों के उन्मूलन का विवेचन 
कोजिए। इस दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन कौजिए। 

“राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 955 राज्य में भूमि-सुधारों कौ दिशा 
में एक महत्वपूर्ण कदम है।" क्या आप इस मत से सहमत हैं ? सविस्तार 
लिखिये । 

राजस्थान में भू झोठों पर सरौमा-निर्धरण का जिबरण दौजिए। इस दिशा में 
हुईं प्रगति का संक्षिप्त लेखा-जोखा प्रस्तुत कीजिए! 

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए - 

()) राजस्थान मे भूमि का वितरण, 

(॥) फसल बटाई प्रथा, 

(॥॥) राज्य में भूमि-सुधारों की सम्रस्थाएं व सुझाव। 


9 
956 से कृषिगत विकास 


(&९70फ्र!77"8) ॥06ए९श४7शाशा $॥0९ 4956 ) 








आर्थिक ब्िकास को प्रक्रिया मे कृषिगत विकास का बिशेष महत्व होता 
है ताकि बढती जनसख्या के लिए खाद्यानों कौ पूर्ति बढायो जा सके, उद्योगो के 
लिए कूृषिगत कच्चे माल कौ घ्यवस्था को जा सके वथा ग्रामोण क्षेत्रों में गेजगार 
के अवप्तर घढ़ाये जा सके । इससे गाँवों मे निर्धनता फम फरने में भी मदद मिलती 
है तथा जोवन-स्तर में सुधार के अवसर उत्पन होते है। सच पूछा जाय तो कृषिगत 
विकास हो विकास का मुख्य अग होता है। 

राजस्थान प्रमुख रूप से एक कूषि-प्रधात राज्य है! यहाँ कछूमिगर कार्य 
जलवायु की चहुत जटिल दशाओ में किया जाता है। चैसे हो समस्त भाएं में 
कृषि मानसून का जुआ मानी गयो है लेकिन यह कथन राजस्थान पर विशेष रूप 
मे लागू होता है। यहाँ पानो का नितान्त अभाव है। जैसा कि पहले बतलाया जा 
चुका है राजस्थान मे कुल जल-साएनो का % हो पाया जाता है जबकि छ्षेत्रपर 
]04% एव जनसखझ्या 5 2% पायौ जाती हैं। राज्य मे जनसझया को पृद्धि-एर 
भी समत्त भार को तुलना में उँचो है। यह 97] 8] में 33% तथा १95-9] 
में 28 4% रहो थो। राज्य में खाद्यनों के उत्पदम की पंद्धि-दर जनपंझया 
की वृद्धि-दर से भीची रही है जो भविष्य सके लिए एक गम्भीर चुनौती घ 
चेतावनी बन गईं है। 

हम नौोचे योजनाकाल के चार दशकों मे राजस्थान के झूबिंगत बिझास के 
विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जिससे इस शे३्न में बदलती हुई परिस्थितियों 
को जावकारी मिलेगी और भादी कार्यक्रमों की रूपेखा का भी अनुमान लगाया 
जा सकेगा। 
([) ग़स्य में भूपि कला उपयोग 

प्रधम योजना में औसत रूप से (पांच वर्षों का औसत) शुद्ध या वास्तविक 


| 
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जोता बोया क्षेत्र (700 2०3 50ल्‍ग) 06 2 लाख हैक्टेयर रहा था जो सातवों 
योजना को अवधि में औसत रूप से 48 5 लाख हैक्टेयर हो गया। इस अवधि 
में यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 3% से बढकर 43 4% हो गया।' 

इस प्रकार शज्य में शुद्ध कूषित क्षेत्रफल के अनुपात में काफी वृद्धि हुई 
है। उपर्युक्त अवधि में सकल कूषित क्षेत्रफल 83 2 लाख हैक्टेयर से बढकर 
77 लाख हैक्टेयर हो गया। इस प्रकार एक से अधिक बार योये गये क्षेत्र 
मे 7 लाख हैक्टेयर से 23 2 लाख हैक्टेयर तक बृद्धि हुई। अत फसल गहनता 
(2शणुआगह पराशाआ79) 066 से बढ़कर ] ]56 हो गई। जैसाकि पहले कृषि 
के अध्याय मे बतलाया गया था 990 9] मे सकल कृषित क्षेत्रफल 93 8 
लाख हैक्टेबर हो गया था और शुद्ध कषित क्षेत्रफल 63 8 लाख हैक्टेयर रहा 
था जिससे उस वर्ष फसल गहनठा  83 पर पहुँच गयी थी। भविष्य मे एक से 
अधिक बार कृपित क्षेत्रफल को बढ़ाकर फसल गहनता बढायी जानी चाहिए। 

983 84 में एक से अधिक बार बोया गया क्षैत्र 302 लाख हैक्टेयर के 
सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गया था। यह 990 9 मे 300 लाख हैक्टेयर रहा। 
सिंचाई के साधनों का विकास करके इसमे बृद्धि करना सम्भव होगा। आँकडो के 
अध्ययन से पता चलता है कि 967 68 के बाद शुद्ध कृषित क्षेत्रफल में बहुत 
मामूली घृद्धि हुई है। इसलिए भविष्य मे सिंचाई के साधनों का विकास करके 
सकल कषित क्षेत्रफल को बढाना होगा। 
(2) सिचाई का विकास 

राज्य मे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 95] 52 मे 0 लाख हैक्टेयर था जो 
बढकर ]9707] में 2)4 लाख हैक्टेयर, 980 8 भे 29 8 लाख हेक्टेयर 
तथा 990 9] में 39 0 लाख हैक्टेयर हो गया (लगभग 4 गुना)। इसी अवधि 
में कुल सिचित क्षेत्रफल ]7 लाख हैक्टेयर से बढकर लगभग 465 लाख 
हैक्टेयर हो गया (लगभग चौगुना)। कुल सिंचित क्षेत्रफल मे एक से अधिक बार 
सिंचित क्षेत्रफल शामिल किया जाता है। दूसरे शब्दों मे इसमें फसलों के अनुसार 
सिचित क्षेत्रफल का स्रोग निकाला जाता है। राज्य में प्रथम योजना के प्रारम्भ में 
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल शुद्ध कृषित क्षेत्रफल का 0 8% हुआ करता था जो 990 9] 
मे 23 8% हो गया“ हालांकि शुद्ध कृषित क्षेत्रफल के काफी भीचा रहने से यह 


| छाएजतपी छा है ८णापार व रिग्ुंब्जीजआ (४ ा.फरटिडों शिलूटाव॥ भा) 
(ल्‍ट:णजआह ण॑ 4800 ४।फ०, एच 'बिं०ए०७४फ्रटा 99] 7 6 आगे भा इसके आकड़ों 
का उपयोग किया गया है । 
]990 9] में शुद्ध मियित क्षेद्रफल 39 0 लांख हैक्टेयर था तथा शुद्ध कपित क्षेत्रफल 63 77 
लाख हैक्टेयर था 
* . जैसाकि पहले बताया जा चुका है फसल गहनता तिकालने के लिए सकल क पित क्षेत्रफल 
(87055 ८ा०ए००७ 2९4) में शृद्ध या वास्तविक कपित क्षेफल (७ परए|एए?५४ 26८०) का 
भाग दिया जाता है ॥ 
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987 88 में 28 9% तक पहुँच गया था। 

फसलों के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्रफल 
राज्य में गेहूँ, जो, चना, कपास मक्का व सरसों आदि फसलों को सिंचाई 

की अधिक सुत्रिधा मिली हुई है। द्वितोष योजना में औसत रूप से 47 लाख 

हैक्टेयर भूमि में विभिम्न फसलों का सिचाई की सुविधा प्राप्त हुई घी जो बढकर 

3990-9] में 465 लाख हैक्टेयर तक पहुँच गई। 

989 90 मे राय में कुल सिंचित क्षेत्रफल का 34 % (लगभग ]/3) 
गेहूँ के अन्तर्गग पाया गया। याजनाकाल में मग्कारा प्रयासों के फलस्वरूप 
राई व सरसों के सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई) छठी याजनाक्ाल में राई 

व मरसों म सिंचितत क्षत्रफल कंवल 425 लाख हकक्‍्टेयर (क्पुल सिंचित 

क्षेषल का 3% था) जा 7989 90 में 0 40 लाख हैक्लेया (कुल 

मिंचित क्षद्रफल का 24.55) हो गया । राज्य में तिलहन के उत्पादन का 
बढाने में इससे काफी मदद पिली है। 

राज्य में सिचाई के विकास के सम्बन्ध में अन्य उल्लेखनीय तथ्य 
निम्ताकित हैं 

()). योजनाकाल में वालादों व नहगे के विक्राम पर काफो धनराशि व्यय करते 
के बाद भो 990-9] मे इनके द्वारा सकल सिंचत क्षेत्रफल कमश 20 
लपख हैक्टेपर व 377 लाख हैक्टेयर (कुल 9 7 लाख हैक्टेयर ) रहा, 
जबकि कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रइल 26 6 लाख हैक्टेवयर (नलकूपों सहित) 
रहां। इस प्रकार आज जो यज्य मे कर्मों को सिराई (लक सहिठ) 
का स्थान ऊँचा (लगभग 57%) है। कुल सिंचित क्षेत्रफल 465 लाख 
हैक्टेयर रहा है। 

(0). पाववों व छठा योजनाओ का अवधि मे भू जल का तेजी से विकास किया 
गया है। फिर भी इसके विकास के लिए सतह जल (इधा90८८ 9 20८) 
की तुलना मे मावजनिक वितियोग का कमी रही है। 

(४0) सतह जल काविक्मास में किये गये वितियोगा से परे लत नहों प्राप्त किसे 
जा सके है अथवा काफ्ये विलम्ब के दाद लाभ मिलते शुरू हुए ह॑ जैस 
सोम कामला अम्बा बाघ (डूगापुर जिला) का प्रारम्भिक लागत का अनुमान 
2 कंगैड रुपये था, जिस पर 90 कंगेड सपये से अधिक को शा'श व्यय 
करने के बाद मिचाई का ल'म काफा विलम्ब से 992 93 से णिलगा 
चालू हुआ है बिसमके आगामा वर्षों मे बदने का ऊअशा है। 

(।४) सिचाई को विधिल्त यरियोजनाएँ प्रारम्भ कर दा गईं, लेकित उतके लिए 
अपय'प्त धनराशि का आवंटन किये जाने से अगे चलकर उनको क्लागते 
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बढ़ गईँ। यहद्‌ एवं मध्यम परियोजनाओं के माप्यप से सिंचाई को 
सृणन करने की लागत प्रथप घोजना में 2644 रुपये प्रति हैक्टर से 
बढ़कर सातवीं योजना में 28255 रुपये प्रति हैक्टेयर (0 गुनी से 
अधिक ) हो गई। अत भविष्य में नई परियोजनाएँ काफी सोच-विचार 
कर प्रारप्प की जानो चाहिए तथा थे क्रम लागत वाली हों एवं उनके 
लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था हों। 

(४) विभिन्‍न जिलो में सिंचाई थ जल-विफास पर किये गये दिनियोगों 
मे काफी अमर रह है जिससे असमानत! बढ़ी है। 989-90 मे एक 
तरफ गयानगर जिले में सकल सिंचित क्षेत्र सकल कृषित क्षेत्रफल का 
62 % अंश रहा, कोटा व बूंदी जिलों मे भी यह कमश 44 6% व 
57 7% रहा, अलबर जिले मे 5%, भसरतपुर जिले में 39% रहा, लेकिन 
बाड़पेर व जोधपुर जिलों में यह कफमश 33% व 7 2% रहा, गधा जैसलमेर 
व चूक जिलो में नगण्य (क्रमश 05% व 025%) रहा। इस प्रकार 
बिपिन जिलों में सिचित क्षेत्रफत के अनुपात में काफी अंतर पाया जाता 
है। 

(3) राज्य भे फसलो के प्रारूप भे परिवत्तेन 
जैसा कि अध्याय 5 में बतलाया गया था राग्य में अवाज व दालो को 

फसलो के क्षेत्रफल भे योजनावाल में कमी आयोौ है। प्रधम योजनाकाल में (औसत 

रूप से) अनाजों (८४०४९) के अन्तर्गत क्षेत्रफल 56% पाया गया था जो 990-9 

मे घटकर 46% 'पर आ गया, तथा दालों में यह 2% से घटकर 9% पर आ 

गया। यह मोटे अनजों में विशेष रूप से घटा है। राज्य भें तिलहनों के क्षेप्रपःल 

में काफी चृद्धि हुई है। यह प्रथम योजना में 6% से बढ़कर 990 9] में 

5 9% तज्क पहुँच गई। तिलहनो में यह वद्धि राई व सरसों में विशेष रूप से 

हुई है। सोयाबोन के अन्तर्गत भी क्षेत्रफल काफी बढ़ाया गया है। 

(4) छृषिगत पैदावार में वृद्धि... 

() अनाज ((ध£०४।५) फा उत्पादन - 952 53 मे अगाजे का उत्पादन 
लगभग 29 लाख टन हुआ था जो बढ़कर 990-9] में 922 लाख टन हो गया 
व 99-92 में इसके 703 लाख टन रहने का लगाया गया है। इस 
प्रकार राज्य में अनाज का उत्पादन 990 9] में तिगुवे से भी अधिक हो गया। 
लेकिन इसमें मानसून के अनुसार भारी परियर्तन आते रहते हैं। ग्ज्प प्हे खाड़मेर, 
डूगरपुर, अजमेर, टोक, पाली, जैसलमेर, जोथपुर, चूरू घ॒ झुन्भुनूं जिलों में 





॥.. राजस्थल के आर्थिक विफाप्त पर फवेत पत्र मार्च 99] पृ 6 
2२. छाए्शए णै #६76एऐ0 ॥ा ।॥|85॥9ा (6 म9॥09 4९590), ०५ 
]90] 9१6 
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प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन घट जाने से उत्तम वर्षों में भो इसमे अमाज 
की कमी रहती है। इन्हों जिलो मे जनसंख्या मे तेज गति से बृद्धि होने से अनाज 
कौ कमी ज्यादा भात्रा भे पायी जाती है। 


(॥) दालो (०५९५) का उत्पादन - दाले ज्यादातर वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों 
की सौमात भूमियों पर उगाई जाती है। 952 53 मे इनका उत्पादन लगभग 5 
लाख टन हुआ था जो बढ़कर 990 9] मे 772 लाख टन हो गया तथा 
99] 92 में 92 लाख टन अनुमानित है। दालों 'में दार्षिक उत्पादन में भारी 
उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उदाहरण के लिए दा का उत्पादन 987 88 मे 
47 लाख टन हुआ था जो 988 89 में बदृककर 62 लाख टम पर पहुँच गया 
था। 3989 90 में यह पुत्र घटकर ]6 लाख टन पर आ गया था। इस प्रकार 
राज्य में दालो के उत्पादन में अनाज के उस्पादन से भी ज्यादा उतार चढाव आते 
रहते हैं। उत्तम मानसून के वर्षों में दालो के अन्तर्गत क्षेत्रफल काफी बढ जाता है 
और मिट्टो मे नमी बढ जाने से पैदाबार बढती है। दालो कमा प्रति व्यक्ति उत्पादन 
96 में 60 किलोग्राम से घटकर 990 में 27 किलोग्राम पर आ गया था। 


(॥॥) खाद्यान्ना का उत्पादन अनाज़ व दालो के उत्पादन को शामिल 
करने पर खाद्यालो का उत्पादन 952 53 मे लगभग 34 लाख टन से बढ़कर 
990 9 में 09 3 लाख टव हो गया था। लेकित 99] 92 मे इसके 79 5 
नाख टन रहने का अनुमान है। 987 88 में खाद्यान्नो का उत्पादन लगभग 48 
लाख टप हो हो पाया था। इस प्रकार राज्य में खा्यान्तों का उत्पादन काफों अस्थिर 
किस्म का पाया जाता है। उत्तम मानसूत के वर्षों मे यह काफी ऊँचा हो जाता है 
और घटिया मानसून के वर्षों में यह काफा नोचे आ जाता है। सिंचित छ्षोत्रो मे 
खाद्यालो का उत्पादन बढ़ा है। इसी वजह से गेहूँ के उत्पादन म॑ घिशेष प्रगति 
हुई है। यह !974 75 में 82 लाख टन से बढ़कर !990-9! मे 43! लाख 
टन व 299] 92 भें 44 8 लाख टन हो गया। वर्षा पर आप्रित क्षेत्रों मे मोटे 
अनाजा का उत्पादन जैसे ज्यार, मक्का व बाजरे का उत्पादन काफी घटता बढ़ता 
रहता है। [990 9[ में भोदें अनाजो का उत्पादन 477 लाख टन हुआ जो 
99] 92 में घटकर 24 २ लाख टन पर आ' गया। 

(९) कपास का उत्पादन राज्य में कपास की खेती लगभग 4 लाख 
हैक्टेपर में की जाती है। इसके 90% क्षेत्र मे सिंचाई की जातो है। यह ज्यादातर 
गंगानगर जिले में उगाई जातो है। कपाम्त का 80% क्षेत्र इसी जिले थे पाया जाता 
है। कपास का उत्पादन )952 53 मे 03 लाख गाठो से बढ़कर ]990 9] में 
92 लाए गाठे हो गया। 99] 92 मे 85 लाख गाठो के उत्पादन का अन्तिम 
अनुमान (॥थे ८४४०८) है। लेकिन सूखे के कारण 987 88 में केवल 22 
लाख गाठो का उत्पादम हो हो पाया था। 

(५) तिलहन का उत्पादन शजजस्थान तिलहन के उत्पादन मे एक अग्रगामी 
राज्य के रूप मे उधर है। देश के कुल तिलहन उत्पादन का 72% राजस्थान मे 
होने लगा है। सरप्तो के उत्पादन में इसका ]/3 अश हो गया हे। 
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953 53 में तिलहन का उत्पादन केवल 34 लाख टन हो हो पाया 
था जो बढ़कर ]985-86 मे 9] लाख टन पर पहुँच गया! उसके बाद की प्रगति 
निम्न तालिका में दर्शायी गयी है- 


थर्ष लाख टन पें 
नहा : छलका 
एड: लाल 


१989 90 
990 9। या 


99]-92 
५ अन्तिम) 





इस प्रकार तिलहन का उत्पादन 99] 92 में 27 लाख टन तक पहुँच 
गया है। पिछल पाँच वर्षों मे उत्पादन की यह गा काफी ठेज रही है। विशेष 
यूद्धि सरसो व सोयाबीन के उत्पादन मे प्रगट हुई है। सोयाबीन की खेती कोटा, 
बूदी, चित्तोडगढह घ झालावाड जिलो में की जाती है। इसके अन्तारति क्षेत्रफल 
983-84 में केवल 23 हजार हैक्टेयर था जो 990) 9] मे ) 80 लाख हैक्टेयर 
हो गया है। म्रह भैर-परम्पतागत व नई फसल है। भविष्य मे इसका क्षेत्रफल और 
चढ़ने को सप्पादनां है। 

(शी गने का उत्पादन- राज्य में गले का उत्पादन 952.53 में 4 ! 
लाख टन *आ था जो बढ़कर ]987 88 मे 9६ लाख टन हो गया । लेकिन 
]988-89 मे यह घटकर 69 लाख टन पर आ गया। ]989 90 में इसके 72 
लाख टन, 990 9] में 2 लाध टन तथा 99]-92 मे 8 6 लाख टन 
(सशोधित) होने का अनुमातर है। इस प्रकार राज्य मे गने के उत्पादन भे भी भारी 
उतार-चढ़ाव आते रहते है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन 983 84 मे 4 8 लाख 
टन हुआ था। इस प्रकार गे के उत्पादन का स्तर 983-84 भे 952-53 का 
तिगुना रहा था। 


राज्य में गने का क्षेत्र ।977-78 मे 6! हजार हैक्टेयर था जो घटकर 
सातवीं योजना में 5-20 हजार हैक्टेयर पर आ गया था। यह एक चिंता का 
विषय है। राजस्थान मे धतिये का उत्पादन देश के कुल उत्पादन का 40% होता 
है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ा है। यह ज्यादातर कोटा व झालावाड जिलों मे 
होता है। राण्य की अन्य व्यापारिक फसलो में ईसबदगोल, जीरे, लाल मिर्च 
मेहदी, ग्वार आदि का स्थान आता है। ये नकद फसले हैं, इसलिए इन पर विशेष 
ध्यान देने की आवश्यकता है। 
राज्य में माल्टा/कीर्यू, अवार, बेर, आदि फलो का उत्पादन भी किया जाता 
है। फलो क॑ विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 
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राज्स्थान में कृषिगत इन्पुटों के उपयोग में वृद्धि / 
() उर्चरकों का उपयोग - राज्य में उर्चरकों के उपयोग मे उत्तरेतर वृद्धि 
होती रही है जो निम्प्र तालिका से स्पष्ट हो जाती है- 


कमा नमन" एम पा इ#धााम०० धरदााक उन भ याद 


उर्दरकों की खपत 
(हजार टन में) 


















अति हैक्टेयर खपत 
(किलोग्राम में) 









अदधि 





द्वितीय योजना म 
(]956-6) 
पाचदोीं योजना ४ 
(!974 79) 
]979 80 म 
छठी योजना में 
(]980-85] 
सातवां योजना में 254 8 85 00 
(985-90) 
]990-9] 






























तालिका से पता चलठा है कि राजस्थान में उवंर्को का उपयोग दिठलीय 
योजना काल मे औसत रूप से ] 3 हजार टन था, जो सप्तवीं योजना की अवधि 
मे बढ़कर 2 55 लाख टन हो गया। उम्के बाद में भी उर्वरकों की खपत तेजी 
से बढतो जा रहा है। प्रति हैक्टेयर उवरको का उपयोग द्वितोय योजना में लगभग 
0] किलोग्राम (/]0 किल्लोग्राम) से बढ़कर सातवीं योजना में 5 किलोग्राम 
तक हो गया। 990-9] मे प्रति हैक्ेयर उबरको को खपत ]9 6 किलोग्राम तक 
पहुँच गयो थी। [99 92 में उवरको को खपत 373 8 हजार रन व [992 93 

में 55] ] हजार रन रहो। 
इसके अलावा राज्य में जैचिक खाद के उपयोग को भी बढाया गया है। 





| हिश्ापर पिष्ट एट्डा शिया 49972 97 >छट 999 (ए 47-63. 
2 छिभी #&शण्ज 2ञ५॥ 992 93 घरण | 7929 गत बी #एछएएणओ ऐआ ]983-84 
(0०० 992) 92.6 
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इसमें शहरी खाद य ग्रामोण खाद शामिल होती है। 
अधिक उपज देने वाली किस्मो के बीजों का तथा अन्य सुधरे हुए बीजों 
का उपयोग | *- 


(औसत वार्पिक) 








बन नायक: पं म्थनवल बा नी ५ -अकममक ५ मखा5 स्‍०मालामाइ़ डा" 











ततीय योजना | न 9 | -- ै 
]968-69 _|[___  258 | ४» हढ| 
बतुर्थ योजग [268 /#|[(_/_/_+ को 
पंचम योजना 0५०० हल 
छड़ी योजना 
989 90 
990-9] | 669 
99-92 | 6565 
992 93 सम्भावित __363 | 


यौजनाकाल में !966 67 से अधिक उपज देने वालों किस्मी के बीजों व 
अन्य किस्म के बोजों का उपयोग बढ़ामा गया है। इससे उत्पादन मे वृद्धि हुई है। 
99] 92 मे अधिक उपज देने वाली किस्मो क्षे बीजो की खपत लगभा | $ 
लाख क्विटल व अच्य सुधरौ किस्मों के बौजों कौ खपत 59 हज़ार क्विटल हो 
गईं थी। 992 93 में इनके बढ़ते का अनुमान है। 

(॥) घौध-सरक्षण रसायनों की खपत में वृद्धि- राज्य में तकनीकी 
ग्रेह के रसायनो को खपत बढ़ायो गई है ताकि विधिन्‍्न फसलो सब्जियो व फलो 
को विभिन्‍न प्रकार के गेगो से बचाया जा सके। द्वितीय योजना मे इनकी वापिक 
'झपत 29 टन तृतोध योजना में 229 टन हथा छठो योजना में 2004 टन रही। 
99] 92 में यह 3000 टन तथा 992 93 में २०50 टन रही! 





].. हाह्ञाऐं गिर १८छ ऐ|॥ 992 97 (४८९) )993 फ़ 67 68 आी #तात0३] 75 
_ण ६992 93 00 993 94 आगे भा 399] 92 घ7992 93 के आंकड़े इन्हीं पर आधारित 
| 
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(/९) अधिक उपज देने वाली किस्मो (प्र५ए) के अन्तर्गत क्षेत्र ' 
966 में हरित कान्ति की शुरूआत के बाद राजस्थान मे भी अधिक उपज देने 
वाली फसलो के उपयोग मे निरन्तर वृद्धि हुई है। 4966 69 की अवधि मे ज्चार, 
बाजरा मक्का, धान व गेहूँ के कुल कपित क्षेत्रफल के केवल 2% भाग पर इन 
फसलो की उन्नत किस्मो की बुआई की गई थी। बाद मे हुई प्रगति निम्न तालिका 
में दर्शायी गई है। अधिक उपज देने वाली किस्मो (प्श्७) के अन्तर्गत उपर्युक्त 
पाँच फसलो में कुल कृपित क्षेत्रफल का प्रतिशत इस प्रकार रहा 









पाच फश्चलों में उ 
चतुर्थ योजना 88 
'पच्रम योजना ]770 
छठी योजना 28 3 
सातवी योजना _ 39 


तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान मे भी अधिक उपज देने वाली 
किस्मो के अन्तर्गत ज्वार बाजरा मक्का धान व गेहूँ का क्षेत्रफल बढ़ा है जो 
सातवीं योजना मे इन फसलो के कल क्षेत्रफल का 32% तक हो गया था। इससे 
उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पडा है। 

इनमे गेहूँ रबी को फसल है और शेष चार खरीफ की फसले हैं। 

राज्य में उत्पादन बढाने के लिए गेहूँ के मिनिकिट वितरित किये गये हैं। 
अकाल ब सूखे से ग्रस्त लघु व सोमान्त किसानो को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से 
अकाल सहायता कार्यक्रम के तहत उनको बीज व उर्वरका के मिनिकिट्स नि शुल्क 
बाँटे गये है। बीज मित्रिकिद्स बाँटने मे राजफेड ने सहयोग दिया है। उर्वरक 
मिनिकिट्स मे यूरिया के 25 25 किलोग्राम के मिनिकिट्स बनाये गये है। अनुसूचित 
जाति व अनुसूचित जनजाति के कृपषको के खेतो पर मक्का, बाजगश व ज्चार के 
सघन प्रदर्शन आयोजित किये गये है। इनसे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। 

राज्य पे कृषिगत उत्पादन बढाने के विभिन्‍न कार्यक्रम 

(॥) राष्टीय दलहन विकास परियोजना (७७०7०)  एए5८६ 
एछ6एटाएड्ञाला। 20०८८) राजस्थान मे रबो कौ दलहन फसलो में चना मसूर 
व मटर आते ह€॑ तथा छरीफ में मोठ उड़द, मूँग चवला व अरहर मुख्य है। मोठ 
कुल दलहनी क्षेत्र के 409 शेत्र म बोया जाता है। यह कम वर्षा बाले क्षेत्रो मे 
भी हो सकता है। दतटहन का उत्पालन बढ़ाने वो लिए ]974 75 से एक केन्द्रचालित 
दलहन विकाम योजता गार्यशाल धो जिसे 9९6 87 से राष्टीय दलहन विकास 
परियोजना में शामितर यर लिया गया हैं। हस परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार 











गाजम्थात मे कथि विताग प्रति 990 3 कि विभष्ण 'तयपुर प 39 तथा अथ व्ययक 
अध्यग्त ] 992 33 १ ॥॥0 
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व राज्य सरकार के द्वाग़ निम्न जिले चुने गये हैं :- 
भारत सरकार द्वारा चुने गये जिले 








[2 झालावाड | प 


। श्रीगगानगर 


(2 


ह्वधेाकालबडा! 
मनाया 
3 






8_भवाई मष्धोष 


]] सवाई माधोप 


इस प्रकार चने के लिए ]2 जिले, मूग के लिए 8 जिले तथा डडद के 








लिए 3 जिले इलहन के विकास हेतु भारत सरकार द्वाग चुने गये है । 
राज्य सरकार द्वारा चुने गये जिले इस प्रकार है. 













चना 
]_ कोटा 

3 जत्छनू 

(4 डूगएपुर 
बासवाड़ा 


लि हक कल कह 
ब्रासबाड़ा हे 
पक ५४22७ आ65255यला 
का हल्नन्न्कत! 
इस प्रकार ग़ज्य सरकार ने विभिन्‍त्र दलहनों के लिए कुल 20 जिले चुने 
हैं। राप्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को सब्सिडी 


देकर दलहन का उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। जैसे 
मिनिकिंट वितरण, ब्लॉक-प्रदर्शन प्रशिक्षण, पौध-संसक्षण, उपचार (दवाइयाँ) प्रमाणित 
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बीज वितरण, पौध-सरक्षण यत्र, आदि के लिए सब्सिडी दी जातो है, जिसमें 
ज्यादातर केन्द्र का अश 75% च राज्य का 25% होता है। आशा है इस कार्यकम 
से खरोफ व रबी की दालों का उत्पादन बढ़ेगा। 


(2) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (ऐरआ॥079) (52205 
ए€रश०्ज़ादा। श०]८९०)- यज्य में खरोफ के तिलहनों मे तिल, मृगफली 
सोयाबीन व अरण्डी का स्थान है, तथा रबी के तिलहनो में राई-सरसो तायमीरा 
व अलसो का स्थान है। तिलहनो का उत्पादन बढाने के लिए 984 85 व 
985-86 मे केम्द्र-चालित योजना में केन्द्र का अश शत-प्रतिशत था, तथा 
986-87 से केन्द्र व राज्य का 50 50 अश रहा था। 

987 88 मे तिलहन का उत्पादन बढाने के लिए एक अतिरिक्त व्ायक्रम 
पतिलहन-उत्पादन- भ्रस्ट-कायक्रम' (052205 97000ए007 एज छाए.ट्राशाग 5) 
चालू किथा गया जिसमे केन्द्र का अश शन-प्रतिशत रखा गयाः। 7 रोनो याजराएँ 
989 9) तक लागू रहीं। इसके बाद 990 9] से दो को ।नलाकर एक 
तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (052265 फ़ाएताएणाणा छाएश्टाथाधारद) लागू किया 
गया है जिसका 75% व्यय केन्द्र द्वारा तथा 25% राज्य सरकार द्वाथ दहन किया 
जता है। 

इस कार्यक्रम सके अन्तर्गन काश्तकारों को मिनिकिट्स, बृहद प्रदर्शन, 
उन्नत कुषि यत्र, पौध सरक्षण यत्र व दवाइयों तथा जिप्मम के उपयोग पर 
सब्सिडी दी जाती हैं । इसके लिए सग्कार ने 24 जिले चुने ह तथा गज्य 
सरकार ने 2 जिले डूगरपुर व चुरू चुते हैं । राज्य में कोटा, बूदी, झालावाड 
च चित्तौडगढ जिलों में सोयादीन की खेती को काफो लोकप्रिय बनाया 
गया है जिससे इसके अन्तर्गत क्षेत्रफल व उत्पादन दोनो में वृद्धि हुई है । 

इसी प्रकार सरसो का उत्पादन बढाया गया है। इसके लिए समय पर बुआई, 
गौथ-सरक्षण, जीवाणु खाद (छा&टआपएट गरशाएा८$) का उपयोग आदि पर बल दिया 
गया है। सरस्तो, मुँफली व सोयाबीन कौ फसलों में बुवाई से पूर्त्र जिप्सम का 
250 किलो प्रति हेक्टेयर कौ दर से उपयोग करने पर उत्पादन बढ़ा हैं। इसके 
लिए सरकार सब्सिडो (अनुदान) देतो है। तिलहन का उत्पादन बढाने के लिए 
कृषकों को म्प्रिक्तर सैट अनुदान पर उपलब्ध किये जा रहे हैं। इप्से पानी को 
किफायत होतो है और अधिक क्षेत्र मे सिंचाई की जा सकती है। सरसो को फसल 
मे चेपा लगने पर वह घुल जाता है जिससे उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव आता है। 

तिलहम का उत्पादन वृहत्‌ प्रदर्शन च मिनिकिट वितरण के कारण भी 
बढा है। 

(3) विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना (लाने #009 शाए4एला०ा 
छाण्ट्राघगा॥6) देश में खाद्यानों का उत्पादन बढ़ाते के लिए योजता आयोग ने 
सातवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय शक विशेष खाद्यान्त्र उत्पदन 
कार्यक्रम अपनाया जिसके अन्तगत ॥4 राज्यों के 69 जिलों में गेहूँ चना, मक्का, 
चबल व अरहर का उत्पादन बढाने के प्रयास किये गये। 988 89 व 989 9) 
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में इस कार्यक्रम का शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार के द्वारा किया गया। 

राजस्थान में यह कार्यक्रम शुरू में 4 जिलो मे ग्रेहूँ चना व मक्का को 
फसलो पर लागू किया गया। यह कार्यक्रम 990 9 के लिए भी जारी रखा 
गया और इस बार इसमें बाजय भी शामिल कियां गया। 990) 9। के लिए यह 
कार्यक्रम निम्न फसलो के लिए इस प्रकार चलाया गया - 

(0) गेहूँ (4 जिले) - अलवर, भीलवाड़ा चित्तौडगढ भरतपुर, जयपुर, 
श्रीगंगानगर, टौक कोटा सवाई माधोपुर, बास़॒वाड़ा बीकानेर, बूँदी सीकर व पाली। 

(॥) चना (8 जिले) अलवर, भरतपुर चुरू जयपुर, श्रीगगातगर, टोक 
कोश सवाई माधोपुर। 

(00 भक्‍का (7 जिले). भीलवाड़ा चित्तौडगढ़ उदयपुर बासबाड़ा, 
डूँगरपुर झालावाड व अजमेर। 

(४) बाजरा (8 जिले) अलवर, जयपुर, झुन्झुनूँ, जोधपुर, नागौर, सौकर, 
चुरू व बाडमेर। 

इस कार्यक्रम क॑ अन्तर्गत विभिन्‍न प्रकार की इन्पुटो (जैसे प्रमाणित बोज 
पौध सरक्षण दवाइयो व यत्रो तथा सुधरे हुए फार्म यज्ें) प्रदर्शो आदि के लिए 
अनुदान दिये जाते है ताकि इसमे शामिल फसलो की पैदावार बढ सके। इस 
कार्यक्रम पर अधिक घनरशि गेहूँ के विकास पर व्यय की गई है। सामान्दतया 
विभिन्न फंसलो के लिए जो धनराशि व्यय हेतु निश्चित कौ गई थी उससे कम 
राशि हो व्यय हो पाई है। फिर भी इस कार्यक्रम कौ सहायता से गेहूँ, चना मक्का 
व बाजो का उत्पादन चुने हुए जिलो में बढाने मे मदद मिली है। 
राज्य में प्रमुख फसलो मे उत्पादकता क्की प्रवृत्तियाँ (भारतीय सदर्भ में) 

राजस्थान में विभिन्न फसलो की प्रति हैक्टेयर पैदावार में वृद्धि हुई है जिसे 
समस्त भारत की तुलना मे निम्न ज्ञालिका मे दशाया गया है। 

(प्रति हैक्टैयर किलोग्राम मे) 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि राजम्धान में प्रति हेक्टेयर उपन ]970-7 
से 989 90 की अवधि में गेहूँ चावल, कपास व गसे में बड्ा है। लकिन यह 
राइ व सरसो मे कम हुई है। 989 90 में राजस्थान में प्रतत हैकोेयर उपज का 
हुलग मे समस्त भरत से करने पर पत्र चलता है कि यह चावल थ गन्से 
काफा नीचे है। लेक्रित 989 90 मे राट व संगम ठधां कपास थे गाच्ध्यान 
उत्पादकता का स्तर भारन से ऊँचा पाया गया ह। पेहूँ में रजस्थान 7 समस्त भाग्त 
के उत्पादकता के स्तर में काफी समातत्य थागे जएी ह। 989-90 में परजस्थान 
व भारत दोनों में गहेँ का उत्पादन लगभग 2] क्विडल प्रति ईैक्‍्टेयर हुआ 
धा। 

राजस्थान पे प्रमुख फसलों 


3! रे 





व. 


के क्षेद्रझल, उत्पादन ब उत्पादकता क॑ 

सूचनाक 
राज्य म छूपियत विकास के अध्ययन मे फसला के क्षत्रफल, उत्पादन व 

उत्पादकता के सूचनाको का भौ प्रयोग करता उचित दोगा। आजकल आधार बष 

3979 80 से 98] ४2 < 00 मान का विषधिन बर्ष के सिए फ़्सलचप 

सूचन'क तैयार किये जाते है जो पिठली तालिका में दशाय गये है। 

तालिका के निष्कर्ष- 

) ॥974-5 से 988 89 की अदधि में दालो व गले के अन्तर्भत 
क्षेद्फल घटा है, लेकिन तिलहन के क्षेत्रप्ल में अत्यधिक वृद्धि हुड़ 
है। सभी फ्मल के अन्तगत क्षेत्रन्‍्ल का सूचताक १974 75 में 95 से 
बढ़कर 988 89 मे 08 हो गयव' है। अत इसमे मप्मूली वृद्धि हुईं है। 

2. मगने के उत्पादन का सूचनाक 974 75 में 773 से घटकर 988 89 
में 55 पर आ गया था। लेकिन 990-9॥ में यह बच्चा और 99॥ 92 
में 08 5 पर रहा। तिलहन के उत्पादन का सूचनाक 974 75 में 2 
से बढकर 988 89 में 399 पर ऊगा गया। इससे 990-9] में वृद्धि हुईं 
और ]99] 92 में यह बढ़कर 587 पर पहुँच गवा । इस प्रकार तिलहन 
के उत्पादन मे भारी वृष्धि हुई हैश अनाज दलों व खाद्य फमलो के 
उत्पादन-सूचनाको में भा दृद्धि हुई है। 

3... 974-5 से 988-89 को अवधि म गनते को उत्पप्टकता का 
सूचनाक लगभग ]33 के आस-पास यथास्थिर रहा, जबकि अन्य 
फसलों में यह बता गया। सभी फसलो के लिए यह 97 से बढ़कर 
73 पर पहुँच गया था। 
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चूँकि राज्य मे मानसून के फलस्वरूप क्षेत्रफल व उत्पादन मे प्रति चर्ष 
'काफो उतार-चढाव आते रहते है इसलिए आकड़ो को तुलना मे आवश्यक सावधानी 
बरतनी होगी। 

इस प्रकार राजस्थान के कृषिगत विकास के अध्ययन से हमे पता चलता 
है कि यहाँ मानसून के फलस्वरूप कृषिगत उत्पादन काफी अस्थिर रहता है। 
लेकिन पिछले वर्षा में विशेष कार्यकम अपना कर अनाजो, दालो व तिलहनों का 
उत्पादन बढाने के प्रथास किये गये हैं। फिर भी राज्य मे सिचाई का अभाव है 
तथा उर्वरको की खपत भी अपेक्षाकृत कम है। फार्म यत्रो में आधुनिकौकरण की 
आवश्यकता है तथा जल साधनों के सदुपयोग चर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। 
राज्य मे क्षारयुक्त मिटिटियो की समस्या उग्ररूप धारण करती जा रही है तथा 
कृषिगत उत्पादन फलो के उत्पादन वानिकां चरागाह बे पशु पालन के विकास 
में अधिक समन्वय व तालमेल बैठाने की जरूरत है। राज्य सरकार कषिगत विकास 
के लिए कई उपाय कर रही है ताकि उत्पादन बढ़ सके। 

राजस्थान मे कृषिगत उत्पादन को व्यापक करने के लिये जोधपुर, बाडमेर, 
बीकानेर, चुरू व जैसलमेर मे तुम्बा को खेतो गगानगर, बोकानेर, झालावाड व 
बासवाडा मे सूरजमुखी की खेतो उदयपुर, व डूँगरपुर मे कुसुप (590%€67) 
की खेती तथा पाली जालौर, अजमेर, सिरोही भीलवाडा उदयपुर, राजममन्द, सीकर 
व हनुमानगढ़ में एरण्डी (0७४० 5८८०) को खेतो को बढावा देने का प्रयाम 
किया जा रहा है। सोयाबीन की खेती को सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोक बासवाड़ा 
च भीलवाडा जिलो में तथा बूंदी कोटा भीलबाडा चित्तौड़गढ़ जिलो में शाजप्रा 
की खेती एवं उदयपुर तथा कोटा सम्भागों मे काबुली घने की खेती को भी 
प्रोत्साहित किया जायगा। 

राज्य मे कृणिगत विकास के सम्बन्ध मे मुख्य निष्कर्ष 

राजस्थान मे कृषिगत विकास के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है 
कि राज्य में कषिगत क्षेत्र का विस्तार हुआ है सिचाई की सुविधाएँ बढ़ी हैं एव 
कूषिगत विकास कौ नई नीति को लागू किया गया हें। राज्य मे उन्नत बीज खाद, 
सिंचाई कौटनाशक दवाई आदि इन्युयो का उपयोग बढा कर प्रति हैक्टेयर उपज 
मे वृद्धि की जानो चाहिए। अकाल व सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के 
लिए भी सिचाई का विस्तार किया जाना चाहिए। 

कषघको की आय बढाने के लिए कृषि के साथ साथ पशु धन के विकास 
पर भी समुचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। राजस्थान मे पशु धन के विकाम 
के लिए पर्याप्त अवसर व सुविधाएँ विद्यमान है। इस प्रकार राज्य हरित कान्ति 
(छाएट॥ ॥0५४00ाा३0॥7) के साथ साथ श्वेत कास्ति (एर]९ 70५0छए॥0०7॥) करने 
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को स्थिति मे भी आ गया है। इस सम्बन्ध में दूध का उत्पादन व सग्रह बढ़ाने 
के लिए राज्य में ओपरेशन फ्लड ]! कार्यक्रम जारी है। इसके वर्ष 994 मे 
समाप्त होने की सम्भावना है। राजघ्थान में भारत के कुल दूध उत्पादन का 
00% होता है। 989-90 मे 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ धा। 
बस्सी मे गौंदश सरवर्द्धन का प्रयास जारी है। दूध उत्पादकों की सहकारी समितियाँ 
स्थापित की गयी है। पशु चिकित्सा में सुधार हुआ है। इस विषय पर अगले 
अध्याय मे सविस्तार चर्चा कौ गई है। 

तीसरी कान्ति नोली कन्ति (80८ [२८५०॥७४॥०॥) मछली के उत्पादन 
से सबंध रखतो है। 989 90 मे 6 हजार टन मछली का उत्पादन हुआ था । 
मछली सीड उत्पादन में बृद्धि जारी है। फिश स्लीड उत्पादन भीमपुरा चादलाई, 
सिलीशेड (अलवर) पावनपुरा व कासिमपुरा में किया जा रहा है। राणाप्रताप सागर, 
जयसमद व कड़ाना बाध मे यत्रीकृत नावे चालू की मयो है तथा इन्दिया गाँधी 
नहर कमाड भेत्र में मछली का उत्पादन बढाया जा सकता है। 

भूरी क्रान्ति (8ा0जा े४४०७॥०) के अन्तर्गत फूड प्रोसेसिग का 
विकास कार्य किया जा रहा है। रीजेन्सी फुड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (शाहजहाँपुर) 
द्वारा टमाटर वी खेतों की जायेगी व टमाटर पेस्ट व कम्सन्ट्रेट तैयार किया जायेगा। 
इमामी फूड (शाहजहाँपुर) नमकीन खाद्य पदार्थ ब्रेक-फास्ट फूड आदि तैयार करेगा। 
इस प्रकार राज्य मे पजाब के पेप्पी कोला की भाँति भूरी काम्ति का दौर भी 
प्रारम्भ हो गया है। 

भ्रविध्य मे हरित श्वेतु नीलो व भूरी क्रान्दियों को अधिक कामयाब बनाने 
की आवश्यकता है। 

आशा है भविष्य मे सिचाई कौ बढ़ती हुई सुविधाओ के फलस्वरूप राज्य 
की कृषिगत अर्धव्यवस्था को अधिक स्थिरता प्रदान की जा सकेगी। राज्य में 
आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर होने के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। 
विभिन्‍न कृषिगत साधनों कौ सप्लाई बढाकर एवं सस्थागत व भूमि सुधार लागू 
करके कषि वे क्षेत्र मे समुचित विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। राज्य 
में घटिया मिट्टो व जल साथने की समस्या है। सूख़ो खेतो को विधियो का 
प्रयोय करके राज्य मे कृषि का विकास कियां जाना चाहिए। विद्वानों का भत है 
कि राज्य मे कृपषिगत अनुसधान पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अधिक 
ध्यान दिया जाना चाहिए। दालो तिलहन आदि का उत्पादन बढाया जाना चाहिए। 
राज्य के चरागाहो को बढ़ाकर मरुभूमि मे पशु धन का विकास किया जाना चाहिए। 
जोधपुर मे काजरी (0५77) (एलाके 870 705 रटइट्शणा पाध्माण८) 
सूखे प्रदेशों की विभिन्न कृषिगत समस्याओं क्ले अध्ययन मे कार्यरत है। काजरी 
का चुनर्गठन ]9$9 मे किया गया था। इसके उद्देश्य इस प्रकार है (]) शुप्क व 
अर्द्ध शुष्क प्रदशो के लिए पेड पौधो चरागाह भूमि की नमी जल सम्बन्धी अध्ययन 
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करना, (2) सतह व भूतल जल के उपयोग का अध्ययन" (3) पयावरण की प्रकृति 
का अध्ययन, (4) प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन तथा (5) जल के श्रेष्ठ उपयोग 
की व्यवस्था करना। इन्दिशा गाँधा नहर परियोजना के पूरा हो जाने से जैसलमेर 
जिले मैं भो कृषिंगत पेदावार तेजी से बढ़ेगी। अत राज्य में कृधिगत उत्पादन 
बढ़ाया जाना चाहिए। सिचाई के सांधवा का विकास करके कूषपिगत उत्पादन के 
उतार चढ़ाव कम किये ना सकते हैं। सिचाई की विभिन्‍न परियोजनाओ का विवरण 
आगे चलकर एक स्वतन्त्र अध्याय में दिया जायगा। 


प्रश्न 
। योजनाकाल के चर दशको में राजस्थान में कृधिगत विकाश्न कौ मुख्य 
भ्रवृत्तियो का विवेचन कोतिए। 
2 राजस्थान में खाद्यान्नों व तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के विशेष कार्यकमों 
का उल्लेख कीजिए तथा उनका महत्त्व समझाइए। 
3 संक्षिप्त टिप्पण्ने लिखिए 
() राजस्थान में सिंचाई का थविक्रास, 
(0) शजस्थाय में खाद्यान्ना के उत्पादन का प्रत्नृत्ति, 
(ए7) राज्य में इन्पुये के उपयोग में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ 
(0९) राज्य में तिलहन का उत्त्पादन। 


0 


पशु-पालन का विकास 
(9०९एश०एशशा। ण शगागञत्व प्राा909079) 








पहले बतलाया जा चुका है कि राजस्थान कौ अर्धव्यवस्था में विशेषत॒या 
शुष्क व अर्द्धशुष्क क्षेत्रो मे पशु पालन का विशेष महत्व है। रेगिस्तानी जिलो में 
लगभग 95% क्षेत्र मे एक फसल ही «ोयी जाती है जो कम वर्षा पर आश्रित 
होतो है। पशु-पालन सूखे की दशाओ भे आवश्यक बीमे का काम करता है और 
आमदनी रोजगार व पोषण प्रदान करता है। राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का 
लगभग ]5% पशु पालन से प्राप्त होता है। राजस्थान का योगदान समस्त भारत 
के दूध उत्पादन मे ]0% पशुओ द्वारा माल ढोने को शक्ति (0४0 70४७) में 
35% धेड बकरी के मास में 30% व ऊन में 40% आका यया है। 

जहाँ राम्य के मरुस्थलीय क्षेत्र (जो कुल क्षेत्रफल के लगधग 60% भाग 
मे फैला है) मे पशुपालन लोगो की जोबिका का महत्वपूर्ण साधन है वहाँ जनजाति 
बाहुल्य पर्वतौय क्षेत्रों मे कृषि के छोटे छोटे भूखण्डो से उत्पन्त कठित भौगोलिक 
व आर्थिक परिस्थितियो का मुकाबला करने के लिए एक मात्र विकल्प पशुपालन 
ही रह जाता है। अत राजस्थान में पशुफालत से आमदनी व शेणार पर काफ़ी 
प्रभाव पड़ता है। 

राग्य में पशु सगणना के आकडों के अनुसार पशुओ की सख्या मे कभी 
वृद्धि व कभी कमी होती रहतो है। यह 96] से 966 को अवधि में स्थिर 
रही 966 977 में कुछ कम हुई ]977 983 मे बढ़ी तथा 983 988 
मे पुत्त कम हो गई। 983 में पशुओं की संख्या 497 करोड़ से घट कर 
409 करोड़ हो गई। इस प्रकार इसमे ।7 6% को गिरावट आयी। इसी 
अवधि मे गौ वश के पशुओ को सख्या 35 करोड से घटकर 09 करोड हो 
गई जिससे 9 2% की गिरावट हुई। भैंस जाति के पशुओ की सख्या 604 लाख 
से बढकर 634 लाख हो गई। अत इसमे 4 9% कौ वृद्धि हुई। उपर्युक्त अवधि 
मे बकरों की सख्या मे 8 7% तथा भ्रेडो को सख्या मे 262% की गिरावट 
आयाी। 988 में बकरी की सख्या लगभग | 26 करोड़ तथा भेड़ो की सख्या 
99.3 लाख रही। इस प्रकार सातवीं योजगाकाल में सूखे व अभाव कौ दशाओं 
का सबसे अधिक दुष्प्रभाव भेड जाति के पशुओ पर पडा, हालांकि भैंस-जाति के 
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पशुओ की सख्या में थोडो वृद्धि हुई। राज्य में भेड बकरी कुल पशुधन के आधे 
४ अधिक है। इनकी सख्या मे वृद्धि को रोक कर उत्पादकता बढाने की आवश्यकता 
। 

राजस्थान मे पशु पालन के विकास का अध्ययन करते समय यह स्मरण 
रखना होगा कि राज्य मे गौ वश की सात किस्से प्रसिद्ध हैं। इनमे गिर, राठी व 
थारपरकर दुध के लिए, नागौरी व मालवी बैल के लिए तथा हरियाणा व काकरेज 
उत्तम बैल व अधिक दूध दोनो के लिए विख्यात है। मुर्र नस्ल की भैंस दूध के 
लिए पाली जाती है। राज्य में भेड बकरी का विशेष महत्व है। इनको सख्या 
गाय बैल से ज्यादा तेज गति से बढ़ी है। 966 983 की अवधि मे भेडो की 
सख्या मे व'पिक वृद्धि दर 25% रहो तथा बकरी की सख्या मे यह 24% 
रही। 983 88 की अवधि मे दोनो की सख्या घटी है। पशुओ की सख्या मे 
वृद्धि से चराई के लिए भूमि पर दबाव बढा है। 

राज्य मे पशु पालन व डेयरी विकास का आमदमी रोजगार व पोषण का 
स्तर बढाने की दृष्टि से ऊँचा स्थान होने के कारण इस क्षेत्र की चिभिन्‍्न समस्याओ 
को हल करके इसकों अधिक कार्यकुशल अधिक उत्पादक व अधिक आधुनिक 
बनाने को आवश्यकता है। इसमे भावी विकास की सम्भावनाएँ व्यापक रूप से 
निहित है। विभिन्न क्षेत्रों मे सूखे को दशाओ के कारण पशुओं का अन्‍य स्थानों 
को निरन्तर निष्क्रमण (ग्राहग्शाणा) होता रहता है। पशु कुपोषण के शिकार होते 
रहते हैं इससे स्वदेशी नस्ल में गिरावट आती गयी है और चारे की कमी के कारण 
लाखो पशु पालक वर्तमान मे इस रुग्ण उद्योग मे नीचा जीवन स्तर भोग रहे हैं। 
वे कामन भूमि पर स्वतत्र चराई पर निर्भर करते है और पशुओ को अपने पास 
से घटिया किस्म का चारा व घास खिलाने को बाध्य होते हैं। इसलिए पशुओ के 
लिए पर्याप्त मात्रा भे चारे को व्यवस्था करके दथा उनकी नस्ल मे सुधार करके 
इनकी उत्पादकता को बढाने की आवश्यकता है ताकि यह क्षेत्र भी राज्य की घरेलू 
उत्पत्ति मे अपना योगदान बढ़ा सके। 

हम भीचे योजनाकाल मे पशु पालन के विकास से सम्बन्धित अपनाये गये 
विभिन्‍न कार्यक्रमों का विवेचन करते हैं। 
(]) पशुओ के लिए नस्ल सुधार व चिकित्सा सुविधाओं के कार्यक्रम 

साय ये गहन गण सिफकाण कार्यक्रम फियान्वितर किया जए रहा है जिससे 
कृत्रिम गर्भाधान (हावीटा॥ ग्राइशा॥शाणा) पशुओ के लिए उचित चिकित्सा 
व्यवस्था तथा खुगक ब चारे का विकास किया गया है। बस्मो (जयपुर) में गाय 
घ भैस के कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक केन्द्र स्थापित किया गया है जहा आवश्यक 
उपकरणो व साधनो को उपलब्धि कौ गई है। राज्य मे मुर्र नस्ल के भैसो का 
अभाव पाया जाता है। इसके लिए कुम्हेर (झालावाड़) मे एक फार्म हाउस स्थापित 
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करने का कार्यक्रम है क्योंकि उस क्षेत्र में भैंस की संख्या अधिक है। इसलिए 
वहाँ पाड़ा (09090 ८० का विकास किया जायेगा। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम 
से विदेशी नशलो का उपयोग राज्य में अवर्गीकृत (/0-0८5८/ पशुओं के क्षेत्रों 
में क्रास-प्रजजन (0055 ७९८॥॥2) के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है। 
इसके अलावा उत्तम स्वदेशी नस्‍लो का उपयोग करके चुने हुए ढंग का प्रजनन 
(5७0९८७४६ ॥॥०८०॥78) भी बढाया जा रहा है। चुने हुए, दंग का प्रजनन कृत्रिम 
गर्भाधान व॑ स्वाभाविक प्रजनन (प्रथएशं छा०००ंशाएु) दोनों माध्यमों से किया 
जाता है। यह स्पष्ट परिभाषित नस्‍लो के लिये किया जायगा, जेसे राठी, थारपरकर, 
नागौरी आदि के लिए। दक्षिण के आदिवासी जिलों मे भी पशु नस्ल सुधार का काम 
विदेशी जर्म प्लाज्म व कॉस-प्रजनन के अर्द प्रजनित साडों (9# ०७ 005) 
की सहायता से किया जायेगा। 

स्वदेशी पशुओ की नसस्‍्लो में भी सुधार किया जा रहा है ताकि कम उत्पादन 
करने वाले पशुओं कौ सख्या कम की जा सके। उनकी गुणवत्ता सुधारी जा सके 
एवं बेकार के साडो ($८770 07॥9) की संख्या कम की जा सके। 

राज्य में पशु-चिकित्सासय को संख्या मे उत्तगोत्तर वृद्धि होही रही है। 
950-5] में इनकी संख्या 47 थी जो बढकर 960-6! में 255 तथा 989-90 
में 338 हो गई। सातवीं योजना मे 25 नये पशु अस्पताल खोले गये तथा 359 
डिस्पेन्सरियो को अस्पतालो मे परिवर्तित किया मया। पाँच चल सर्जिकल बर 
वन्ध्यफरण (प्रपाह्टाएड ८एाग्र आध्या॥9) इकाइयाँ स्थापित की गई तथा 4 2 
लाख पशुओं को खुर तर मुँह की बौमारी के लिए टीके लगाए गये। 

इस प्रकार पशुओं में क्रोस-प्रजनन व सिलेक्टिव-प्रजनन के माध्यम से नस्ल 
सुधार के प्रयास जारी हैं, तथा पशुओ के स्वास्थ्य की देखभाल के प्रयास भी बढ़ाये 
गये है। इससे पशुओ को उत्पादकता में सुधार हों रहा है, जिसके भविष्य में और 
बढ़ने की आशा है। 
गहन पशु-प्रजनन के लिए “गोपाल” कार्यकम 

यह कार्यक्रम 990-9] से चालू किया गया। इसमे गैर-सरकारी संगठन 
अथवा गाँव के शिक्षित युवक (भोपाल) को उचित प्रशिक्षण देकर उसकी सेवाओं 
का उपयोग किया जाता है। इसमे विदेशी नस्ल का उपयोग बढ़ाने के लिए गोपाल 
को क्रोस प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। 
एक क्षेत्र के मेकार सांडो को पूर्णत, बधिया दिया जाता है। पशु पालकों को इस 
बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने पशुओं को स्टॉल पर किस प्रकार 
खिलावें और सदैव बाहर चरने की विधि पर आश्रित न हों। 

गोपाल की शिक्षा कम से कम आठबीं कक्षा पास अवश्य होनी चाहिए। 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जमजाति या एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के 
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व्यक्तियों को बरायता दो जाती है। इनको 4 महीने का कृत्रिम गभाधात का प्रशिक्षण 
दिया जता है तथा आवश्यक साज सम'न नि शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। चुने 
हुए व्यक्ति दो प्रथम चार महाने के लिए 400 रुपये प्रति मह प्रशिषण भत्ता 
(507270) 'िया जाता है और तत्पश्चातू 8 महीनो के लिए इतनी हो शाश का 
प्रेरण्य भत्ता दिया जाता है। दुसरे बष में उसे 300 रु प्रात माह भत्ता दिया जाता 
है तथा ग्भाघात को फौस भो दी जाती है जो सरकार द्वारा निर्धारित होती है। 
तीमरे वर्ष मे उसे 200 रुपये मासिक दिया जता है और बाद में कोई भत्ता नहीं 
दिया जाता है। दूसरे व से उसे प्रति बछड़ा (००) कोई प्रेरणा राशि दो जाते 
है और प्रथम ब् से उसे बेकार साडो को बधियात्रे पर प्रेरणा राशि दी जाती है। 
उसे अप्वश्यक मात्र रूमान व सामग्रो नि शुल्क दो जाती है। उसे काम पर लगाने 
से पूर्व 4 वर्ष का याँड भरना होता ह। प्रति गोपाल लागत का अनुमान 2] हजर 
रुपये लगाया गया है। उसको प्रश्'क्षण जिला स्तर पर दिय' जता है। इस कार्यक्रम 
के लिए आठगीं योजना मे 367 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया 
हें 

कायवम का प्रशासनिक ठाचा इस्ध प्रकार होगा 

एक जते में 4 पचायद सामतियाँ होगी। एक पचायत समिति मे ॥0 
गोपाल सस्थाए्ण होगो। इस प्रकार राज्य के दक्षिण व पूर्बो भाग फे 0 जिलो को 
40 पदायत पमिधियों में 400 गोपाल सप्थाएँ होगो। प्रत्येक गोपाल संस्था या 
इकाई निम्न हार्यों मे भाग लेतो हे 

(॥) विदेशी नस्ल या किस्म का कत्रिम गर्भाधान 

(॥) बेकार साडो को बचियाना (८छाग्रा/0॥ ० इटाश) फऐजा७) 

(॥) चररे का विकास 

(१४) प्रबन्ध की विधियों मे सुधार, 

(५) सतुलन राशन को बिक्री 

(५)) बाझपन के क्ेम्प (प्रल्शााए एशआए७) 

(७)) कोर नष्ट करना (डिवॉमिंग) (605%9॥77975) वे सींग हटाना 
(डिहोनिंग) (02707) 

आशा है गोपाल योजना -े शज्य के पशु पालन मे प्रगति होगी जिससे 
राज्य मे दूध हा उत्पादन बढेगा और पशु पालको को आमदनी भी बढेगी। वर्तमान 
में राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिलो मे 280 गोपाल कार्यरत है जिन्हे बढ़ाकर 400 
किया जायगा। अब लगभग 8 लाख यशुओं को प्रजनन की सुदिधा उपलब्ध होगो। 
एकीकत ग्रामीण पशु बिकोस योजता 20 जिलो मे 780 केन्द्रों थे भाध्यम से शुरू 
को गई है। एक पशुधन सहायक 2 हजार पशुओ "ौ प्रजा) की सु्तिधा 
उपलब्ध करायेगा। 
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(2) राज्य मे डेयरी विकास कार्यक्रम - 

डेयरी या दुग्ध विकास नीति के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन 
(र॥]880५ (00एशगारए६ एशाए 6६(६47णा) अमूल के नमूने पर राष्ट्रीय 
डेयरी विकास के सहयोग से राज्य में डेयरी कार्यक्रम सचालित कर रहाँ है। डेयरो 
फेडरेशन उपभोक्ताओ को उत्तम किस्म का दूध तथा दूध से बने पदार्थ उपलब्ध 
कराने में सलग्न है। यह पशुओ के स्वास्थ्य के सुधार, पशु आहार की सुविधा तथा 
दुष्य उत्पादको को उचित मूल्य दिलवाने का भी प्रयास कर रहा है। बर्तपान मे 
दूध सकलन का कार्य 0 डेयरी सयत्रो तथा 24 चिलिग (अवशीतन) केन्द्रो 
के द्वारा सचालित किया जा रहा है जिनकी क्षमता कम्रश 9 लाख लीटर 
एवं 4 लाख लीटर प्रति दिन है; गहन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के सभी 
30 जिले मे चलाया जा रहा है। इस कार्य मे 6 दुग्ध उत्पादक सघो का सहयोग 
भी प्राप्त हो रहा है। 989 90 मे डेयरी फेडरेशन क्रा औसत दुग्ध संग्रहण 4 ]5 
लाख लीटर प्रति दिन रहा था। 

राज्य मे ।99] 92 मे दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों व सग्रह केन्द्रों 
की सख्या 4477 हो गई और इनमे दुग्ध उत्पादकों को सदस्य सख्या 346 लाख 
हो गई। सहकारो समितियों के विकास के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादको को काफी 
लाभ पहुँचा है। इससे उत्पादन को विपणन के साथ जोड़ा जा सका है जिससे 
दुग्ध उत्पादको को उचित मूल्य मिल पाया है और मध्यस्थ वर्ग के शोषण से 
मुक्ति मिलो है। डेयरी फेडरेशन के अधीन 4 पशु आहार सयत्र (09॥8 [९८४ 
था) कार्यरत है जिनमे यशु आहार का उत्पादन कर उसका विपणन किया 
जाता है। 

राजस्थान मे डेयरी के विकास से ग्रामीण क्षैत्रो पे आमदनी व रोजगार 
बढ़े हैं। लघु व सीमान्त कुध्को तथा भूपिहीन श्रप्तिकों को आर्थिक लाभ 
पहुँचा है। सप्राज के निर्धन वर्ग को लाभ हुआ है, मानवीय खुराक मे प्रोटीन 
की मात्रा बढ़ी है तथा बायो गैस के माध्यम से ऊर्जा व्छे गैर-परम्परागत स्रोत 
का ब्िकास हुआ है। शहरी क्षेद्रें मे दूध द दूध से बने पदार्थों की बढ़ी 
हुई माँग की पूर्ति करने में मदद मिली है जो अन्यथा कठिन थी। 

डेयरी बिकास पर टेक्नोलोजी मिशन - भारत सरकार ने डेयग्े विकास 
पर टेक्‍्नीलोजी मिशन प्रारम्भ किया है इसके निम्न उद्देश्य हैं- 

(0) उत्पादकता बढ़ाने क लागत घटाने के लिए आधुनिक टेक्लोेलोजी को 
अपनाकर ग्रामीण प्रोजगारू व आमदूनी में बुद्धि करन 

(॥) दूध व दूध से बनी वस्तुओं कौ उपलब्धि को बढाना। 

राज्य में ओपरेशन फ्तड ] कार्यकम पाचर्वोीं योजगाकाल में, ओपोशन फ्लड 
| कार्यकम छठी योजनाकाल में ज़्था ओपोशन फ्लड- !!] सातवां योजना मे 
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चलाया गया था। यह 994 में पूरा होगा। इस कार्यकम को राजस्थान सहकारी 
डेयरी फेडरेशन (२(.09) क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम मे दुग्ध उत्पादको 
की सहकारी समितियों की प्रमुख भूमिका होती है। अब ओपरेशन फ्लड-ा। 
कार्यकम टेक्नोलोज़ी मिशन में शामिल कर दिया गया है ताकि पहले से स्थापित 
इन्फास्ट्क्चर के पूरे लाभ प्राप्त किये जा सके और सहकारी समिति दूध यूनियन 
व फेडरेशन के तीनो स्तग्रे पर आत्म-निर्भर व सुदृढ़ सहकारी ढाँचे की स्थापना 
की जा सके। 


भावी योजनाओं में पशु पालन डेयरी विकास व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों 
मे अधिक ताल-मेल बैठा कर ग़ज्य में आथिक विकास कौ प्रक्रिया तेज की जा 
सकती है। 


राज्य में पशु-विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्रति गाय दूध की 
मात्रा 960 मे .02 किलोग्राम प्रतिदिन से बढकर 985-86 में 2,75 
किलोग्राम प्रति दिउ हो गई है॥ दूध का कुल उत्पादन 960-6] में 20 
लाख टन हुआ था जो 989-90 में 42 लाख टन (दुगने मे अधिक) हो 
गया हैं। इसके अलावा ऊन का उत्पादन 4973-74 मे एक करोड किलोग्राम 
से बढकर 989-90 में .,67 करोड़ तथा भास का उत्पादन 42 हजार टन 
से बढ़कर 30 हजार टन पर आ गया हैँ एवं अडो का उत्पादन दुगुने से 
अधिक हो गया है। 

राजस्थान में भेड़ पालन का विकास व सपस्याएँ 

हम पहले ही बता चुके है कि सजस्थान मे भेडो की सख्या 988 में 
लगभग 99 3 लाख थी जो 983 की घुलना मे 26 2% कंम हो गई थी। लगातार 
सूखा पड़ने से 983 88 को अवधि मे लगभग 35 लाख भेडे नष्ट हो गईं। 
राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मे भैडे एक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति मानो जाती हैं। 
राज्य के शुष्क व अर्द-शुष्क भागी मे खेती कौ बजाय भैड-पालन ज्यादा लाभकारी 
रहता है। इसका सज्य के आर्थिक व जलवायु सम्बन्धी पहलुओ से ज्यादा ताल-मेल 
बैठता है। लगभग 2 लाख व्यक्ति सीधे भेड-पालन से अपना जौविकोपार्जन करते 
हैं तथा 5-20 लाख व्यक्ति माम्न व ऊन आदि व्यवस्तायों में संलग्न हैं। 

भेड़ प्रजनन कार्यक्रम - राज्य में ऊन व मास के उत्पादन में गुणात्मक 
व मात्रात्मक सुधार करने के लिए भेड प्रजनन कार्य मे सुधार के व्यापक प्रयास 
किये गये हैं। कोस प्रजजन (८०0५६ ए०्टवाएह) कार्यक्रम नाली, चोकला, सोनाडी, 
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व मालपुरा तस्लो पर लागू किया गया है। इसके अन्तर्गल विदेशी मेढ़ों (७४७४० 
79॥9) व अर्द्ध प्रजनन मेढो (॥/[| ७7८६ 278) की आवश्यकता होती है। इसमे 
कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेडो की नस्ल सुधारी जाती है। इसके अलावा चुने हुए 
प्रजनन (इश८लाए5 छाए८तगाह) की विधि का उपयोग मारवाडी जैसलमेरी पूगल 
व मगरा नस्‍लो पर किया गया है। इसके लिए चुने हुए मैंढे भैड पालको से उचित 
दामो पर खरीद कर अन्य भैड पालको को अनुदान देकर कम मूल्यों पर उपलब्ध 
किये जाते हैं। इस विधि में कृत्रिम गर्भाधान व प्राकृतिक प्रजनन दोनो का उपयोग 
किया जाता है। 

वर्तमान भे चार भेड प्रजनन फॉर्म जयपुर, फतेहपुर, चित्तौड़गढ़ व बाकलिया 
मे स्थित है जो विदेशी व क्रास प्रजनित मेढे उत्पन करते है जो भेड पालको को 
दिये जाते हैं। क्रोस प्रजनन का कार्यक्रम भीलवाडा जयपुर चुरू झुन्झु्मूं' गगानगर 
च डूँगरपुर जिलो भे लागू किया गया है। इसके लिए विदेशी भेडे आयात करके 
विदेशी मेढे (८५७७८ 975) तेयार किये जाते है। 

चुने हुए प्रंजतत का कॉर्थकम बोकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जालोर, 
जोधपुर व पाली जिलो मे लागू किया जाता है। इससे ऊन कीं किस्म में सुधार 
होगा तथा भेड पालकी को लाभ होगा । 
राजस्थान राज्य सहकारी भेड व ऊन विपणन फेडरेशन लि 977 

इसकी स्थापत्रा [977 मे निम्न उद्देश्यों की पूति के लिए की गईं थो। 

(2) भैड पालको को बिचोलिसो क्रे शोषण से बच्चाना 

(॥)) इनकी प्राथमिक सहकारी समितियाँ स्थापित करना 

(7) ऊन व अतिरिक्त भेडे (5७05 ४॥९९७) भेड पालकों से खरीदना 

(५) उनकी ग्रेडिग व बिक्री करना तथा 

(५) मास को खरीद व बिक्री करमा। 

इस प्रकार भेड व ऊन विषणन फेड़रेशन की स्थापना सहकारी क्षेत्र मे की 
गई है। इसके सदस्य इस प्रकार है. भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा भेड पालको 
की सहकारी समितियाँ | ऊन व अतिरिवत भेडो की बिक्री को व्यवस्था करना 
बहुत आवश्यक है। इसको वित्तीय ग्थिति की जाँच का कार्य सार्वजनिक उपक्रमो 
घर नियुक्त माथुर समिति को सौंपा गया था। इसे 980 8] से 986 87 की 
अबधि में एक वर्ष को छोडकर अन्य छ वर्षों मे घाटा रहा था। लेकिन 987 88 
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से 990 9 के वर्षों मे थोडा लाभ हुआ है। इसके कार्य-सम्पादन मे सुधार 
करके इसे अधिक सक्षम व सक्रिय करने की आवश्यकता है। 

भेड विकास से सम्बन्धित सपस्याएँ व सुझाव 

(]) ऊन के विपणन में कमियाँ - ऊन के लिए उचित कीमत-व्यवस्था 
का अभाष पाया जाता है। ऊन प्रचलित बाजार भाव पर खरीद लिया जाता है। 
फिर उसकी ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) करके उसे ऊँचे भावो पर बोली लगाकर बेच 
दिया जाता है। लेकिन ऊन के लिए कोई समर्थन मूल्य (इएणु%णा 70७) निर्धारित 
नही किया जाता है। ऐसी स्थिति मे मदी की दशा में ऊन-उत्पादको को हानि 
होने का अन्देशा बना रहता है। 

ऊन का उत्पादन, खरीद प्रोसेमिंग व बिक्री तथा मास्न व जीवित भेड़ जाति 
के पशुओ का कारोबार निजो व सरकारी क्षेत्र मे पाया जाता है। इसे सहकारी 
ममितियों के दायरे में लाकर डेयरी विकास कर्याक्रम की भांति सचालित 
करने की आवश्यकता है। ऐसी समितियाँ ग्राम स्तर पर बनायी जानो चाहिएँ। 
ये ऊन व अतिरिक्त पशु खरीद सकती हे तथा टोकाकरण उत्तम मेढे उपलब्ध 
करने आदि कार्यों भे सहयोग दे सकती हैं। इनसे भेड-पालको पर अनुकूल प्रभाव 
पडेगा। इनसे जाति वर्ग व लिग के भेद भी कम होगे तथा भेड विकास कार्यक्रम 
को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। 

(2) मास च जीवित भेडो का निर्यात खाडी-देशो मे बढ़ा कर भेड पालकों 
को अतिरिक्त पशुओ का ऊँचा मूल्य दिलाना सम्भव हो सकत्ता है। 

(3) शजस्थान राभ्य सहकारी भेड थे ऊंत विपणन फ्रेडरेशन को सुदृढ़ 
करने को आवश्यकता है ताकि ऊन को ग्रेडिग व विपणन में सुधार हो सके। 

(4) भेड पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। 
चूंकि भेड-पालन की व्यज्स्था तीन प्रकार की होती है यथा एक जगह स्थित 
होकर (5९0का3्ष५), अर्द्ध प्रवासी या भ्ररणशील (इल्लातआ ग्र8£750079) तथा 
प्रवासी। इसलिए सम्बन्धित कर्मचारियों के लिए भेड-पालकों से निरतर सम्पर्क 
रखना कठित होता, है। भेड-पालक समुदाय मे से ही आवश्यक भता देकर युवकों 
को प्रशिक्षण देकर तैयार करना होगा ताकि वे भेड विकास कार्यक्रम को आवश्यक 
गति प्रदान कर सके। 

(5) दीयारी की जाँच-पडताल व स्वास्थ्य नियत्रण कार्यक्रम - विदेशी 
व क्रोस प्रजवन की भेडो पर बीमारी का जल्दी असर पडता है। इसलिए प्रत्येक 
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जिले मे बीमारी के निदान व इलाज की व्यवस्था बढाने का प्रयास किया जाना 
चाहिए। इसके लिए टीके लगाने दबाइयाँ देने भेडो को कोडो से मुक्त करने 
(0९ए0ए॥॥)शह) खनिज विटामिनों कौ कमी दूर करने आदि पर पर्याप्त ध्यान देना 
वाहिए। चूंकि भेड पालक दवाई की कौमत देने मे असमर्थ पाये जाते है इसलिए 
उनको अतिरिक्त सहायता पहुँचानी होगौ। 


जैसाकि पहले बतलाया जा चुका है राजस्थान में सूखे के प्रकोप से लाखों 
भेडो के सफाया हो जाने का भय बना रहता है और भेडो का अकाल के समय 
अन्य क्षेत्रो मे निष्क्रमण भी होता रहता है। इसलिए चरे व आहार का उत्पादन 
तथा पानी की सुविधा बढाकर भेड विकास्न कार्यक्रम को अधिक स्थिरता व गति 
प्रदान को जानी चाहिए। यह कार्य सुगम नहीं है लेकिन इसके लिए आवश्यक 
प्रयास जारी रखना होगां। 

बकरी पालन विकास व समसस्‍्याएँ 

राजस्थान में बकरी की सख्या भारत में सबसे ज्यादा रहो है। 977 मे 
यह ॥ 23 करोड थी जो समस्त भारत का 6 3% थी एव प्रतिवर्ग किलोमीटर 
मे बकरी का घनत्व 35 5 रहा था। 983 मे बकरी जाति के पशुओ की सख्या 
॥ 55 करोड़ रही जो घटकर ]988 मे ॥26 करोड पर आ गई। इस प्रकार 
बकरी की सख्या भे अनियमित रूप से परिवर्ता होते रहे है। 977 83 की 
अवधि मे यह लगभग 25 2% बढ़ी जबकि 983 88 को अवधि में 8 7% 
घटी। बकरो को सख्या बहुधा सूखो के कारण घट जाती है और अपेक्षाकत उत्तम 
वर्षा के कारण बढ जाती है। राय के उत्तर पूर्वो व पश्चिमों जिलो मे लगभग 
3/4 बकरी वी सख्या पायी जाती है। राज्य के सभी भागा में बकरा की सख्या 
में बद्धि होती रही हे। राजस्थान मे बकरी को प्रमुख नस्ले इस प्रकार ह॑ सिरोही 
लोबी जमना पाद्ये अलवरी बरबारी तथा यकराता। सिरोही नस्ल दूध व मास दोनो 
के लिए उत्तम मानी गई है जबकि मारवाड़ी नस्ल मास के लिए, विशेष रूप से 
राज्य के सूखे पश्चिमी भाग म॑ पाली जातो हे। 

बकरी “मरोब की गाय' (00० गराः७॥"*5 ००४४७) मानी गई हैं। प्राय 
कम लागत के कारण निर्धन परिवार बकरी पालते है जिससे उनको पोषण प्राप्त 
होता है और वे इसे आसानी से बेच भी सकते है। अजमेर ब पिरोहो जिलों में 
बकरी के आर्थिक अध्ययन ' से पता चला है कि न केवल निर्धन लोग बल्कि 
अपेक्षाकत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोग भी बकरी पालते है। निर्धन लोग 
इसे “कम लागत कम प्रतिफल के रूप मे अपनाये रहते है। लेकिन खेतो पर चराई 
कौ थोडी सुविधा षाये जाने वों कारण मध्यम श्रेणो के किसान भी इनको पालते 
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है। बकरी पालन श्रम गहन होता है और इसम प्राय स्त्रियो बच्चों कमजोर च 
वृद्ध व्यक्तियों के श्रम का उपयोग होता है। 
बकरी पालन व पर्यावरण 
(509 #९श्ुञाए शाप शाशाणगाएशा।) 
प्राय यह शिकायत की जाती है कि बकरी पर्यावरण का हास (62ह7904 00०7) 
करती है। ऐसा बहुधा वन विभाग के कर्मचारी कहा करते है। उनका विचार है 
कि बकरी पौधो की अन्तिम पत्तियाँ तक खा जाती है निससे परयांवरण में गिरावट 
आती हैं। लेकिन उपर्युक्त विकास सम्थान के अध्ययन का निष्कर्ष है कि यह 
धारणा सही नहीं है। बकरी तो अन्य कारणों से गिरे हुए पर्यावरण मे अपने आप 
को जिंदा रखती हैं क्योंकि यह उन पौधो को भी खरा सकती है जिन्हे भेडे व 
अन्य पशु नहीं खाते। इस तरह यह चारे के लिए अन्य पशुओ से प्रतिस्पर्धा नहाँ 
करती। इससे प्रोटीन (दूध च मास) की मात्रा इसको दिये गये आहार की तुलना 
में भेड से थोडी अधिक प्राप्त होती हैं। लेकिन यह स्मरण रखना होगा कि बकरी 
पौधो के अपेक्षाकत अधिक बेहतर" अशे को खा जाती है जिसरे भेद च अन्य 
यशुओं की तुलना में वे अधिक विनाशकारी सिद्ध होती है। 
बकरी पालन की समस्याएँ बकरी पालन के अध्ययन से एक निष्कष 
यह भी सामने आया है कि एक साथ 0 20 बकरा पालने पर प्रति बकरी लाभ 
की मात्रा सर्वाधिक होती है हालाँकि इस पर विभिन्‍न परिस्थितियों का भी प्रभाव 
पडता है। प्राय यह देखा गया हैं कि बकरी पालन में झुँड (१९८४0) की सख्या 
के बढ़ने का उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए प्रति बवरी आर्थिक 
लाभ सर्वाधिक रखने के लिए इनकी सस्ज््या प्रति पालक बहुत अधिक नहीं होनी 
चाहिए। बकरी कौ ठोक ठौक सख्या रखने पर हाँ एक बकरी पालक उन पर 
अधिक ध्यान दे सकता है तथा उनको आहार की उचित व्यवस्था कर सकता है। 
बकरी के दूध मास व खाल से आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जाना 
चाहिए। इसके लिए बकरी पालको को दूध को एक विशेष प्रकार की गध में 
सुधार करने का उपाय सुझाना चाहिए ताकि इसकी बिक्री बढ सके। उनको भास 
व जीवित पशुओ की बिक्री से अधिक आय अर्जित करने का अवसर दिया जाना 
चाहिए। राज्य मे बकरी की नस्ल उत्तम किस्म की है जिसे बनाये रखने 'व उसमे 
सुधार करने के लिए बकरी पालकों को उत्तम किस्म के स्वदेशी नस्ल के बकरो 
(०0८६४) का वितरण करना चाहिए। इस व्यवस्था पर विदेशी नस्‍लो के द्वाग़ 
क्ररेय एमएर ओ ज्याप्टा श्यार टिया जाशा शर्ज्िए? डकरों के तिएए क्षऐ कए किकायए 
पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। सामाजिक वानिकी (5009 0िष्था१) 
कायकम मे ऐसे पेड व झाड़ियो को लगाने पर जोर देना चाहिए जो बकरी के 
स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालते है। 'बिलायतो बबूल इस दृष्टि से हानिकारक 
माना गया है! बकरी अरडू खेजडी बोरडो आदि पौधो व पेडो को ज्यादा पसद 
करतो है। 
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अत; बकरी जैसे छोट्रे पशु पर अधिक घ्यान देकर निर्धन परिवारों व पिछड़े 
क्षेत्रों के विकास में इनकी आर्थिक भूमिका सुदृढ़ कौ जा सकती है। स्मरण रहे 
'कि बकरी पर्यावरण के हास का प्रमुख कारण नहीं है। इसके लिए, बकरी को 
दोषी ठहराना इस नब्हें से पशु के साथ घोर अन्याय करना होगा जो किसो न किसी 
तरह प्रतिकूल पर्यावरण में भो अपने आपको जोवित रखे हुए है। 

वर्तमान में विदेशों नस्ल के माध्यम से बकरी पर क्रोस-प्रजनन विषय पर 
अध्ययन के लिए स्विट्जरलैण्ड को सरकार से एक समझौता हुआ है। इस परियोजना 
के चौथे चरण के मार्च 993 के अंत तक समाप्त होने का लक्ष्य था। बकरी -विकास 
कार्यक्रम में स्विस-सहयोग व सहायता से काफी लाभ हुआ है। स्विट्जरलैण्ड से 
एल्पाइन एवं टोगनबर्ग नस्ल के बकरे मंगवाये गये है तथा विदेशी नस्ल से कृत्रिम 
गर्भाधान कौ विधि द्वारा भी सिरोहो नस्ल की बकरियों में सुधार करने का प्रयास 
किया गया है। . राज्य के अन्य बकरी-पालकों मे भी इनका वितरण किया गया 
है। भूतकाल मे बकरी कौ सख्या अपने आप बढ़ती रही है, भविष्य मे इसे नियमित 
करने के लिए नियोजित प्रयास करने कौ आवश्यकता है, ताकि यह रोजगार, आय 
व पोषण बढ़ाने में अधिक योगदान दे सके। बकरी घिकास कार्यक्रम के तहत 
60 लाख रुपये की विदेशी सहायता के व 992-93 की अवधि थे प्राप्त होने 
का अनुमान लगाया गया था। स्वदेशी पसल में स्वदेशी साधनों मे सुधार का प्रयास 
भी जारी रहना चाहिए। 


प्रश्न 
। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का विवेचन कौजिए और इसको 
अधिक गतिमान बनाने के लिए सुझाव दीजिए । 
2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ; 
(0) राजस्थान में भेड-विकाम कार्यक्रम व समस्याएँ 
(0) राज्य मे बकरी-विकास तथा समस्याएँ 
(॥॥) राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे डेयरी उद्योग का स्थान 
(४) गहन पशु-प्रजनन के लिए "गोपाल' कार्यकम 


(२2&] ॥ शा [992) 


!.. यशु पालन विभाग राजस्थान, प्रगति-प्रतिवेदर 99] 92, पृ० 9 
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राजस्थान में अकाल व॑ सूखा 
(ग्लाधाएड जाते >#णाशाह5 ॥ पि[95वीधा)) 








राजस्थान के लिए अकाल व अश्व बहुत जाने पहचाने शब्द है। यहाँ के 
ग्रामौण जौवन से इनका चोलौ दामन का सम्बन्ध रहा है। राज्य के कई जिले 
प्राय अकाल मे प्रभावित होते रहते हैं। सरकार अकाल राहत कार्य खोलती है 
तथा हणोँ को भूख प्यास से मरने नहीं टेती। पशुओ के लिए भी यथासम्भव पानो 
थे चारे की “जस्थां करने को कोशिश की. जातो है। कभी-कभो अकाल भंयकर 
रूप धारण कर लेता है और स्थिति वा मुकाबला करने के लिए केद्ध व राज्य 
सरकार दोनो को भारी प्रयास करना होठा है। 987 88 रूषि वर्ष (जुलाई-जून) 
फा अकाल सबसे ज्यादा भीषण था। इसने सभी 27 जिलों को अपनी गिरफ्त में 
ले लिवा था। इमसे ग़ज्य के 36252 गाँदो मे लगभग 3 करोड 7 लाख जनसख्या 
तन करेडो पशु प्रभावित हुए थे। वर्ष 984 85 से लगातार अकाल पड़ते रहे हैं 
और 989 90 का अकाल इस क्रम में छठा अकाल था। 986 87 व 987 88 
के अकातलो में राज्य के सभी 27 जिले प्रभावित हुए थे। स्थिति का मुकाबला 
करने के लिए सरकार ने विभिन्‍्त जिलो मे अकाल राहत कार्य चालू किये और 
चरे पानी अनाज आदि को सप्लाई बढ़ाने का भरसक प्रयास किया। इस प्रकार 
अकाल व गूले की समस्या राजस्थान कौ अर्थव्यवस्था से गहरी जुडी हुई है 
जिससे इसके विस्तृत अध्ययन की आचश्यकता है। ]990 9] में राज्य मे अकाल 
व अभाव की स्थिति नहीं रही थी। 99] 92 मे राज्य पुन अकाल की चपेट 
मे आ गया और वर्षा को कमी के कारण 3004गाँवो मे लगभग 2 89 करोड 
व्यक्ति और इतनी ही सख्या में पशु अकाल से प्रभावित हुए। > 992 93 मे 
भी 30 मे से 27 जिलो मे सामान्य से कम वर्षा हुई और बाड़मेर, बीकानेर, 
जैसलमेर, डूँगरपुर बासवाडा उदयपुर व राजसमन्द सूखे से प्रभावित हुए। इस 
प्रकार राजस्थ्यन में अकाल व सूखा एक सामान्य बात हो गई है। 


] 89486 $94५ 992 93) 9926 64 
2... शजस्थान पत्रिका 5 अगस्त 992, १० 5 (99] 92 का अकाल) 
3. शजस्थानपत्रिका 30 जुलाई 992 
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अकाल के क्षेत्र/जिले 

सर्वप्रथम हमे यह जानशा चाहिए कि राजस्थान मे अकाल के कोन से क्षेत्र 
प्रमुख हैं। वैसे विभिन्‍न वर्षों मे अकाल से प्रभावित होने वाले जिलो की सख्या 
अलग-अलग होता हैं फिर भी राजस्थान का दक्षिण भाग तो प्राय अकाल की 
चपेट मे आता ही रहता हैं। अकाल के सम्बन्ध में निम्म दोहा काफो मशहूर माना 
गया है। इसमे अकाल के प्रदेशों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 

'पत पूगल थड़े कोट्डे बाहु बाड़मेर 

जाये लादे जोधपुर, ठावो जेंसलमेर ॥। 


इसका अर्थ यह है कि अकान के पैर पूणल (बीकानेर) मे धड क्ोटडा 
(मारवाड) में भुजाएँ बाड़मेर (मालानी) मे स्थायी रूप से हे। लेकिन तलाश करने 
पर यह जोधपुर मे भा मिल जाता है एबं जैसलमेर मे तो इमका खास ठिकाना 
(ठायो) है ही। 

राष्टीय कषि आयेग ने राजस्थान के निम्न ]] जिलो को मरुम्थलीय जिल 
भाना है। इनमे राज्य के क्षेत्रफल का 60% तथा जनसख्या का 40% भाग श"मिल 
है। राज्य मे कुल व्यर्थ भूमि (000 ४४३४९ ०४05) का लगभग 2/3 अश इन्हीं 
ग्यारह जिलों में पाया जाता है। व्यर्थ भूमि मे (परती भूमि को छोडकर) बजर व 
अकषित भूमि (जिसे अक्ृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं) तथा कपषियोग्य व्यर्थ भूमि 
((0णाए३0)6 ७३४८ोआ0$) दौनो शामिल माने छाते हैं। इन ग्यारह जिलो मे 
985 86 मे कुल व्यर्थ भूमि 58 6 लाख हेक्टेयर थो जो उनके कुल रिपोर्टिंग 
क्षेत्र 208 लाख हेक्टेयर का 28% थी। इससे इन क्षेशे मे व्यर्थ पडी भूमि के 
आकार का 'पता चलता है। इन ग्यारह जिलो की लगभग दो लाख नो हतएर बर्ग 
किलोमीटर भूमि मे प्राय अकाल एक अनचाहे मेहमान की तरह जमा बेंठा रहता 
है। ये ] जिले इस प्रकार हे जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोधपुर, गए'नगर, 
नागौर, चुरू, पालौ जालोर, मकर व झुन्झुनूँ । इन जिलो की मरुभूमम अकाल जैसे 
दानव के पजो मे जकडो हुई है। इन क्षेत्रों मे वर्षा कम व अनियमित होती है। 
बहते जल च भूमि के मोचे जल को कमी होतो है। पानो के भाष बनकर उड 
जाने को रफ्तार तेज होती है। ग्रोप्म ऋतु में प्राय घूलभरी आधियों चलतो है एव 
बालू मिट्टो का हवा से कटाव होता रहता है। दुनिया के अन्य भागो के मरुस्थलो 
को तुलना मे राजस्थान के मरुस्थल में जनसख्या का घनत्व अधिक पाया जाता 


]. सईद अहमन खा का लेख, पुकाबला कोई आसान नहीं राजस्थान पत्रिका अकाल एहत॒ परशिशष्ट, 
24 अप्रैल, 986 पष्ठ 4 
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है जिससे यहाँ पर अकाल की समस्या का अधिक जटिल होना स्वाभाविक है। 

पिछले दो दशकों में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति  - 

सह कहना गलत न होगा कि राजस्थान मे प्रतिवर्ष किसी न किसी जगह 
अकाल व अभाव की स्थिति अवश्य पायी जाती है। यही नहीं बल्कि 968 69 
से 989 90 तक के 22 वर्षों में से 7 वर्षों में 26 जिलों में एबं 2 वर्षों मे 
27 जिलो मे अकाल की दशाएँ पायी गई हैं। 26 जिलों के अकाल वाले वर्ष 
इस प्रकार थे ]958 69 97273 १979 80 980-8 १98] 82 
982 83 तथा 985 86 । इसके अलावा 986 87 व 987 88 में समस्त 
27 जिलों मे अकाल की स्थिति पायी गयी। अन्य वर्षों मे भी स्थिति काफी गम्भीर 
रही है। 974 75 मे अकाल से 25 जिले ॥978 79 मे 24 जिले तथा 
4969 70 में 23 जिले प्रभावित हुए थे। 977 78 से 989 90 तक के 3 
चर्षों मे केवल 983 84 बो छोडकर शेष सभी ]2 वर्षों में राज्य मे अकाल व 
सूखे की दशाएँ पायी गयी हैं। इस प्रकार राज्य के विभिन्‍न जिलो मे अकाल की 
काली छाथा निरन्तर मडराती रहती है जिससे काफो जनसख्या व पशुधन पर 
दुष्प्रभाव पड़ता है और सरकार को राहत कार्यों पर काफी धन राशि व्यय करनी 
पडती है एवं भू राजस्व की वसूली में भी ढील देनो पडतोी है। 989 90 मे 
256 करोड रुपयो के भू राजस्व (]90 70४शाभ८्ट) की वसूली रोकनीं पडी थी। 
985 86 में इसकी राशि 5 60 करोड़ रुपये तथा 987 88 में 7 54 करोड़ 
रुपये रही थी। 

956 57 से 989 90 तक के 34 वर्षों में राज्य ने अकाल राहत कार्यों 
पर लगभग 799 करोड़ रुपये व्यय किये, जिनमें अकेले सातवीं योजना कौ अवधि 
(985 98) मे ।236 करोड रुपये व्यय किये गये। अकेले एक वर्ष ]987 88 
मे 627 करोड रुपये व्यय किये गये जो वार्षिक योजना में सार्वजनिक 'परिव्यय 
को कुल राशि से भो अधिक थे। कहाँ कहाँ 987 88 मे सूखा राहत पर व्यय 
की राशि 953 करोड रुपये आकी गयी है। इससे राज्य पर अकाल के कारण 
पड़ने वाले तित्तीय भार का अनुमान लगाया जा सकता है। 

पिछले वर्षों मे पानी का अकाल विशेष रूप से सामने आया है। इससे 
जन जीवन थ पशुधन दोनो पर कुप्रभाव पड़ा है। सरकार अनाज के अभाव को 
तो अपेक्षाकत आसानो से दूर कर सकती है लेकिन पानी का अभाव इतनी आसानों 
से दूर नहीं किया जा सकता। राज्य में पिछले वर्षों से अकाल ने 'ब्रिकाल का 


. आय व्यर्थ भ्रिष्ययन, 992 93 प०७ 64 तथा राजस्थात के. आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र प० 3] 
परिशिष्ट 
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रूप धारण कर लिया है जिसमे भोजन चारे व पानी तौनों का गम्भीर सकट एक 
साथ खड़ा हो जाता है। 
अकाल, सूखे व अभाव की सपस्या के कारण 

निरन्तर पड़ने वाले अकाल॑ प्रकृति व पुरुष के बीच कठिन संघर्ष को दशा 
को सूचित करते हैं। इसके लिए प्राकृतिक कारण प्रमुख होते है। लेकिन साथ में 
आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों को भी काफी सीमा तक उत्तरदायी 
ठहराया जा सकता है। इन पर नीचे प्रकाश डाला जाता है। 

(() प्राकृतिक कारण - 

(अ) धरातल की बनावट, जलवायु, बगैरह- दूर दूर तक फैला मरुस्थल 
या भरू प्रदेश जहाँ ग्रीष्म ऋतु में तपतों धरती तपता आसमान तपने इन्सान व 
तपते पशु सब नियति के जाल में फसे होते है जिससे छुटकारा पाना कठिन होता 
है, क्योंकि ! मरुस्थलीय जिलों मे सर्वत्र बालू के टीले है तथा धरती के नीचे 
व इसकी सतह पर जल का नितान्त अभाव है। हम पहले बतला चुके है कि इन 
ग्यारह जिलो को दो लाख भौ हजार धर्ग किलोमीटर भूमि इस मरु दानव के पजों 
में बुरी तरह जकडी हुई है। 

इन क्षेत्रों मे हवा से मिट्टी का कटाव निरन्तर होता रहता है जिससे 
रेगिस्तान सुनिश्चित गति से आगे बढ़ता जा रहा है। आगे घलकर अन्य राज्यों को 
उपजाऊ धरती को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। 

(आ) वर्षा की कपी, अनियधितता व अनिश्चितता अकाल व सूखे की 
स्थिति का प्रधान कारण मानसूत का विफल होता माता गया है। गजस्थान के 
उपर्युक्त  मरुस्थलोय जिलो मे साल भर में सामान्यत॒या वर्षा पचास सेटीमीटर 
से अधिक नहों होती। जैसलमेर मे ओसतन 6 से मी बर्षा ही हो याती है। पिछले 
00 वर्षों मे वहाँ केवल 25 वर्ष हो बारिश हुई जिससे इस इलाके मे वर्षा के 
अभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। अत आवश्यकता के अनुसार वर्षा का 
ने होना कभी-कभी वर्षा का बिल्कुल न होगा तथा कभो देर से होना ये सब 
अकाल व सूखे की स्थितियों को जन्म देते हें। अभाव कौ ये स्थितियाँ कभी-कभी 
नियत्रण से बाहर होने लगती है। तब लोग-बाग अपने मवेशियो को लेकर निकटबर्ती 
राज्यों में चारे व पानी की तलाश में पलायन या निष्क्रमण करने लगते है। इससे 
यशु-धन की हानि भी होती है। कभी-कभी निकटवर्ता राज्यों में भी अभाव व 
सूखे के कारण उनमे पशुओ के प्रवेश से कोई लाभ नहीँ होता; बाल्कि पडौसी 
राज्य इसका विरोध भी करते है। उनकी स्‍्वय को कठितवाइयों भी दिनो-दिन बढती 
जा रहो है। 

(2) आर्थिक कारण आर्थिक विकास के अभाव से भी अकाल व सूखे 
की समस्या अधिक जटिल होती गवो है। मरुप्रदेश या मरु जैसे प्रदेश मे इन्फ्रास्ट्क्चर 
का पर्याप्त चिकास नहीं हो पाया है। जनसख्या के बढ़ने से आर्थिक साधनों पर 
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दबाव बंढा है। लोगों के लिए रोटी रोजी की समस्या काफी भम्भीर हो गयी हे। 
परम्परागत कुटीर व ग्रामीण उद्योगो का हास हुआ है तथा सिचाई के साधनों के 
अभाव में कृषि को उन्‍नत करने मे बाधा पहुँचती है। बालू मिट्टी उपजाऊ नहीं 
होती है। जोधपुर को सेट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टोट्यूट (काजरी) की एक ताजा 
रिपोर्ट के अनुसार चारे की कमी का कारण बढती हुई पशु सख्या है। 972 77 
कौ अवधि में पशुओ कौ सख्या 44 5 लाख बढी थी जिससे प्रति पशु चराई की 
भूमि घट गई थी। जनसख्या का दबाव बढ़ने के कारण अधिक भूमि पर खेती 
की जाने लगी है जिससे संन्तुलित चारे के अभाव मे इसके दाम बढ जाते है। 
फलस्वरूप दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के दाम बढाने पडते है। मरुस्थलीय प्रदेशों में 
कृषिगत उत्पादकता भौ नौची पायो जाती हैं जिससे कपषको कौ आमदनी क्रम 
होती है। सहायक धन्धो के अभाव मे आमदनी बढा सकना भी सुगम नहीं होता। 
अत बेरोजगारी व अल्प रोजगार कौ समस्या भी काफों तीव्र हो गई है। लघु 
कप्को भूमिहीन किसानो व ग्रामीण काश्तकारो के श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो 
पाता जिससे अकाल के समय इनकौ आर्थिक हालत बडी दबनौय हो जाती है। 
सरकार राहत कार्य चलाकर इन लोगो को लाभ पहुचाने का प्रयास करती है। 

(3) साम्राज़िक कारण जलाने कौ लकडी के अभाव कौ समस्या काफौ 
जटिल रूप धारण कर चुकी है। लोगो ने अधाधुध पेड़ काट डाले है व अनियंत्रित 
चराई ने मिट्टी के कटाव की समस्या को तोब्र कर दिया है। कृषिगत भूमि वन 
जल आदि का परस्पर सन्तुलन बिगड जाने से परिवेश-असन्तुलन (८००१०९८/ 
!वर02/306) की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए उचित जल व भूमि प्रबन्ध 
की आवश्यकता है। 

(4) राजनीतिक कारण ओकाल व सूखे को समस्या का सम्बन्ध 
राजनीतिक कारणों से भी माना गया है। विभिन्‍न योजनाओ कौ अवधि में सरकार 
ने स्थायी व उत्पादक राहत कार्यो की बजाय अस्थायी राहत कार्यों पर ध्यात दिया 
ज़िससे उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियो का निर्माण तेजी से नहों हो पाया है। 
फलस्वरूप राहत कार्यों पर किया गया व्यय दोर्घकालीन दृष्टि से पर्याप्त प्रत्तिफल 
नहीं दे पाया है ओर अकाल को शेकने को दृष्टि से उनकी उपयोगिता सीमित 
रही है। यदि प्रारम्भ से हो सुनियाजित तरीके से अकालो से लड़ने का प्रयास 
किया जाता तो इस अनचाहे मेहमान को अपने घर वापस भेजना सम्भव हो सकता 
था। लेकिन प्रशासनिक कमियो के कारण यह जमकर बैठा हुआ है और जाने का 
नाम तक नहीं लेता। 

इस प्रकार अकाल व सूखे की समस्या प्राकतिक आर्थिक सामाजिक व 
राजनीतिक कारणां कौ देन है। राज्य सरकार के पास वित्तीय साधनो को कमी 
रही है जिससे वह शाज्य को अकाल के दानव से मुक्त नहीं कगग सकौ है। फिर 
भी कई प्रकार के गहत कार्यक्रम चलाकर सरकार लोगो को भूख प्याप्त से मरने 
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नहीं देती और अकाल से जूझने के लिए सदैव कृत-संकल्प रहतो है, जैसा कि 
निम्म विवरण मे स्पष्ट हो जायेगा। 


राजस्थान मे अकाल व सूखे की समस्या के हल के लिए सरकारी 
नीति 


राजस्थान मे अकाल की समस्या शक अल्पकालीन समस्या नहीँ है, बल्कि 
एक दोर्धकालीन समस्या है। अत इस समस्या का स्थायी हल ठो दीर्घकाल में हो 
सम्भव हो सकता है। फ़िर भों राज्य सरकार ने इसके हल के लिए भूतकाल में 
कइ प्रयास किये है आर चतमान में भी ये प्रयास जारों है। आगामी वर्षों मे भी 
इस समस्या के लिए निरन्तर प्रयास जारी रखने होंगे। 
()) अल्पकालीन नीति 


अकाल राहत-कार्य- अकाल की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में 
सरकार की मुझ्य नीति राहत कार्य चालू करने की रही है। इसके लिए केन्द्र से 
वित्तीय सहायता देने की माग की जाती है। वित्तीय साधनो के आधार पर भू-सरक्षण 
सडक-निर्माण पाठशाला व ओऑपषधालय-निमाण सिचाई के लिए कुओ के निर्माण, 
टालाबो व अन्य सिंचाई के साधनों के निमाण व उनकी मरम्मत तथा रख-रखाव 
एव जल की सप्लाई बढ़ाने के प्रयास किये जाते हे ताकि लोगो को पेयजल 
उपलब्ध किया या सके तथा पशुओ को भी पीने का पानी मिल सके। इसके 
अलावा चारे को उपलब्य्धि बढाने जेसे अनेक प्रकार के कायक्रम चलाये जाते है 
न्गकि लोए क्यो रोजगार व आमदनी मिल सके एवं उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियो 
का निर्माण किया जा सके। 

अकाल राहत कार्य (१985-86 के अकाल के सन्दर्भ में) . - जैसा 
कि पहले बतलाया जा चुका है 985-86 का अकाल काफी भीषण किस्म का 
रहा था ओर इसने 27 मे से 26 जिलो को प्रभावित किया था। इमसे राज्य के 
26859 गाँगो को 2 करोड 20 लाख जनसख्या व 3 करोड से अधिक पशु 
प्रभावित हुए थे। अकाल के समय पीने के पानी, पशुओ के लिए चरे व मनुष्यों 
के लिए अन का अभाव उत्पन्त हो गया था। 

राज्य सरकार ने अक्टूबर [985 से 5 जुलाई 986 तक विभिन्‍त प्रकार 
के अकाल गहत कार्य मचालित किये थे जिप्तसे लोगों के लिए रोजगार व आमदनी 
कौ व्यवस्था की जा सकी थो तथा कई स्थानो में टेकरो, बेलगाडियो, ऊँटगाडियो, 
आंद को सहायता से घोने का पानों पहुँचाया गया था, एवं पशुओं के लिए चोरें 
व पानौ की सुत्रिधा बढ़ायी गई थी। जैसलमेर जिले में दिसम्बर, 985 से मार्च, 
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]986 तक के चार महीनों मे | 2 लाख क्विटल घास कटवा कर सूखाग्रस्त जिलो 
को भेजी गयी थी और उससे राज्य सरकार को करीब 2 करोड रुपये की नकद 
आय हुईं थधी। जैसलमेर के उत्तरी-पश्चिमी भाग में भारत-पाकिस्तान सीमा पर 
25 किलोमीटर लम्बी व 25-30 किलोमीटर चौडी भूमि की पट्टी पर 'सेवण 
घास ईश्वर का वरदान मानी जाती है। यह 45 सेल्सियस्त तक के तापमान में 
उग वे पनप सकती है। इस पट्टी पर 50 से 80 लाख क्विटल घास रहती है। 
यह पशुओं के लिए पौष्टिक आहार का काम देती है। सरकार को जैसलमेर के 
इस घास के खजाने का विस्तार करता चाहिएं। * लाखो श्रमिकों को अकाल-शहत॑ 
कार्यों मे रोजगार दिया गया था। 

985.86 मे अंकाल-राहत कार्यो की दो विशेषताएं रहीं 

() मजदूरी का भुगतात अनाज के रूप में किया गया था। भारत सरकार 
से जो सहायता मिली उसे सामग्री के अश के रूप मे व्यय किया गया। 

7985 86 मे अकाल राहत पर कूल ज्यय लगभग 88 9 करोड रुपये हुआ 
था तथा भू-राजस्व की वसूली 5 6 करोड रुपये तक की रौक दी गयी थी। 

(2) दूसरों विशेषता यह थी कि स्थायो महत्व एवं उत्पादक किस्म के 
कार्यों को प्राथमिकता दी गई ताकि सिंचाई भू सरक्षण वन एवं सडक निर्माण के 
कार्यों का भली-भांति विस्तार किया जा सके। 

निर्माण-कार्यों में सर्वाधिक राशि का सिचाईं कार्यों पर व्यय करने का 
प्रावधान था। दूसग़ा स्थान सड़क निर्माण कार्यों को दिया गया था! उसके बाद 
भू-सरक्षण, वनो के विस्तार व विकास आदि का स्थान आया था। 

स्मरण रहे कि अधिकाश राहत कार्य राष्ट्रीय ग्रामौण रोज़गार कार्यकम 
(गश्ठ?) के अन्तर्गत किये गये थे। रोजगार देने मे भूमिहीत श्रमिको लघु एव 
सीमांव कृषकों तथा अनुसूंचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगो को 
प्राथमिकता दी गई थी! 

पचायती राज सस्थाओ के माध्यम से भी व्यापक निर्माण कार्य हाथ में 
लिये गये थे। इसके लिए, उनको विभिन्‍न विभागों जैसे शिक्षा व जप जाति विकास 
आदि से एवं भूमिहीत श्रमिक रोजगार गारटी योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध 
कराई गई ताकि पाठशाला-भवनो आदि का निर्माण कशया जा सक्के। अन्य कार्य 
पटवार घर, पचायत घर, औषधालय भवन पचायत की दुकाने पेयजल कुओ का 
निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण तथा तालाब की मरम्मत व गहरा कराने 
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आदि के कार्य सम्मिलित है। 

ये कार्य सामान्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ब अकाल राहत कार्यों के 
अतिरिक्त थे। 

986-87 के भीषण अकाल से सम्बन्धित राहत-क्ार्य-' 

986 87 के भीषण-अकाल का दुष्प्रभाव 37936 गाँवो, 253 करोड 
लोगो व 327 करोड पशुओ पर पडा था। 

अकाल राहत कार्य निम्न विभागो द्वारा चलाये गये थे 

(6) राहत विभाग (॥) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यकम के तहत (97) 
सार्वजनिक निर्माण विभाग (१४) सिचाई विभाग (५) बन विभाग, (४)) पचायत 
समितियो के माध्यम से। 

राहत कार्यों मे कुओ के निर्माण भवन-निर्माण सिचाई के कार्य सडक-निर्माण, 
भू सरक्षण आदि शामिल थे। जून 987 में 44 73 लाख लोगों को राहत कार्यों 
पर रोजगार उपलब्ध कराया गया था। भारत सरकार ने राजस्थान को राहव सहायता 
के बतौर 2 लाख टन गेहूँ आवंटित किया था। 

अगस्त 987 में राज्य सरकार ने अकाल से निपटने के लिए निम्न 
उपाय घोषित किये थे * 

(]) राहत कार्यों पर तत्काल मजदूरों की सख्या 7 लाख बढाने की घोषणा 
क्री गई थी। 

(2) असिचित क्षेत्रो मे लगान व सहकारी कर्जों कौ बसूलियाँ तुरन्त स्थगित 
करने का फेसला किया गया था। 

जिन गाँवो में लगातार चार साल से अकाल पड रहा था वहाँ एक साल 
का लगाने माफ करने की कार्यवाही का रिर्णय किया गया था। अल्पावधि के 
सहकारी कर्जों को मध्यावधि कर्जों मे परिवर्तित किया गया था। 

(3) राठी थारफपरकर, काकरेज आदि उनन्‍मत नस्ल की गायो को बचाने के 
लिए एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया था। इसके अनुसार ऐसी गायो को 
विशेष रूप से गगावगर के केम्पों में रखा गया जहाँ उन्हे चारा। पानी, दवाइयाँ 
आंदि उपलब्ध हो सके ओर साथ मे उनका दूध बिक सके। स्वयसेवी सस्थाओ 
का भी व्यापक रूप से सहयोग लिया गया था। इन्होंने चारे कां वितरण करने मे 
मदद की थी। चरे के यरिवहन के लिए राज्य सरकार ने सब्सिडी प्रदान की थी। 


].. राजस्थान पत्रिका )0 जून987 पु०7 
2... राजस्थान पतिका, 20 अगस्त ]987 


94 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


(4) एक सौ ट्यूब वैल जो उस समय उपयोग मे नहों आ रहे थे उनका 
विद्युतोकरण करके घास उगाने का काम करने का निर्णय किया गया था। 

(5) सूरतगढ़ व जैतसर कृषि फार्मों मे चाय उगाने की व्यवस्था की गयी 
थी। 

(5) पीने के पानी के लिए जयपुर जीधपुर, उदयपुर आबू पाली राजसमन्द, 
भरतपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ आदि शहरो मे हैण्ड-पम्प व ट्यूब बैल खुदबवाने 
का कार्य प्रारम्भ किया गया था। 

(7) सार्वजनिक वितरण को दुकानो की सख्या बढ़ायी गयी थी। आदिवासी 
क्षेत्रों मे भ्रमणशील दुकाने खोली गई थीं॥ 

(8) पजाब ब हरियाणा से चारा खरीदने की व्यवस्था कौ गई थी। 

(9) अभावग्रस्त क्षेत्रों में चारा पहुँचाने के लिए केन्द्र जे। अनुदान देता है 
उसे 30 रुपये प्रति क्विटल से बढाकर भाडे का वास्तविक खर्च बहन करने की 
सिफारिश कौ गई थी। सरकार ने एक बृहद्‌ आपात्‌ योजना को लागू करने का 
निश्चय किया था। 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अकाल की समस्या राज्य सरकार 
के समक्ष एक महान चुनौती बनकर आती है। सरकार ने राहत कार्यों को 
कुशलतापूर्वक चलाने का प्रयास किया लेकिन प्रमुख कठिनाई वित्त के अभाव की 
रही है। सरकार केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता लेने का प्रयास करती है 
ताकि सूखे पर काबू पाया जा सके। 985 86 में गुजग़त व मध्य प्रदेश मे भो 
सूखा पडने के कारण राजस्थन से पशुओ का निष्क्रमण बहाँ नहीं हो पाया था 
और दो लाख से अधिक पशुओं को जैसलमेर के चराग्राहो मे भेजा गया था और 
उनके लिए वहाँ पीने के पानो कौ विशेष व्यवस्था कीं गयी धी। दुधारू पशुओ 
को पशु-आहार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष रूप से व्यवस्था की 
थी तधा गाँवो मे पेयजल की ज्यवस्था बढ्ययौ गयी थी। 986 87 के अकाल 
का मुकाबला करने के लिए सरकार को पुन सकिय होना पड़ा था और बिभिल 
राहत कार्यों पर निर्माण कार्य चलाये गये थे। ये राहत कार्य जून 987 के बाद 
भी कुछ अवधि तक जारी रखते पडे थें। राज्य सरकार ने केन्द्र से राहत कार्यों 
के लिए सहायता भागी थी। 

8987-88 के अकाल मे राहत कार्य ' 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है 987 88 मे 27 जिलो को अकालग्रस्त 
घोधित किया गया4 इससे 36252 गाँव प्रभावित हुए जिनमे 3 ]7 करोड़ जनसख्या 
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अकाल की चपेट में आ गई थी। इतनी विशाल जनसख्या को जीविकोपार्जन फे 
साधन उपलब्ध कराना एक चुनौती भरा कार्य था। इस अकाल मे 3 लाख राहत 
कार्य प्रारम्भ कर कुल 424 करोड रुपये मानव दिवस का कार्य सृजित किया 
गया। अकाल राहत कार्यों पर 987-88 से 627 करोड़ रुपये व्यय हुए जो 
वार्षिक योजना के सार्वजनिक परिव्यय से अधिक थे। इसप्रे गेहूँ का मूल्य 
भी शापिल है। राज्य ने केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त स्वय के साधनों मे करोड़ों 
रुपये व्यय किये। सूखा-ग्रअन्ध पर इन 6 महीनों मे (987-88 व बाद में) 
जो धनराशि व्यय की गई चह गत चार दशको मे अकाल राहत्त सहायता 
पर व्यय की गई कुल राशि से भी काफो अधिक रही। 


988 89 व 989 90 मे राहत कार्य 


3988 89 मे अकाल व अभाव की स्थिति 7 जिलो म॑ पायो गयी जिमसे 
4497 गाँवों में 435 लाख जनसख्या प्रभावित हुई। 7989 90 मे 25 जिले 
अकाल/अभावग्रस्त घोषित किये गये। इनमे |4024 गाँवों में [2 करोड लोग 
प्रभावित हुए। सरकार को भू राजस्व का स्थगन 2 56 करोड़ रुपयो तक का करता 
पडा। इन वर्षों मे भी सरकार ने अकाल राहत कार्य चलाकर अकाल की समस्या 
का निराकरण करने का प्रयास किया। )988 89 से राहत कार्यों पर व्यब वी 
राशि 326 करोड रुपये थ ]989 90 मे लगभग 306 करोड रुपये रही।' 


राजस्थान पर प्राय अकाल के काले बादल छाये रहते हैं। विद्वानों का भत 
है कि राज्य को अकाल से पूर्णतया छुटकारा मिलना तो कठिन जान पड़ता हे 
लेकिन सतत प्रयास करने पर अकालो की भीषणता व इनसे होने वाली क्षति में 
कमी अवश्य की जा मक़तो हे और को भी जानी चाहिए। 


जैसाकि पहले कहा जा चुका है 990 9 का वर्ष अकाल ब सूखे के 
प्रभाव से मुक्त रहा था लेकिन [99] 92 का बर्ष पुन अकाल की चपेट मे आ 
गया। राज्य में वर्षा की कमो के कारण 3004] गाँबो के लगभग 2 89 करोड 
व्यक्ति और इतनी हो संख्या में पशु अकाल मे प्रभावित हुए। प्रतिदिन 8 लाख 
से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राहत कार्यों पर 200 करोड 
रुपये से अधिक राशि व्यय करनो पडी। [992 93 में भी 30 में से 27 जिलो 
में सामान्य से कम वर्षा हुई। बाड़मेर, बीकानेर, जेसलमेर डुँगरपुर, बासवाडा 


| श्री एम० एल० पेहता के अनुसार यह शशि 953 करोड रुपए रहो थो। देखिए उनका राजस्थान 
आर्थिक सम्पेलत पे अध्यक्षीय भाषण, 2 मार्च )993 प॑ 7? 

आय व्ययक अध्ययन 8992 95 प्‌ 64 

शजस्थान के आर्थिक विकाम पर श्वेत पत्र मार्च 99] पर 3] 

राजस्थाव पत्रिका, 5 अगस्त 992. 
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उदयपुर तथा राजसमन्द सूसे से प्रभावित हुए। एक अनुमान के अनुसार राज्य के 
30 हजार गाँव अकाल की गिरफ्त मे आ गये और 3 करोड जनता इससे प्रभावित 
हुई। इस अकाल की सबसे अधिक मार पेयजल के सकट के रूप में सामने आई। 
राज्य सरकार का यह मानता रहा कि अकाल राहत पर 380 करोड़ रुपये व्यव 
करने होंगे। प्रत्येक मत्री को एक जिले के अकाल राहत का प्रभारी बनाया गया 
तथा सरकार 7 से 40 लाख लोगों को रोजगार देने का प्रयास करने लगी। राज्य 
सरकार के पास पिछले दो वर्षों का 206 करोड रुपये प्राकृतिक आपदा सहायता 
कोष में पडा था। अत केद्ध से 74 करोड रपये की विशेष सहायतां भागी गयीं 
जिसके लिए उसने इन्कार कर दिया था। 


अकाल की समस्या को हल करने के लिए प्रपुख सरकारी कार्यक्रम 


राज्य सरकार ने अकाल की समस्या के हल के लिए निम्न दो दिशाओं 
मे प्रयाम किये हैं। राज्य मे विशिष्ट योजना सयठत की स्थापना 97] में की 
शई थी। इसकी तरफ से विभिल योजनाएँ चलायो गयी है जैसे एकीकृत ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम सूखा सभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, मरू विकास कार्यक्रम बायो गैस 
कार्यक्रम राष्ट्रीय रोजगार कार्मक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम लघु 
व सौमात्त कृषक बृहतू कायक्रम तथा ऊर्जा ब जल बचत सिचाई योजना, आदि। 
इन सभी कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रा में लाखो लोगो को लाभ पहुँचता है। लेकिन 
इनमे से सूपा सम्भावित कार्यक्रम ब मर विकास कार्यक्रम का अकाल की समस्या 
से सोधा सम्बन्ध होता है। इसलिए इन पर नीचे प्रकाश डाला गया है। 

() सूखा सभाव्य क्षेत्रीय विकाम कार्यक्रम (0787) कार्यक्रम वर्ष 
]974 75 से प्रारम्म किया गया थां। इससे रोजगार व आय मे वृद्धि होती है एव 
सूखे के प्रभाव को कम करना मम्भव होता है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम पश्चिमी 
राजस्थान के 8 जिलो तथा बासवाडा व डूँगएपुर क्षेत्र में लागू किया गया था। 
लेकिन धीरे धीरे यह ॥3 जिलो के 79 झण्डो में फैला दिया गया। 982 83 
मे केन्द्रीय सरकार ने एक दल की सिफारिश के आधार पर इसे 6। खण्डो में 
समाप्त कर दिया तथा बाद मे यह 8 विकास खण्डो में हो जारी रफ्ण गया। 

]974 75 से 978 79 तक इसके व्यय का 2/3 अश केद्धीय सरकार 
तथा ॥/3 अश राज्य सरकार द्वारा बहन किया गया था। 979 80 में 50-50 
प्रतिशत भार दोनो सरकारो के द्वार बहन किया जा रहा है। मार्च [985 तक 
लगभग 77 करोड रुपये विभिन्न योजनाओं पर व्यय किये गये थे। ]985 86 में 
केद्ध सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर सवाई माधोपुर टोक झालावाड व 
कोटा तिलो के 2 विकास एण्डो म॑ यह कार्यकम लागू किया गया था। इस 
प्रकार स्तवी योजना में 8, जिला के ऋुत्ल, 20 ौ्लिएड रणप्छो ने (77% 
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कार्यक्रम सचालित किया गया और इस पर 23 78 करोड रुपये व्यय किये गये। 
]990.9] में इस पर 647 करोड रुपये व्यय किये गये तथा 99-92 के लिए 
5 ]4 करोड़ रुपये ब 992-93 के लिए लगभग 6 करोड रुपये आवोटित किये 
गये। इस कार्यक्रम के माध्यम से भू-सरक्षणु सिंचाई, वृक्षागेपण व चशागाह विकास 
के कार्य सचालित किये जाते हें। 

(2) मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम (0707) 4977-78 से केन्द्र सरकार 
की शत-प्रतिशत सहायता से यह कायकम प्रारम्भ किया गया था। 979 80 से 
केन्द्र व राज्य इसमे 50 50 प्रतिशत व्यय करने लगे थे। 985-86 से घुन 
इप्तका सम्पूर्ण व्यय भार केन्द्र द्वारा वहन किया जाने लगा है। यह कार्यकृम 
[] परुस्थलीय जिलो के घिक्मास खण्डो मे कियान्वित क्रिया जा रहा है। 

इस कार्यकम के अननगत कृषि मस्स्थलीय वन, भू-जल, चाग विकाम 
पशु जल मप्लाई ब ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कायकम आते है। आरम्भ से मार्च 
985 तक लगभग 73 करोड रुपये व्यय किये गये। सातयीं योजना में (985 90) 
इस कार्यकम के लिए केन्द्र ने 47 करोड की धन-राशि आवंटित की। इस क्षेत्र 
में प्रति व्यक्ति विनियोग की राशि 09 रुपये रही। 990 9] में इस कायकरम 
पर 38 करोड़ रूपये व्यय किये गये तथा 99] 92 के लिए भी इतनी ही राशि 
आवंटित को गयी। 992 93 के लिए अधिक घनगशि का आप्वश्यकता महसूस 
का गयी है। 
सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए दीर्घकालीन नीति 
(णाए्ट (€श॥ा 900॥0९$ ) 

सरकार ने मूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अकाल राहत काय 
चप्लू करने की नोति अपनायो है तथा सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यकम तथा मर विकाम 
कार्यक्रम आदि अपनाये है। लेकिन इस समस्या को स्थायों रूप से हल करने के 
लिए दीघकालीन उपायो की आवश्यकता है। इनका विचेचन नाचे किया जाता है। 

(॥) बविस्तत क्षेत्र मे सिचाई की व्यवस्था- सिचाई के विम्तार से ही 
अकालो पर विजय प्र'प्त की जा सकती है तथा कपिगत उत्पादन का अम्थिरता 
कम को जा सकतो है। राज्य में भजल विकास की सम्भावनाआ का अधिक 
उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना को 
प्रत्येक टृप्टि से शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, जैसे नहर के दूसरे चरण 
के सशोधित रूप को पूरा करना, कमाड क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू करना 
तथा अन्य कार्य पूरे करना, ताकि उनके लाभ आम आदयी त्ञक शीघ्र पहुँच 
सको इसको लिए प्रशासन का सुदुढ करना हांगा। 

(2) सिचित क्षेत्र मे उत्तम जल-व्यवस्था- सिचित क्षेक्ते में उत्तम जल 
की व्यवस्था को जाता चाहिए टाकि सर्शेत्तम लाभ प्राप्त किये ज मके। पा के 
विकास को व्यवस्था ठीक प्रकार से होता चाहिए ताकि पी के अभाव में क्षरयुक्तर 
भूमि की समस्या उत्पन्न न हो! जल का वितरण सही ढय से होन' चाहिए ताकि 
उस क्षेत्र के सभी कपक ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। 
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(3) अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ 
प्रभावी समन्वय योजना मे शामिल विभिन्‍न ग्रामौण विकास कार्यक्रमों सामान्य 
राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों अकाल राहत कार्यक्रमों पचायतो के विभिन्‍न 
विकास कार्यक्रमों द्धा अन्य विकास कार्यक्रमों मे परस्पर प्रभावपूर्ण ताल मेल 
स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादक सामुदायिक थरिसम्पत्तियो के निर्माण 
में तेजी लायी जा सके। भविष्य में विकेन्द्रित नियोजन को अपनाकर रोजगार बढाने 
के कार्यकम लागू किये जाने चाहिएँ। इससे प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र का विकास होगा। 

(4) लूनी नदी के क्षेत्र (बलेसिन) का भी विकास क्रिया जाना चाहिए। 
यह मर प्रदेश को मुख्य नदी है तथा कच्छ को खाड़ो मे गिरतों है। यदि सिचाई 
वक्षारोषण भू सरक्षण व गाँवो भे सडक व भवन्र निर्माण के कार्यों को सफल 
बनाया जा सका तो राजस्थान मे ग्रामीण जनता की खुशहाली बढ सकती है। अब 
समय आ गया है जब जिला व खण्ड स्तर विकास के विभिन्‍ल स्पष्ट, व्यावहारिक 
व लाभकारी कार्यकम सचालित करके हम विभिन्‍न प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को 
अकाल से मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए व्यापक ग्रामीण जन सहयोग की शर्त 
भी स्वीकार करनी होगी। 


(5) अकाल राहत केन्रो पे मजदूरों की उपस्थिति के 'प्रस्टर रोल 
ठीक से बनाये जाने चाहिए। उनमे सनमाने नाम भर कर रकम हडपते से समाज 
को लाभ नहीं हो सकता। अकाल राहत कार्यों मे स्कूल डिस्पेन्सी सड़क आदि 
का निर्माण किया जाना चाहिए। राहत क्ेद्धो को व्यवस्था मे सुधार करने से लोगो 
की गेटी रोजो कौ समस्या एक साथ हल हो सकती है। इसलिए अकाल राहत 
कार्यों मे प्रशासनिक कार्य कुशलता बढायी जानी चाहिए। इनके सम्बन्ध मे 
आये दिन विभिन्‍न प्रकार अनियमितताओ ब कमियो के समाचार मिलते रहते 
हैं जिससे अकाल व अभाव से प्रभावित लोगो को पूरी राहत नहीं मिल 
पात्ती। अकाल राहत क्रार्यो पर व्यय करने से लोगो को रोजगार देने पशुधन 

बच्चाने चारा उपलब्ध कराने पेय जल पहुँचाने कुपोषण व बीमारियों 
से बचाने तथा कृषि क्षेत्र के विकास मे योगदान दिया जाता हैं। अत इस 
धवगशशि का सर्दोत्तम उपयोग करके अकालग्रस्त लोगो को सर्वाधिक लाभ पहुँचाया 
जाना चाहिए। 


(6) परुक्षेत्र मे बालू के टीलो का स्थिरीक्तरण (श9जाइआाणा 
5थाए 00॥05) करने के लिए कूचा लगाना चाहिए जो मिट्टी को उडने से रोकता 
है। चारे के चक्षो ((0000 000५) जेसे सेजडे का चक्षरेषण बढाया जाना चाहिए। 
इसे कल्पतरू कहा गया है। इसकी लोग, सागरी व लकडी बहुत काम को होती 
है। बेर की शाडी बेर का फल पशुओ के लिए पाला व ब्ाड के काटे देती है। 
रोहिडा वक्ष भी टिम्बर कौ दष्टि से विशेष महत्व रखता हं। मौठ व ग्वार के 
पत्तो का चारा बनता है। 

अत अब ऐसी विधियाँ निकाली गई है जिनसे हम मरुस्थल पे शीफ्र 
घ कम व्यय से पेडो व चारागाहा का विकास करके अकाल व सूखे की 
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दीर्घकालीन समस्‍या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए राजनीतिक 
व सामाजिक इच्छा शक्ति की बिशेष आवश्यकता है जिसके बिना ठोस प्रगति का 
दातावरण नहीं बन सकता। हमे व्यर्थ पडी भूमि का सदुपयोग करने मे विलम्ब 
नही करना चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार विदेशों से तकनौकी व वित्तीय 
सहयोग भी लिया जाना चाहिए। 

(7) ग्रामीण क्षेत्रों मे गैर कृषि कार्यकलापो क्रे विस्तार की आवश्यकता- 
गाँवों मे कुटोर व लघु उद्योगो का विकास करना भी अकालो का सामना करने 
की दोर्घकालीन नीति के अन्तर्गत लिया जा सकता है। इससे ग्रामीण जनता व्की 
आमदनी मे अधिक स्थिरता 338 /62%0/48 निश्चितता आती है जिससे वे अकाल की 
भीषण स्थिति मे भी अपने को जारी रख सकते हैं। यदि लोग बाग 
सदैव कृषि एर ही निर्भ' करते है अथवा बेराजगार रहते है तो उनको अकालों 
का सामना करने की क्षमता कमजोर हो जाती हे। इसलिए ग्रायीण अथज्यत्रस्था में 
गैर कृषियत कार्यों मे रोजगार बढाया जाना चाहिए। 

राजस्थान में लघु पैमाने पर खनन उद्योग खनिज पदार्थ आधारित उद्योग 
ह#थकरधा विविध ग्रामीण उद्योगो तेथा दस्तकारियो आदि का विकास करके ग्रामीण 
जर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाना चाहिए। जिस सीमा तक गेर कृषि 
कार्य कलापो का विस्तार होगा उस मौमा तक लोगो की अकाल व सूखे 
की दशाओ का सामना करने को क्षमता भी बढेगी। 

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है अकाल के समय सबसे बडा सकट 
पेयजल का होता है। राजस्थान मे जल का नितान्त अभाव है और वर्षा न होने 
पर या कमर होने पर यह सकट गहरा हो जाता है। आज भो राजस्थान का ग्रामवासो 
यह मानता है कि वर्षा न होने पर सरकार भी क्‍या बर सकती है (देहाती भाषा 
में “राम रूठग्यो तो राज काई कर लेसी')। अत मुख्य समस्या पानी के अभाव 
को दूर करने की है। भूमि के नीचे जल स्तर निरम्तर ओर नीचे जाता जा रहा 
है। निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर नदी नालो पर व्यक्तिगत तौर पर छोटे बाध 
व एनोकट बनाये जा रहे है नदियों के पास के क्षेत्रों से अदेध रूप से पानी 
निकाला जा रहा है कहीं कही पाइपे काट कर पानी निकाल लिया जाता है बूस्टरों 
का प्रयोग करने से जल सकट गहरा हो जाता है खराब पडे हैण्ड पम्पो को 
जल्‍दी से भगम्मंत नहीं हो पाती, विद्युत की आपूर्ति मे बाधा पड़ने से पानी कौ 
सप्लाई निर्यामत नहीं हो पाती नहरो का पानो अन्तिम छोर (टेल) के किसानो को 
नही मिल पाता और ऊपरी छोर (हैड) के किसान जरूरत से ज्यादा पाती खींच 
लेते हें- इस प्रकार कई किस्म की अनियमितताओ व गडबडियो ने अकाल को 
समस्या को और उलईग दिया है। अत॑ इन सबंको हल करना नितान्त आवश्यक 
है जिससे उचित राहत मिल सकती है। 

इस प्रकार अन्यकालीन च॒ दीर्घकालीन उपायो में उच्चित ताल मेल 
स्थापित करके सूखे की टशाओ का सामना किया जा सकता है। इस दिशा 
में अधिक सच्ेष्ट व सजग रहने की आवश्यकता हैं। 
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नवें वित आयोग कौ सिफारिशों के आधार पर 990-95 के पाँच वर्षों 
में अकाल राहत कार्यों के लिए राज्य को भारत सरकार से कुल 465 करोड 
रुपया ही मिल पायेगा (620 करोड रुपये का 75 प्रतिशत अश) (शेष 25% राज्य 
को देना होगा) जबकि 987 88 के अकाल हें इससे ज्यादा राशि (627 करोड़ 
रुपये) अकाल-राहत पर खर्च की गयी थी। अत सरकार के समक्ष अकाल-राहत 
कार्यों के लिये धनगाशि का अभात्र पाया जाता है। योजना के विकास-कार्यों व 
अकाल-गरहत कार्यों मे परस्पर ताल मेल बैठाकर अभावग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार 
उपलब्ध कराना होगा। 


प्ररन 


के “कारण कई 


] राजस्थान में अकाल “कारण व समाधान" पर एक संक्षिप्त व आलोचनात्मक 


निबन्ध लिखिए। (२8]  श्ञ 992) 

2 (राजस्थान मे अकाल समस्या एवं समाधान” पर एक आलोचनात्मक लेख 
लिखिए। (#767 वी 
]992) 


3. क्‍या गजस्थान को अकालो की काली छाया से कभी मुक्ति मिल पायेगी? 
इसके लिए व्यावहारिक सुझाव दीजिए। 

4 राजस्थान में अकाल ममस््यां के निवारण हेतु कोई दीर्घकालीन नीति व 
कार्यक्रम सुझादए। 

5. अकाल व मूखे के समय सरकार जो उपाय करती है उनका स्पष्ट विवेचन 
कोजिए। क्‍या वे उफाय पर्याप्त माने जा सकते है ? 

6 सूखे की दशाओ का सामना करने के लिए सरकार की अल्पकालीन नीति 
का विवेचन कौजिए। अकाल राहत कार्यों का मूल्याकन कौजिए तथा इनको 
अधिक कारगर बनाने के उपाय सुझाइए। 

7 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 


0 राजस्थान में अकाल की समस्या। 


2 
ओद्योगिक नीति 


(हरात0शतयंधों ?0॥0) 








भारत में केम्द्रीय सरकार ने तेथा विभल साय राग्णारों जे मश्य समय 
पर आंद्योगिक नातियों घोधित का है। यह एक सीचिएद छाल है दि एक ऋषि प्रफत 
देश में कयिगत नोति पर इतना बेल नहीं दिया गया जितना आद्योगिक नोति पर 
दिया गया हं। इसोलिए जब भी सरकार बदला है तो सडसे पहले ओद्योपिक 
नीति यर ध्यान जाता है और उपके सम्ब-, ये समस्त देश थे अथक्षा गज्यीय स्तर 
पर, तथाकधित नई आंध्योगिक नीति प्रस्तत को जाती है। इसका कारण सम्भवत 
यह प्रतीत होता है कि आजकल आर्थिक विफाम को बहुतत-कुछ औद्योगिक 
विकास से जोड दिया गया है और मभी राज्य औद्योगिक प्रगति की दोड़ 
में एक दूसरे से आगे तिकललने का प्रयास करता चाहते है। 

औद्योगिक नीति मे सरकार कई छातों पर अपना नौति स्पष्ट करतो है जैसे 

ऑओंद्योगिक विकास के उद्देश्य कया होंगे, ओद्योगिक गिकस के लिए विभिन्‍न उद्योगों 
के बीच सरकार कीं प्राथमिकताएँ (007८५) क्‍या होपी, ओद्योगक क्षेत्रों में 
आधाग्भूत सुविधाओ का विकास किस प्रकार किया जायेगा, औद्योगिक भूमि का 
आवटन केमे किया जायेगा, पावर की उपलब्धि के सम्बन्ध मे क्‍या नीति होगो, 
उद्योगों के लिए कज की सुविधा केसी होगो, स्थिर पूँजी के दिनियोग यर सब्सिडो 
देने के सम्बन्ध मे क्‍या नोति होगां उद्योगों को बिकों-करो व अन्य करों मे किस 
प्रकार की रियायते दो जप्येगी रगश उद्योगों को परर्जोॉचित करने के लिए क्‍या 
कदम उठाये जायेगे तथा प्रयासों भारतोयो के द्वारा राज्य में विनियोग बढाने हेतु 
कौन सी प्रेरणाएँ दो जायेगी, आदि, आदि। 

इस प्रकार औद्योगिक नौति में कई महत्वपूर्ण विषयो पर सरकार की तरफ 
से स्पष्ट घोषणाएँ होने से उच्चमकर्ताओ को निर्णय लेने मे मदद मिलती है और 
वे परियोजनाओं के स्थान, उद्योग विशेष का चुनाव तथा उसके आकार आदि का 
चुनाव कर पाते है। ओद्योगिक प्रीति के प्रभावी छ्लियान्‍्वयन से औद्योगिक उत्पादव 
व रोजगार को बढाने मे मदद मिलती है, तथा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास 
को बल मिलता है। इससे स्थानोय साधनो का उपयोग करके राज्य की आमदनों 
बढ़ाने का अवसर मिलता है तथा निर्यात बढ़ाकर विदेशों मुद्रा अर्जित की जा 
सकती है। 


हम इस अध्याय में राजस्थान मे औद्योगिक नोठि के विभिन्न पहलुओं पर 


202 शजस्थान की अर्थव्यवस्था 


प्रकाश डालेंगे। 

राज्य मे औद्योगिक विकास के लिए रियायते व सुविधाएँ 

((.णाप्टछ्ाणाड & खिलागालड 0 गरा005 9एफश०एाल॥। ॥ 06 59९) 

पिछली दो शताब्दिणे में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 
उद्ययकर्तओ को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की रियायते सुविधाएँ तथा 
प्रेरणाएँ प्रदान की हैं। गज्य का उद्येग निरिशालय ([)॥020 प्लांट 0। [7009॥05) 
लघु व कुटीर उद्योगों की प्रगति का यय देखता है। इसके द्वारा लघु इकाइयों 
का पर्गेकरण (२८६/४४७॥०१) किया जाता है तथा यह उनके लिए कच्चे माल 
का आबटत करने कौ सिफारिरा करता है। इसी के अन्तर्गत चर्तमान में 30 जिला 
उद्योग केन्द्र (05॥70 ]॥0057725 ("ञ्ञाप४५) (005) काम कर रहे है जिसमे 
ए/(, 7?00 व ४३९० तथः व्यापारिक येको के प्रतिनिधि सचालन कार्य में 
भण्ण लेते है। 

राज्स्थान सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के विकास मे तथा उद्यमकर्ताओ को 
पुजी को सुत्रिधा प्रदान करने भे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्‍न प्रकार की 
व्यवस्थाओ का विवरण नीचे दिया जाता है। 

0) भूमि का आवटन- राज्य सरकार ने चुने हुए स्थानों पर उद्योगों की 
स्थायना के लिए यडे भू क्षेत्र निर्धारित किये है। इन औद्योगिक क्षेत्रों (0079 
20259) में उद्योगो को 99 वर्ष को “लीज' पर भूमि आबंटित की गई है। भूमि 
के उपब्नटन की दरे विभिन्‍न क्षेत्रों मे अलग-अलग रखो गयी है! ये पिछडे जिलो 
के ऑ्योगिक क्षेत्रों मे अपेक्षाकृत कम है। विभिन्‍न औद्योगिक क्षेत्रों मे भू-आवटन 
की दरे सशोधित की गई है। उद्योगविहीन जिलो (3० ]0प89 99095) 
जैसे सिरेहो, जैसलमेर, चुरू व बाडमेर जिलो के औद्योगिक क्षेत्रों में ये अपेक्षाकृत 
नोची रखो गयी हैं जेसे सिरोही जिले के भडार (४०॥099) क्षेत्र मे ये 8 रुपये 
प्रति धर्ग मीटर है जबकि बाडमेर के बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र घ सिरोही के 
अम्बाजी, आबू रोड, औद्योगिक क्षेत्र मे ये 60 रुपये प्रति वर्गमीटर है। वर्तमान में 
अन्य जिलो जैसे अलवर के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र मे भू-आवटन की सशोधित 
दरे 75 रुपये प्रति वर्गमगौटर व उदयपुर के गुडली औद्योगिक क्षेत्र मे 80 रुपये 
प्रति घर्गमीटर हैं। 

रौकों (शज़स्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि) एक 


जनता 


छिाडणा॥ फ़जारए ॥99) (0फलाएशा। ० 3] 3804 [005765 6कश्शाग्रिलां, 
उभाणगड 99] गधं 7९0 र९एद्रलाल 5९०श४१फट 4992, एए 7 2 भार #जा! 
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समय में भुगतान को शर्त पर भूमि का आवटन करता है जिसमे 25% शशि 
आवटन के समय जमा करनी होती है और शेष ग़शि तीन माह मे देय होती है। 
इसका विस्तृत विवरण नई औद्योगिक नीति 990 के साथ आगे चलकर किया 
जायेगा। 

(2) औद्योगिक बस्तियो व औद्योगिक क्षेत्रों का विकास (रोको) 
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि ने ओंद्योगिक क्षेत्र 
विकप्मित किये है। इनमे पावर, सड़क जल व पानी के विकास्त कौ सुविधाएँ दी 
गई है। इसके द्वारा विकसित किये गये क्षेत्र जयपुर (विश्वकर्मा तथा मालवीय) 
कोटा अलवर, जोधपुर, उदयपुर अजमेर, पाली चिडावा पिलाना बूनदी टोक निवाई 
सौकर, बालोतरा बाडमेर, सादुलपुर व चित्तोडगढ आदि म्थानो में ह। अब तक 
रीको ने 87 औद्योगिक क्षेत्रों का प्रशासनिक कार्य अपने हाथो में लिया है। 
विभिन्‍न स्थानों में उद्योगो को बाईस हजार से अधिक भूखण्ड (/00$) आवंटित 
किये जा चुके हें। 

व्यापारिक वस्तियों ये नीचे दुकान व ऊपर रिहायशी मकान कौ व्यवस्था 
होती हैं। रौकों ने इलेक्टोनिक्म उद्योगो के लिए जयपुर ब पिलामो में काय्रात्मक 
बस्तियाँ (ाणदाणाओ ९४4८६) स्थापित की है। 

अलबर जिले के 7 औद्योगिक क्षेत्र है मत्य्य (अलवर शहर) भिवाडी 
सेरली बहरोड खेरथल, राजगढ़ व शाहजहॉपुर। इनमे बहरोड व शाहजहॉपुर तो 
राष्टोय राजमार्ग सख्या 8 पर ह॑ लेकिन भिवाडी राजमार्ग से थोडा अदर पडता 
है। रीको ने ये मातो ओद्योगिक क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश ([घव्वाणाश 
(0शआभ रिट्ष्टवाण) के अलवर जिले के भाग मे बिकसित किये है। पि0र मे 
दिल्‍ली के इर्द गिर्द के हरियाणा व उत्तर प्रदेश के कई ओद्योगिक क्षेत्र भो आने 
है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र मे काफी पूँजी का विनियोजन हो चुका हं। यह अपनो 
क्षमता के उच्च शिख्वर पर पहुँच गया है। इसके तौन चरणों के विकास पर रौको 
ने 29 करोड रुपये व्यय किये हैं! अब यहाँ पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ने 
लगी हे। रीको खस्ता हाल ओद्योगिक क्षेत्रों को बेचने का कार्य भी सचालित करता 
है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की ही कुछ अतिरिक्त भूमि को भी भैको ने अलबर 
नगर विकास न्यास को बेचा है। 

(3) वित्तोय प्रेरणाये ([ात्राएातं भाएशा॥४९5)  उद्योगो को वित्तीय 
सहायता राज्य सरकार के उद्योग विभाग राजस्थान विज्च निगम राजस्थान राज्य 
औद्योगिक विकास व विनियोजत्र निमम लि, भारतीय स्टेट बेंक वे इसके सहायक 
बैक तथा अन्य राष्ट्ीयकृत बेकों से प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध से वर्तमान स्थिति 
का उल्लेख नीचे किया जाता है। 

राजस्थान वित्त निगम (87९०) लघु व मध्यम श्रेणो के उद्योगो को दोर्घकालीव 
कर्ज देता है जिसको अधिकतप राशि पहले 60 लाख रुपये तक हो सकठी थो 


ग्छं सजत्थान की अर्थव्यवस्था 


जिसे अब बढ़ाकर 90 लाख रुपये कर दिया गया है। कर्ज देने की कई स्कॉमें 
हैं, जैसे कम्पोजिट टर्म लोन, उदार ऋण योजना, परिवहन ऋण (सियल वाहन) 
होटल कर्ज, डीजल जेनरेटिंग सेट के लिए कर्ज, टेक्नीशियन संहायता स्कोम, 
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्ता स्कीम, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 
स्कीम, शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यवितयो तथा डॉब्टरो के लिए स्कौम। पहले 
एकाकी स्वामित्व व साझेदारी फर्म के लिए ऋण कौ अधिकतम सीमा 5 लाख 
रुपये रखो गयी थी जिसे अब बढाया गया है। (707) अपनी उदार ऋण योजना 
(50० ,0थ $0ोे)श॥९८) के अन्तर्ति कर्ज देता है। कर्ज कौ सुविधा टेकक्‍्नेक्रेट्स 
व टेक्नीशियनो के लिए भी उपलब्ध की गयी है। 
कम्पोजिट टर्म लोन योजना के अन्तर्गत कर्ज दस्तकारों द उद्यमियों 
को उपलब्ध कराया जाता है। 
रौको 90 लाख रुपये तक के अवधि-कर्ज (07 0479) प्रदान कर 
सकता है, जिसे अब बढ़ाकर ] 5 करोड रुपये किया गया है। अब रौको 0 
करगेड रुपये तक को लागत के प्रोजेक्यो को सहायता दे सकता है। पहले यह 
सीमा 5 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट लागत तक हुआ करती थी। [78 रीको के 
साथ 0 करोड़ रुपये की लागत तक के प्रोजेक्यो में कर्ज देने मे शरीक होगा। 
च्यापारिक बैक 50 लाख रु तक के कर्ज दे सकते है | पहले ॥१7८., 
शा00 व व्यापारिक बैक जो कुल कर्ज दे सकते थे अब उसकी झोमा भी बढ़ा 
गयी है। औद्योगिक इकाई शेयर बेचकर भी धन जुटा सकठी है। उद्योग 
निदेशालय भों लघु इकाइयो को अब 35 हजार रुपये हक के कर्ज उपलब्ध करता 
है। पहले राजस्थान वित्त निगण व रीको द्वारा कर्ज पर ब्याज की दर पिछड़े क्षेत्रों 
के लिए (उत्पादन शुरू होने पर) 2 5% तथा अन्य क्षेत्रों के लिए 4% थी। 
इस प्रकार यह पिछड़े क्षेत्रो के लिए ] 5% कम थी ताकि उनके औद्योगिक विकास 
को प्रोत्साहन मिल सके। ] मई ]992 से ब्याज की दर बढाकर सभी क्षेत्रों के 
लिए समान रूप से 20% कर दो गयी जो बहुत ऊँची है। लेकिन यह लघु उद्योगों 
के लिए ]9 75% रखी गयी है। 
रीको व (२८९) के द्वारा बिक्रोकर की राशि के बराबर ब्याज मुक्त ऋण 
(ाएशएश (९८ ॥0आ5) भी दिये जाते हैं। पूर्व सरकार ने 5 मार्च 987 से 3 
मार्च 992 तक की अवधि के लिये उद्योगो कों बिकी कर से कुछ वर्षों के 
लिये मुक्त रखा थ इसका आस्थगन (0८थ८िग्८ा॥) करने की एक प्रेरणादायक 
स्कीम घोषित की थी। 


(4) विद्युत की सप्लाई बढायी गई है एवं इस दिशा मे प्रयास भी जारी 
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हैं। विद्युत-प्रशुल्क पर रिबेट दो जातो है। जल-सप्लाई घ कच्चे माल कौ पूर्ति 
बढ़ाई गयी है। 

(5) राजकोपीय प्रेरणाये (सा5८थ ए८्थाए९८5) व करों में राहत 
(छू रेशा्ी) मरक्मार ने कारखानों में लगायी जाने वालों मशीनरी को चुगो 
शुल्क (0८00) से मुक्त किया है। कच्चे माल पर भी यह दूट दी गयी है। 
राज्य सरकार मे मशानों व कच्चे म'ल पर बिक्री कर की छूट दो है। विद्युर 
शुल्क में भी छूट दा है। अब बिक्रा कर से छूट जे आम्थगत की नई स्कीम लएगू 
की गई है जिस पर ऋगे चलकर प्रकाश डच्ला गया हैं। 

(6) राजस्थान क्े पिछड़े जिलों के आँद्योगिक विकाम के लिये 
मंब्मिडी की व्यवस्था -भूतकाल म ग़ाज्य में 45 जिलो को औद्योगिक विकाम 
को दृष्टि से पिछंडा घापित किया गया था। ये जिले इस प्रकार थे- जालौर, 
नाम, जोधपुर चुर सोका झालावाड टोंक अलबर, सियहा उदयपुर यामबाड़ा, 
डूगरपुर, भोलवा'डा, झुन्मुनूँ जेमलमेग व बाइमेर। मितघ्वर 988 तक 27 जिलों 

में 46 जिलो को प्रारत साकार का तरफ़ से विनियेग सब्सिडी दा जाती थी। 
(जो बाद में दद कर दा गट) तथा शेष ]] जिलों को गज्य सरकार की तरफ 
से सब्मिडी दा जाती थी । सब्सिडी की सभ्कौप पूँणी से जुडी राजक्रोधीय 

प्ररणा ((०७॥9 पर ९६ 5९८० ॥त्शा।५ ९) होता है जिसमें उद्यमकर्ताओं को 
वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अन्तगत स्थिर पूँजीगत विनियोग जेसे भूमि 
फैक्टां भवन व प्लान्ट तथा मशौनसीे के विनियोग का निधारित अश उद्यझकर्ता को 
मरकार मब्यिडों या अनुदान महायना के रूय में देतों हैं जिससे उत्कों कारखाना 
लगाने के लिए भाग प्रोत्य'हम मिलता है। 

पहले केन्द्रीय सब्सिडी का व्यवस्था मे पिछडे जिलों को तीन श्रेणियों & 
8 तथा (९? के अन्तगत विपकनत किया गया था, जो इस प्रकार थे (8) इसके 
अन्तर्गन 25% सब्सिडी जैसलमेर, सिरोही, चुरू व याड्गेर के लिये रखी 
गयी थी। ये शून्य उद्योग जिले (४० छावएध्राह्ा2६ ॥>प्रग८छ अथबा सर) 
कहलाते थे। सब्सिडी की अधिकतम सोघा एक इकाई के लिये 25 लपफप म्पये 
रखो गया थी। [8) इसके ऊलगत ॥5 प्रतिशत सब्सिडी पाच जिलों अलवर 
भोलवाडा जोधपुर नागौर व उदयपुर के लिये रखी गयो थी तथा टसका अधिकतम 
राशि ॥5 लणप रपये रखी गयों थी। ((0) इसकी अन्तगत ॥॥ प्रतिएन सब्सिडी 
मात जिला बामवाड़ु डूँगरफ़ु जालोर झालीचाड़ झन्झतु साकर व टोक के लिए 
धो तथा एक औद्योगिक दकाड के लिये सब्सिडा का अधिकतम गाए ]0 ला 
मपये रछों गयां था। 

इस प्रकार केन्द्रीय सब्मिडो का व्यवम्धा काफों लदीलों था। शेष ]] 
जिलो - अनमेर, भरतपुर बूदा बीकानेर बित्तीडगढ़, जयपुर गानगर कोटा, पलों, 
मसबाइ माधोपुर व घोलपुर के लिये पहले गज्य सरकार सब्सिडी देती थी जो बड़ी 
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व मध्यम इकाइयो के लिये 0% (अधिकतम ]0 लाख रुपये) एवं लघु इकाइयो 
के लिये 45% (अधिकठम 3 लाख रुपये) अनुसूचित जाति/अनुधूचित जनजाति के 
लिये लघु इकाइयो पर 20% तथा नन्‍हीं (#9) इकाइयों के लिये 25% रखी 
गयी थी। विस क्षेत्रो को सब्सिडी नहीं दी गयी थी जैसे मत्स्य (अलवर), मरुधर 
(जोधपुर) जयपुर के विश्वकर्मा व मालवीय तथा मेबाड (ठदयपुर)। सार्वजनिक 
वित्तीय सस्थाये पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये उदार शर्तों पर ऋण प्रदान करती 
रही है। 

] अप्रेल, 985 से 3] मार्च, 990 तक के लिये बिक्री कर कौ 
एवज में ब्याज-मुक्त कर्ज की घ्यवस्था ( [शाधार5 ९6 526६ ६8६ 0था 
5८0277८ ) भी जारी रही थी। इस कर्ज के दिशा निर्देश नीचे दिये जाते हैं 

(») बडे पैमाने के उद्योगो के लिये स्थिर परिसम्पत्ति का 8 प्रतिशत कर्ज 
(अधिकतम राशि 50 लाए रुपये तक) (आ) मध्यम श्रेणी के उद्योगो के लिये 
स्थिर परिसम्पत्ति का 5% (अधिकतम सीमा 50 लाछ रुपये तक) (३) लघु 
उद्योगो के लिये स्थिर परिसम्पत्तियो का 25% कर्ज (अधिकतम सीमा 50 लाख 
रूपये तक) (ई) एक विकास छड में ]5 करोड रुपये या ऊपर के स्थिर 
पूँजी विनियोग से पहलो बार स्थापित की जाते वाली औद्योगिक इकाई ([#06७॥॥8 
#00 879) को अधिकतम ] करोड रुपये तक (3) 25 करोड़ रुपये व अधिक 
के स्थिर पूँी विनियोग से स्थापित किये जाने वाले प्रतिष्ठामूलक उद्योग 
(थध्य्राए/00$ ॥00%॥9) के लिग्रे | 5 करोड रुपये तक कर्ज अथवा इतना ही 
कर्ज एक झुरू के उद्योग (0/णएा९एश्ाए ॥00589) के लिये जिसमे 0 करोड़ 
रुपये तक का विनियोग हों। 

इस स्कोम के कर्ज का भुगतान घाच समान किश्ठो में देय था और यह 
वितरण की तिधि के छठे घर्ष से प्रारम्भ होता था। 

23 भई ]987 को मुख्यमत्री ने नये उद्योगों को उत्पादित माल पर बिक्री 
कर मे 3] मई 992 तक रियायते देने की घोषणा की थी। 5 मार्च, 987 के 
बाद उत्पादन में आने वाले सभी नये उद्योगो को पिछडे जिला में सात चर्ष 
तक उत्पादित माल पर यह छूट दी गई थी, जबकि विकसित जिला में यह 
पाच्च वर्ष तक के लिये दी गई धी। यह छूट आइमक्रीम बड़े सामेट प्लाट, 
होटल तथा अधिक विद्युत की सपत वाली इकाइयो को नहों दी गई थी। 

पिछडे जिलो में छोटे उद्योगो के लिये छूट का सीमा उनकी स्थायी 
परिसम्पत्ति के 00% तक मध्यम व बडे उद्योगों के लिये 90% तक तथा 
विकसित जिलो के लिये ये सीमाये कमश 85% थ 75% ज़क रखो गई था। 

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत 'पायनियरिंग! व 'प्रेम्टीजियम' उद्योगों को यह 
सुविधा दो अतिरिक्त वर्षों के लिये दो गयी थी। उद्योगों को विक्रो कर से मुवित 
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के बजाय बिक्री कर पर आस्थगव (5825 १% ४शिागा८ए०) की सुविधा दी 
गई थी। 

इस सम्बन्ध मे [990 की औद्योगिक नीति के प्रावधानों पर आगे चलकर 
विस्तार से चर्चा की गयी है। 

विकास केन्द्र (9709 '॥ (९४॥6८७) से सम्बन्धित मीति- 22 अक्टूबर 
989 को केन्द्रीय सरकार ने देश के विभिन्‍न भागो मे 70 विकास केद््र स्थापित 
करने की घोषणा की थी जिसमे राजस्थान के लिये 4 विकास केन्द्र स्थापित करने 
का निर्णय शामिल था। इसके लिये भीलवाड़ा, दोकानेर, झालावाड़ व आबुरोड़ 
(सिरोही जिला) चुने गये। चांद में धोलपुर को शामिल करने पर 5 
विकास-केद्ध हो गये।' प्रत्येक विकास केन्द्र पर 30 करोड़ रुपये व्यय 
करने का प्रावधान रखा गया है ताकि वहाँ इन्फास्ट्रक्चर जैसे पानी, बिजली, 
सड़कें, रेल, सचार व अन्य आधारभूत सुविधाये विकसित की जा सके। यह 
महसूस किया गया कि इन स्थानो मे विभिन्‍न प्रकार की आधारभूत सुविधाओ के 
उपलब्ध होने पर औद्योगिक इकाइयो कौ स्थापना में स्रहूलियत होगी जिससे इनमे 
ओद्योगिक चिकास की गति तेज की जा सकेगो। इससे इन केन्द्रों के आस-मास 
के इलाकी मे आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 

इन स्थानों के चुनाव के पीछे प्रमुख कारण यह था कि इनमे औद्योगिक 
विकास की काफी भावों सम्भावनाये है। उदाहरण के लिये, भोलवाडा ने देश फे 
टेक्सटाइल क्षेत्र मे काफी नाथ कमा लिया है। यहाँ पावरलूम व प्रोसेस गृह 
(900९४५ 005९५) स्थापित हुए है जिससे बस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। 
यहाँ खनिज पंदार्थों के विकास के भी अवसर हैं। इस जिले के दक्षिण भाग से 
कोटा चित्तौडगढ ब्रोडगेज लाइन गुजरतों है जिससे विकास के नये अबसर खुल 
गये हैं। 

भीलगडा सिन्धेटिक यार्गन व कपडे का एक बडा उत्पादन केन्द्र बन चुका 
है। यहाँ पहले ही विभिन्‍न उद्योग धधो मे काफी पूँजी का विनियोजन हो चुका 
है। यहाँ विकास केन्द्र के पनपने की काफी सम्भावनाएँ है। 

बीकानेर जिले करे बीच से इन्दिरा गाँधी नहर गुजरती है। यहाँ 
कृपि-आधारित उद्योगों के विफ्रास क्री सम्भावनाएँ उत्पन्त हो रही है। इस 
सम्बन्ध मे बीछघवाल का औद्योगिक क्षेत्र उल्लेखनीय है। बीकानेर के विकास 
केन्द्र में कॉटन जिनिग व प्रेसिग फेक्टयाँ वनस्पति तेल खड़सारों व गुड की 
इकाइयो ऊन उद्योग डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि कृषि व पशु-आधारित 
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उद्योग पनप सकते हैं। बीकानेर मे बडी रेल लाइन भी पहुँच गई है। अत यहाँ 
विकास के नये अबसर उत्पन हुए है। 

झालावाड़ जिले के एक भाग से बम्बई दिल्‍ली ग्रोड गेज लाइन 
शुजरती है। इसने नारगी के उत्पादन मे नाम कमाया है। आधारभूत सुविधाओं के 
विकास से इस विकास केन्द्र में नई औद्योगिक इकाइयाँ विकसित की जा सकेगी 
हालोक इसकी व्यापक सम्भावनाओ पर सूदिह प्रगट किये गये हैं। 

आबू रोड मे पहले से कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो चुकी है जिनमे 
मार्बल, ग्रेनाइट, मिनी सीमेट, आदि की इकाइयाँ प्रमुख हैं। यह शहर अहमदाबाद 
के निकट है। यहाँ विकास केन्द्र के घनपने की प्रचुर सम्भावनाएँ है। 

राज्य में अन्य स्थान भी विकास केन्द्र बनाये जाने के लायक है जैसे 
बहरोड बासवाडा आदि। लेकिन उन पर साथनों कौ स्थिति को देखकर बिक'स 
के अगले चरण में विचार किया जायेगा। 

विकास केद्धो की स्थापना के कार्य की प्रगति को तेज करने की आवश्यकता 
है। रीको इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही करने मे सलग्न है। विकास केन्द्र 
पर जो 30 करोड रुपये की धनराशि व्यय की जानी है उसमे केन्द्रीय सरकार, 
राज्य सरकार व वित्तीय सस्थाएँ अपना अपना वित्तीय योगदान देगी। 

नई परिस्थितियो मे राज्य सरकार पर विकास केद्रो पर आधारभूत सुविधाओ 
को उपलैब्ध कराने के लिये 20 करोड रुपये कौ आवश्यक धनराशि जुटाने का 
भार आ गया। साथ मे नई औद्योगिक नीति व योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का 
वित्तीय भार भी बढ़ गया। यदि राज्य सरकार विकास केन्‍्द्रो व सब्सिडी की 
वित्तीय व्यवस्था करने में सक्षम रही तो निश्चित रूप से राज्य औद्योगिक विकास 
की दिजशा मे तेजी से प्रथति कर पायेया। अभी पक सब्सिडी का कार्य पमो प्रगति 
पर नजर आ रहा है लेकिन विकास केन्द्रों के सम्बन्ध मे क्रियान्वयन की गति 
अपेक्षाकृत धीमी चल रही है जिसे अधिक तेज व अधिक सुनियोजित करने की 
आवश्यकता है। 

राजस्थान में जनता सरकार कौ औद्योगिक नीति जून 4978 राज्य 
में जनता सरकार ने 24 जून 978 को अपनी औद्योगिक नौति घोषित की थी। 
इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है। इसमें उद्योगों में प्राथमिकताओ का 
क्रम निश्चित किया गया था क्षेत्रीय असन्तुलनो को कम करने के उपाय 
बतलाये गये थे उद्योगो को दी जाने वाली सहायताएँ व सुविधाएँ स्पष्ट 
को गई थो और बीमार औद्योगिक इकाइयो को दी ज्ञाने वाली सहायता के 
बारे में भी भीति निर्धारित की गई थी। 

() उद्योगों में प्राथमिकता का क्रम उद्योगो को प्राथमिकता के कम में 
खादो ग्रामोद्योग हंथकरघा व हस्तशिल्प कौ सबसे ऊपर रखा गया था। उसके 
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बाद एक लाख रुपये तक की पूँजी बाले उद्योग फिर कमश ]0 लाख रुपये 
50 लाख रुपये तथा अन्त में वृहद्‌ उद्योग रखे गये थे। 

(0) क्षेत्रीय प्राथमिकता का क्रम- क्षेत्रीय असमानताएँ कम करने के 
लिये क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ तय की गयी थीं। इनका क्रम इस प्रकार रखा गया था 
पहले गाँव फिर अर्द्ध शहरी क्षेत्र तथा अत मे शहर। नये सार्वजनिक व सयुक्त 
क्षेत्र के उद्योग क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर लगाने का निश्चय किया 
गया था। 

स्थानीय साधनों पर आधारित उद्योगो को प्रोत्साहन देने का निशभ्चव किया 
गया था। श्रम प्रधान उद्योगो को पुूँजी प्रधान उद्योगो की तुलना मे अधिक महत्व 
दिया गया था। 

(0) सार्वजनिक उद्योग- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगो की कार्यकुशलता 
मे सुधार करने के लिये राजस्थान प्रबन्धक सेवा स्वर्ग ((॥]बल्ञाक्षा 'शैग्राबएटाला। 
(४0०) बनाने का प्रस्ताव किया गया था। एक ब्यूऐे आफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज 
बनाने का प्रस्ताव किया गया था जो सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता व कार्य प्रणाली 
की निरन्तर समीक्षा करता रहेगा। सयुकत क्षेत्र मे उद्योगो को प्रोत्साहित करने के 
लिये इक्विटी पुँणी मे |0% सरकारी सहयोग की नीति धोषित की गई थी। 

(४) बीमार आद्योगिक इक्काइयो के प्रति नौति- जिम्त औद्योगिक इकाई 
में कुल क्षमता का 20% में क".दत्पादन हो तथा जो घाटे मे चल रही हो व 
जिसने पिछले तोन वर्ष से ब्यर्श या मूलधन का भुगतान न किया हो वह बीमार 
या ररण इकाई मानी गई थी। इनके सम्बन्ध मे यह कहा गया था कि ऐसी इकाई 
की उद्योग निदेशक प्रमाण पत्र देगा। रुणता का कारण खोजा जायगा। राजस्थान 
वित्त निगम ऐसी इकाइयो के ऋण के भुगतान की दूसरी तिथि निर्धारित करेगा 
(705८४८९॥।८)। ऐसी इकाइयो से की गई सरकारी खरीद का भुगतान एक माह 
के भीतर कर दिया जायेगा। सरकारी खरीद मे भी ऐसी इकाइयो के माल को 
घ्रोथमिकता दी गयी थी। 

(५) नयी सहायताएँ व सुविधाएँ - औद्योगिक नीति में यह भी कहा 
गया था कि उद्योगो के लिये आवश्यक गोचर भूमि जिलाधीश ग्राम मचायत को 
प्रिफारिश पर रूपान्तरित (07927) करेगे। स्वय का उद्योग लगाने पर किसान 
की खातेदारी की 500 वर्गमाटर भूमि का रूँपान्तरण अपने आप माना गया था। 
इसके लिए केवल परिवर्तन शुल्क जमा करना आवश्यक माना गया था। दाल मिल 
चावल मिल आदि को 25 हजार से कम आबादी वाले ग्रामौण क्षेत्री मे स्थापित 
करने पर बिजली रार्च मे 25% सब्सिडी देने कौ नीति घोधित की गई थोी। 

बाद में 4980 में राज्य मे कांग्रेस (आई) सरकार पर राजस्थान के 
औद्योेगीकशण की जिम्मेदारों आ गयी थी। विभिन प्रकार की रियायतो व सुविधाओ 
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का लाभ मिलते से राज्य औद्योगीकरण की दिशा में आगे बढा। रीकों राजस्थान 
वित्त निगम राजस्थान लघु उद्योग निगम, उद्योग निदेशालय आदि राज्य मे औद्योगीकरण 
को आगे बढाने का भरपूर ग्रयास करते रहे है। उद्योगो के विकास के लिये केन्द्रीय 
पूँजीगत सब्सिडी व राज्योय पूँजीगत म्ब्सिडी का विस्तार किया गया। विदेशों में 
बसे भारतीयों को राजस्थान में पूँजी लगाने के लिये आकर्षित किया गया। 
सातवीं पचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की व्यूहरचना 
(ा0एशाणओ 8&77069ए 0॥गग9 $९रएथाएं शिक्षा) 

राज्य के योजना विभाग ने सातवीं पच्रवर्षाय योजना (१985 90) के प्रारूप 
मे औद्योगिक विकास कौ व्यूहरचना में निम्न बातो का समावेश किया था। राज्य 
सरकार ने पथक्‌ से सातवी पचवर्षाय योजना के लिए किसी औद्योगक व्यूहरचता 
की घोषणा नहों को थी। इसलिए औद्योगिक विकास के सम्बन्ध मे किसो व्यवस्थित 
व अनुमोदित नीति के अभाव मे निम्म बातों को सकेता मक हो माना जाना 'चाहिए। 

औद्योगिक नीति के उद्देश्य सातवीं योजना मे इस बात पर बल दिया 
गया था कि औद्योगिक नीति के अन्तर्गत शज्य में प्रचुर भाव्रा में उपलब्ध 
साधनों का उपयोग किया जायेगा बडे पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्त 
किये जायेगे प्रादेशिक असन्तुलनो को कम किया जायेगा परम्परागत 
शिल्पकलाओ का विकास किया जायेगा उद्यमकर्ताओं को सहायता दी 
जायेगी तथा औद्योगिक इन्फास्टक्चर का क्िक्वास किया जायेगा। 

(]) शरोजगारोन्सुख उद्योगो के विकार्स फो सर्बोच्च प्राथमिकता देने 
पर बल दिया गया था। इसके लिये खादी व ग्रामोद्योगो हृधकरघा दस्तकारियो 
अति लघु व लघु उद्योगों को इपो कम मे प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया था। 

(2) जिला उद्योग केन्द्रों के स्टाफ का स्वरूप बदलने को आवश्यकता 
स्वीकार को मई थी। इसके लिये अतिरिक्त कार्यालय मैनेजरों व प्रोजेक्ट मैनेजरों 
की नियुक्ति करने पर बल दिया गया था। 

(3) थ्रैणी & 8 (0 के जिलो के लिए विनियोग सब्मिडी को 
व्यवस्था जारी रखी गयी थी। बिक्री कर को एवज में ब्याज मुक्त कर्ज की स्कीम 
काफी आकर्षक बनायी गयी थो। अत इसे योजना की सस्‍्कौमो मे शामिल करने 
का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा बिक्रौ कर से मुक्ति/आस्थगन कौ नई 
स्कीम (987 92) घोषित को गई थी। 


(4) यह कहा गया था कि ग्रजस्थान लघु उद्योग विगम गलीचा प्रशिक्षण 


| एागीइचसलाए ? १६ ४८० भा (985 90) भाए #षाएश 0]9985 86 शिक्षात्णए8 
एिकरगणाशा। ए॥भ्ाथ् 45 छा वाक्‍णच्रा न ०ए००फाला 
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केन्द्रों, परम्परागत दस्तकारियो एयर कारगो कॉम्पलेक्स व निर्यात-सवर्द्धन कार्यों 
को बढांवा देगा। 


(5) खादी व ग्रामीण उद्योगो के उत्पादन व रोजगार मे चूद्धि करने पर 
जोर दिया गया था। 

(6) मार्च 984 में राजस्थान हथकरघा विकास निगम स्थापित किया गया 
ताकि सहकारिता के दायरे से बाहर रहने वाले बुनकरों को मदद दी जा सके। 
निगम बुनकरों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है तथा करधो की क्वालिटी 
में सुधार करता है। उनको कच्चा माल देता हे तथा निर्मित माल कौ बिक्री की 
व्यवस्था करता है। 

(7) राज्य के कुछ जिलो में रेशम के उद्योग को तथा टसर के विकास 
के लिये पोधे लगाने को महत्व दिया गया। राज्य मे इनके विकास के ममुचित 
अवसर विद्यमान हें। 

(8) यह कहा गया कि राजस्थान वित्त निगम ख रीको अपनी गतिविधियों 
का विस्तार करेगे। रीको छठी योजना मे प्राप्त लाभो को सुदृढ़ करेगा गये क्षेत्रों 
जैसे इलेव्ट्रोनिक्स मे प्रवेश करेगा औद्योगिक रुप्णता व टेक्नोलोजिकल पिछडेपन 
को दूर करेगा तथा भारत सरकार की सब्सिडी योजना का पूरा लाभ उठायेगा। 
राज्य में इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम की स्थापना का सुझाव भी दिया गया था। 

(9) यह कहा गया कि विदेशो मे रहने वाले (प्रवासी) भारतीयों के विनियोगो 
को राजस्थान में आकर्पित करने का प्रयास किया जायेगा। 

(0) इस बात पर बल दिया गया कि राजकौय उपकृम विभाग सम्बन्धित 
इकाइयो में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेगा। 

(7) औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिये कोटा चित्तोडगढ़ 
ब्ोडगरेज लाइन को पूरा करने पर जोर दिया गया त्ञाकि राज्य में सामेट के प्लाण्ट 
बढाये जा सके। दिल्‍ली अहमदाबाद तथा जयपुर-सवाई माधोपुर मोटर गंज लाइनों 
को ब्रोड गेज लाइनों मे बदलने से आद्योगिक विकास मे मदद मिलेगो। इन्दिरा 
गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र मे रेल को लाइने बिछाने से आऔद्योगिक विकास में 
सहायता मिलेगी।॥ 

ग्रह स्वोकार किया गया क्रि सातदों श्लोजबा में औद्योगिक व्यूहरच्नना क्ष 
जीति को कार्यान्वित करने व सफल बनाने के लिए काफो वित्ताय साधनों को 
आवश्यकता होगी। इसके लिए सरकार व निजी उद्यमकर्ताओ (स्वदेशी व प्रवामी) 
को मिलजुल कर काम करना होगा। 
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मार्च 987 में राज्य के मुख्यमत्री ने औद्योगीकरण का एक व्यापक 
कार्यक्रम प्रस्तावित किया था जिसकी विशेषताये नीचे दी जाती हैं। 

] रीको एक “वन विडो सर्विस' चालू करेगा जिसके तहत उद्यमकर्ताओ 
की आवश्यक सहायता समयबद्ध सारणी के अनुसार एक साथ एक स्थान पर की 
जायेगी। 

2 रोको राजस्थान वित्त निगम तथा उद्योग विभाग राज्य के अन्दर व 
बाहर अभियान चलाकर उद्योगों को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। 

3 987 88 भें श70 थे श[(0 लगभग ]00 करोड रुपये का अवधि 
ऋण देगे जिसका लाभ लघु ब मध्यम श्रेणी के उद्योग उठायेगे। 

4 डीजल जेनरेटिय सेट्‌ के लिए, “आपत्ति नही सर्टिफिकेट' (२०0९०) जारी 
करने की विधि सरल की जायेगी। इसके लिए विद्युत शुल्क में भो राहत दी 
जायेगी। 

5 खनन पटूटे स्वीकृत करने का समयबद्ध कार्यक्रम अपनाकर खनिज 
आधारित उद्योगो का तौब्र गति से विकास किया जायेगा। 

6 कृषि व पशु धन पर आधारित उद्योगों को भूमि विद्युत कनेवशन कर्ज 
आदि मे प्राथमिकता दी जायेगी। इनको अतिरिक्त कर राहत भी दी जायगी। 

# श्रम गह॑त उद्योगों को भूमि पावर कनेक्शन व कर्ज में प्राथमिकता दी 
जायेगी। उनको भी कर राहत दी जायगी। 

8 रुग्ण उद्योगों को कर राहत दी जायगी तथा ओद्योगिक व वितीय 
पुनर्तिर्माण घोर्ड की सेवाओं का लाभ उठाया जायेगा। 

9 भरकार की वर्तमान क्रय नीति (एपा८॥38४९ ?0॥८9) का विस्तार किया 
जायेगा ताकि स्थानीय उद्योग इसका लाभ उठा सके। 

]0 नयी इलेक्टोनिक्स इकाइयो की सब्सिडी बढ़ाई जायेगी। 5 करोड 
रुपये से अधिक स्थिर पूँजी के विनियोग॑ वालो इकाई को 25% सब्सिडी अथवा 
अधिकतम 25 लाख मुपग्रे की राशि दी जायेगी (जो भो कम हो) एवं 5 करोड 
रुपये से कम वाली इकाइयो के लिये १% सब्मिडी अथवा 5 लाख रुपये की 
शशि रखो गयी। यह लाभ सातवीं योजना के अन्त तक देने का कार्यक्रम रखा 
गया था। 

]। नाबार्ड की महायता से 987 88 में 0 हजार लघु ब लघुतम 
((पा9) इकाइयाँ स्थामित करने का लक्ष्य रा गया धा। 


] बजट भाषण 5 भार्य 987 प्रष्ठ29 35 
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2 निर्धन हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 
बचत कोप को स्काम लागू करने पर बल दिया गया था। 


१3 उद्यमशीलता विकास केन्द्र स्थापित करने तथा 

4 विकस्मित जिलो मे नये उद्योगों को 5 बर्ष के लिये तथा पिछडे जिलों 
में 7 वर्ष के लिए बिको कर से मुक्त रखने पर जोर दिया गया था। 

जहाँ एक भौ बड़ा उद्योग नहाँ था वहाँ यह सुविधा कमश 7 वर्ष व 9 
घर्ष के लिए दो गयी थी। दम सम्बन्ध में विस्तत रूप से प्रकाश रिय्यतों व 
प्रेरणाओ के खण्ड मे डाल' गया है। 


इस प्रकार काग्रेस्त के शांसनकाल में ओद्योगीकरण के लिए गाय मगकार 

ने एक व्यापक कार्यकम अपनाया था। 
शेखावत सरव्तर का नई आद्योगिक नाति 4990 
(७९४७ 005॥॥9] ?0!05 990) 

भारताय जनता पर्टी व जनता दल को सरकार (मुख्य मत्री श्रा भेगेसह 
शेखावत) ने रानस्थान का नइ आद्योगिक नगति दिसम्बर 99) में घोषित कौ थी 
विस पर जनवरी 499] से कायारम्भ हो गया थां। “स नौत का ब्विस्तत गववेचन 
नाचे किया जता है। 


उरेश्य () सतन कापगता व अस्य साधनो का अधिकतम उपयोग करना 
ताकि ग़य को आय मे उद्येगो को योगटान बढ़े (॥) अतिरिक्त रोजगार के अवसर 
उत्पल करना, 00) प्रदेशिक अमनुलग प्रप्राप्त करना, (१४) उद्यमकर्ता को 'प्रोत्साहन 
देना तथा (५) ओद्योगांकरण के माध्यम से राय के वित्ताय साधन बढाना ताकि 
आधक मात्रा मे विकास कायन्म सचालित किये जा सक्के। 

प्राथमिकताएँ औद्योगक नाति में प्राथमिकताए इस क्रम मे सुआाया गयों। 

() सर्वोच्च प्राथमिकता खादी व ग्रामाण उद्योग हथकरशा दम्तकार्यो व 
चमडा अप्धपरित इकाइया को (॥) उम्रके बाट टाइनी उद्योग जिनमे स्थिर पूजा 
विनियोग 5 लाख मरूपये' तक हो (0) तत्पश्चात लघु पेमाने के उद्योग जिनमे 
स्थिर पुँजो विवियोग 60 लपख स्पया कक हो, सहायक उद्योग जिनमे पूरी के लिए 
75 लाख रुपये की सामा होगा तथा (५५) अत म मध्यम व बड़े पमाने के उद्योग। 

निष्न उद्यागा को विशष प्रोत्साहन दिया जायगा इलेक्नोनिक्प, 
बायो टेबनोलाता एग्नो फूड प्रेसेसिग साधव अष्णरत श्रम गहन कंम ऊुजा तथा 
कम पानी को उपयाग ऋरन चले उद्योग 

पावर पचर का विज्ञास निता क्षत्र से था किया जायगा। 55 केवा से 
230 के वा घर जिउला लने वाला का | 5९ से ॥0८% विद्यत प्रराल्क रियप्यत 
बे ]990 99 का अब मे पावर कनेक्शन प्राप्त ना अद्यागिक इकाइबा के लिए 
3000 फक्रेबवा तज के भार पर 3] ३ 995 तक काई पावर कंटाता नहा हागा। 
लाघ व मध्यम काया मे एक बेघर ज़क होठ न्‍्यनत्मम चार्नेत नहा लिये लायग। 
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पिछले त्तीन माह के अधिकतम उपभोग के ]5 दिन के उपभोग की नकद सिक्‍यूरिटी 
मनी ही जमा की जा सकेगी। डीजल जैनरेटिंग सेट की लागत पर 25% या 50 
हजार रुपये तक (जो भी कम हो) नकद सब्सिडी मिल सकेगी। 

उद्योग के लिए पूँजी-विनियोग सब्सिडी- (7) सभी नये मध्यम व बड़े 
पैमाने के उद्योगो को स्थिर पूँजी के विनियोग पर 5% सब्सिडी कौ दर से (एक 
इकाई को 5 लाख रुपयो त़क अधिकतम राशि) (॥0 निम्नलिखित श्रेणी के 
उद्योगो को 20% को दर से सब्यिष्टी (एक इकाई को अधिकतम 20 लाख रुषयों 
तक) यह सुविधा लघु व सहायक उद्योगो साधन-आधारित उद्योगो व प्रवासी 
भारतोयो द्वारा स्थापित उद्योगो तथा 00% नियतिन्मुख उद्योमो को उपलब्ध होगी। 

29 अगस्त 992 की एक अधिसूचना के अनुसारराज्य-पूँजी विनियोजन 
सब्सिडी की स्कीम को अधिक आकर्षक व उदार बनाया गया। इसके 
अनुसार जनजाति व !धा? म लघु पेमाने की इकाइयो के लिए सब्सिडी की 
नई दर 30% (एक इकाई के लिए अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये तक ) 
तथा जनजाति क्षेत्रों व उद्योग रहिते जिलो मे मध्यम व बडे पैमाने के उद्योगो 
के लिए नई दर 20% ( एक इकाई के लिए अधिकतप्र सीपा 20 लाख 
रुपये त्तक) कर दी गई। इसी प्रकार प्रवासी भारतीयों के लिए भी नई सब्सिडी 
के [7 20% (एक इकाई के लिए अधिकतम राशि 35 लाख रुपये) कर दो 
गईइ3 

2% की अतिरिक्त सब्सिडी (2 लाख रुपये अधिकतम ) श्रम गहन उद्योगो 
को दी गयी जिनमे प्रति श्रमिक विनियोग 35 हजार रुपये से कम हो (फैक्ट्री 
अधिनियम 948 मे पजाकत) 

यह विनियोग सब्सिडी जोधपुर, उदयपुर, अजमेर अलवर व भीलवाडा 
शहरौ की म्यूनिसिपल व शहरी सुधार सीमाओ मे स्थापित उद्योगो तथा जयपुर व 
कोटा शहरो की शहरी सकलन सोमाओ (प्राफका 328णाएशा३॥णा 5) भे 
नहीं दी गयी। बाद में इस मम्बन्ध में यह रियायत घोधित की गई कि रोकों के 
औद्योगिक क्षेत्रों मे स्थापित ओद्योगिक इकाइयो को भी यह सब्सिडी सुविधा प्राप्त 
होगी। यह एक महत्वपूर्ण घोषणा ह जिसका इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर 
काफ़ी अनुकूल प्रभाव पडने की आशा है। लेकिन इससे राज्य सरकार पर सब्सिडी 
का वित्तीय भार काफौ बढ़ जायगा। 

लेकिन इलेक्टोनिक्स व टेलीकम्यूनिकेशन्स जैसे उद्योगों को समस्त राज्य 


] ६॥00 |॥६.४६।(॥ए७ (0:0 9५7 992 9 6 जनजाति क्षेत्रो मे बासवाडा डूँगरपुर व उदयपुर 
जिलो के कुछ क्षेत्रो चित्तौड़गढ़ जिले से प्रतापगढ़ तथा सिर्रेहो जिले मे आवृरोड खण्ड को बढ़ी 
हर्ट सॉसडी ब्य लाभ मिलेए तथा उद्यौगविहान जिलो (४॥|)४) में सिरोही जैसलमेर, चुरू व 
बाड़मेर जिलो को यह लाभ पिलेगा । 
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से अन्य राज्यो मे हस्तान्तरित कर सकेगी उन्हे कर-दायित्व के 90% तक बिक्रो 
कर से मुक्त रखा गया। इन्हे श्रेणी (।) के जिलों मे ! वर्ष तक तथा श्रेणी (2) 
के जिलो मे बिक्रोकर कौ ]989 कौ स्कौम के मुताबिक छूट दी गई तथा 
इलेक्ट्रोतिक्स इकाइयो को ग्यारह वर्ष तक के लिए बिक्नोकर से मुक्त रखा गया, 
वे चाहे जहाँ स्थित हो। 'पायोनियरिंग व प्रेस्टीजियस' इकाइयो को अपने कुल 
उत्पादन का 80% तक राज्य के बाहर ब्रान्च ट्रास्सफर के मार्फत बेचने को छूट 
दो गयी तथा अत्य लघु, मध्यम व बडे पैमात्रे के उद्योगों के लिए इनको अधिकतम 
स्ोमा 60% रखी गयी। 

(शी जेम्स व स्टोन्स को बिकी कर से मुक्त किया गया ताकि इनका 
निर्यात बढ सके। 

(४) बिको कर की शवज मे 7 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त कर्ज की एक 
नई स्कीम लागू कौ गयो। इसमें चे इकाइयाँ की गईं जिनको बिकौ कर से अन्य 
किसी स्कीम मे लाभ नहीं मिल रहा था। 

चूगी से छूट- उत्पादन आरणप्म होने से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिये 
नये उद्योगो को आठवी योजदावधि मे कच्चे माल पर चूँगी कर से छूट दी गयी। 
उन्हें आयातित मशीनरी पर चूगो कर नहीं देना होगा। विस्तार के लिवे आयोजित 
मशोनरी पर भी चूगी नहीं देना होगी। कि आधारित लघु उद्योगो को सीधे किसान 
से अपनी जरूरत का माल खरौदने पर मण्डी कर से मुक्त रखा गया। 

यह कहा गया कि राजस्थान लघु उद्योग निगम कच्चे माल कौ सप्लाई 
बढ़ाने का प्रयास करेगा। वितरण नीति मे कुटोर उद्योगो के कच्चे माल कौ 
आवश्यकताओ का विशेष ध्यान रखा गया। इसके लिए आयातित कच्चे माल को 
व्यवस्था भी बढायो गयो। हथकरघा बुनकरो दस्तकारों तथा कारोगरों के लिए भी 
कच्चे मण्ल की व्यवस्था बंढ़ायी गयो। 

विपणन राजस्थान का स्वय का औद्योगिक वस्तुओ का बाजार बडा नहीं 
है। इसलिंएं उद्योगो को विपणन की समस्या का सामना करना पडता है। औद्योगिक 
नीति में विषणन के सम्बन्ध मे निम्म उपाय सुझाये गये। 

() विंत्तं विभाग के केन्द्रोय स्टोर्स क्रपय सगठन ने सरकारी विभागों द्वारा 
लघु पेमाने के उद्योगो से 30 वस्तुओ को खरीदने के लिए अब तक नियम बनाये 
थे। इनमे 34 वस्तुओ को और जोडा गया । राज्य के भानक स्तर के लघु उद्योगों 
को १5% का कीयत आविमान (रापए परर्शशाशाएएं) दिया भय और अन्य को 
0% का कोम्त-अधिमान दिया गया। ये लाभ राज्य के विभिन्‍न विभागो या 
स्थानीय सस्थाओ के द्वारा की जाने वाली खरोद पर भी उपलब्ध होंगे। 

, ._. (४७) यदि उद्योगो के सगठन अपने माल की बिक्री के लिए कम्पनी बनाते 
है तो राज्य सरकार उनको भी आवश्यक सहायता देगी। 
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(॥ राजस्थान लघु उद्योग विगम एक व्यापार केन्द्र व ओद्योगिक म्यूजियम 
की स्थापना करेगा जिनके माध्यम से लघु उद्दोगो की बस्तुओो की नृमाएश व 
विपणन की व्यवस्था की जायेगो। 

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यम्रकर्नाओं के लिए विशेष 
सहायता 

इनके द्वार औद्योगिक इकाइयां स्थापित करते के लिए पिप्तेय सुविधाओं 
का विस्तार किया गया। रीको दो औद्योगिक घेरें शे इनदे हरा छरोदे जाने बाले 
4 हजार वर्गम्रोटर त्क के भू-खण्डों की खरोद पर 50% जद रेबेट दी जातो 
है। शजस्थान वित्त निगम एक लाख रफ्पे तक के कर्ज पर ब्याज में 27% को 
रिबेट देता है और शिक्षित युवकों के लिए स्वरोज्यार की स्काम मे इनके लिए 
30% का आरक्षण किया गया हे। राजम्थणन राज्य विद्युत मण्डल इनको घांत्रर 
कनेक्शन देने मे प्राथमिकता देगा। जनजाति उप-योजना मे स्थापित उद्योगों को 
राजस्थान बित्त निषम ब्याज पर रिब्रेट ७ 5५ से बढ्यकर % देगा। रीक्ो भी 
इतनी ही रिवेट देगा। जनजाति उप योजम क्षेत्र मे स्थापित होने बाले उद्यंगों में 
रीकी शेयर पूँञणी में 9% हिस्मा लेता है। अनुसूचित जाति के उद्यमकर्ताओ द्वारा 
स्थापित उद्योगों मे 0% शेयर प्रदात करने के लिए एक प्रथक शेयर पूँजो कोय 
स्थायित किया गया। 
औद्योगिक रुग्णंता से सम्बन्धित नीति- 

0) राजस्थान राज्य चिद्युत मण्डल रुग्णे इकाइयों को न्यूनतम चार्जेज च 
यावर कटोंती से मुक्त करने की सुविथा देता है। रुग्णता का सर्टिफिकेट जारो 
किया जाता है जिसे जिला स्तर पर जारी करने की व्यवस्था की गयी। रुग्ण 
इकाइयो को दो वर्ष के लिए पावर कटौती से मुक्त रखा गया। 

(॥) रुर्ण औद्योगिक इकाइयो का सर्वेक्षण करने की व्यवस्था की गई तथा 
रुण्णता के कारणो का पता करके इनके पुनर्ग्थापत्र की व्यवस्था की गयी। 

६) औद्योगिक और घित्तोय पु्गठप बोर्ड (छा!8) के विच्चराधीन रुग्ण 
इकाइयो को निस्न रियायते दी गशर्यो,- 

(अ) पुरर्वास की अवधि में पाच वर्ष तक विद्युत-शुल्क का स्थगन, ब्याज, 
जुर्माने व दण्डस्वछूप ब्याज (273) ॥॥£725) को छोडना, 

(आ) विक्रीकर, क्रय-कर विद्युत-शुल्क, आदि का पुनर्निर्धारण तथा पुनर्वास 
अवधि में स्थगन-णशशि पर ब्याज के भुगताव से मुक्ति] 

(३) रुप्ण इकाई को अतिरिक्त भूमि क्ये बेचकर प्राप्त राशि का उपयोग 
उस इकाई के पुत्रर्वा्त की योजना के आधार पर ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में 
किया जा सकता है। भूमि का बेचान राज्य सरकार द्वार अधिकृत अधिकारी या 
संस्था के मार्फत किया जाना चाहिएं। 
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(ई) कर्ज लेने के लिए सरकार द्वारा रुग्ण इकाई की भूमि को वित्तीय 
सस्था को गिरवों रखने की इजाजत समय पर दे दी जायेगो। 

(उ) राजस्थान वित्त निगम ने एक बिन्दु पर सहायता देने की स्कीम लागू 
की है जिसमे स्थिर पूँजो की 5 लाख रुपये को सहायता के साथ 25 लाख 
रुपये को कार्यशीरा पूँजा भी दो जा सकतो है। इससे रुग्ण लघु इकाइयो को 
कार्यशील पूँछी की सुविधा मिल सकेगी। 

(ऊ) रण्ण इकाइयो को बिक्री कर प्रेरणा/आस्थगत के अच्तर्गत मिलने वाले 
लाभ जारी रे गये। 

(ए) रुण लघु इकाइयां के पुनर्वास के लिए भार्जित मुद्रा कर्ज को स्कीम 
अधिक इकाइयो पर लागू करों के लिए अधिक कोष प्रदा+ करने पर जोर दिया 
र्त्या। 

यह आशा की भाई कि इन विभिन्‍न उपायो को लागू करने से रूरण इकाइयो 
की पुतरस्धापता भे मदद मिलेगी जिससे उत्पादन व रोजयार को बनाये रखना सुगम 
होगा। 

ओद्योगिक नोति भें ओद्योगिक भ'ल का निर्यात बढ़ाने प्रवासी भारतीयों को 
आशद्योगिक विनियोग के लिए प्रोत्स(हित करने के लिए उपाय सुझाये गये है । इस 
प्रकार दिसम्बर, 990) की औद्योगिक प्रीति के माध्यम से औद्योगिक समस्याओ 
को हल करने को दिशा मे कई प्रकार के आवश्यक कदम उठाये गये थे। 

राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मत्री श्री भैरोसिह शेखावत ने सितम्बर 99] 
में झलकत्ता मे औद्योगिक प्रोत्साहन अभियान के दौरान निम्न पाँच नई रियायते 
घोषित की थीं।' 

(।) बिको कर स मुक्त या आस्थगन की स्कोम के लिए सम्पूर्ण 
राज्य को पिछड़ा घोषित कर दिया गया। पहले यह श्रेणी ॥ च श्रेणी हर जिलो 
मे विभाजित किया गया था एव श्रेणी गत के जिलो में बिकी कर से मुक्ति या 
आस्थगन की दर श्रेणी । के जिलो "की तुलना मे मीची दर से मिलती थी। 

बिक्री कर से मुक्ति या आस्थगन की अवधि आमतौर पर 2 वर्ष के लिए 
बढायो गयी (जैसे 5 से 7 बर्ष एबं 7 वर्ष से 9 वर्ष तथा 9 से )] वर्ष आदि) 
अत इसे अधिक उदार बनाया गया। 

(2) 00% निर्यातोन्मुख इकाइयो (९४एणा 0पशा।९0 5) को 
अत्तिरिक्त लाभ दिये गये जैसे अति प्रतिप्ठामूलक इकाई को ॥] वर्ष तक 
क्रय कर से छूट, इसे 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क की देयता से छूट, इसे ] वर्ष 


राए0 ]ब€रुडलाढा 0९०7०एल 99] ए9 5 7 
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तक बिक्री कर को देयता मे छूट, आदि। 


(3) प्रवासी भारतीयों (रा) को स्थिर पूँणी विनियोग सब्सिडी 
20% (अधिकतम राशि एक इकाई को 35 लाख रुपये) देने का निर्णय 
लिया गया। पारा की इकाई वह होगी जिसमे कुली इक्विटी भे वह कम से 
कम 40% इक्विटी विदेशी करेसी के रूप मे प्रदान करे। 

(4) स्टेनलेस स्टील की इकाइयो को अतिरिक्त विक्रीकर सम्बन्धी 
रियायते दी गईं। इन पर बिक्री कर 8% से घटाकर 2% किया गया। स्टेनलेस 
स्टील की शीटो पर क्रय कर 3% से घटाकर ]% किया गया। 

(5) सभी टाइनी औद्योगिक इकाइयो व कुछेक लघु उद्योगो को 
राजस्थान प्रदूषण नियत्रण बोर्ड (राए(एफ़) से ५४० 0फ्ाल्लाफा 
((८णाए#८»४९१ (४०0९) लेने की शर्त से भी मुक्ति दी गयी। 

आशा है इन रियायतो व छटो से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। 

औद्योगिक नीति की सपीक्षा 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नई ओद्योगिक नीति काफी व्यापक 
व व्यावहारिक किस्म को है और इससे राज्य में साधन आधारित उद्योगों 
(70500706 03५०0 ॥009॥09) तथा इलेक्टोनिक्स उद्योगो के विकास को प्रोत्साहन 
मिलेगा। इसमे समस्त राज्य में उद्योगो के लिए पूँजी विनियोग सब्सिडी का प्रावधान 
किया गया जिससे राजस्थान में भी ओद्योगिक प्रेरणाओ व रियायतों की दृष्टि से 
पहली बार अन्य राज्यो के समकक्ष आ गया है बल्कि कुछ सीमा तक उनसे भो 
आगे निकल गया है। सितम्बर, 988 में केन्द्रीय सब्मिडी के बद हो जाने के 
बाद राज्य के औद्योगिक क्षेत्र मे शिधिलता का बातावरण छा गया था। अन्य राज्यो 
ने केन्द्रीय सब्सिडो के बदले में राज्य सब्सिडो स्कीम को लागू करके इस अभाव 
की काफी सीमा तक पूर्ति का लो थी। लेकिन इस दृष्टि से राजस्थान पीछे रह 
गया था। 990 की नई औद्योगिक नीति ने इस अभाव की यूर्ति की है और 
उद्यमकर्ता राज्य में उद्योगो को स्थापना के लिए आगे आने लगे है। 

राज्य मे उद्योगो के लिए बिक्रोकर को रियायते भी काफी उदारतापूर्वक 
दी गई है जिनसे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। रुप्ण इकाइयो की 
पुतर्स्थापना के लिए जो उपाय सुझाये गये है उनसे इनका समस्याओं के समाधान 
मे मदद मिलेगी। इस प्रकार नई ओद्योगिक नीति ने शेजगार संवर्धन उद्यमकर्ताओ 
को प्रोत्साहन प्रादेशिक असतुलनों को कम करने व ओद्योगिक क्षेत्र का शज्य की 
घरेलू उत्पत्ति मे योगदान बढादे के भये अबसर खोले है । औद्योगिक क्षेत्रों मे इस 
नोति का भारो स्वागत किया गया है। इसमे खादा ग्रामीण उच्चोगो हथकरघा, 
दइस्तकारी आदि के विकास पर भो पर्याप्त बल दिया गया है तथा उनकी समस्याओं 
के प्रति पूरो जानकारों दर्शायो गयी है और यह स्पष्ट किया गया है कि सरकार 
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इनका विकास करने के लिए कृतसकल्प है। 


स्मरण रहे कि एक प्रगतिशील औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास की 
एक आवश्यक शर्त होती है लेकिन वह पर्याप्त शर्त नहीं मावरी ज्ञा सकती॥। एक 
उचित औद्योगिक नीति विकास का आधार तो तैयार कर देती है लेकिन वास्तदिक 
ओद्योगिक प्रगति इसके सफल क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। इसलिए इस बात 
की आवश्यकता है कि औद्योगिक नीति के साथ साथ राज्य के लिए मध्यमकालीन 
व दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन (्रवएडतगे एकाप्माह) की रूपरेखा भी तैयार 
की जाय जिसमे मिश्त बातो पर ध्यान दिया जाना लाभकारी हो सकता है 

(0) कृषि घ उद्योगो के घोच विकास की दृष्टि से परस्पर समन्वय स्थापित 
किया जाना चाहिए, 


(॥) विभिन्‍न जिलो के अनुसार उद्योगो का चुनाव किया जाना चाहिए, 

(॥) उद्योगो के लिए उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ पेमाने (४८४७) का चुनाव 
किया जाना चाहिए, 

09) उद्योगो के लिए सर्वोत्तम रेक्नोलोज़ो का चुनाव क्द्रा जाता चाहिए, 

(५) विभिन्‍न प्रकार के उद्योगों के बीच परस्पर कडी (॥0०) स्थापित की 
जानी चाहिए, 

(५) विभिन्‍न जिलो के उद्योगों मे परस्पर कडो स्थापित को जानी चाहिए 
तथा 

(५॥) विभिन क्षेत्रों के उद्योगो व आवश्यक आधारभूत ढाँचे के विकास 
में पर्याप्त ताल मेल बैठाया जाना चाहिए ताकि दोनों का सतुलित व एक साथ 
विकास किया जा सके। 

अत उचित औद्योगिक नोति के साथ साथ उचित औद्योगिक नियोजन की 
भी आवश्यकता है ताकि हम यह जान सके कि आज से 0 ॥5 वर्ष ब्राद हम 
राजस्थान को कैसी औद्योगिक स्थिति देखना चाहते है और उसके लिए हम आज 
क्या उपाय कर रहे हैं। औद्योगिक नियोजन ही औद्योगिक विकास्त को आवश्यक 
दिशा, गति व सुफर्ति प्रदान कर सकता है। साथ भे राज्य मे 'औद्योगिक सस्कृति 
को भी विकसित किया जाना चाहिए त्ताकि प्रशासन व प्रशासक उद्यमकर्ताओं को 
कठिनाइथो को दूर करने का भरसक प्रयास करते मे रुचि ले और राज्य मे 
औद्योगिक घानावाण भी आकर्घक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पायी बिजलो 
परिवहन, सचार, शिक्षा, चिकित्सा मनोरजन आदि की दशाएँ सुधारनी होगी ताकि 
अधिकाधिक उद्यमर्क्ठा राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित हो सके | 
इसलिए औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नौति के साथ साथ औद्योगिक 
नियोजन औद्योगिक प्रशासत व औद्योगिक इन्फ्रास्टक्चर कौ सुविधाओं की भी 
नितान्त आवश्यकता है। इन सभी के सहयोग से राज्य अपनी औद्योगिक सभावनाओ 
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का पृरा-पूरा उपयोग करने मे सक्षम व समर्थ हो सकता है। इस पर अधिक 
विवेचत ऊतगे चलकर औद्योगिक विकास को बाधाओं के अध्याय मे प्रस्तुत किया 
जायेगा। 

राजस्थान की औद्योगिक प्रगति के दो बर्ष ]99]-92 व ]992-93 

]990 की नई औद्योगिक नीति को लागू करते के दौरान राको ने कई 
बडे प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए है। ये प्रोजेक्ट रसायन, इन्जोडियरिंग, चस्त्र, 
इलेक्टोेनिक्स अपदि क्षेत्रो' से सम्बद्ध हैं। 

भई औद्योगिक नोति वध 99] को प्रारम्भ से लप्ूू हुर था और एिटले 
दो दर्षों मे राज्य मे रोको राजस्थान दित्त निगम उद्योग निदेशालय व राज्य सरकार 
के सटत व अचक प्रयमों के फलस्वरूप ओद्योगिक विकास मे नया मोड लिया 
है। कई नये ओऔद्योषिक क्षेत्र चालू किये गये है, बहुराष्टोय कम्पनिये 
(एएए7390725) ने राज्य में नये ओद्योगिक उपकम स्थित करने मे रुचि ला 
है, भारत के छडे औद्योगिक घराने' को राजस्थान के औद्योगिक विक्रास में दिलचस्पी 
बढ़ी है और हल में जबपुर-सत्राई माधोपुर के दोच द्ोडगेज रेल लाइन के बनमे 
से ओद्योगिक विक्रास के नये अवसर छुले हैं। इन गतिविधियों का संज्षिप्त परिचय 
नीचे दिया जता है - 

ताजा मूचता के अनुसार 99] 92 में जे प्रजेक्ट अनुमोदित हुए उनसे 
800 छग्रेड रुपये का विनियोजन रूम्भव हुआ । 992 93 में 79 परियोजनाओं 
में 'टाई-अप' से 3050 करोड रू का विनियोग सम्भव हुआ है जो एक अभूतपूत 
उपलब्धि हैं। 992 93 में ।॥ %६00% पर हस्ताक्षर किये गये जो रीको वे 
उद्चमकर्ताओ के छोच हुए । इमसे लघु, मध्यम तथा बडे उद्योग में रोजप'र बढ 
है । रोको ने काफ़ी धन व्यय करके विभिन्‍न स्थानों में उद्योगा के लिए भूमि प्राप्त 
की है तथा विधिन औद्योगिक क्षेत्रों मे आधारभूत सुविधाओ -सडक बिजली पाना, 
आदि का विकास किया है 

गज्य मे इलेज्ट्ोनिक्प, ग्रेताइट, तेल निकलने के सयत्र (505 था| €राजउटाएा 
एौभशा5), आदि को औद्योगिक इकाइयाँ लगायो गया है। इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में 
जयपुर से ॥5 किलोमीटर दूर आमेर के परम कुकस (#ए४5) में एरिक्सन 
(75६७४) क्य इलेक्टरोमिक स्विधिय प्विस्टम प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसमे 
स्वोडन का त़कनोंकी-वित्तोधय सहयोग गिल्‍प हे। इस प्रेजेड्ट को लागत 50 
करेड रुपये है जिसमे स्वोडन का कम्पनी का शेयर 55 है जोदरजका गुप्त 
का (भारतोय मट्योगी) 295६ ह तथा शेष 205 पब्लिक को दिय' जाना हैं। इस 
प्रोफेस्ट को वजह से काफी सस्य' से सहायक इकाइयो इलेक्ट्रॉनिक्स व कम्प्यूटर 
मसोफ्टवेयर के में विकसित होगा। 

शहपुरा औद्योगिक क्षेत्र मे पहले हो ग्रेताइट के कई लघु पेमाने के प्लान्ट 


की |. 


लो हुए थे। अब राझो का साझेदारी मे लाला ग्रेताइट लि (पॉलिश की हुई ग्रेवाइट 
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सस्‍्लेब्स के लिए) वथा सारदा ग्रेनाइट लि (टाइलों के लिए) लगे हैं। बगरू मे ]0 
करोड रुपये की लागत से !00% निर्यातोन्मुख ग्रेनाइट इकाई लगो है। विश्वकर्मा 
मे देवडा ग्रेनाइट प्राइवेट लि ग्रेनाइटस्लेब्स का प्रोजेक्ट लगा है। भविष्य मे राजस्थान 
ग्रेनाइट के निर्यात में काफी ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकता है। 

राज्य में तेल निकालने के सयंत्र - विशेषतया सरमो पर आधारित सयत्र 
लगे है जिनमें ।/4 अकेले जयपुर जिले मे स्थित हैं। श्री सोल्वो फूड्स बस्सी मे 
(जयपुर के समोप) उत्पादन भें आ चुका है। 

जयपुर से 0 किलोमीटर दूर कनकंपुर में सोपरवेयर टेक्नोलोजी पार्क 
स्थापित किया जा रहा है जो फिलहाल रील के भवन में होगा। 
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आगमन -' 

पिछले तीन वर्षों मे राज्य सरकार के प्रयासों व केन्द्र की उदार आर्थिक 
नीतियो के फलस्वरूप राज्य में आठ देशो की मशहूर कम्पनियों ने !6 परियोजनाओ 
मे अपना सकिय सहयोग दिया है। इससे करीब 400 करोड रुपये की पूँजीगत 
लागत की परियोजनाओ की शुरुआत हो सकी है। इनमें से 7 प्रोजेक्ट तो 
उत्पादन मे आ चुके है, 6 क्रियान्वयन कौ अवस्था मे ह और 3 विचाराधीन है। 
जर्मनी अमेरिका, इटली स्वोडन जापान, स्विट्जरलेड, ब्विरेग व रूस के सहयोग 
से अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र भे 6 मे से 8 प्रोजेक्ट लगाये जा 
रहे है। 2 प्रोजेक्ट जयपुर के समीप लगे है और एक-एक जोधपुर, उदयपुर, 
आबूरेड, कोटा व अलवर मे लगे हैं तथा एक का स्थान तय होता बाकी है। 

जिन सात परियोजनाओ में उत्पादन चालू हो गया है उनमे 0 करोड 
रुपये की लागत आयी है। कुल 808 करोड रुपये की लागत की छ परियोजनाओं 
कौ स्थापना का काम पूरा होकर 993 के अत तक उत्पादन शुरू होने को आशा 
है। 475 करोड रुपये को लागत की तीन परियोजनाओ पर ओद्योगिक प्रोत्साहन 
(बिप) काम कर रहा है जिनके लिए भूमि आदि का चयन कर लिया गया 

। 

सबसे बडी परियोजना अमरीकी कम्पनी 'कोर्निंग' के सयुक्त तत्वावधान मे 
सैमूर ग्लास लि के नाम से कोटा मे स्थापित की जा रही है जिस पर 500 करोड 
रुपये की लागत आयेगी। इसमें रंगीन टेलीविजन पिक्चर शूयूबे बनेगी। 

जिन सात परियोजनाओ में उत्पादन शुरू हों गवां हैं उनमे ब्रिटेव को जिलेट 
कम्पनी के सहयोग से भिवाडो में 50 करोड़ रुपये को लागत से लगी शेविग 
ब्लेड की परियोजना जर्मनी की प्रसिद्ध इडर (060) कम्पनी के सहयोग से 
भिवाडी मे पाँच करोड रुपये कौ लागत से भार उठाने चालौ मशीने बनाने कौ 


] रि(0 कफ लाल निगला 993 ,9 4 त्था राजस्थान पत्रिदा ]5 जनवशा ]993 पृ 
]9 
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चरियोजना, जर्मगी की डी अरनेस्ट जिटर एण्ड सोहन कम्पनी की भिवाडी में दो 
करोड़ रुपये की लागत से लगी रत्त सफाई (ताक्षातण0 ए्रफाश्श्ाधगाए 
52800९7/8) की परियोजना अमरीका की बॉश एण्ड लैम्ब कम्पनी को भिवाडी 
में 26 करोड रुपये कौ लागत से स्थापित कास्टेक्ट लैन्स व चश्मे के फ्रेम बनाने 
की इकाई है। इटली की पेडिनी ग्रेनाइट्स ने जोधपुर में 5 करोड रुपये की लागत 
से मार्बल व ग्रेनाइट टाइल्स को मशीनरी बनाने की इकाई स्थापित की है। इटली 
की ही ब्रिटेन कम्पनी ने 2 करोड़ रुपये की लागत से उदयपुर में मार्बल उत्पाद 
बैयार करते की इकाई डाली है तथा जर्मनी की किजले के सहयोग से भिवाडी 
मे 30 करोड रुपये की लागत से डिजिटल घडियो के मौड्यूल्स बनाने का काम 
चालू किया गया है। 

जिया परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है उनमे कोटा की 500 करोड 
रुपये की लणत वाली पूर्ववर्णित सैमूर ग्लास लि के अलावा निम्न इकाइयाँ हैं - 


परियोजना की 
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रत तराशने के । 
उपकरण 





उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के औद्योगिक विकास मे 
बहुराष्टीय कम्पनियों का योगदान काफो महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। इससे राज्य 
मे औद्योगिक विनियोग बढ रहा है तथा टेक्नोलोजी के नये आयाम सामने आ रहे 


। 
औद्योणिक क्षेत्रों मे उभरते हुए नये क्षेत्र - 

(0) सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र - यह जयपुर के सप्गीष सागातेर हवाई 
अड्डे से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ रेडीमेड पोशाक दस्तकारी 
इलेक्ट्रोतिक्स व ज्यूलरी आदि की इकाइयाँ एक साथ विकप्लित की जा सकती हैं। 
इसे जयपुर क्ले एक सहायक औद्योगिक मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया 
जा सकता है ताकि आगे घलकर जयपुर पर जनसख्या व आवासीय व्यवस्था का 
भार कुछ सीमा तक कम किया जा सके। ब्रॉडगेज रेल लाइन बनने से इसका 
महत्व बढ गया है। 

(2) हौरावाला औद्योगिक क्षेत्र - यह भी जयपुर के समीप स्थित है। 
यहाँ फ्रास के सहयोग से एक सुगन्धित द्रव्य (इन्न) च सोदर्य प्रसाधन (कॉस्मेटिक्स) 
बनाने की इकाई (एशाणि।शए आ0 ८0४720८5 एछा0|००) स्थापित की जा रहो 
है जिसकी लायत 8 करोड रुपये होगी। हीरावाला क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 
!] पर छ्थित है जो जयपुर को आगरा से जोड़ता है। यह् कानोता से 2 
किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 

इसके अलावा दक्षिण राजस्थान मे बासवाडा के स॒मौप पौपषलवा क्षेत्र विकसित 
किया जा रहा है। यह मार्बल व ग्रेनाइट के भण्डारों से घिंग है। उदयपुर का 
गुडली क्षेत्र विकास की तरफ अप्रस्तर है। 

आशा है आगामी वर्षों मे राजस्थान औद्योगिक बिकास की दिशा में नयी 
करबटे लेगा और यदि विकास की यहीं गति जारी रही तो राज्य इक्कौसवां सदी 
के आरथ्म मे भारत का अग्रणी औद्योगिक राज्य बन पायेगा। 


च्श्न 
॥. राजस्थात को 990 की नई औद्योगिक नीति का विवरण दौजिए। इसमे 
शामिल राजकोषीय प्रेरणाओं मे पूँजी विनियोग सब्सिडी व बिक्री-कर की 
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(0) 
() 
(॥) 
(९) 


एिगायतों का महत््व स्पष्ट कीजिए। 

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए- 

साजस्थान मे उद्योगो के लिए बित्तीय व राजकोपीय प्रेरणाएँ, 

राजस्थान में ओद्योगिक क्षेत्रो का विकास 

प्रस्तावित विकास केन्द्रों का महत्व तथा 

औद्योगिक नौति !990 के प्रभाव 

राजस्थान की सातवी पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक ब्रिकास की व्यूहद रचना 
क्या थी? नई सरकार की आंद्योगिक नोति ने उसमे क्या परिवर्तन किये 
है। 

राजस्थान सरकार की 990 की नई औद्येगिक नीति किन अर्थों भे पूर्य 
कऋतिफो ओ केडलए मात्ती जा माक्तड़ी है? कसा इसमे जेश्ोगिक बिक्रास करो 
पूरी गारटी मिलतो हे? इस नीति के ओद्योगिक विकस पर प्रभावों का 
आकलन कौजिए॥। 

औद्योगिक नीति 7990 के बाद राजस्थान के औद्योगिक विकास का संक्षिप्त 
विवेचन कौजिए। वर्ष 99] 92 व 992 93 मे राजस्थान के औद्योगिक 
विकास में इस नीति की क्‍या भूमिका रहो है? 
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एतरत€ एा जशॉशिलसा। (०]त0थ्ांणा$ मी गरातपरद्ञातिं 
॥700ए7९0ज्ञाशा) 








राजस्थान में औद्योगिक विकास से कई प्रकार के सगठन जुड़े हुए हैं 
जिनमे अगम्त, 986 में पुनर्गठित सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक 
सलाहकार परिषद्‌ भी शामिल है, जिसके अध्यक्ष राज्य के उद्योग मत्री है। यह 
औद्योगिक विकास की प्रगति की समीक्षा करती है, राज्य सरकार को औद्योगिक 
नीति व कार्यक्रमों पर सलाह देती है तथा उद्योगो को समय-समय पर दी जाने 
बाली सुविधाओं व रियायतो का जायजा लैती है। 


राज्य मे विभिन्‍न प्रकार के उद्योगो के विकास मे सम्बद्ध विभाग या सगठन 
या नियम इस प्रकार हैं 
. मध्यम व बडे पैमाने के उद्योग - 
() ग्रजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लि (रीको) 
(7) राजस्थान वित्त निग्म (आर एफसी ) 
(00) सार्वजनिक उपकम ब्यूरो (बीपीई) 
2... ग्रापीण ब लघु उद्योग- 
() उद्योग निदेशालय 
(॥) खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड 
(॥॥#) हंथकरघा विकास निगम 
(५) ग्जस्थान लघु उद्योग निगम (शजसौको) 


3... इनके अलावा निम्न केन्द्रीय सगठन व निगम भी राज्य के औद्योगिक 
विभाग में सहयोग देते हैं- 


() लघु उद्योग सेवा संस्थान 
(9) भारतीय औद्योगिक विकास बैक (आईडी बी आईं ) 
(9) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई एफसी आई) 
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(१६) राजस्थान सलाहकार सगठन लि (राजकोन) (जिसका प्रवत्तन भारतीय 
ओद्योगिक वित्त निगम द्वाग किया गया हें)। 

हम नोचे रीको रातस्थन वित्त निगम तथा राजस्थान सघु उद्योग निगम के 
कार्यों ब उनकी प्रगति पर विस्तत रूप से चर्चा करेगे और साथ में अन्य सस्थाओ 
व सगठनो का संश्विप्त परिचय देगे। 

] राज्स्थान राय औद्योगिक विकास व विनियोजन मिगम लि (रीको) 
(िवाकडीश) $8॥6 गततततह्रादोीं 706200क्राशा। शाद्य गरात९करगिशा। 
(0770796707 7.4 ) (रा (0) 

इसकी स्थापना 969 में हो चुकी था लेकिन नवम्बर, 979 मे राजस्थान 
राज्य खनिज विकास निगम (२५5)/॥700) के अलग से स्थापित होने के बाद रीको 
का कायक्रम ओद्योगिक विकास तक सीमित कर दिया गया। इसे कम्पनी अधिनियम 
8956 के अन्तगत एक सार्वजनिक सामित्त दायित्व वाली कम्पनी के रूप में 
स्थापित किया गया हं। 

इसके मुख्य काय इस प्रकार है 

(0) प्रोजेक्यों को छाटना उनके लिए आशय पत्र (ह6(९5 0 वाशशा) व 
औद्योगिक लाइसेम प्राप्त करना तथा निजी क्षेत्र के उचद्चयमकर्ताओं से मिलकर या 
स्वय उनका क्रियान्वयन करना 

(४) गजस्थान फे औद्योगिक विकास की स्कौमो को प्रोत्माहन देगा ओर 
उनका संचालन करना 

(॥॥) प्रोजेक्टो की तस्वीरे (90]०० एा०१2५) प्रोजेक्टो की रूपरेखाएँ 
(एा0६ए 9भ९ए9॥8) व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाना और आवश्यक सलाह 
प्रदान करना 

(६) उद्योगों के लिए भूमि प्राप्त करना ओद्योगिक क्षेत्रो का विकास करना 
आंद्योगिक भूखण्डों का आवंटन करना एवं उद्योगों की स्थापना के लिए शेड 
उपलब्ध करना 

(९) मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था 
करना जिमके निम्न रूप हो सकते हं 

(अ) भारतोय औद्योगिक विकास बेक को पूनर्वित सहयता स्कीम के 
अन्तर्गत अवधि कर्ज (९€॥॥ !0275) देना! 

(आ) शेयरों का अभिगोपन (पाएटाज्णाएए) करना तथा उनमे प्रत्यक्ष 
अशदान करना। इसे इक्विटी में भाग लेना (धतणार एगाटाएशाणा) कहते है। 
अभिगोपन की प्रक्रिया मे शेयर बिकवाने कौ व्यवस्था को जाती है जबकि प्रत्यक्ष 
अशदान मे स्वय राको कुछ शेया खरीद लेता है। 
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(३) भारतीय औद्योगिक विकास बैक की तरफ से सीड पूँजी (5650 
(2ा&) उपलब्ध करना जो नये उद्यमकर्ता के अशदान (छ़णा0णंदा $ 
८णाधांए।तपा) की कमो की पूर्ति के लिये मामूलो सर्विस चार्ज पर 'उपलब्ध 
को जातो है। 

(ई) बिक्री कर की एवज मे ब्याज मुक्त कर्ज की व्यवस्था करना तथा 

(६।) प्रवासी भारतीयों को आवश्यक सेवाये उपलब्ध करना। 

इस प्रकार रीको औद्योगिक विकास व विनियोग से सम्बन्धित कई महत्त्वपूर्ण 
कार्य सम्पादित करता है। 
साधन (१९९०७१०९५) 

रोको के वित्तीय साधन शेयर पूँजी ऋष्पद्रों भारतीय औद्योगिक बेक से 
प्राप्त पुरर्वितत सहाण्ता व राज्य सरकार से कर्ज तथा स्वय के रिजर्व व बचतो से 
बने हैं। 3] मार्च 4992 को इसकी परिदत्त पूँजी लगभग 69 ]2 करोड रु थी 
(अधिकृत पूँजी 80 करोड रुपये जिसे बढ़ाकर 50 कग्रेड रुपये करने का प्रस्ताव 
है)। राज्य सरकार इसकी शेयर पूँजा मे अपना अशदान देती है। 3] मार्च 992 
को इसके द्वारा ऋणपत्र जासे करने से प्राप्त राशि 38 68 करोड रुपये हो गई 
थी। भारतीय औद्योगिक बैक/लघु औद्योगिक विकाम बैंक द्वारा पुनवित्त कौ बकाया 
राशि इस तारीर्ठ को 54 25 करोड़ रुपये हां गई थी। 

09॥ ने रीको के कार्य की प्रगति को देख कर इसे पुनर्वित्त की स्कीम 
मे रियायते दो है। रीको अब 50 लाख रुपये तक के अवधि कजे स्वोकत कर 
सकता है; (पहले 90 लाए रुपये की स्रीमा थी) थह सोमा 5 करोड रुपये की 
लागठ बाले प्रोजेक्यो पर लागू की गया थी। अब रैको ]0 करोड रुपये की लागत 
वाले प्रोजेक्टों को वित्तीय सहायता दे सकता है। इसमें 08। को साझेदारी भी 
होती है। इसके ऊपर की राशि के प्रोजेक्टो को अखिल भारतीय सस्थाओ से 
सम्पर्क करना पड़ता है। 

सितम्बर, 976 में (08॥]) ने रीको को वित्तीय सस्था के रूप में मान्यता 
प्रदान कौ थी जिसके बाद इसकौ विनियोग सम्बन्धी क्रियाओ मे काफी वृद्धि हुई 
हैं। साधारणतया रीको सयुवत क्षेत्र (0॥ 5९८०) कौ परियोजनाओं कौ शेयर 
पूँजी (0प०॥५) मे 26% अश लेता हैं (जहाँ 49% शेयर पब्लिक की बेचे जाते 
हैं) तथा सहायता प्राप्त परियोजनाओं (75डह04 छा0]005) का 0% से 75% 
तक शोयर पूँनो लेता है। 

इसकी दो सहायक कम्पत्ियाँ (500%9089 ००७॥?क्ष॥८५) इस प्रकार हैं - 

(.) राजस्थान कम्यूनिकेशन्स लि (ए९४) (॥) राजघ्दात इलेक्ट्रोनिक्स 
लि (एष्ध/) । एक नई सहायक कम्पनो [6 व&६८07//्राव्त 20 मई 

988 को पजोक्त हुई है। 
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जून 992 के अत मे रीको के औद्योगिक क्षेत्रो मे कुल 9 798 औद्योगिक 
इकाइयाँ उत्पादन में सलग्न थीं। 37 मार्च 992 को इनकी सख्या 9 7]9 थी। 
मार्च !992 के अत मे इसकी स्वय की चालू इकाइयो पर सयुकत क्षेत्र की 40 
व सहायता प्राप्त क्षेत्र की 405 इकाइयों कार्यरत थीं। इसने कई औद्योगिक प्रोजेक्ट 
पिछड़े क्षेत्रों मे लगाये है तथा कुछ जनजाति क्षेत्रों मे लगाये हैं। इस प्रकार रीको 
पिछड़े क्षेत्रो च जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये प्रयत्नशील रहा है। 

वर्तपान पे रीको की स्वय की दो परियोजनाये इस प्रकार हैं- घडी 
व टू वे रेडियो सचार उपकरण परियोजनाये। ग़जस्थान इलेक्टोनिक्स लि नामक 
टीवी इकाई मे पहले टेलीविजन सेटस बनाये जादे थे लेकिन अब यह बद कर 
दी गयी है। इसकी परिसम्पत्तियाँ (३४६९४) भारत सरकार के उपक्रम इस्स्ट्रूमेन्टेशन 
लि कोय को हस्तान्तरित की गयी है। 

रीको की बाच एमेम्बली इकाई ने लाउडस्पोकर डिजिटल क्लाक विद्युत 
इमरजेन्सी लाइट्स आदि के निर्माण की योजना बनाई है। घड़ियो की उत्पादन 
क्षमता बढ़ाने का कायक्रम बताया गया है। 3] मार्च 992 तक कुल 32 02 647 
घडियाँ एसेम्बल की जा चुकी हे। 

रौको ने सयुक्त क्षेत्र भे ओद्योगिक परियोजनाओं को स्थापना को प्रोत्साहन 
दिया हें। हे क्त क्षेत्र के प्रोजेक्टो मे ज्यादातर इकाइयाँ कार्पेट यार्न व सिन्थेटिक 
यान बनाती हैं। इनमे कुछ के नाम व स्थान इय अध्याय के अन्त मे एक परिशिष्ट 
में दिये गये है। रोको ने स्वय के क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र), सयुक्त क्षेत्र सहायता प्राप्त 
क्षेत्र सभी का विकास करने का प्रयास किया है। कुछ प्रोजेक्टो मे विदेशी टेक्नोलाजी 
का भी उपयोग किया गया है। आशा है रीको के प्रयत्नो से भविष्य मे इलेक्टोनिक्स 
उद्योग का विकास होगा तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रो मे भी औद्योगिक इकाइयो का 
विस्तार होगा। 

रोको इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के विकास पर समुचित ध्यान दे रहा है। 
]985 86 में इलेक्टोनिक्स बस्तुओ के उत्पादन का मूल्य 70 करोड़ रुपये था जो 
99] मे बढकर 350 करोड रुपये हो गया है। इसको इलेक्टोनिक्स कौ इकाइयाँ 
लघु, मध्यम व बडो सभी आकार की है और उनका निरतर विकास किया जा 
रहा है। सबसे अधिक व महत्वपूर्ण प्रतिध्ठित प्रोजेक्ट इस प्रकार हैं. समटेल ग्रुप 
का टीवी ग्लास शेल प्रोजेक्ट, इन्स्ट्रमेम्टेशन लि का इलेक्टोनिक्स स्विचिग सिस्टम्स 
तथा मोदी ए आर ई का मोडेम्स (ध0क्‍आ$) आदि। 

जैसाकि पहले बतलाया गया है ग्लास शेल प्रोजेक्ट 500 करोड रुपये को 
लागत से कौटा में स्थापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में इसमे 200 करोड 
रुपये का विनियोग होगा। इलेक्टोनिक्स स्विचिंग सिस्टम्स प्रोजेक्ट, कूकम (जयपुर) 
में स्थापित किया जा गहा है। इसकी लागत ]50 करोड रुपये होगी। 
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अन्य कई इलेक्टोनिक्स के प्रोजेक्ट क्रियान्वयन व विकास को विभिन्‍न 
चरणों मे है। इस प्रकार राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र मे काफी आगे बढ़ रहा 
है और भ्रविष्य मे यह देश मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा। 

रोकों मे राज्य के बाहर काम करने बाले प्रवासी राजस्थानियो व अन्य 
लोगों को राजस्थात मे आकर उद्योग लगाने के लिये प्रेरित करने हेतु समय समय 
पर विभिन्‍न स्थानों मे औद्योगिक अभियान (60809 ८2॥99|975) आयोजित 
किये हैं। इससे कुछ उद्यमकर्ता राजस्थान आने के लिये तैयार हो पाये है। 99] 
में दिल्‍ली व कलकत्ता मे आयोजित अभियान काफौ सफल माने गये है। 

यह विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों को भो आकर्षित कग्ने का प्रयास 
करता रहता है ताकि राज्य में ओद्योगिक विनियोग बढ सके । 
रीका द्वारा वित्तीय सहायता की प्रगति ' 

रौको द्वारा औद्योगिक इकाइयो को वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से दी 
जाती हे 
0). इक्विटी मे योगदान देकर अर्थात्‌ औद्योगिक इकाइयो की शेयर पूँजो में 

भाग लेकर, 
(॥) अवधि कर्ज ((0॥$ ॥09॥8) देकर, 
(॥) बिक्री कर कौ एवज मे ब्याज मुक्त कर्ज (ग्रा।शएड 08 5869 [4४ 

[020) देकर तथा 
(४) विनियोग सब्सिडी प्रदान करके। 

लेकिन इसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदाव करने का मुख्य रूप अवधि कर्ज 
देना है जिसकी प्रगति नीचे दां जाती है। 

अवधि-कर्ज ((शत्ा ०या७) की प्रगति 


]99(0) 9] 





99। 92 


इस प्रकार 992 93 मे रोकों द्वारा अवधि कर्ज की स्वोकृत राशि 53 9 
करोड रुपये हो गई जो पिछले वर्ष से अधिक थी त्तथा वितरित ग़शि 3 8 करोड 








].. 23 #णाए4। रिफूण: ज॑ रि00 990 92 ऐ9/०ल आर १९७ १७ ए७ (॥)-(500) ८: 
992 9३ प्रगति बेलिए ग0 20८छाशात९ ॥॥25 ]8 [१// 4993 5 0 
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रुपये हो गई ज्गे पिछले वर्ष से 40% अधिक थी। 992 93 में वितरित राशि 
मे प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से रौको का देश में प्रथम स्थान रहा है। 

992 93 में स्वीकृत अवधि कर्ज की राशि 53 9 करोड रूपये उस वर्ष 
के लिए निर्धारित लक्ष्य 525 करोड रूपये से अधिक रही। प्रविभूति घ्यटाले 
अयोध्या की घटनाओ चर बम्बई के साम्प्रदायिक दगो के बावजूद यह प्रगति सराहनीय 
मानी जा सकतो है। 992 93 मे अवधि कर्ज की बसूली (१८८००४८०५) 26 8 
करोड रुपये की रही जो पिछले चर्ष से 26% अधिक थीं। 

992 93 को अवधि मे 79 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया जिनमे 
कुल विनियोग को राशि 3050 करोड रुपये आकी गयी है जो अपने आप में एक 
रिकार्ड है। इसी वर्ष ॥4 मेमोरेण्डम आफ अण्डरम्टेडिग (४005) पर हस्ताक्षर 
किये गये जो रीको व उद्यमकर्ताओ के बीच हुए थे। 

वित्तीय सहायता के अन्य रूपो में ग्रगति इस प्रकार रही 


(करोड़ रू ) 












(अ) इक्चिटी 











बितरित राशि 








स्वीकृत राशि 




































(१)] 
]99] 92 ]5] 
]992 93 _ & 48 
(आग)विनियोग सब्सिडी 
]99) 9] (वितरित नहीँ ) 
99] 92 3 28 


इस प्रकार रीको ने ब्याज मुक्त बिक्रो कर की एबज भे कर्ज व बीज पूँजी 
के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान की है। 

पिछले वर्ष का समायोजन करने क्र मूल्य हास तथा कर देने के बाद 
990 9] मे रौको को ]] करोड़ रुपये का लाभ हुआ जो बढ़कर 99] 92 
मे 5 5 करोड रुपये तक पहुँच गया । 

रीको ने विभिन्‍न उद्योगों के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने औद्योगिक 
प्षेत्रे क़ा विकास करने संयुक्त छ्षेत्र मे उद्योगों की उथापता काने तथा अन्य उद्योगों 
क्रो वित्तोय सहायता देने मे महत्वपूर्ण योगदान दिया ह॑ जिप्तका आगामी कर्षों मे 
ओर विस्तार किया जायेगा। 
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रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की प्रगति-' 

जूते 992 के अत तक रीको ने 87 औद्यौगिक क्षेत्र बिकसित किये थे। 

इसके सम्बन्ध मे मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं - 

(7 अधिपम्नहित भूमि ([॥0 ॥0०(५०क्‍ा०0) 27796 एकड 

(॥) विकसित भूखण्डों (7008$) को सख्या 20 85 

(॥॥) आवोटत भूखण्ड (05 2॥07८0) 22,0 (सकल) 

(५) उत्पादन में सलग्न इकाइयाँ (प॥5) 9 798 

उपर्युक्त आकडो से स्पष्ट होता है कि रीको भ्रृभि प्राप्त करते व विकसित 
करने के कार्य मे काफी सकिय रहा है। लेकिन विकसित भूमि व आवटित भूमि 
के बीच काफी अतर पाया जाता है। जून 992 के अत तक आवरटित पृछण्डो 
की सख्या विकप्ित भूखण्डो से अधिक पायों गयो। अत भूखण्डो के विकास पर 
अधिक ध्यान देने कौ आवश्यकता है। विभिल औद्योगिक क्षेत्रों का चुनाव सही 
नहीं हुआ है। प्रत्येक जिले मे कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एक राजनीतिक 
प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। अधिकाश औद्योगिक क्षेत्रो मे जल परिचहन व 
सचार की सुविधाओं की कमी पायी जाती है। इंससे उद्यमकर्ताओं को कॉफी 
कठिनाई का सामता करना पडता है। इस सम्बन्ध में सुधार को नितात आवश्यकता 
है! 
राजस्थान वित्त निगम (र]|ब७ाशा सिश्ाधत्वों (१079079007) 

यह लघु व मध्यम पैमाने के उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिये 
955 मे स्थापित किया गया था। यह एक वैधानिक निगम है जिसे राज्य वित्त 
निगम अधिनियम 95] के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इसके प्रमुख कार्य 
इस प्रकार हैं 

(0) औद्योगिक इकाइयो को कर्ज व अग्रिम राशियाँ प्रदान करना, 

(॥) औद्योगिक इकाइयो को कर्ज देने के भामले में कोेद्धीय सरकार, राज्य 
सरकार या भारतीय औद्योगिक विकास बैक था भारतीय औद्योगिक दित्त निगम के 
एजेन्ट के रूप में कार्य करना, 

(॥॥) औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिये मये कर्जों पर गारटी देना अधबा इनके 
द्वारा जारी किये गये स्टॉक शेयर, डिब्रेन्चर व अन्य प्रतिभूतियों को खरीदना या 
उनका अभिगोपन करने ([70८एश॥6) में योगदान देना तथा 

(४४) नई औद्योगिक इकाइणे को सीड पूँजी (5008 29002) देगा, औद्योगिक 
इकाइयो को ब्याज मुक्त कर्ज (बिक्री कर को एवज में) देने की व्यवस्था करना 


] दि।0 0 रस्कालारए $०फव्ग्रतलण 992 9 )2 
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औद्योगिक सब्मिडी देना तथा अन्य प्रकार को वित्तीय सहायता या सेवा प्रदान 
करनां, जो औद्योगिक उपक्रमो की स्थापना, प्रवर्तन विस्तार या पुनर्जीवन (0५४०) 
को लिये आवश्यक मानी जाती हैं। यह निगम उद्योगु, खनन, परिवहन, होटल आदि 
के लिये कर्ज को व्यवस्था करता है। राजस्थान वित्त नियम को लघु व मध्यम 
उद्योगो को वित्तीय सहायता देने की कई स्कोमे कार्यरत हैं। इनका परिचय नोचे 
दिया जाता है। 

() कप्पोजिट कर्ज की स्कीय इसके अत्तर्गत ग्राम, व >र्दध शहरी 
क्षेत्रों मे दस्तकारो, कुटोर उद्योगो व टाइवा क्षेत्र की औद्येगिक इकारया में सलग्न 
व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 99] 92 में 603 उद्यपकर्लओ को 
लगभग 9) करोड़ रुपये की सहायता दां गई। माच, 992 के जत तक इस 
स्कीम के अन्तर्गत कुल 426 करोड़ रुपय के कर्ज का व्यवस्था व्टो जा चुको 
है। इससे उत्पादन व स्वर्रेजगार बढ़ाने भे मदद मिली है। 

(2) अनुसूचित जाति व अनुमृचित जनजाति के उद्यमकर्ताओ को 
प्रोत्साहन देने के लिये उनको उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। 

(3) शिल्पबाडो स्कीम यह स्कीम 987 88 में ग्रामोण वे शहरी 
शिल्पकारो व दस्तकारो को लाभ पहुँचाने के लिये प्रारम्भ को गई थो। अब तक 
]60 शिल्पबाड़ियाँ स्थापित की गई हैं जिनमे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति 
के लोगो के लिये मकान वर्कशेड उपकरण कच्च" माल व कार्यशील पुँजी के 
लिये प्रति शिल्पी 50 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध की गयी है। इसके 
अन्तर्गत शिल्पियो को भवन निर्माण के लिये कुछ राशि अनुदान के रूप म॑ उपलब्ध 
को जाती है। 990 9] मे 327 कारोगरो को 087 करोड़ रुपये की वित्तीय 
सहायता दो गयो। 399] 92 में 5] कारोगरों को 3 शिल्पबाडी स्थापित करने 
के लिए 0 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दो गयी। 

(4) टेक्नोफ्नेट स्कीम इसके अन्तर्गत तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों 
को सहायता प्रदान की जातो हैं ताकि वे स्वरोजगार मे सलग्न हो सके। 

(5) भूतपूर्व सैनिकों के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारत 
सरकार के (पुनर्वास) निदेशालय द्वाए सचालित स्कीमो के अन्तर्गत स्वरोजगार के 
कार्यक्रम लागू किये गये हैं। यह 55/भ75&) स्कोप कहलाती है। 

६6) पहिला उद्यमकर्ता महिला वर्ग मे स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने 
के लिये विशेष अभियान चलाये गये हैं। 99] 92 मे ]6 महिलाओ को 
3 60 करोड रुपये को बवित्तोय सहायता स्वोकृत की गई। 


] उ7फछ #छजण्ग रिशफु०त, 99 92, 270 एऐएच्शण5 रिश्ता, एए | ॥2 
2 5७[-शाएण्शादाए 507 एिं६ धद्ाशाए्ट्राला 
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(7) सब्सिडी की एवज प्ें कर्ज की स्कीम 30 सितम्बर, 988 के 
बाद केन्द्रीय सब्सिडी बे बद हो जाने पर निगम ने सब्सिडी की एवज मे कर्ज 
देने की स्फीम प्रारम्भ कौ त्ताकि औद्योगिव इकाइयों"कौ स्थापना में बाधा न पडे। 

(9) सहायता दा्न एक खिड़की स्कीप (87202 णाात0ए 50शाशा)९े 
पतिसम ने इस स्कौम के अन्तर्गत इकट्ठे 75 लाख रुपये तक कौ वित्तीय सहायता 
देने का पार किया है जिसमे 5 लण्ख रुपये स्थिर पूँजी के होते हैं और 25 
लाख स्पवे कार्यशल पूँजी के शोते हैं। इससे एक हो सस्था से उद्यमकर्ता को 
दोनो पन्‍न्णाश बी आवश्यकताभो की पूर्ति करने को दिशा मे उपयोगी कदम उठाया 
गया है। इस स्काम के तहत आने वाले प्रोजेक्टो कौ सीमा 0 लाख रुपये से 
बढाव'" 30 लाख झपये छग दा गगी 5। 

इस प्रकार विंग ने वित्तीय सहायता देने के विभिन कार्यकम सचालित 
नये है। इससे दग! प्रभावित क्षेत्रों को भी लाभ पहुँचा है। पर्यटन को समुन्नत 
करने क॑ लिये हॉटल उद्योग के विकास के लिये कर्ज दिये गये है। 
निगम के वित्तोय साधन 

राजस्थान वित्त निगम्म के पूँजीगत साधन निम्न स्रोतो से प्राप्त क्यि जाते 
हं 6) शेयर पूँजी से जिसकी राशि 3] मार्च, 992 को 55 75 करोड रुपये 
(परिदन पूँजी) थी। यह राशि स्पेशल शेयर पूँजो के बिना धी। 2 करोड रुपये 
फी स्ष्शल शेयर पूँजो राज्य सरकार व प)छ8 के पास थो। (॥) इसे ॥7छ8ा व 
80984 (लघु बंक) दोनों से पुर्र्वित के रूप मे सहायता मिलती है। (॥) निगम 
बाड जारशे करके भी बिक्तोय साधन जुटाता है तथा अपने रिजर्व कोष का भी प्रयोग 
करता है। 


निगम द्वारा दित्तीय सहायता की स्वीकत व वितरित राशि का विवरण निम्न 
तालिका में दिया गया है 


हि (करोड़ रु) 
989 90 ]990 9] ]99] 92 ]992 93 


इस प्रकार इसके द्वारा वित्तीय सहायता के वितरण की राशि 992 93 मे 
07 8 ऋकरोड रुपये रहो जो पिछले वर्ष से 6 3 करोड रुपये अधिक थी। समस्त 
भारत मे विभिन्‍न राज्य वित्त निगमो द्वारा कुल वितरित राशि में राजस्थान चित्त 
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पिगम का योगदान मार्च, 4992 तक 6 6% रहा जो सतोपजनक माना जा सकता 
है। मार्च, 7992 तक 683 8 करोड रुपये को कुल वितरित राशि मे 438 करोड 
रुपये को राशि पिछड़े क्षेत्रो (980:छव३प 2०४५) को मिलो जो कल राशि का 
64% (लगभग 2/3) थीं। इस प्रकार निगम ने अपेक्षाकृत पिछड़े व कम विकसित 
क्षेत्रे के विकास को उच्च प्राथमिकता दी हे। 955 56 में इसके द्वारा वितरित 
राशि केवल ] 85 करोड़ रुपये रहो थो॥ इस प्रकार अपने कार्यकाल में इसने 
वितरित राशि मे काफी प्रगति की है। 992 93 में कर्ज को वमूलो 0 82 
कगेड रुपये की हुईझ। 992 93 मे ऋण-स्वीकृतियों के आधार पर 200 करोड 
रुपये का पूँजी वितियोजन हुआ है जिससे ॥5 हजार लोगो को गेजगार उपलब्ध 
किया जा सकेगा। 

993 94 के लिए निगम ने 780 करोड़ रपये क्री ऋण-स्वाकृति त्था 
]20 करोड़ रुपये के ऋण वितरण एव ]27 कगेड़ मपये की ऊ्रण-वसली का 
लक्ष्य (7०) रखा है। निगम अब सनन कार्यों के लिए भी ऋण देगा ३औगर इस 
क्षेत्र के नये उद्यमियों को ॥0 लाख रुपये को कायशोल पँँजी भी देगा। 

विभिनन्‍्त जिलो के अनुसार वितरित गशि काफ़ा अखमान रही है। जयपुर 
जिले मे अधिक राशि वितरित हुई जबकि जेसलमेर जिले में कम गशि वितर्रित 

गई हैं। लेकिन इमका प्रमुख कारण दिभिन्‍न जिलो के लिए प्रौजेक्टो को मात्रा 

में अन्तर पाया जाना रहा है। 

दार्पषिक लाभ की स्थिति - 989 90 से निगम के लिए कर से पूव 
लाभ की स्थित इस प्रकार रही। इसमे मूल्य हास के बाद शुद्ध लाभ दिखाया। 


शुद्ध द 
989 90 990-9] 99] 92 
7 38 6 ]2 8 37 








99] -92 मे 2 5] करोड रुपये के कर का प्र-वधान करने के बाद इसको 
६ 76 कगेड रुपये का विशुद्ध साभ प्राप्त हुआ । 

आगामी वर्षों मे राजम्थान वित्त निगम को राज्य के ओद्योगिक बिकाम में 
और भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानो होगो। इसके लिए इसके वित्तीय साधनों 
मे बद्धि करनी होगो तथा प्रशासनिक कार्यकशलता बढ़ाने के प्रयम करने होंगे। 
विभिन्‍न स्कीमों का पुररीक्षण करना होगा ताकि उससे अधिक लाभ प्राप्त किये जा 
सके। तविगम अब खनिज क्षेत्र के अलावा राज्य के विभिन्‍न हिस्सों मे होटल, मोटल 
एवं रेस्टेरेट आदि खोलने के लिए भी ऋण देगा। पर्यटन के विकह्ास के लिए 
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विश्राम स्थल स्थापित करने एवं बडे शहरों व जिला मुख्यालयो मे शो रूम खोलने 
के लिए भी पूँजी की व्यवस्था करेगा। 
(3) राजस्थान लघु उद्योग निगप लि (राजसौको) 
(रत 9परगाया ऊादो। वरातए577९5 (0790793॥07 ,0 ) 
(९१8४॥85(00) 

यह जून 96] में एक सार्वजदिक सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप 
में कम्पदी अधिनियम ]956 के अन्तर्गत स्थापित किया गया थां। 

इसके मुख्य कार्य निम्नाकित है 

(॥) यह लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयो को कच्चे माल साख तकनीकी 
थ प्रवधकौय सहायता वस्तुओं की बिक्री प्रशिक्षण आदि के रूप में मदद देता है 
तथा उनके हितो को आगे बढाता है 

(7) उद्यमकर्ताओं व दस्तकारें को आवश्यक सुविधाएं भ्रदान करके 
हस्तशिल्प क्रियाओ का विकास करता है 

€॥) बडे पैमाने व लघु पैमाने की इकाइयो मे आवश्यक समन्वय व 
ताल मेल स्थापित करता है ताकि लघु ऐेमाने की इकाइयाँ बडे पैमाने के लिए 
सहायक माल तैयार कर सके 

(५) ऊनी यान गलीचो कघ्बलो आदि का उत्पादन कर सकने के लिए 
सयत्र प्राप्त करना स्थापित करना तथा उनको चलाना एवं 

(५) लघु उद्योगों में सयत्रों की उत्पादन क्षमता का उपयोग कराने के लिए 
आवश्यक कदम उठाना। 

भूंजी का ढाँचा 989 90 मे इसके कुल वित्तीय साधन 6 5 करोड 
रुपये के थे जिनमे राज्य सरकार की परिदत्त पूँजो को राशि 399 फरोड रुपये 
थी तथा राज्य सरकार के अलावा अन्य स्रोतों से अवधि कर्ज को गशि । 38 
करोड रुपये थी। शेष राशि अन्य स्रोतों से प्राप्त परिदत्त पूँठी व रिजर्व तथा सरप्लस 
के रूप में थी। 

यह निगम कच्चा माल एकत्र करके उसके वितरण की व्यवस्था करता 
है। इसके मार्फत लोहा व इस्पात कोयला व कोक जत्ता स्टेनलेस स्टील ब्रास 
शीट आदि वितरित किये जाते है। वह दस्तकारों को ]2 एम्पोरियम भी चलाता है 
जिनमे बिक्रौ कौ ज्यवस्था को गई है। इसके द्वारा गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र चालू 
किये गये है जितकौ सख्या 989 90 में 33 थी जिनमे से 4 केन्द्र जनजाति 
क्षेत्रों मे स्थापित किये गये थे। 

निगम की देखरेख मे चुरू व लाडनूँ को ऊनी मिले सचालित की गयी 
हैं। यह टोक में मयूर दीडी फैव्टो चलाता रहा है तथा तेदू की पत्तियों का सग्रह 
करवाता है। इसने सागानैर एयरपोर्ट पर "एयर कारयो काम्पलेक्स की स्थापना में 
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मदद दी है जिससे निर्यात मे वृद्धि हुई है। भविष्य मे इसका कार्यक्रम ऊन आधारित 
होजियरी काम्पलेक्स व टक को लिए सहायक इकाइयाँ चालू करने का है। 
इसने एक फर्नाचर बनाने का केन्द्र जयपुर में चालू किया है। 

निगम की वित्तीय कार्य सिद्धि- राजस्थान लघु उद्योग निगम लगातार 
घाटे मे चलता रहा है। 980-8!से 990 9] तक के ग्यारह चर्षों मे इसे 0 
वर्षों मे घाटा रहा। 985 86 मे घाटे को राशि लगभग 72 लाख रुपये रही जो 
सर्वाधिक थी। शिछले वर्षों मे घाटे की स्थिति निम्न तालिका मे दर्शायी गयी है 











निगम का घाटा (लाख रुपये पं 


निगम का घाटा 990 9] में 29 6 लाख रुपये का रहा जो पिछले वर्ष 
से अधिक था। भविष्य में इसको स्थिति सुधारने के लिए इसके कार्यों की ठीक 
से जाँच पड़ताल की जानी चाहिए ताकि इस सम्बन्ध में आवश्यक उपाय काम 
में लिये जा सके। 

वर्षों तक घाटा उठाने के बाद इसे ]99] 92 मे 5 लाख रुपये का 
सो सा मुनाफा हुआ है। चुरू व लाडनू की ऊनी मिलो मे लगातार घाटा 
हुआ है। 
औद्योगिक विकास में योगदान देने बाले अन्य निगप व सगठन 


(() सार्वजनिक उपक्रमों का ब्यूरो (80९80 एाी एए/(८ ि0-७975९७) 
गजस्थान में ग़ज्य के मुख्य सचिव को अध्यक्षता मे सार्वजनिक उपकम्म 

ब्यूगे को स्थापना को गई है जिममें वित्त सचिव व उचद्चोग सचिव भी सदस्य है। 

इसमे राजकीय उपक्रमो में दो मुख्य अधिकारी व दो अन्य विशेषज्ञ भी सदस्य के 

रूप में लिये जाते हैं। 

उयूरो के कार्य इस प्रकार हैं- 

(0) सभी राजकीय सार्वजनिक उपक्रमो के कार्यों कौ समीक्षा करमा व 
इनका मूल्याकम करना (7) इनके प्रबंध टेक्नोलोजी आदि में सुधार के उपाय 
मसुझाना (॥0) विधिन्त उपकमो में कर्मचारी सम्बन्धी नोतियों कल्याण कार्यों 
मजदूरी ढाँचे आदि में समरूपता लाना (7५) कर्मचारियों के प्रशिक्षण, स्टाफ 
भवन निर्माण की स्कोमों आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा (४) उपक्रमो 
के बारे में सूचना एकत्र करना व उसे प्रसारित करना। 

(2) उद्योग निदेशालय ([ल्‍ए८०३१९ 0६ पञापंपज्ञा९५) 


इसका मुख्य उद्देश्य लघु टाइनी ग्रायीण व दस्तकामी क्षेत्र के विकास में 
मदद करना है ताकि राज्य का तेजी से ओद्योगीकरण हो सके। इसके लिए यह 


238 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


जिला उद्योग केन्द्रों के लिए वार्षिक कायकारी योजनाएँ बनाता हैं लघु व शिल्पकारो 
की इकाइयो का पजीकरण करता है स्थानीय साधनों का उपयोग करके रोजगार-सबर्द्धन 
व विकास में प्रादेशिक सतुलत स्थापित करने का प्रयास करता है। थह औद्योगिक 
सर्वेक्षण कराता है तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में सहायता देता है! यह औद्योगिक 
अभियान में योगदान देता है। इसके कार्य विविध प्रकार के होते है। यह वित्तीय 
सहायता ब्रिंपणन नियति प्रोत्साहन औद्योगिक सहकारिताओं हथकरघा उद्योग 
ग्रामीण औद्योगीकरण, जनजाति मरुप्रदेश व नहरी क्षेत्रों के औद्योगिक विकास 
नप्रक उद्योग, रण ब बद इकाइयो आदि के सम्बन्ध में आवश्यक योगदान देता 
है। 
(3) जिला उद्योग केद्र (0हझ्रा70 वाताहइटारए$ एशा।#९५$) - 

यह जिला स्तर पर एक केद्ध चालित कार्यक्रम है जो कुटीर घ ग्रामीण 
तथा लघु व टाईनी उद्योगों से सम्बन्धित सेवाएँ प्रदान करता है। इसमे ग्रामीण व 
छोटे कस्बो मे उद्योगो को प्रोत्साहन मिलता है तथा बडे पैमाने पर रोजगार के 
अवसर खुलते हैं। राज्य के 30 जिलो मे ये केन्द्र कार्ययत है। ये साधनो की 
उपलब्धि की जाँच करते हैं साख को सुविधा प्रदान करते हू विपणन सहायता 
देते है एव ग्रामीण विकास खण्डो व णादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड हथकरघा 
विकास निगम राजसीको आदि के बीच कडी स्थापित करने का कार्य करते है। 

इनके अलावा शजस्थान खादी व ग्रामीण उद्योग बोर्ड हृथकरघा विकास 
निगम आदि सस्थाएँ भौ अपने अपने क्षेत्र मे औद्योगिक इकाइयो का विकास करने 
में कार्यरत है। 
अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओआ द्वारा रान्य मे औद्योगिक 
विकास के लिए वित्तीय सहायता - * 

अखिल भारतोय वित्तीय ससस्‍्थाओ ने शजस्थान को बहुत कम वित्तीय 
सहायता प्रदान की है। वित्तीय सस्थाओ द्वाग वितरित राशि का विवरण इस प्रकार 
है। 

(अ) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (॥ः(!) ने राजध््थान को 
१948 92 की अवधि मे लगभग 447 5 करोड रुपये की बित्तीय सहायता वितरित 
कौ। मार्च 992 तक कुल वितरित सहायता में राजस्थान का अश 52% था 
जबकि महाराष्ट्र का 46% था। 

(आ) भारतीय औद्योगिक साख द दिनियोग निगम (0॥0) ने मार्च 
992 तक राजस्थान को लगभग 59 8 करौड़ रुपये को प्रोजेक्ट वित्त सहायता 


] रिव्कृतत था एिव्टॉएफशला 38598 )9 706 9 99] 92 ॥708॥ 9०८९शाएथ 992 
६४४005 पकट$ 9 ]079 ॥3 > ॥2] ए 33 # 59 9 65 & 9 79 
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वितरित की। अब तक की वितरित राशि में राजस्थात का अश 4 % तथा महाराष्ट्र 
का 27 2% रहा है। 

(३) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (087) ने 964 92 की अवधि 
में राजस्थान को लगभग !550 करोड रुपये की सहायता वितरित को। अब तक 
की वितरित राशि में राजस्थान का अश 4 2% तथा महाराय्ट का 5 3% रहा। 

(ई) अन्य अखिल भाग्तीय सस्थाओ द्वारा खितरित सहायता की राशि- 
भारतीय यूनिट टस्ट ने मार्च 992 तक गजनस्थान को कल १43 7 करोड़ रूपये 
की सहायता वितरित की जो कुल वितरित राशि का 2% मात्र था। भारतोय 
आंद्योगिक पुन््निमाण बेंक (२8) ने मार्च [992 तक लगभग 37 9 करोड रुयये 
की सहायता वितरित की जो इसके द्वारा कुल वितरित राशि का 35% रही थी। 
जीवन बीमा निगम ने १09 4 करोड रुपये की सहायता राजस्थान को वितरित की 
जो कुल सहायता का 2 6% मात्र थी। 

इस प्रकार देश की विशिष्ट वित्तीय सस्थाओ ने अब तक राजस्थान को 
बहुत क्रम मात्रा में वित्तोय सहायता वितरित की है। इसका कारण राजस्थान से 
प्रस्तुत किये जाने बाले प्रोजेक्टो का अभाव माना गया है। 

इन विभिन्‍न सस्थाओ द्वार 990 9) व 7997 92 की अवधि में भजस्थान 
को वितरित की गई सहायता को राशियाँ निम्न तालिका मे दर्शायी गयो हे जिससे 
विभिल सस्थ'ओ के सापेक्ष योगदान का अनुमान लगाया जा सकता है। 

राजम्थान को विभिन्‍न सस्थाओ द्वारा बितरित राशि र्मी मात्रा 


(करोड़ रु में) 


| _ 3990.9 | 990-94 





इस प्रकार अखिल भारतीय मस्थाओ में राजस्थान के लिए सर्वाधिक योगदान 
भाग्तीय ओद्योगिक विकास बेक (१7087) का रहा है जिसके द्वारा वितरित सहायता 
की राशि 99] 92 में 226 करोड़ रुपये की रही थो। 

भविष्य में गशंज्य में ओद्योगिक विकास की गति के तेज होने को आशा 
है। तब अधछिल भारतीय साव॑जनिक विन्नीय सस्थाओ तथा राज्य स्तरोय वित्तीय 
सम्धाओ पर उद्योगो के लिए अधिक धव्गमाशि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी 
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आयेगी। आशा है भविष्य में ये सस्थाएँ वित्त को समुचित व्यवस्था कर पायेगी 
और उद्योगो का बिकास वित्त के अभाव में अवरुद्ध नहों होगा। 
प्रश्न 
]. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम (रीको) के कार्यों 
पर प्रकाश डालिए। इसकी प्रगति कौ समीक्षा कीजिए। 
2... मिसलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए - 
(0) राजस्थान वित्त निगम- कार्य व प्रगति 
(0) राजस्थान लघु उद्योग निगम की राज्य के औद्योगिक विकास मे भूमिका 
(0) रीवो के कार्य व प्रगति का विवरण। 
3. राजस्थान के औद्योगिक विकास में क्रिस वित्तीय सस्था का मोगदान सर्वोपरि 
रहा है और क्यो ? समझाकर लिखिये। 
4... राजस्थान में औद्योगिक विकास मे लगी विभिन्‍न वित्तोय सस्थाओ का दर्णन 
कौजिए। 
(२9] 4 शा 4992) 
5. राजस्थान के औद्योगिक विकास में हः(' शा(८० एब १२५$॥00 की 
भूमिका की विवेचना करे। 
(#]067 | | 992) 
परिशिष्ट 
() मार्च 992 के अत मे रीको के तत्वावधान में सदुकत क्षेत्र (07/ 
$८८०) की कुछ परियोजनाएँ इस प्रकार हैं 
नाम व स्थान उत्पादित वस्तु का नाम 
] जयपुर मिन्टेक्स लि, बहरोड़ सिन्थेटिक यार्न 
2... राजस्थान डृग्स एण्ड 
फार्मास्यूटिकल्स लि जयपुर 
दवाए 
3. राजस्थान एक्सप्लोजिव्स एण्ड विस्फोटक (6९७४ ०08) 
केमिकल्स लि, धोलपुर 
4... ग्रनस्थान इलेक्ट्रोरिक्स एण्ड बिद्धुज्त मिल्क टेस्टर (2३02: 
इन्स्टूमेट्स लि. जयपुर (२९) 
(दूध विश्लेषक यत्र इसे केन्द्रीय उपकम भो माना गया है) 
5 डरबी टेक्मटाइल्स लि जोधपुर  सिन्येटिक यार 
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6. स्वदेशों मामेट लि., कोटपूतली. सौमेंट 

संयुक्त क्षेत्र की अधिकाश इकाइयों सिन्येटिक यार्न बनाठी हैं एवं शेष अन्य 
वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। पहले कई इकाइयाँ सयुवत क्षेत्र में स्थापित हुई 
थों लेकिन उनके प्रवतको द्वारा वे शेयर खरोंद लिये जावे पर जो पहले रोको ने 
खरीदे थे अथातू 'बाइई-बवेक॑ (979 92८८) की नौति के अन्तर्गत कार्रवाई हो जाने 
पर, थे अब सयुवत क्षेत्र मे नहों हैं। वे अब विजों क्षेत्र की इकाइयोँ बत गई हैं। 
इसके अलावा कुछ मयुकत शेत्र की इकाइयाँ माण हो जे से बन्द भी हो गई हैं, 
तथा कुछ अऔद्योगिक व वित्तीय पुनर्तविमाण बोड (8ानर) के तहत व्िच'राघीन हैं। 
अत वतमाल मे संयुक्त क्षेत्र का इकाइयाँ बहुत कम रहे गयी हैं। 

(7) रीकों की सहायता-प्राप्त क्षेत्र की इकाइयाँ 
(५७५५5606 5९007 एं(६ ) 

रोको ने सयुकत क्षेत्र के अलावा सहायता प्रप्त क्षेत्र परियोजनाओं (555९0 
इल्टा07 ॥0]०८७ ) को भी प्रेत्साहित किया है जिकमे कई इकाइयों में उन्फदन 
चालू हो गया है, कुछ क्रियन्वयन की अवस्य' में हैं, तथा कुछ इकाट्याँ फिलहाल 
चाइप-लाइन में हैं। जिन इकाइयो में उत्पादन चालू हो गया है उनसे सूती व ऊर्नी 
उद्योग, वनस्पति तथा ग्रेनाइट व समेमरमर आदि की इकाइयों हैं। वित्तोध साधनों 
के अभाव के कारण आजकल रौको मयुक्न क्षेत्र की तुलना में सहावता-प्राप्त क्षेत्र 
को अपिक प्राथमिकता देने लग' है क्योंकि इसमे अपेक्षाकृत कम मात्रा में पूँजी 
लगानी होती है। मार्च 992 के अत में इनकी मसख्या 405 ऊाकी गयी है। 

रोौको ने कुछ सहायता प्राप्त इकाइयों की स्थापता में योगदान दिया है, वे 
इम प्रकार है 


साम वे स्थान उत्पादित वस्तु 
] अभिवेक ग्रेनाइट्स लि अबू रोड माबल टाइल्स 
2. एलाइड इलेक्टोतिक्स एण्ड कम्प्यूटर की फ्लोपी डिस्क 


मेग्नेटिक्स लि. उदयपुर 4 

3... ग्लोबल ग्रेनी मर्मो लि आप रोड ग्रेनाइट कटिग 
गुलशन केमिकल्स लि, भिवडी केमिकल्स 

5. पर्सगमपुरिया सिन्येटिक्स लि, . फिलमेंट यार्न की टेक्सचसइंजिंग 
पिवाड 

6. मोदी एल्केलज एण्ड केमिकल्स  कॉम्टिक सोडा व महावक पदार्च 
लि, अलचर 

7 के (099) पेलोप्लम्ट लि, उदयपुर एच डी पी ई बेग्स 


्ध 


8 प्ोम माउस लि, आबू रोड माबल कंटिंग एण्ड स्लेब्स 
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पर्यटन-विकास 
([०ग्रापज्रा ऐएटएएश0०एाशा) 








परिचय - शजस्थान मे उद्योगों के साथ साथ पर्यटन के विकास को काफी 
सम्भावनाएँ है। यहाँ के प्रमुख शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर 
आदि अपनी अपनी ऐतिहासिक परम्पराओ व कलाओ के लिए जाने जाते हैं। जयपुर 
का सिटी पैलेस हवा महल रामबाग पैलेस जतर मतर, और सैडल म्यूजियम 
प्रसिद्ध है। जयपुर के पास कनक वृन्दावन आमेर व सिसोदिया रानी का बाग 
दर्शनीय व रमणीय स्थल हैं। अजमेर मे ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौ दरगाह धार्मिक 
स्थल के रूप में सारे ससार मे प्रसिद्ध है। जोधपुर के भोतो महल, फूल महल व 
मान महल तथा सिलह खाना (शी ॥शा»॥9) पत्थर पर कारोगरी के अद्भूत 
नमूने है। उदयपुर अपनी झोलो फव्वारो ब महलो के लिए विख्यात है। सहलियो 
की बाड़ी प्रताप स्माशक उदयपुर से 48 किलोमोटर दूर जयममद कृत्रिम झील 
तथा रनकपुर के जैन मन्दिर प्रसिद्ध हैं। माउण्ट आबू मे एक हजार वर्ष पुराने 
देलवाडा के जैन मन्दिर उच्च श्रेणी के मार्बल से बने है। इसी प्रकार राज्य मे 
अन्य छोटे छोटे कस्बो की हवेलियों की चित्रकारियाँ भी मनमोहक है और राज्य 
के विभिन्‍न त्योहार, उत्सव मेले गोत संगीत, नृत्य, कलाकृतियाँ लोक-कथाएँ, आदि 
बरबस देशी थव विदेशी पर्यटकों को सदियों से आकर्षित करती रही है और भविष्य 
में भी करती रहेगी। 


० न ध्यीय मरे पर्यटन विकास के विभिन्‍न पहलुओ पर प्रकाश डाला जायगा। 
अ) राजस्थान की अर्थव्यवाध्था में पर्यटन को भूमिका 

(3) विदेशी मुद्रा का अर्जग- आज समस्त विश्व मे घर्वटन को एक 
महत्वपूर्ण उद्योग मात्रा जाने लगा है। भारत को भी पर्यटन से प्रद्नि बर्ष कई अरब 
रुपयो की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसमे राजस्थान का काफों ऊँचा थोगदान 
होता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर कहा जाता है कि भारत भ्रमण के लिए 
आने वाले तीव विदेशी घर्यटको मे से एक राजस्थान अवश्य आठा है। इससे 
राजस्थात विदेशों मुद्रा अर्जित करने में मदद दे पाता है। राजस्थान में पर्यटकों 
विशेषता विदेशी पर्यटको का आगमन काफों बढ़ गया है। 984 मे देशी पर्यटकों 
की सख्या 30 40 लाख व विदेशी पर्यटकों को सख्या 2 60 लाख थी जो 902 
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में बदकर कमश 45 लाख तज़्था 5 लाख हो गई। 992 मे विदेशी पर्यटको की 
सख्या मे एक लाख को वृद्धि हुई। 

इस प्रकार सातवीं योजना में पर्यटकों को सख्या में वृद्धि हु। 978 79 
मे 2% विदेशी पर्यटक राजस्थान आया करते थे 992 मे इनको स्रगया 33% 
तक पहुँच गयी है। अब सामान्यतया एक तिहाई विदेशी पर्यटक राजस्थान आने 
लगे है। आजकल पर्यटकों का आना जाना सभी मौसमो मे बना रहता हैं। 

(2) रोजगार का साधन अब राज्य मे पर्यटन को 'उद्योग का दर्जा दे 
दिया गया है। इसमे किये गये विनियोग की तुलना मे यह काफी रोजगार के 
साधन उपलब्ध कर सकता है। यह माना जाता हे कि प्रत्येक आठ घिदेशी पर्यटको 
पर राज्य में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तथा प्रत्येक 32 स्वदेशी पर्यटकों 
चर एक व्यक्ति के लिए रोजगार का अवसर खुलता है। पर्यटकों से होटल परिवहन 
हथकरघा उद्योग दम्तकारियो आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। उन्‍फ्रास्टवचा 





का विकास होने से पर्यटन स्थलों मे कई अन्य उद्योग भी पनपते हैं। इस प्रकार 
पर्यटन के विकास से प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार से रीजगार के अवसर बढ़ते हैं। 
भारत में कश्मीर को अर्थव्यवस्था तो पूर्णतया पर्यटन पर आश्रित है। गोवा को 
अर्थव्यवस्था भी बहुत कुछ पर्यटन पर आधारित हे। कश्मीर क्षेत्र के ममस्याग्रम्त 
होने के कारण पिछले वर्षों मे पर्यटको को गोबा व राजस्थान की ओर मुडना पडा 
है। गोवा जैसे रमणीय समुद्रतटीय स्थल अन्य देशो में भी देखने को मिल सकते 
है लेकिन राजस्थान कुछ विशेष कारण्गों से विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का 
केन्द्र बनता जा रहा है। 

(3) सास्कृतिक व कलात्मक धरोहर का सरक्षण व सटुपयोग- पर्यटन 
का विकास करने से सास्कृतिक आदान प्रदान के अवसर बढते है और लोगो का 
मानसिक क्षितिज विस्तृत होता है। राज्य में शेखावाटी इलाके की हवेलियो में 
दोवारों पर बनी चित्रकारी ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। झुस्झुनूँ जिले के 
महानगर (महणसर) ग्राम की हवेली के भीतरी भाग की सोना चादो को हवेली 
के अनुरूप मनोरम चित्रकारी प्रसिद्ध है। नवलगढ मे कई करोडपतियों की हवेलियाँ 
थर्यटको को लिए देखने लायक है। इनमें मोरों की हबेली तथा पोदारों सेकसरिया 
भगत मानसिघका छावछरिया आदि को हवेलियो मे मनमोहक चित्र अकित है। 





न] 
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इन चित्रों में झाकता जीवन अत्यंत रोचक प्रतीत होता है। हालांकि ये हवेलियाँ 
आज सूनी पडी हैं क्योंकि इनके ज्यादाठर सेठ लोग बड़े शहरों में बस गये हैं, 
लेकिन यहाँ से उनका सम्पर्क अभी भी बना हुआ है। इसी प्रकार अन्य कस्बो 
जैसे मण्डावा आदि की हवेलियो में बने चित्र व उनके बाहरी दृश्य पर्यटकों को 
लुभावने लगते हैं। उनका पर्यटन-विकास-माला में उपयोग किया जा सकता है। 
विभिन्‍न नगसे में महल, किले व अन्य इमारतें , झौलें आदि पर्यटकों को अपनों 
तरफ खाँचते हैं। यहाँ के मेलो, त्योहारों आदि पर जो उत्सव, नृत्य व संगीत के 
कार्यक्रम होते है उनको देखकर विदेशों पर्यटक हित होते है और लोक कलाकारी 
को विशेषतयां कठपुतली के खेल आदि में अपनी प्रतिष्ा व दक्षता दिखाते का 
तथा उन्हे विकसित करने का सुअवसर मिलता है। जैसलमेर का मह-मेला वाम्तव 
में काफ़ी अद्भुत किस्म का माना गया है और प्रतिवर्ष काफी पर्यटकों को आकर्षित 
करता है। इस प्रकार आज भो राजस्थान *सास्कृतिक पर्यटन” में योगदान बनाये हुए 
है, हालांकि पयंटन के आधुनिक रूप जैसे अवकाश-एर्यटन (१0॥0939 ॥0पराश्मा)), 
सफारीज (जैसे ऊंट पर पयंटकों का भ्रमण (८४70 536) वन्य जीव अभयारण्यो 
(७0 ॥( 50॥एएशा८५) आदि) का विकास भी तेजी से हो रहा है। आमेर में 
“हाथी-सफारी' का भी कुछ सीमा तक उपयोग होता है। 

इसलिए राजस्थात में पर्यटन का कई दृष्टियों से महत्व है, लेकिन भारत 
में विदेशी मुद्रा के अभाव कौ स्थिति में राज्य मे भी इसी पक्ष पर विशेष रूप से 
बल दिया जाना स्वाभाविक है। अत राजम्थान को पर्यटन का विकास करके राज्य 
को अथपय्यवस्था को सबल करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। इससे शेजगार 
के माधन बढ़ेंगे, इन्फ्रास्ट्#॥चर (सडक, परिवहन, सचार आदि) का विकास होने 
से कई प्रकार के उद्योगों को पनपने का अवप्तर मिलेगा, पर्यटकों के व्यय से 
प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा ग्राप्त होगी तथा उनके द्वार मिलने वाले निर्यात ऑर्डोयें से 
निय'त-सरवर्द्ध भी होगा एवं सास्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थानो के 
रख-रणपाव व उनके आस-पास के स्थानों को सुघारने का अवसर मिलेगा। इससे 
राज्य को कई प्रकार के लाभ एक साथ प्राप्त होगे। जिस प्रकार औद्योगिक विकास 
से शेजगार, आय, क्षेत्रीय विकास, इन्फ्रास्ट्क्चर के विकास, आदि में मदद मिलती 
है, उसी प्रकार पर्यटन भो इन दिशाओं मे अपना योगदान करता है। 
(व) राजस्थान में पर्यटन के विकास की सम्भावनाएँ - 


(0) सास्कृतिक पर्यटन ((एाछाबा क्‍0079)- सौभाग्य से राजस्थान 
में पर्यटन के विकास कौ काफो सम्मावताएँ हैं जितक्ला भरपूर उपयोग किया जाना 


॥. सत्यगशवण अद्षुई हवेलियों की पहचान चवलगढ़ राज धत्रिका 28 भार्च 993 
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चाहिए ताकि यह उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने मे अपना योगदान 
दे सके। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है राजस्थान मे आज भी 'सास्कृतिक 
पर्यटन' के विस्तार का क्षेत्र है। यहाँ कौ सास्कृतिक धरोहर बडी सम्पन्न है 
और ग़ज्य के पाचीन किले (अलवर की नीलकठ भर्तहरि बाला किला) महल, 
धार्मिक स्थल हवेलियाँ ब अन्य भवन तथा इमारते और साथ में लेक नृत्य व 
सगीत तथा दस्तकारियाँ पयंटन के विकास को सुदृढ आधार प्रदान करते हैं। राज्य 
के पुरातत्व विभाग द्वार इन ऐतिहासिक स्मारकों कौ सुन्दरता बढ़ाने के प्रयास 
किये जाने चाहिए। अजमेर मे ख्वाज़ा मोईनुद्दीन चिश्तों की दरगाह का धार्मिक 
व पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्व है। यहाँ प्रति बर्ष जायरीन आते हैं। 

राज्य के लोक कलाकारों को प्रोत्माहन देकर एक तरफ उनका परम्परागत्त 
कलाओ ब प्रतिभाओं को प्रथ्रय व सरक्षण दिया जा सकता है तथा दूसरी तरफ़ 
पर्यटन को भी विकसित किया जा सकता हैं। इस कार्य को सुचारू रूप से आगे 
बढ़ाने के लिए निजी व सार्वजनिक कला केन्‍्द्रो का विकास किया जाना चाहिए। 

(0) सभा/सम्मेलन पर्यटन (00॥5शा॥0णा ॥णाए5श) सभाओ या 
सम्मेलनो के आयोजन के माध्यम से भी पर्यटन के विकास की सम्भावनाओ का 
उपयोग किया जा सकता हैं। आवकल राजनीतिक व्यप्वस्लायिक शैक्षणिक आदि 
क्षेत्रों मे विभिन्‍न संगठन अपने वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं। इसके 
लिए सभागारों को आवश्यकता होती है जिनकी स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा 
सकता है। इमके लिये प्राय होटलो में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता 
है लेकिन इसके लिए वह पर्याप्त नहीं रहता। अत जयपुर मे बिडला सभागार केन्द्र 
की भांति अन्य स्थानों मे केन्द्रों कौ स्थापना मे भी इस दिशा मे मदद मिल सकती 
है। राजस्थान मे उदयपुर, जयपुर कोटा जोधपुर व माउण्टआबू आदि स्थानों पर 
आधुनिक किस्म के सभागार केन्द्र स्थापित करने की सम्भावनाएँ हे। इससे भी 
पर्यटन को उचित प्रोत्साहन मिलेगा। सम्मेलनो मे आने वाले व्यक्तियों को दर्शनीय 
स्थानों को देखने का अवसर मिलेगा ओर उन स्थलों का विकास भी हो भकेगा। 

(॥॥) खेल कूद द साहसिक कार्यों से सम्बद्ध पर्यटन ($फणा45 शत 
#&0६ ९०7९ '0घहा5गञा) हालांकि राजस्थान में इस प्रकार के पर्यटन के अवसर 
सोमित है फिर भी यहाँ के मरू प्रदेश मे 'ऊँट सफारी (८0९ $40ि7) पर्यटको 
के आकर्षण का केन्द्र बन सकती है। शेखाबाटी के टीलो मे एवं विशेषतया 
जैसलमेर के मरू मेले के अवबधर पर, तथा गगानगर की नोहर व भादरा तहसीलो 
मे एवं बाडमेर के क्षेत्र मे इसका विकास किया जा सकता है। राज्य को झीलों 
में साधारण रूप में नावो का उपयोग होता है लेकिन कोई बडे पेमाने घर 
जल क्रिडाओ का क्षेत्र विकसित नहीं हो याया हैं। 

राजस्थान में वन्य जीव पर्यटन (७॥७ ॥66 0धा$४5श)) के विकास को 
सभावनाएँ अवश्य है और भरतपुर, सवाईमाधोपुर तथा अलवर के वन्य जीव 


246 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


अभयाएण्यों ($आश्वए&7८$) में काफी पर्यटक जाते हैं (राजस्थान आने वाले 
लगभग 5% पर्यटक)। केवलादेवो पक्षी विहार, घाना (भरतपुर) पर्यटकों के लिए. 
आकर्षण का केद्र हैं। रणथम्भौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर को बाघ अभयारण्य 
के रूप में सुरक्षित रखा ग्रया है। इस्रमें साम्मर मीलगायु चातलु आदि जानवर भी 
विचरण करते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्ब सरिस्का अलवर से 37 किलोमीटर दूर 
है। मूलत यह बाघो का आवास है। यहाँ भी अन्य वन्य जीव पाये जाते हैं। डेजर्ट 
नेशनल पार्क जैसलमेर में लोमडी खरगोश आदि जानवरों के अलावा विभिन्‍न 
प्रकार के पक्षी जैसे सारस और बस्टर्ड आदि पाये जाते हैं। 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 
महस्थल के सुदूर आम्तरिक भाग मे ही अपनो वश वृद्धि करते हैं। यह गाडावन 
पक्षी के नाम से मशहूर है। इनको सख्या बहुत कम हो गई है। भविष्य मे मर 
राष्टीय पार्क (जैसलमेर) कुम्भलगढ़ अभयारण्य आदि के विकास पर ध्यान दिया 
ज! सकता है। 

उपर्युक्त विवेचन॑ से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान में पर्यटन के विकास 
की काफ़ी सम्भावनाएँ निहित है। यहाँ सास्कृतिक रुचि रफ़ने वाले पर्यटकों, 
व्यावसायिक कार्यों के लिए आने बाले पर्यटको (घरेलू व विदेशी) सभा सम्पेलनो 
मे भाग लेने के लिए अज़े वाले पर्यटकों तथा छुट्टी का आनन्द लेने बाले पर्यटको 
आदि सभी की दृष्टि से पर्यटन के विकास की रुम्मावनाएँ विद्यमान हैँ! 

अब प्रश्न उठता है कि राज्य मे पर्यटन का तौक़ गति से विकास कैसे 
किया जाय। भोहम्मद युनूस को अध्यक्षता में नियुक्त पर्यटन पर राष्टीय भ्रमिति ने 
यह सुझाव दिया था कि पर्यटन को उद्योग का स्वरूप दिया जाना चाहिए, तभी 
इसका उचित दिशा में बिकास सम्मव हो पायेगा। हर्ष का विषय है कि हाल में 
राज्य मे पर्यटन को उद्योग घोषित कर दिया गया है जिससे इसके विकास के मार्ग 
में आये वाली सभो बाधाएँ अधिक सुय्मता से दूर कौ जा सकेगी। पर्यटन के 
विकास से सम्बन्धित निम्न समस्याओ को हल करते की आवश्यकता है। 
(स) पथयटन के विकास की समस्याएँ व उनका हल * 

। भूषि की समस्या पयंटन का विकास पर्याप्त मात्रा में होरलों की 
स्थापना व अन्य सुविधाआ को उपलब्धि पर निर्भर करता है। शहरी क्षेत्रों का ठेजी 
से विकास्त होने से होटल व पर्यटन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए भूमि का 
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मिलना कठिन होता जा रहा हैं। अत नगर नियोजन मे रियायती दसे धर इनके 
लिए उचित प्रावधान किया जाना चाहिए। तभी व्यावसायिक दृष्टि से इनको लाभकारी 
बनाना सम्भव हो सकता है। 


2 केंद्रीय व राज्यीय पूँजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता 
जिस प्रकार ओंद्योगिक विकास के लिए पूँजी मब्सिडी का प्रावधान किया गया है 
उमो प्रकार पर्यटन क्षेत्र के अभावों को ध्यान मे रखले हुए नये प्रोजेक्ट के लिए 
पूँजी सब्सिडी की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उद्यमकर्ता इस क्षेत्र मे आने के 
लिए आकर्षित किये जा सके। 

3 उदार शर्ता पर कर्ज की व्यवस्था पर्यटन क्षेत्र के विकास मे उद्योगों 
की वुलना में अधिक समय लगता है। इसलिए वित्तीय सस्थाओ द्वार कज की 
शर्तों को अधिक उदार बनाने की आवश्यकता है। इनको 0% माणजित मना 
(उद्यमकर्ता द्वारा लगायी जाने वाली मुद्रा) पर कर्ज मिलना चाहिए तथा ब्याज व 
मूलधन सहित पुनर्भुगतान का अवधि 5 घर्ष रखी जा सकते है। अलग आगए 
सगरो के ऋण चुकाने की अवधि कौ कायूनी छूट (00ग्राणाणा ए७700) तोन 
से सात वर्ष तक रखी जा सकती है। इस छूट कौ अवधि बढ़ाने से उद्यमकतायो 
को सहूलियत होगी क्योंकि पर्यटन के प्रोजेक्गो के क्रियान्वयन मे सामान्यतय 
अधिक विलम्ब हुआ करत' है। 

4 नय होटलो को स्थापना के लिए इक्विटी पूँजी की व्यवस्था नये 
होटलो की स्थापना के लिए इक्विटो पूँजी की भो व्यवस्था की जानी चाहिए 
क्योंकि वित्तीय सस्थाओ के कर्ज पर आश्रित होने से ब्याज का भार ऊँचा हो 
जाता है। इसलिए होटल उद्योग के लिए सब्सिडो व कर्ज के माथ साथ इक्विटी 
पूँजी की व्यवस्था भी बढायी जानी चाहिए। इससे निजो उद्यमकताओ द्वाग होटल 
निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कार्य 'रीको द्वारा उद्योगो की भाँति होटल निर्माण 
के लिए भी किया जा सकता है अथवा एक पृथक्‌ पर्यटन विकास निगम की 
स्थापना केन्द्रीय व राज्य स्तर पर कौ जा सकती है ताकि उद्यमकताओ को वित्त 
के अभाव का सामना न करना पडे। 

5 करो मे रियायते व छूटे बिकी कर से प्रारम्भिक तीन से सात वर्षों 
के लिए (विभिन्‍न श्रेणी के नगरो के अनुसार) छूट दी जानो चाहिए। चूंकि पर्यटन क्षेत्र 
विदेशी विनिमय अर्जित करने भे मदद दता है इसलिए पजीकूत विश्राम गहो व 
होटलो मे अलकोहल युक्त पेय पदार्थों पर राज्य आबकारी शुल्क मे कुछ छूट देने 
पर विचार विया जा सकता है। इनमे बीयर की बिक्री कौ पूरी स्थतत्रता होनो 
चाहिए। होटलो मे प्रयुक्त होने वाले आयातित उपकरणों ब साज सामान पर 
आयात शुल्क में 50% को छूट दी जारी चाहिए। डीजल जेनरेटिंग सेट की खरांद 
घर मब्सिडोी दी जानी चाहिए। 

6 होटल विकास के लिए अन्य विशेष सुविधाएं हल उद्येण 
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का विकास करने के लिए भवन निर्माण सामग्री का आवरन इस क्षेत्र के लिए 
प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है। इनके लिए विशेष कोटा निर्धारित 
किया जा सकता है। इनके लिए पाती व बिजली कौ दरों का निर्धारण उद्योगों 
की भांति ही किया जाना चाहिए। जो रियायतें व छूटे नये उद्योगों को दो जाती 
हैं वे पर्यटन क्षेत्र को भी दी जानी चाहिए। 

7 पर्यटको के लिए निवास की व्यवस्था का विस्तार- ऊपर पर्यटको 
के लिए होटल व्यव्स्था के विस्तार पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन ऐसा समझा 
जण्ता है कि भारतीय व्यावसायिक यात्रियों की सख्या के बढने के कारण पाच या 
चार सितारा होटलो में विदेशी पर्वटको के लिए निवास कौ व्यवस्था अपर्साप्त 
रहती है। इसलिए इसको बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है। इसके लिए जिन 
सरकारी इमारतों का वर्तमाद में अधिक उपयोग नहीं होता है उनको होटलो या 
पर्यटन बगलो में सुगमतापूर्वक बदल देना घाहिए। सरकारी दफ्तरो के निर्माण कार्य 
को तेजो से बढाया जाता चाहिए ताकि जो सरकारी भवन शुरू भे होटल क्यो दृष्टि 
से बनाये गये थे और बाद में उनमे सरकारी दफ्तर स्थापित कर दिये गये वे खाली 
कराकर पुन होटल के लिए काम मे लिये जा सके। इनके अलावा कई निजों 
भवनों में भी काफी जगह खाली पडी गहतो है जिनके मालिक सम्भवत अतिरिक्त 
आमदनी के लिए उनका उपयोग पर्यटको के लिए करना पम्द करे। इस सम्बन्ध 
मे होटलो व टेवल एजेण्टो की सेवाओ का उपयोग करके निजी निवास्तो मे पर्यटकों 
के ठहरने कौ व्यवस्था बढायी जा सकती है। 

$ परिवहन का समुचित विकास परिवहन का विकास पर्यटन विकास 
का हूदय (॥0270) माना जा सकेता है। इसके लिए सडको का विकास आधुनिक 
सुविधाओ से युम्त बसो कारों स्टेशन वैगत्रे मिनी बसो आदि कौ उपलब्धि बहुत 
आवश्यक होती हैं। “मिड वे व मोटलो की सुविधा बढ़ायी जानी चाहिए। शिक्षित 
ड्राइवर व अन्य व्यक्ति उत्तम गाइड का काम ऋर सकते हूँ। स्मरण रहे कि पर्यटक 
वापस लौटते समय अपने साथ यात्रा की मधुर स्मृतियां व कठु अनुभव दोनो ले 
जाते हे। यदि उनके साथ उत्तम्म व्यवहार होगा और वे हर्पित होकर व प्रभावित 
होकर लोटेगे तो अन्य लोगो को भारत भ्रमण थ राजस्थान भ्रमण के लिए प्रेरित 
कर पायेगे। यदि उनके म्गथ धोखाधडी हुई दुर्व्यवहार व अशिष्टता हुई और उन्हे 
अनुचित कष्ट उठाने पड़े तो आग के लिए पर्यटन हतोत्साहित होगा। इसलिए 
पयटको के लिए परिवहन निब्रास, भाजन पय पदार्थों आदि की उत्तम हो नहीं 
बल्कि सर्वोत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। 

राजस्थान मे जयपुर को अन्तराष्टाय एयरपोर्ट बनाया जा सकता है और 
विदेशो से चार्टर्ड उड़ाने /शाक्षाण्ाए6 ॥7॥॥5) यहाँ के लिए चालू कौ जा सकती 
है। ग्रुप यात्रा व गन्तव्य स्थान जबपुर (6०500॥0॥ ।[07) पर्यटको को आर्कार्पत 
करने के लिए उड़ाने प्रारम्भ था जा सकती हैं। अधिक से अधिक विदेशी पयंटक 
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कम हुआ जिससे इस उद्योग मे लगे व्यक्तियों के लिए रोजगार व आमदनी के 
अवसर घटे थे व उनमे निराशा कौ भावना फैलो थी। इससे पर्यटको के माध्यम 
से हमें जो नियात के अर्डर मिल सकते थे उनमें गिरावट आई और होटलो को 
लाभ में चलाना काफी मुश्किल हो गया। यदि भ्रविष्य में भी स्थिति अनुकूल नहीं 
रही तो इस उद्याण को भरा सकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह 
आव्यद' है कि देरा म कानून व व्याप्पा कौ स्थिति मे तुरन्त सुधार हो ताकि 
तोग निर्भय होवर देश भे भ्ण कर झाके। कश्मोर का पर्यटन उद्योग भी विपरीत 
राजनाठवः टशाऊ के कारण कष्फी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए सरकार को चाहिए 
कि वह आवश्यक कदम उठकर स्थिति को सामान्य बनाए ताकि होटलों के 
उद्यमकर्ल दे विधिल कमचारी ड्राइगर, गाइड हथकरघा, दस्तकारी उद्योगों आदि 
मे सलग्न व्यक्ति अपगा रोजगार छोड़ने को बाध्य न हो। अत जहाँ पर्यटन के 
विकास रे सम्बन्धित समस्यऔ रू सनाधान की आवश्यकत्ता है वहाँ इस उद्योग 
क्यों बर्मभात मंदी के दौर से निकालने को भी नितात्त आवश्यकता है। 

टिप्तस्बर 992 में अयोध्या घटा के बाद हुए देशव्यापी साम्प्रदायिक दगो 
का भण पर्यटत उद्याग पर कुछ समय के लिए विफीत प्रभाव आया था) अत इस 
उद्योग कौ द्रुतगति से प्रगति के लिए आम्तरिक शान्ति, सदूभाव व सौहार्द की 
नितान्त आवश्यकता होती है। कोई भी पर्यटक अपने को जोखिम मे नहों डालना 
चाहता। इसलिए जय्य सा आतक व भय उत्पन होते ही पर्यटक सर्वप्रथम अपना 
कार्यक्रम स्थगित करते हैं अथवा रद्द करते हैं जिससे होटलों पर विपरीत असर 
आटा है और देश को दुर्लभ विदेशी मुद्रा से हाथ धोना पड़ता है। अत यह उद्योग 
बहुत संवेदनशोल माना गया है और भानवीय व्यवहार की उत्तमता कौ नीब पर 
खड़ा है जिसको ठेस पहुँचाने को बजास सुदृढ़ किया जाना चाहिए। 

पर्यदन विशेषज्ञों ब अधिकारियों का मत है कि राज्य में मरु त्रिकोण 
(ब९६८८ पध्ध8९) के विकास के अन्तर्गत भविष्य में जोधयुर, जैसलमेर 
ब बीकानेर को शाप्रिल करने कौ आवश्यकता है। इससे इन क्षेत्रों में 
पर्यटन विकास को काफी बल मिलेगा। पर्यटन उद्योग एक सेवा क्षेत्र की 
आर्थिक किया है। इसलिए इसके विरास पर मानवीय गुणों व भानवोय व्यवहार 
का विशेष प्रभाव पड़ता है। यहाँ राजस्थान पर्यटन व्रिकास निगम लि का संक्षिप्त 
5४ हा आवश्यक है क्योंकि यह राज्य में पर्यटन विकास मे महत्वपूर्ण योगदान 

रहा है। 

पर्यटन के विकास को विपुल संभावनाओं को ध्याद्र में रखते हुए वर्ष 
]992 93 मे इसके विकास पर 5 5 करोड रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया 
था। 


पर्यटन विकास 2 


उदयपुर, माउण्ट आबू कोटा व चित्तौडगढ मे पर्यटक स्वागत केन्द्र स्थापित 
किये जायेंगे। डोग (भरतपुर) बालोतरा (बाड़मेर) में टूरिस्ट लाज, नाथद्वारा मे यात्री 
निवास तथा सागौर मे टूरिस्ट बगले का निर्माण करवाया जायेया। उदयपुर मे 
राजसमन्द झौस, दौचांकीौ पाल ओर पहाडी पर बने राजमन्दिर को विकसित करने 
की आवश्यकता है। राजसमन्द झील की पाल के जीर्णेद्दार और मुदृद्वीकरण को 
जरूरत है। 
राजस्थान पर्यटन विकास विगम लि 
पफिल्चुब्र॒डका 72065 2९१९ैक्ुआशा। (0०9/070798#07 7.06 
(२१]0(7)) 

इसकी स्थापता )978 में एक ठिजी सोमित दायित्व वाली क्ृम्पती के रूप 
में हुई थी। 
इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं 

0) ग्ज्य में पयंटत विकास के लिए प्रोजेक्ट व स्कीम बनाना व लागू 
करना 

[0)) पर्यटकों के लिए निवास व भोजय आदि की व्यवस्था के लिए होटल 
मोटल युवा होस्टल टूरिस्ट बगले आदि बनाना ब चलाना 

(॥॥) परिवहन, मनोर॑जन माल की खरांद, आदि के लिए सुविधाएँ प्रदान 
करना व पैकेज पर्यटन की व्यवस्था करना 

(५) पर्यटन महत्व के स्थानों का रख रखाव व “विकास करना तथा 

(५) पर्यटन की प्रचार सामयो उपलब्ध करना वितरित करना तथा बेचना! 

989 90 मे इसकी पूँजी के कुल साधन लगभग 6 8] करोड रुपये के 
थे जिनमें राज्य सरकार की परिदत्त पूँजो 9 88 करोड़ रुपये तथा राज्य के अलावा 
अन्य पग्रोतो से प्राप्त अचधि कर्ज 6 69 करोड म्पये के थे। शेष रिजर्च राशि थी। 

इसे 989 90 में कर से पूर्व लगभग 75 5 लाख रुपयो का मुनाफा हुआ 
था जो 990 9] मे लगभग 55 लाख स्पये ही रहा। 99] 92 में यह बढ़ा 
है। इसे 980 8] से 987 88 तक के आठ घर्षों तक लगातार घाटा हुआ था। 
987 88 में घाटे की राशि 20 लाख रुपये रहो थी जो पिछले चर्षों की तुलना 
मे कम थो। इसके प्रबन्ध सचालन मे सुधार करके इसको कार्यकुशलता व लाभप्रदता 
मे वृद्धि को जानी चाहिए। हालांकि इसे /966 69 वा बाद के दो वर्षों ये लाग 
हुआ है लेकिन स्थिति में स्थायों सुधार करमे के लिए बहुत प्रयास किया जाता 


] बजट घाषण ]992 93 मार्च 4 992 पथ 37 
2... राजस्थान चत्रिका, 45 अच्टूबट 992, पथ 6 
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'चाहिएं। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने व उसे लागू करने की आवश्यकता 
है ताकि यह अधिक कारोबार करके अधिक लाभ अर्जित कर सके। 

हाल में श79९ भे धौलपुर मे एक नया मिडवे चालू किया है जो इसकी 
42 वो इकाई है। प्रत्येक जिले मे पर्यटन की सुविधा बढायो 'जा रही है। देश में 
होटलो की एक नई श्रेणी हेरोटेज होटल्स * के 7 होटल अकेले राजस्थान में 
चल रहे है जिन्हे बढाया जा रहा है। एक वोडियो कैसेट “डैजर्ट ट्राइएगल'' तैयार 
किया गया है जिसमे जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, डूँगरपुर, बासबाड़ा व भोलवाडा 
क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों व वहाँ की सस्कृति को चित्रित किया गया है। 


प्रश्न 
]. पर्यटन का राज्य की अर्थव्यवस्था मे महत्व स्पष्ट कीजिए। 
2 राज्य की अर्थव्यवस्था मे पर्यटन उद्योग की भूमिका सम्भावनाओं व 
समस्याओं का वर्णन कौजिए। 69] ॥ शा 4992) 
3. गाज्य मे पर्यटन के विकाप्त कौ समस्याओं पर प्रकाश डालिए और आगामी 
वर्षों मे इसके विकास के लिए उपयोगी सुझाव दौजिए। 
4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 
(0) शजस्थान में पर्यटन के विकाप्त की सम्भावनाएँ, 
(॥) पर्यटन को विकसित करने के लिए सुझाव, 
(॥) राज्य में 'सास्कृतिक पर्यटन! के अवसर तथा 
(५) राजस्थग पर्यटन विकास निगम ॥ 
5. राजस्थान की अर्थव्यवस्था मे पर्यटन उद्योग को महत्व को बतलाइये। इस 
उद्योग के विकास को भावों सभावनाएँ व॑ समस्याएँ क्‍या है? 


(भ#ैणथ, ? 7 2992 ) 


» हेरीरेज होटल पुराने किलो व मंहलो को होटल में बदल कर बनाये जते हैं। 


प5 2 


राजस्थान में आर्थिक नियोजन 
(६६९णाणगरांट शेश्चयाता।९ ए रि3]9४॥छ) 








नियोजन द्हे प्रारम्भ में राजस्थान की आर्थिक स्थिति 

राजस्थाम 'एक पिछडी हुई अर्थव्यवस्था मे एक पिछड़ा हुआ प्रदेश माना! 
गया है। राज्य मे दर्षा का औसत काफी कम रहता है और राज्य के उत्तरी-पश्चिमी 
भागो मे बहुत कम वर्षा होने एवं थार का रेगिस्तान पाये जाने के कारण आर्थिक 
विकास में काफ़ो कठिनाइयाँ आहो है। प्रथम पचवर्षाय योजना के प्रारम्भ मे राज्य 
की आर्थिक स्थिति बहुत पिछडी हुई थो। 950-5] मे खाद्यान्तों का उत्पादन 
लगभग इन हम 8 लाख टन हुआ था और ]95] 52 मे कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 
27% भाग ही श॒द्ध जोता-बोयो गया क्षेत्र [00॥ क्षाए8 509श) था। उस समय 
संकल सिंचित क्षेन्‍्रफल 2 7) लाख हेक्टेयर था जो सकल क्षेत्रफल का केवल 
]2% अश था। 

राज्य में बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगो का बड़ा अभाव था। 950-5] 
के अत मे विद्युत की प्रस्थापित क्षमता केवल 43 मेयावार ही थी और 42 ग्रामो 
को. ही बिजली मिलो हुई थी। केवल 7,399 किलोमीटर मे सडके थीं। सडक 
पानी व बिजली के अभाव मे राज्य मे बड़े पेमाने के उद्योगो का विकास सभव 
नहीं था। 

राज्य शिक्षा ब चिकित्सा को सुविधाओ को दृष्टि से भी काफी पिछडा 
हुआ था। 950 5] के अत मे 6] वर्ष की उप्र के बच्चों मे स्कूल जाने 
चालो का अनुपात 6 6%, [ 4 वर्ष को उम्र वालों मे 54% एवं ॥4 77 
वर्ष की उम्र वालो मे  8% ही था। इससे राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछडेपन 
का भी पता लगता है। 950 5] के अत में अस्पताल मे गेगियो क्े' बिस्‍्तरो को 
सख्या केवल 5,720 थी। परिवार वियोजन केन्‍्द्रो व प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रो 
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(शम0) की स्थापना ही नहीं हुई थी। अस्पतालों व दवाखानो कौ संख्या भी बहुत 
सोमित थी। उस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थायें केवल 4]8 थीं तथा प्रति 
लाख जनसंख्या पर चिकित्सा संस्थाये केवल 3 थीं। 

इस अध्याय में हम नियोजित विकास के लगभग चार दशकों (]95-93) 
की प्रगति का वर्णद करेगे। विभिन योजवाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में किये गये 
व्यय पर भी प्रकाश डाला जायेगा। 

राजस्थान में नियोजित विकास के चार दशक 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राजस्थान का निर्माण 9 छोटे-छोटे 
राज्यो व तीन चीफशिपों के एकौकरण से हुआ था। ये राज्य आकार, जनसंख्या, 
राजनीतिक महत्व, प्रशासनिक कुशलता व॑ आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी 
पिन व अप्तमान स्तर वाले थे। एकोकरण कौ प्रक्रिया 4948 में प्रारम्भ होकर 
956 में पूरो हुई थी। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजमा के निर्माण के समय 
राज्य एकीकरण कौ संमस्याओं में उलझा हुआ था। उस समय राज्य में भावी 
विकास का अनुमान लगाने के लिये आधारभूत आंकड़ो का भी नितान्त अभाव था। 

राजस्थान मे विभिन्‍न योजनाओ मे सार्वजनिक क्षेत्र मे प्रस्तावित व्यय तथा 
वास्तविक व्यय की राशियाँ निम्न तालिका में दी गई हैं। * 

तालिका 


राशि (करोड़ रुपयों में) | की राशि (करोड़ 
में 


परचम योजना 
वर्ष 979-80 योजना 








। . शजघ्थात के 3शर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च 99] , पृष्ठ 52 ४4 
2 आयशच्ययक्षश्ययत्र 992 93 पृ 464 48 तथा 32 33 (055) ॥भएए 
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छठी योजना (2980 85५ 2 025 2!30 7 
सातबी योजना(]985 90 306 2 
5 
है। 


3 
१99] 92 (मशोधित) 70 4]660 










आठवी योजना (997 प्रा 4500 योजना जारी 
992 93 | वी) | 


993-94 


| 


6 
__ _|_ योजना | 











तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र मे व्यय 
की राशि 54 करोड़ रुपये स बढकर द्वितीय योजना मे 03 करोड रुपये तृतीय 
योजना मे 23 करोड़ स्पये, 966 69 के ठीन वर्षों मे 37 करोड रुपये च 
चतुर्थ योजना में 309 करोड़ रपये हो गयी थी। पाँचवी योजना कौ अवधि मे 
राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय हेतु 847 करोड रुपये की राशि का 
प्रावधान किया था लेकिन वास्तविक व्यय की राशि 858 करोड रुपये रही धी। 

979 80 की चार्पिक योजना मे 290 करोड़ रुपये व्यय हुये। छठी 
पचवर्षीय योजना का आकार 2025 करोड रुपये रखा गया था जबकि ब्रास्तविक 
व्यय लगभग 23] करोड रुपये का रहा। 

सातवी योजना का आकार 3000 करोड़ रुपये रखा गया था जो छठी 
योजना से लगभग 48 अतिशत अधिक था। ताजा अनुमानो के अनुसार सातर्वी 
पचवर्षोय योजना में वास्तविक व्यय लगभग 3]06 करोड रुपये रहा है। इसमें 
राहत कार्यों का व्यज भी शामिल हैं। 990 9[ की वार्षिक योजना मे वास्तविक 
व्यय 976 करोड रुपये हुआ तथा 99] 92 मे सम्भावित व्यय ]66 करगेड 
रुपये से अधिक रखा गयां। इसका सशोधित प्रस्तावित व्यय ]70 करोड रुपये 
रखा गया था (जुलाई 99] मे 4 करोड़ रुपये कौ श्रृद्धि सहित)। 992 93 की 
वार्षिक योजना के लिये प्रस्तावित व्यय की राशि 400 करोड रुपये रखी गयी 
थी जबकि सम्भावित व्यय के 40] 6 करोड रुपये रहने का अनुमान है ओर 
993 94 के लिये 700 करोड़ रुपये रखो गयी है जो पिछले वर्ष से 27 4% 
अधिक है। 

आठवी योजना (992 97) मे प्रस्तावित व्यय की राशि ॥] 500 करोड 
रुपये रफ्ो गयी है जो सातवीं योजना के 3000 करोड रुपये के मुकाबले 3 83 
गुनी है। 

आगे तालिका 2? में विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक व्यय का विभिन्न 
$ 7 शी #ाए एछांआ 993 क्व एए%4-] 5 
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मदो परु आवंटन दर्शाया गया है। इसमे हमने वास्तविक व्यय के आवंटन को ही 
लिया है। 


तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान की आर्थिक योजनाओं मे 
सर्वोच्च प्राथभिकता सिचाई व शक्ति को दी गई जो उचित मानी जा सकती 
है। प्रथम योजना में कूल व्यय का 58 3% सिचाई व शक्ति पर व्यय किया गया 
था जो पचम योजना में भी लगभग उतना ही (57 2%) रहा। सातर्वी योजना मे 
यह 52% रहा। कपषि सहकारिता व सामुदायिक विकास पर प्रथम योजना में 
लगभग 3% व्यय हुआ जा सातवीं योजना में 43 2% रहा। राज्य सामाजिक 
सेबाओ (शिक्षा चिकित्सा जल सप्लाई) की दृष्टि से भी काफी पिछडा रहा है। 
अत इसके विकास को भी ऊँची प्राथमिकता दी गई है। प्रथम योजना के कुल 
व्यय के 7% से प्रारम्भ करके चतुर्थ योजना में इसे 24% तक पहुँचा दिया 
गया। पचम योजना मे यह पुन 77 4% पर आ गया तथा छठो योजना मे [9 8% 
ओर सातर्वी योजना मे 23 7% रहा। इस प्रकार राजस्थान एक तरफ सिचाई 
व विद्युत का विकास करने में लगा रहा और दूसरी तरफ इसने जन कल्याण 
के लिये सामाजिक सेबाओ के विस्तार को भी ऊँची प्राथमिकता दी। 

पिछले 40 वर्षों मे विभिन्‍न पचवर्षीय व वार्षिक योजनाओं मे सार्वजनिक 
ब्यय के आवटन का अध्ययन करने से पता उलता है कि सभी योजनाओं कौ 
प्राथमिकताएँ लगभग एक सी रही है। सातवीं योजना तक सार्वजनिक व्यय का 
लगभग आधा भाग सिचाई व शक्ति पर तथा ]/$ भाग सामाजिक सेवाओ पर व्यय 
किया जाता रहा। लेकिन उसके बाद की चार्पिक योजनाओ मे सिंचाई व शक्ति 
यर लगभग 45% तथा सामाजिक सेवाओं पर लगभग 24% व्यय किया जाता रहा 
है। इस प्रकार व्यय का प्रतिशत सिचाई व शक्ति पर कुछ कम हुआ है और 
सामाजिक सेवाओ पर कुछ बढ़ा है। _ 

राजस्थान मे मियोजन के उद्देश्य 
((]€७६९६ एक शित्ञाधवधए्र्‌ ॥ सरि3]9%9॥) 

राजस्थान में विभिन्‍न पचवर्षोय योजनाओ के मूलभूत उद्देश्य इस प्रकार रहे 
है (१) अर्थव्यवस्था को विकास को दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना (१) पहले 
से सजित विकास की सम्भावनाओ का सर्वोत्तम उपयोग करना (9) संमाज के 
कमजोर वर्ग के लोगो के जावन स्तर को ऊँचा उठाना तथा (५) सामाजिक न्याय 
के साथ आर्थिक विकास के ढाँचे मे मूलभूत सामात्रिक सेवाओ को उपलब्ध करना 
एव (५) रोजगार के अवसर बढ़ाने व प्रादेशिक असमानताओ को कम करने के 
उद्देश्य को भी पचवर्षोय योजनाओं में ऊँचा स्थान दिया गया है। 

समस्त देश को भांति राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओ में भी परिस्थितियों 
के अनुसार अलग अलग उद्देश्यो को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। राजस्थान 
की पचवर्षाय योजनाओ के उद्देश्य भारत की पच्चवर्षाष योजनाओ के उद्देश्यों 
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के ही अनुकूल रहे हैं। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के मोटे दौर पर उद्देश्य इस प्रकार थे कृषिगत 
उत्पादन व सिचाई की सुविधाओ का विस्तार करना पावर के साधनों व मूलभूत 
सामाजिक सेवाओं का विस्तर करने के लिए शिक्षा दबा व जल पूर्ति की व्यवस्था 
को बढ़ाना। 

द्वितीय पचवर्षीय योजना मे कृषि सिचाई शक्ति व सामाजिक सेवाओ 
पर चल जारी रहा, लेकिन सिचाई व शक्ति पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। 
राज्य मे पचायती राज सस्थाओ के विकास पर जोर दिया गया। 

तृतीय पंचवर्षीय योजना मे सिचाई व शक्ति की परियोजनाओं पर बल 
जारी रहा। लेकिन राज्य के औद्योगिक व खनन विकास तथा सामाजिक सेवाओ 
की प्रगति पर भी ध्यान दिया गया। 

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे क्षेत्र विकास (अ5७ 46९एश०एाशा।) को 
अवधारणा पर बल दिया गयां। समाज के कमजोर वर्ग के लोगो को लिये रोजगार 
के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकद्वा दी गई। राज्य में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र डेयरी 
विकास व कमाड क्षेत्र विकास कार्यकमों का सचालन प्रारम्भ किया गया। 

पॉँचर्दी पत्नवर्षीय योजना मे विकेन्द्रित नियोजन को प्राथमिकता दौ गई। 
समाज के कमजोर वर्गों जैसे लघु ब सीमान्त कृषक खेतिंहर मजदूरों कृषि श्रमिकों 
अनुसूचित जातियों थ अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ 
किये गये। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (भर?) चलाया गया! क्षेत्रीय विकास 
कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट योजना का निर्माण किया 
जाने लगा। 

छठी पदच्चवर्षीय योजना मे निर्धनता उन्मूलन के माध्यम से तीत्न गति से 
ग्रामीण विकास करने पर घ्यान दिया गया। इसके लिए एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम (ारा)?) व राष्टीय ग्रामोण रोजगार कार्यक्रम (भारर?) पर जोर दिया 
गया। नये बीस सूढ्री कार्यक्रम को लागू करने पर बल दिया गया। अनुसूचित जाति 
के लिए 'स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना' बनायी गयौ ताकि उनको लाभान्वित किया जा 
सके। बिखये जनजातियों के लिए सशोधित क्षेत्रोय विकास दृष्टिकोण (700॥60 
208 02रटॉफ्रगला 2ए97902८॥) (४४४0%) अपनाया गया जो जनजाति 
उप योजना के अलावा अपनाया गया कार्यकम था। 

राजस्थान को सातवीं पंचवर्षीय योजना मे भारत सरकार की सातवों 
योजन्/ के उद्देश्यों जेसे रोजगार स्र्द्धा निर्धनता उन्यूलन व असमानता में कयी 
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द्वितीय पचवर्षोाष्ण योजना (956-6) 

जब द्वितीय याजनता का निर्माण किया गया तो ग़ज्य की आर्थिक स्थिति 
पहले से कुछ ठोक हो गयो थो। इसलिये इस थोजना का आकार बडा रखा गया। 
सिचाई व शक्ति पर आवश्यक बल देना जारी जागो रखा गया और इस अबर्धि 
में सिचाई थे शक्ति के बडे कार्यक्म भी चालू किये गये। जागीरदारी, जमदारी, 
ब्स्विदारी प्रथाओं की समाप्ति से गाँवों में सामन्ती प्रथा को मिटाने की दिशा मे 
महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये। 

ट्वितौय योजना मे 0$ 3 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया था। 
लेकिन योजना मे वास्तविक व्यय 02 7 करोड रुपये का हुआ जिसका विभिन 
मदो पर प्रतिशत आवंटन पहले दिया जा चुका है। 


तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि द्वितीय योजना में कुल वास्तविक 
च्यय का 37.2% सिचाई व शक्ति पर किया गया जो प्रथम योजना कौ 
तुलना में कम था। साम्राज़क सेवाओ पर लगभग 23 6% राशि व्यय की 
गई। उद्योग व खनन पर केबल 3 3% राशि व्यय की गयौ। 

द्वितीय योजना मे खाद्यान्नों के अन्तगत अतिरिक्त उत्पादन क्षमता ज्ञो काफी 
बढ़ी लेकिम 960 6॥ में मौसम को प्रतिकूलता के कारण वास्तविक उत्पादव 
45 4 लाख टन हो हुआ जो ]955-56 के उत्पादन से धोडा अधिक था। अतिरिवत 
उत्पादन-क्षमता का वास्तविक लाभ 96] 62 मे मिला, जब खाद्याननो का घास्तबिक 
उत्पादन बढ़कर 557 लाख टन हो गया था। द्वितीय योजत् णे अत में सिंचित 
क्षेत्र 208 लाख हेक्टेयर हो गया था। विद्युत की प्रस्थापित क्षणता [960 6 में 

35 8 मेगादाट हो गई थी। सामाजिक सेवाओ का भी विस्तार किया गया और 
शहरी क्षेत्रों मे जल की पूर्ति के कार्यक्रम लागू किये गये। 
तृतीय पच्वर्णीय योजना (96-66) 

तृतीय योजना के प्रारम्भ मे आर्थिक विकास के लिये आधारभूत ढाँचा काफो 
सीमा तक तैयार हो गया था। सिचाई को सुविधाओं का विस्तार हो जाने से गहन 
कृषि की पद्धतियो का उपयोग करना सभव हो गया। शक्ति व यातायात का 
विकास होने से उद्योगों को स्थापना करना संभव हो गया था। तकनीकी व 
व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के फलम्बरूप प्रशिक्षित व योग्यता प्राप्त व्यक्तियों 
की अधिक उपलब्धि होमे लग गई थी। इन सब बातों थे कारण तृतोय योजना 
का आकार लगभग दुगना रखा गया और 236 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान 
किया गया था। लेकिन वास्तविक ब्यय लगभग 23 करोड रुपये हो हो पाया 
जिसका विवरण तालिका 2 मे दिया जा चुका है। 

उस तालिका से पता चलता है कि तृतीय योजना मे सिचाई व शक्ति पर 
कुल व्यय का लगभग 54 4% अश व्यय किया गया। सामाजिक सेवाओ पर ऋुल 
व्यय का लगभग 20% किया गया जो पहले मे मात्रा को दृष्टि से काफी अधिक 
था। 962 मे चौनी आक्रमण के बाद समस्त राप्ट मे कृषि के विकास पर अधिक 
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ध्यान दिया गया और चुने हुए क्षेत्रो मं गहन विकास की नीति अपनाई गई। इसके 
लिये गहन कृषि जिला कार्यकम (|, 07) तथा पैकेज प्रोग्राम एव गहन कृषि 
कार्यकम (] & # 7) व तोब् प्रभाव दिखाने चाले कार्यकम (क)॥ शणट्राशाधा८$) 
अपनाये गये ताकि उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा सके। तृतोय योजना मे काफी 
तनाव वे दबाव की स्थिति रहने से पहले के विनियोगो से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त 
करने को नीति अपनायी गयी। इसलिये च'लू परियोजनाओ पर अधिक ध्यान दिया 
गया और पुराने लाभो को सुदृढ करने की दिशा मे अधिक प्रयास किये गये। 
तृतीय योजना की अवधि में आर्थिक प्रगति 

ततीय योजना की प्रगति वित्तीय दृष्टि से लो सतोषजनक रही लेकिन इस्र 
अवधि में बार बार एवं व्यापक रूप मे अकाल व अभाव की परिस्थितियो ने 
अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाले। 953 64 व ]965 66 के अकालो की 
भोषणता अभूतपूर्व थी। खाद्यान्तों का उत्पादन जो ॥96॥ 62 मे 597 लाख 
टन के स्तर पर पहुँच चुका था वह 965 65 मे केवल 38 4 लाख टन 
ही रह गया। यदि इन असाधारण परिस्थितियों को ध्यान मे रप्ता जाय तो तृतीय 
योजना की अवधि में आर्थिक प्रगति सतोषजनक मानी जा सकती है। 

965 66 मे सिंचित क्षेत्र 207 लाख हैक्टेयर हो गया जो 960 6! 
की तुलना मे लगभग 32 लास्ख हैक्टेयर अधिक था। गाँधीसागर क्षेत्र मे वर्षा के 
अभाव के कारण उत्पन्त गम्भीर कठिनाइयो के बावजूद शक्ति की प्रम्थापित क्षमता 
काफो बढी। योजनाओ के अन्त में ] 242 स्थारों मे बिजली को व्यवस्था कर 
दो गयी। शक्ति के क्षेत्र से किये गये विनियोगो का पूरा लाभ ततीय योजना की 
अवधि मे नहीं मिल पाया क्‍योंकि सतपुडा राषाप्रताप सागर व भाखडा (दाये भाग) 
की बड़ी परियोजनाओ के पूर्ण होने मे विलम्ब हो गया था। इसके लाभ 966 67 
के आगे की अवधि में मिल सके । योजना के अंतिम वर्षों में शक्ति के अभाव 
व ओद्योगिक विकास को धक्का पहुँचा यद्यपि विकास का आधारभूत ढाँचा बहुत 
सुधर चुका था। 

सम्भवत ततीय योजना में सर्वाधिक लाभ सामाजिक सेवाओ के क्षेत्र मे 
पाप्त किये गये। राज्य मे शिक्षा का विकास हुआ। चिक्त्सि मुविधाओ के विस्तार 
एवं बीमारियों के नियत्रण एबं उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने से 
लोगो के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। योजनाकाल मे तोन मेडिकल कालेज स्थापित 
किये गये और कई शहरो व गाँवों मे जल पूर्ति के कार्यक्रम को लागू करने के 
लिय प्रशासनिक मशानरी का निर्माण किया गया। 

त्तान वाधिक योजनाय (966 69] 

965 में पाकिस्तान से सघर्ष के बाद विदेशा महायता के सबध मे काफो 
अनिश्चतग का दशा उत्पन हो गयी थी ओर 965 66 ब 966 67 में लगातार 
दो वर्षों तक सूखा व अकाल पड़ने मे विक्राम के लिये उपलब्ध सपनो का 
अभाव रहा जिग्से चतुथ पच्र्षोय योजना | अप्रैल, 966 से प्रारम्भ की ता 
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सकी। 966 69 की अवधि मे वार्षिक थोजनाये कार्यान्वित करके नियोजन की 
प्रक्रिया को जारी रखा गया। इस अवधि मे पुराने लाभो को बनाये रखने के लिये 
एंव विनियोगों से शीघ्र प्रतिफल प्राप्त करने के प्रयास किये भये। 

रकाद्य स्थिति के जटिल होने के कारण कृषि मे अधिक उपज देने वाली 
किस्‍्मी के कार्यक्रम अपनाये गये। शक्ति के क्षेत्र मे उपलब्ध क्षमता का उपयोग 
करने के लिये बिजली को लाइनों के निर्माण पर जोर दिया गया। साधनो के 
अभाष के कारण शिक्षा चिकित्सा व सडको के विकास पर पर्याप्त मात्रा मे ध्यान 
नही दिया जा सका। ग्रामीण जल पूर्ति का कार्य तेजी से प्रगति महों कर सका। 

तीन वार्षिक योजनाओ मे कुल व्यय लगभग 37 करोड रुपयो का 
हुआ, जिसका आवरन तालिका 2 मे दिया गया है। उस तालिका से प्रतीत होता 
है कि कुल व्यय का लगभग 68% सिचाई व शक्ति पर हुआ और सामाजिक 
सेबाओं पर 5 8% त््यय हुआ। इस प्रकार सिचाईं व शक्ति को पहले दी जाने 
बाली प्राथमिकता में और वृद्धि कौ गयी। सामाजिक सेवाओं पर किये जाने वाले 
प्रतिशत व्यय में द्वितोय ब तृतीय योजनाओ को तुलना मे कमो हो गयी। जैसाकि 
पहले कहा जा चुका हैं साधनों के अधाव में इस अवधि में योजनाओं को 
प्राथामकताओ में मामूली फेरबदल करना आवश्यक हो गया था। 

तोन वार्षिक योजनाओ की अवधि में आर्थिक प्रगति 

ऊपर बताया जा चुका ह॑ कि 966 69 के तीन वर्षों मे दो वर्ष !966 67 
व ]968 69 अकाल व सूस्रे के वर्ष रहे जिससे अर्थव्यवस्था को काफी क्षति 
पहुची थी। 

अनेक कठिनाइयो के बावजूद भी वार्षिक योजनाओं को अवधि में कुछ 
क्षेत्रो मे प्रगति जारी रही। 967 68 मे खाद्यान्नो का उत्पादन 66 लाख टन हुआ 
जबकि 966 67 मे 435 लाख टन हुआ। 968 69 में खाद्यान्नो का उत्पादन 
पुन घटकर 355 लाख टन पर आ गया था। शक्ति को क्षमता मे वृद्धि जारी 
रही। 967 68 में गाँधीसांगर परियोजना के क्षेत्र मे अच्छी वर्षा हो जाने से पिछले 
ब्धों मे की गयी विद्युत शवित को कटोतियाँ हटा ली गयो ओर औद्योगिक क्षेत्र 
में विनियोगो के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं। 

तोन वार्षिक योजनाओं कौ अवधि में सामाजिक सेबाओ के क्षेत्र भे प्रगति 
जारी रही। स्कूल जाने वाले बच्चो का प्रतिशत बढा। बीमारियों पर नियत्रण व 
परिवार नियोजन का कार्यक्रम आगे बढाया गया। ग्रामीण जल पूर्ति ब शहरी 
जल परत के कार्यक्रम आगे बढ़ाये गये। 

चतुर्थ पच्ववर्षाय योजना (]969 74) 

राज्य की चतुर्थ पचवर्षीय योजगा को अवधि ] अप्रैल 969 मे प्रारम्भ 
हो गयी थी लेकिन कुछ 'कारणो से इसे अतिभ रूप नहीं दिया जा सका था। 
विकाप्त के क्रम मे बाधा न हो इसके लिये वापिक योजनाये जारी रखी गर्यों। 
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योजना में 306 करोड रुषये के ज्यय का प्रावधान किया गया था, जबकि वास्तविक 
व्यय 309 करोड रुपयो का हुआ जिनका आवटन तालिका 2 मे दिया जा चुका 
है। इस योजना में भी 58 4 प्रतिशत राशि सिचाई व शक्ति पर व्यय की गई । 
सामाजिक सेवाओ पर 24 प्रतिशत व्यय हुआ जो प्रतिशत की दृष्टि से पुत्र द्वितीय 
योजना को स्तर पर आ गया था। 


पूर्व योजना की भांति चतुर्थ योजना मे भी आर्थिक बिकास कौ अधिकतम 
दर प्राप्त करने रोजगार के अवसर बढ़ाने कृषिगत व औद्योगिक उत्पादन बढाने 
शिक्षा व चिक्त्सा की सुविधाएँ बढ़ाने तथा गजस्थान नहर व चम्बल कमाएड क्षेत्रों 
का विकास करने ओर गरीब लोगो के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने पर बल दिया 
गया था। इसके लिये चालू परियोजनाओ व कार्यक्रमों को पूस करना आवश्यक 
समझा गया। योजना मे सिचाई के विकाम को प्राथमिकता दी गई ताकि कृपिगत 
विकास का आधार सुदृढ हो सके। 
चत्तर्थ योजना की उपलब्धियाँ - 


राज्य में चतुर्थ योजना की अवधि मे प्रतिकूल मौसमो व अकालो का सामना 
करना पडा। फिर भी अधिक उपज देने बाली किस्मों के अन्तगत क्षेत्रफल 968 69 
में 5 24 लाख हेक्टेयर से बढाकर 973 74 में 054 लाख हेक्टेयर कर दिया 
गया। 968 69 में रासायनिक उर्वरको का उपयोग 30 हजार टन से बढ़ाकर 
8973 74 में लगभग 74 हजार टन हो गया। 973 74 मे खाद्यान्भों का उत्पादन 
67 2 लाख टन रहा जो ]9707] के 88 4 लाख टन से काफी कम था। 
]968 69 में सभी माधनों से कुल सिचाई का क्षेत्रफल 2] 2 लाख हकरेयर में 
बढ़कर ]973 74 में 20 2 लाख हैक्टेयर हो गया था। 

चतुर्थ योजना की अवधि में वनस्पति त्तेल सीमेट, पावर केबल्स सूती धागे 
चीनी एवं नाइलोन के धागे के उद्योग स्थापित किये गये। बिजली की कमी व 
अनेक बाधाओं के बावजूद औद्योगिक उत्पादन बढा। राज्य मे केन्द्रीय सार्वजनिक 
क्षेत्र के उपक्रमो मे विनियोग को राशि 966 67 मे 7 करोड रूपये से बढकर 
973-74 में 700 करोड रूपये हो गयो थी। चतुर्थ योज्ना की अवधि के अन्त 
में झामर-कोटडा की खानो से प्राप्त राक फॉस्फेट से 623 करोड रुपये की आय 
हुड थी। योजना मे ताबा कच्चे लोहे अभ्रक चाँदीं सीसे व केल्साइट का उत्पादन 
बढ़ा था। 

राजस्थान की पाँचर्वी पदच्चवर्षोयर ग्रोज़ना (974-79) 

राजस्थान की पाँचर्वी पचवर्षीय योजना का प्रारूप- शज्य सरकार ने 
जुलाई ]973 में पाँचवा पचवर्षाय योजना का प्रारूप तैयार करके योजना आयोग 
के समक्ष पेश किया था। इसमे राज्य को योजना का आकार 635 करोड रुपये 
प्रस्तावित किया गया था। लेकिन वास्तविक व्यय को कुल राशि 858 7गड़ झरुपये 
रहो थी। यह योजना के ग्ररूप में प्रस्तावित राशि से काफी अधिवा धां। 


करन 
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उद्देश्य ब मूल मीति- विभिन क्षेत्रों मे विकास के कार्यक्रम इस प्रकार 
निर्धारित किये गये ताकि समाज के कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभ पहुचे। 
उनको रोजगार देने व उनकी अनिवार्य आवश्यकताओ की पूर्ति का प्रयास किया 
गया। राज्य में कृषि पशु पालन उद्योग व खनन का विकास किया गया। 

कृषि नियोजन में प्रति हैक्टेयर उपज बढाने की नौति अपनायो गयी। राज्य 
में प्रशु पालन के विकास की विशाल योजनाएँ हैं। इसके लिये चशगाहो व चारे 
का विकास करने पर बल दिया गया। भूमि के नौचे के जल ([एण70 शगाटा) 
का विशेष रूप से प्रयोग करने पर बल दिया गया क्योंकि राज्य मे सतह के जल 
($प्राव9८०९ ७०४८) को मात्रा सीमित है। 

कृषक के लिये कृषि व पशुपालन के विकास के लिये साख की सुविधा 
बढाने भूमि को समतल करने भू सरक्षण व सूखो 'खेती के कार्यकमो को बढावा 
देने पर बल दिया गया। इसके लिये चम्बल व इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के 
सिचाई के क्षेत्रों को समन्वित ढंग से विकास करने तथी इनमे सडक व मण्डियो 
का निर्माण विद्युतीकरण व वैज्ञानिक कषि की पद्धतियाँ अपनाने कौ आवश्यकता 
पर ध्यान दिया गया। चम्बल क्षेत्र मे पानो के निकास की समस्या मिट्टी के 
खारेपन व नहर में बीड्स (घात पात) की अनियंत्रित्त बढ़ोतरी को रोकने के लिये 
विश्व बैक की सहायता का उपयोग करने पर बल दिया गया। 
पाचवीं योऊना में आर्थिक प्रगति 


पाचबी योजना में स्थिर भावों घर (980-8] मे |. / पर ) राण्य की 
शुद्ध घरेलू उचत्ति मे प्रतिवर्ष 5.2 % तथा प्रति व्यवित आय में 2 2%वद्धि हुयी। 
979 मे राज्य में गम्भीर सूखे की स्थिति पायी गयी थी। 

कषि ब सम्बद्ध कियाओ की प्रगति खाद्यान्नों का उत्पादन 973 74 
मे 672 लाख टन से बढकर 978 79 में 77 80 लाख टन हो गया। तिलहन 
गन्ना व कपास के उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी। 

अधिक उपज देने वाली किस्मो का फेलाव 973 74 में 085 लाख 
हैक्टेयर से बढकर 978 79 मे ।5 8 लाख हैक्टेयर हो गया। रासायनिक उर्वरकों 
का उपयोग 073 लाख टन से बढकर ] 34 लाख टन हो गया। सकल सिंचित 
क्षेत्रफल 26 8 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 30 4 लाख ऐैय्टेयर हो गया। 

ओद्योगिक क्षेत्र मे 'रोको [२0(१ 'रानसीको शव जिला उद्योग केप्द्रो (005) 
ने ओद्योगिक विकास में भाग लिया। सूतां खादी 'ऊनी खादी व ग्रामीण उद्योगो 
मे उत्पादन बढा। राज्य के सभी जिलो में जिला उद्योग केन्द्र स्थ. किये गये। 
छठी पचवर्षीय योजना (980 85) 


जमा कि पहले बंठलाया जा चुका ह छठी पचवर्षीय योजना का अनुमोदित 


ब्य.... ललित 
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परिव्यय 2025 करोड रुपये रखा गया था। लेकिन कल योजना-व्यय लाभग 
2]3[ करोड रुपये रहा। 

छठी पचवर्षोय योजना में वास्तविक व्यय का 52 6% सिंचाई व शक्ति 
पर तथा ॥9 8% सामाजिक सेवाओं पर किया गया जो पूर्व योजनाओं को भांति 
हो था। कृषि, ग्रामीण विकाश्न व सामुदायिऊ विकास ठथा सहकारिता पर ]] 4% 
व्यय क्या गया। उद्दोग व खनन पर केवल 3 9% व्यय हुआ * 

इस प्रकार छठी योजना नें थी राज्य की अर्थव्यवस्था या ऋधारमत टाँचा 
(इन्प्रास्ट्रवचर) सुदृढ् करते का प्रयास जारी रहा 

छठी पचवर्षीय योजना भे अधिक प्रर्पात 

राज्य की आय अथवा शुद्ध राज्य घोलू उत्पाद (५४६07, छटों चेजना मे 
980-8] की कौमतो पर 59% वापिक बढ़ो। इस प्रकार विकास को वार्षिक 
दर सतोप्प्रद रही। [983 84 से स्थिर शल्शा पर राज्य को शुद्ध परेलू उत्पत्ति मे 
लगभग 23% को वृद्धि हुई जो सवाधिवा थो। प्रति व्यक्ति आय (980-8] के 
भावों पर । 3979 80 में 89 रुपप्रे से बढ़कर 4984-85 में 379 रुपये 
हो गयी। छठो योजना की अवाधि में प्रति व्यक्ति आव सें स्थिर भादों पर 3% 
वपिक दर से वृद्धि हुडड। 

क्पि- 984 85 में छाद्यान्नो का उत्पादन 79] लाख टन हुआ ज्यकि 
]979 $0 में 524 लाख टन हुआ था। 984 85 में टिलहन का उत्पादन 2 3 
लाख रन गे का 37 लाख टस त्था काम का 44 लाख गाठे हुआ था। 
बच )983 84 को छोडकर अन्य वर्षों मे मानमूत कमनोए व अनियमित रहा था 
सिससे चार दर्षों मे राज्य मे अकाल व सूखे का कुप्रभाव पडा था। 

984 85 से अधिक उपज देने वाली किस्सो मे 26 9 लाख हैक्टरेयर भूमि 
आ' चुकी थी तथा उर्दरकों का वितरण 2 लाख टन से कुछ अधिक हो गया था। 

छठी योजना में लगभग 27 लाख हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिचाई 
की क्षमता का विकास किया गया। गज्य में डेयरी का विकास किया गया 
तथा ऊन का उत्पादन 27 लाख किलोक़रम से बढ़कर योजना के अठ में 756 
लस् क्लिोग्राम हो गया था। 

एकाक्ता प्रामाणा विकास कायक्रमा सो छठी करता नो ५ लखा पारिया 
लाभाच्वित हुए जिनमे आधे में ज्यादा अनुमूचित जाति व अनुसूचित जनजति के 
थे। प्रमीण रोजगार में वद्धि को गईा 

शक्ति की प्रम्थापित क्षमता 984-85 में |73 १6 मेग'बा्ट हो गई थीं। 


३. णा्जस्थान के उधिकर विकास पर श्वे- पत्र , स्रख 99] घू 52 54 
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योजता के आरम्भ म 38% गाँवो मे बिजली पहुचाई जा चुकी थी जो 
984 85 में 55% के स्तर तक पहुच गई थी। राज्य मे बायो गैस सयत्रो का 
विकास ऊिया गयां जिनमें गोबर का उपयोग होता है। 

उद्योग - राज्य मे विनियोत सब्मिडी का विस्तार किया गया तथा रीको 
ने चयुक्त उद्योगो व सहाया। प्राप्त क्षेत्र में उद्योगो को प्रोत्साहन दिया। मार्च ]985 
में राज्य में 29 सयुक्त छेत्र की इकाब्य्य में उत्पादन कार्य चालू हो गया था। 

खादी (सूती व उनी) ग्रामीण उद्योगों; हधकरघा आदि में उत्पादन बढ़ा 
तथा प्रमीण उद्योगो मे रोतगार 62 हजार व्यक्तियों से बढकर ]7 लाख ध्यक्ति 
हो गया। एज्य मे खनिज पदार्थों मे राक फास्फ्रेट, जिप्सम आदि का उत्पादन 
बढाया गया 

विविध राज्य में सडको का जिस्तार किया गया। सामान्य शिक्षा का 
अधिक पलाब हुआ। अस्पत'्लो का सख्या बढ़ा तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों 
म॑ सडको प्रारम्भिक शिक्षा, पेवजल आर्ति का विस्तार किया गया। 

इस प्रफार छठी योजता को अवधि मे राज्य का आर्थिक व साघाजिक 
इन्फ्रास्ट्रक्चर सु ढ हुआ। लेकिन राज्य मं अकाल व अभाव की समस्या के कारण 
ग्रामीण जनता को विशततर काफी कष्टों का सामना करना घडा और राज्य सरकार 
थे सामने अकाल मी पर की समस्या बहुत जटिल रूप से की हे पा | 

सातवीं पचवर्षीय योजना (98$ 90 

आगे की तणशलिका से स्पष्ट होता है कि सातवीं योजना का आकार 3000 
करोड रपये का स्वीकत किया गया था। यह छठी योजना के लिये स्वीकत धनराशि 
से 48% अधिक था। लेकिन इस थोजना में वास्तविक व्यय की अनुमानित राशि 
306 करोड रुपये रही है । अनुमानित व्यय मे आधी से कुछ अधिक शशि 
(52%) सिंचाई बाढ़ नियत्रण व विद्युत के बिकास पर तथा लगभग ॥/4 राशि 
(23 7%) सामाजिक सेवाओं पर व्यय हुई है। इस प्रकार योजना मे बिजली 
खाद्यान्न औद्योगिक उत्पादन व रोजगार में वृद्धि पर जोर दिया गया। 

यह कहा गया था कि सातवां योजना के लिये लगभग 40 करोड रुपये 
को राशि केद्धीय रूहायता को रूप में प्राप्त होगी तथा राज्य सरकार को 000 
करोड रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने होंगे। 

सातवी योजना म विद्युत उत्पादन क्षमता को 73 मेगावाट से बढ़ाकर 
2660 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया था। अत इसमें 62% वृद्धि का लक्ष्य 
रखा गया था। योजना में 4 38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे अतिरिक्त सिंचाई का व्यवस्था 
का लक्ष्य रखा गया था। 500 से अधिक जनसख्या वाले सभी गाँवों तथा 000 
से 500 तक को जनसख्या वाले 50% गाँवो को सडको से जोडने का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया था। शिक्षा चिकित्सा, पेयजल, आदि का विकास करने के 
कार्यकम रखे गये थे। इलेक्टोनिक्स इकाइयो के लिये कई प्रकार को छूटे व 
रियायतें दी गई मीं। 
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सातवीं पचवर्षीय योजना (4985-90) में स्रार्वजनकि परिव्यय का 
प्रस्तावित तथा चाम्तविक आवटन 
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| मातदीं पचवर्षाय योजना में आर्थिक प्रगति (&८एाणाएंट फ़ा.0ट7९55 
एल 36९ १९ ३ ९३४ ए॥॥):- दुर्भाग्य से सातवों योजना के पाँचो दर्ष 
अकाल व अभाव के वष रहे। प्रथम वर्ष में 26 जिले अकाल से प्रभावित हुए 
तथा 986 87 व 987-88 मे प्रत्येक में समम्त 27 जिले अकाल व सूखे को 
चपेट में रहे थे। 988-89 में ।7 जिले अकाल व अभाव से प्रभावित हुए तथा 

]989-90 में पुन, 25 जिलो में अकाल घोषित किया गया। 
सालो पचवर्षोय योजना के विभिन्‍न वर्षों मे राज्य को शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 
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में काफी उतार चढाव उत्पन्न हुए। 980-8] की कोमतों पर राज्य कौ शुद्ध 
घरेलू उत्पत्ति 9984 85 मे 5208 करोड से बढ़कर 989 90 में लगभग 704 
करोड रुपये हो गई। इस प्रकार इसमें वार्षिक वृद्धि दर 64% रही। 988 89 
में राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे केन्द्रीय सांख्यिकौय सगठन के अनुसार स्थिर भावों 
पर 34% की वृद्धि हुई (055 के अनुसार 39%) । इस प्रकार एक वर्ष को 
अत्यधिक रह ने योजना कौ औसत दर को प्रभावित किया। प्रति व्यक्ति आय 
984 85 श्र 379 रुपयों से बढकर 989 90) मे 65] रुपये हो गई। इस 
प्रकार इसमे 3 6% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। 

खाद्यान्नों का उत्पादन 987 88 भे 48 लाख टन पर आ गया था जो 
988 89 मे बढकर 06 6 लाख टन रहा। यह 989 90 मे 853 लाख 
टन रहा। 

तिलहन का उत्पादन 986 87 मे 8 8 लाख टन हुआ था जो 989 90 
मे 8 $ लाख टन हो गयथा। कपास का उत्पादन 989 90 भे 9 86 लाख गाठे 
हुआ जबकि 987 88 भे 2 8 लाख गाठे हुआ था। गन्ने का उत्पादन 989 90 
में 76 लाख टन हुआ जो पिछले बर्ष से अधिक था। 

989 90 में कुल स्िंचित क्षेत्रफल 44 6 लाख हैक्टेयर रहा जबकि 

984 85 में सह 38 3 लाख हैक्टेयर रहा था। इस प्रकार सिचित क्षेत्रफल लगभग 
63 लाख हैक्टेयर बढ़ा। 
पावर व औद्योगिक क्षेत्र भे प्रगति 

सातवी योजना में पावर की अतिरिक्त क्षमता के सृजन का लक्ष्य 385 
मेगावाट रखा गया था जबकि चास्तविक उपलब्धि 580 मेगावाट की हुई। 989 90 
के अत मे यह लगभग 2702 मेगावाट तक पहुच गईं थी। इस बृद्धि में कोटा 
थर्मल चरण हर की दो इकाइयो, माही हाइडल पावर हाउस 2 की दो इकाइयों 
(अन्ता) गैस पावर स्टेशन व रिहन्द सुपर थर्मल पावर स्टेशन में हिस्सा मिलने 
आदि से मदद मिली है। इस प्रकार सातवीं पचवर्षीय योजना में राजस्थान कौ 
पावर स्थिति पहले से ब्रेहतर हो गई। 

राज्य में भिवाड़ी क्षेत्र मे इलेक्टोनिक्स उद्योगो का विकास क्रिया जा रहा 
है। 989 90 मे ग्रामीण उद्योगो का उत्पादन 20 करोड रुपये से अधिक रहा 
तथा इसमे रोजगार बढकर 3 लाख व्यक्तियों तक पहुच गया। सूतो व ऊनी खादी 
का उत्पादन ]989 90 मे 26 2 करोड रुपये का हुआ। 990 9] व 99] 92 
वार्षिक यौजनाओ के वर्ष रहे। 


सरकार आठवीं पचवर्षाय योजना (992 97) मे अर्थव्यवस्था को अधिक 


॥ आय व्ययक अध्ययन 992 93 पृ 54 के सशोचित आकडों के आधा? पर पुव औसत बड़ि 
दा निकाली गई है जो पहले से कप आती है । 
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गतिमान करने का प्रयत्म कर रही है। 

अब हम योजनाकाल मे आर्थिक प्रगति की समीक्षा करने से पूर्व सक्षेप में 
पूर्व जनता शासन टाल की अन्त्योदय योजना का परिचय देगे। 

पूर्व जनता सरकार का निर्धनता निवारण के लिये अपनाया गया 
अन्त्योदय कार्यक्रप 

राज्य मे जनता सरकार द्वारा ग्रामीण निर्धता को दूर करने को दिशा मे 
अन्त्योदय कार्यक्रम अपनाया गया था। इस कार्यक्रम ने अन्य राज्यों का ध्यान 
भी अपनी तरफ आकर्षित किया था। राजस्थान को इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में 
अग्रणी होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था जो एक सराहनीय बात थो। इसका 
ऐतिहासिक महत्व रहा हैं इसलिये यहाँ इसका सक्षिप्त विवेचन किया जाता है। 

अन्त्योदय कार्यक्रम गाँधीदादी कार्यक्रम की एक कडी मात्रा जा सकता है। 
इसमे प्रत्यक गाँव से सबसे अधिक निर्धन पाँच परिवार चुने जाते थे जिनको 
आर्थिक दृष्टि से स्थावलम्बी बनाने का प्रयास किया जाता था। राज्य पे 
लगभग 33 हजार गाँव हें। इन निर्धनतम परिवारों का चयन ग्राम सभाओ व 
गाव के लोगो की सलाह से किया गया था। इनको सहकारी व व्यापारिक बेको 
से कर्ज उपलब्ध कराय जाते थे ज्ञाकि ये दुधारू पशु गाय भेस बकरी आदि खरीद 
सके था भेड पालन व सूअर पालन कर सके अथवा बलगाड़ी या बैल, ऊटगाडी 
या कहां कष्टी रिक्शा अर्पद भी खरीद सके अथवा दस्तकारो क्ुटीर उद्योगों को 
स्थापित करके अपना जीविकोपार्जज कर सके। इन्हे कषि के लिये भूमि भी दो 
जा सकता थी। इस प्रकार यह सबसे गरौब चर्ग के लोगो को आर्थिक दृष्टि से 
साधन प्रदान करक उन्हें स्वावलम्बी बनाने का एक उत्तम तरीका माना गया था। 
ऐसे लोग योजनप्काल मे विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड पाये थे और विकास 
के लाभ कुछ सम्पन व अर्ड्ट सम्पन्न परिवारें तक हो सिमट कर रह गये थे। 

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिन निर्धन परिवारों का चयन किया जाता 
था उनकी प्रति व्यक्ति प्रति माह आमदनी 20 रुपयो से भी कम होती थी हालांकि 
उस समय प्रति व्यक्ति प्रति माह 55 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति निर्धनता 
की रेखा से नीचे माने गये थे। 

अन्त्योदय योजना मे भूमिहीन श्रमिकों व ग्रामीण दस्तकारों को अधिक लाभ 
प्िलने की आशा थी। ये लोग सर्वोच्च प्राथमिकता कषि योग्य भूमि को देते थे 
और बाद में पशु पालन कूटार उद्योग हथकरघा उद्योग आदि को देते थे। जनतः 
सरकार का विचार था कि यदि इस कार्यकम के लिये बडी मात्रा मे धनशशि की 
व्यवस्था की जा सके तो राज्य में निर्धनता को दूर किया जा सकता हैं। 

लन्दन के समाचार पत्र “दी इकोनोमिस्ट ने यह मत प्रकट किया था कि 
अन्त्योदय योजना को गाँवों के सम्पन भू स्वामियो से कोई खतरा नहीं है जैसा 
कि भूमि सुधार के कार्यकम को रहा है। अन्त्योदय योजना व समग्र ग्रामोदय 
योजना को योजना की नई शैली का आधार बनाते का प्रयोजन यहो था कि हमारी 
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योजनाये ग्रामोन्मुख गरीबोन्मुख रोजगारेन्मुख व कुटीर उद्योगोन्मुख बने ताकि 
समाज के कमजोर वर्गों को अपनी आर्थिक दशा सुधारने का उत्तम अवसर मिल 
सके जो उन्हे पूर्व योजनाओ मे नहीं मिल पाया था। 


राज्य में काग्रेस सरकार द्वारा बीस सकलपो की घोषणा 

980 मे राज्य मे काग्रेस (आई) सरकार के पुन सत्तारूढ़ हो जाने पर 
अन्त्योदय कार्यक्रम के स्थान पर नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को लागू किया। 
985 86 मे बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये 300 करोड रुपये के व्यय की व्यवस्था 
की गई थो जो योजना मे प्रस्तावित व्यय का 70% थौ। सितम्बर 98] मे 
तत्कालोन मुख्यमत्रो श्री शिवचरण भाधुर की सरकार ने पिछडे को पहले कार्यकम 
के अन्तर्गग 20 सकल्‍यो को पूण करने पर जोर दिया था। थे बीस सकल्प इस 
प्रकार थे (]) पूरे चुनाव (2) बढ़िया शिक्षा (3) सस्ता न्याय (4) गरीब को छप्पर, 
(5) छोटा परिवाए (6) नई ऊर्जा (7) राजस्थान नहर, (8) कोटा थर्मल (9) जगल 
में मगल (]0) ग्राम तक संडक () खेत में बिजली (]2) पीने का पानी 
(!3) पिछडे को पहले (१4) विकल्लाम कल्याण (]5) भगीकष्ट मुक्ति (6) 
राष्टोय एकता (]7) डेयरी विकास (8) मुर्गा पालन (9) कषि व सहकारिता 
और (20) हस्तशिल्प एवं उद्योग। 

पपिछड़े को पहले' अभियान अन्त्योदय का ही एक विकसित स्वरूप 
माना जा सकता है। अन्त्योदय गाँवों के सबसे पिछडे पाँच परिवारों के आर्थिक 
उत्थान का कार्यक्रम था जबकि 'पिछडे को पहले ग्रामीण विकास की रणनीति 


के रूप मे प्रस्तुत किया गया था। 
( राजघ्थान पे योजनाकाल के लगभग चार दशको (95] 93) की) की ) 
“ उपलब्धियां अथवा आर्थिक प्रगति 

राजस्थान मे योजनाकाल में आर्थिक प्रगति हुई फिर भी यह राज्य भारत 
में सबसे ज्यादा निर्धन व पिछड़े हुए ग़ज्यो मे गिना जाता है। हम भीचे सक्षेप मे 
95] से 993 तक की अबधि मे हुई आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालेगे जिससे 
पता चलेगा कि राजस्थान ने 42 वर्षों मे राज्य को आमदनी (546 ॥700॥रा८) 
कृषियगत उत्पादन सिचाई शक्ति औद्योगिक विकास सडक शिक्षा चिक्त्सा 
जल सप्लाई आदि क्षेत्रो मे काफी प्रगति की है। लेकिन आगामी वर्षों मे विकास 
की यात्रा व विकास कौ प्रक्रिया को अधिक तेज व अधिक सुदृढ़ करने को 
आवश्यकता हैं ताकि लोगो का जीवन स्तर ऊँचा किया जा सके। 





।.. शजस्थाव आय व्ययक अध्ययन 992 93 में प्रकाशित आर्थिक समोक्षा 99] 92 पृ० 
7] 03 राजस्थान के आर्थिक दिकास पर एवेत पत्र मार्च ]99] (बिपिन तालिकायें) एव 509१2 
एबचा5 8000 (५]६७0०गा. 992 
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] राज्य की आब मे वृद्धि- राज्य की घरेलू उत्पत्ति मे मानसून की 
आध्थरता के कारण प्रति वर्ष व्यापक उतार चढाव आते रहते है। इसलिये इसका 
विश्लेषण काफी जटिल व अनिश्चित हो गया है। फ़िर भी 980-8] की स्थिर 
कोौमतो पर 960 6] से 989 90 त्तक की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के पूरे 
सिरीज का अध्ययन करने से पा चलता है कि 96] 90 की अवधि मे राज्य 
की अप्य मे 38% वर्षषक दर (सशोधित) से बृद्धि हुई त्था प्रति व्यक्ति आय॑ 
में ]% वार्धिक दर (सशोधित) से वद्धि हुई। सातवीं ग्रोजजाकाल (985 90) 
में ग़ज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति मे 64% वार्पिक दग से दुद्धि हुई तथा प्रति 
व्यक्ति आय मे 36% की दर से बृद्धि हुई। अन्य योजना अवधियो की तुलना में 
यह सर्वाधिक थी। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति (980-8] के मूल्यो पर ) 960 6 
में 2409 करोड़ रुपये से बढ़कर 989 9) मे 7!04 करोड़ रुपये एवं प्रति 
व्यक्षि आय ॥224 रपयो मे बढ़कर 65[ रुपये हो गई। 970-7। से 
१989 90 ठक के 20 वर्षों मे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध मे एक 
घिशेष बात उल्लेखनीय मानी जाती है। यह ]970 7 में 7480 रुपये थी। बाद 
मे केबल 984 84,988 89 989 90 व ॥990 9] को छोडकर अन्य सभी 
वर्षों मे यह स्थिर भावो पर 480 रुपयो से कम रही जिसमे राज्य के आर्थिक 

विकास में धीमेपन ब गतिहीनता की स्थिति प्रकट होती है। वेसे भी हम देख 
चुके हैं कि 980 8] के म्थिर भावों पर पाँचवीं योजना व छठी योजना मे राज्य 
को घरेलु उत्पति या आय मे क्रमश 52% व 5 9% वार्पिक वृद्धि की दरे प्राप्त 
की गई थीं। इसलिये 970 74 की प्रति व्यक्ति आय को लेकर आगे चलने 
पर विकास की गति काफी निराशाजनक प्रतीत होती है। नैसे पाँचर्वीं व 
छठी योजनाओ पे प्रति व्यक्षि आय को व॒रद्धि-दरे (पिथिर भावो पर) क्रमश 
न्‍ 2% ब 30% रही थी, जिन पर यहले विस्तार से प्रकाश डाला मा चुका 

] 

छठी योजना मे राज्य की अर्थव्यवस्था में 59% सालाना की दर से 
वृद्धि हुई थी। चूंकि 4979 80 का आधार वर्ष काफो कमजोर रहा था, इसलिये 
यह वृद्धि अतिशयोक्तिपूर्ण मानी जा सकती है। कृषिगत उत्पादन मे भारी उतार चढाब 
आते से राज्य की आमदनी भो प्रभावित होती रहती है। राज्य की अर्थव्यवस्था 
जहूत अस्थिर व अनिश्चित किस्म को है। 

2 ऋषिगत उत्पादन व सिचाई- राज्य मे खाद्यान्तों का उत्पादन 4950-5! 
मर 33 8 लाख टन हुआ जो 983 84 मे 00 8 लाख टन हो गया था। लेकिन 
]987 $8 में यह घटकर 47 8 लाख टन पर आ गया था एवं 988 89 में यह 
बटकर | करोड 66 लाख रन हो गया। 989 90 मे यह पुन घटकर है5 


।.. (पूर्व आकडो) के आधप पा शुद्ध घोंलू उत्पत्ति मे वद्धि दर 3 99% व प्रति व्यक्ति आय मे वद्धि 
दर] 22% आपकी गयी थी। 
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लाख टन तथा 990 9] मे बढकर । करोड 9 3 लाख 2न हो गया। 99] 92 
में यह 79 5 लाख टन रहा। 

राज्य में अकाल व सूखे के कारण उत्पादन घटा हैं। राज्य में सकल 
पिंचित क्षेषफल 950) 5] में !0 लाख हेक्टेयर से बढकर 990 9 में 46 5 


लाख हैक्टेयर तक पहुच गया था। इस प्रकार सिचित क्षेत्र 4 >> गुने से अधिक 
हो गया। फिर भी राज्य का 77% अथवा 3/4 कपित क्षेत्रफल मानसून की दया 
पर आश्रित र्ह्ता ह्है । राज्स ञ्ने प्रतिवर्ष राच्ाननों च्के उत्पादन प्नै भारे उत्तार चढाव 
आते रहते है जिन्‍्हे सिचाई का विघ्तार करके ही कम विधा जा सकता है। शज्य 
में सिचाई की अन्तिम सम्भाव्यता 5] 5 लाख हैक्टेयर आकी गयी है जिसमे से 
27 $ लाख हबरेयर मे बुहद्‌ च मध्यम साधनों से तथा 24 लाख हेक्टेयर मे लघु 
साधना से मानी गयी है । 

राज्य मे अधिक उपज देने बाली किस्मो (४५) का उपयोग बढ़ रहा 
है। 968 69 में ये किस्मे 524 लाख हेक्टेयर परे तथा 992 93 मे लगभग 
28 2 लाख हेक्टेयर मे बोई गईं । सुधरे हुए बौजों का वितरण भी किया गया 
है। रासायनिक खाद का उपभोग 95] 52 मे केवल 324 दन हुआ था जो 
बढकर 992 93 मे 550 लाख टन पर पहुच गया। कपास का उत्पादन 
99] 92 मे 85 लाख गाठे (प्रति माठ -70 किलोग्राम) रहा है जबकि 
987 88 म॑ 22 लाख गाठे ही हुआ था। 992 93 में कपास का उत्पादन 
]4 लाख गाठे होने की आशा है। राज्य मे सिचाई के साधनो के विस्तार से 
खाद्याननो के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता बढी है। ज॑सा कि पहले बताया गया 
है राजस्थान में सकल कृपित क्षेत्रफल 95] 52 मे रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 28% 
से बढ़कर 090 9] में 56 6% हो गया है जिससे राज्य से विस्तृत खेती को 
प्रथति का भी परिचय मिलता है। 

राज्य म योजनाकाल मे डेयरी का विकास किया गया है। राज्य मे डेयरी 
सयत्रो की सभ्व्या 40 तथा अवशीतन केन्द्री (७॥३॥॥8 ००॥८$) की सख्या 24 
हो गई है तथा ओसत दैनिक दुग्ध संग्रह का स्तर 990 9] मे 3 44 लाख लीटर 
हो गया था। लेकिन 99] 92 में यह पहले से कम रहा। राण्य मे दुग्ध सहकारी 
समितियों का विकाप किया गया है। 

3 विद्युत शक्ति की प्रगति राज्य मे ।950 5] में शक्ति की प्रस्थापित 
क्षमता 3 मेणाचाट थी। यह 990 9] भें बढ़कर लगभग 272] मेगावाट तथा 


]. छिगी #ैजाएने 009, 992 93 छुलट्या।एथ १992 ए 27 आगे भी 992 93 के आकड़े 
इसी सोत पर आधारित हैं। 
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99] 92 मे 2776 मेगावाट हो गई। इस प्रकार शक्ति की प्रस्थापित क्षमता 
काफी बढ़ी है। राज्य मे बिजली प्राप्त ग्रामों की सख्या 42 से बढ़कर मार्च 
990 के अत तक 27063 तथा शक्तिचालित कुओ/पम्पसेट्स कौ सख्या 30 से 
बढ़कर 35 लाख हो गया है। शक्ति की प्रस्थापित क्षमता की वृद्धि में प्रमुख 
योगदान कोटा थर्मल चरण ॥| की प्रथम व द्वितीय इकाई माही हाइडल पावर 
हाउस 2 अत्ता गैस पावर स्टेशन इकाई | व ॥] तथा रिहन्द सुपर थर्मल पावर 
स्टेशन ने दिया है। भविष्य में शक्ति की प्रस्थापित क्षमता के बढ़ने की और 
सम्भावनाएँ है। 

4 औद्योगिक विकास पहले बताया जा चुका है कि योजना की अवधि 
में राज्य मे कई कारखाने खोले गये हैं जजससे पजीकत फैक्टियाँ 949 में 207 
से बढकर ]99] के अन्त मे 0792 हो गई। राज्य में सीमेट का उत्पादन 95] 
मे 258 लाख टन से बढ़कर ]99] में 474 लाख टन (लाभग ॥8 गुना) हो 
गया। चीनी का उत्पादन 95] में ] 5 हजार टन से बढकर 99] में 25 हजार 
टन (990 में 3 हजार टन ) हो गया। सूतों वस्त्र और सूत का उत्पादन बढ़ा 
हैं। राज्य मे बाल वियरिंग व बिजली के मीटर बनने लगे है जिनकी सख्या 99॥ 
मे क्रमश [77 लाख व 99] हजार हो गई थी। राज्य मे नमक का उत्पादन भी 
पहले से बढ़ा है। [99] मे नमक का उत्पादन [4 4 लाख टन हुआ जबकि 
[97] में यह 55 लाख टन हुआ था। 

897 से 985 तक ऑद्योगिक उत्पादन सूचकाक (आधार वर्ष ]970 
5 [00 ) के अनुसार वार्पक बृद्धि दर विनिर्माण (रशाएप्चिषणागाहु) मे 37% 
ग7ही एबं समस्त ओद्योगिक विकास मे 6% रही थी। 

5 सड़का का विकास राज्य में [950 5] के अन्त में संडको की 
लम्बाई 7 339 किलोमीटर थी जो बढकर [99] 92 मे 59 983 किलोमीटर 
हो गयी। इस प्रकार सडको की लम्बाई तिगुनी से भो अधिक हो गई। 960 6। 
में प्रति 00 वर्ग किलोमोटर क्षेत्रफल में सड़कों की लम्बाई 7 80 किलोमीटर 
थी जो बढकर ]99! 92 मे !7 5] किलोमीटर हो गई है। लेकिन फिर भी यह 
समस्त भारत के आमत स्तर (54 'मिलोमागर ) से नीची है। अनुमात्र था कि मार्च 
992 के अल हक 500 4 अधिक जनसंख्या वाले 93 75% गाँव 000 500 
जनमस्या बाले 707० ग्राव तथा 000 से कम जनसख्या बाले 24% गाँव 
सडकों से जड़ दिये जायेग। कुल गाव में से 34 3% गाव सडको से जोड दिये 
जायगे 

9 शिक्षा की प्रथति 3000 व ऊपर के जनसझ्या #4 सभी गाँवा 
में प्रधमिक स्कूल खोल दिये गये है। सभी पचाराण समितियों मे एक या अधिक 
मोध्यमिक/>च्च्तर माध्यमिक स्कूल गगात गय »॥ राय के सभो जिलों में कालेज 
स्तगय शिक्षा की व्यवस्था कर दा गई ७ राज्य में बड़ला इस्ट्रीट्यूट आप्ल साइन्स 
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व टेक्नोलोजी पिलानी और मालबीय रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज जयपुर के 
स्थापित हो जाने से टे्नोकल शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ गई हैं। राज्य मे पोलोटेकनीक 
सस्थाएँ भी स्थापित की गई है। राज्य मे वर्ष 99] 92 में 66 कालेज उच्च 
शिक्षा में सलग्न थे जिनमे 69 राजकीय थे तथा 50 सहायता प्राप्त कालेज थे तथा 
47 गैर सहायता प्राप्त कालेज थे। 99] 92 मे बालोतरा बयाना सलूम्बर व 
भवानीमडी भें चार नये राजकीय कालेज खोले गये हैं। तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत 
5 इन्जीनियरिंग कालेज व 3 पोलीटैक्नीक कार्यरत हैं। राज्य में स्कूली शिक्षा 
का काफी चिस्तार हुआ है। राज्य में साक्षरता का अनुपात 98] में 30% से 
बढकर 99] मे 38 55% हो गया है। 99] मे समस्त भारत के लिए साक्षरता 
का अनुपात 52 2]% था। इस प्रकार सोजनाकाल मे शिक्षण सस्थाओ का काफौ 
विकास किया गया है। जुलाई 987 से राण्य मे अजमेर, कोश व बीकानेर में 
भये विश्वविद्यालय चालू किये गये। 950 5] मे प्राथमिक स्कूलों मे बच्चो की 
भर्ती 330 लाख थी जो बढकर 99] 92 मे 525 लाख हो गई। फिर भी 
लाखो बच्चे (6 ]] वर्ष की आयु ) अभी भी स्कूल नही जा रहे है। 

7 चिकित्सा व जल पूर्ति के क्षेत्र मे प्रति राज्य मे मलेरिया ब चेचक 
आदि पर काफी मात्रा मे नियत्रण स्थापित कर लिया गया है। राज्य को 977 
मे चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था। अस्पतालो में रोगियो के लिए बिस्तरो 
की सख्या बढ़ाई गई और चिकित्सा कौ सुविधा भी बढ़ी है। सभी पचायत समितियी 
मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर दिये गये है। 95] 52 में अस्पतालों व 
डिस्पेन्सरियो एवं मातृत्व व बाल कल्याण केद्रो की सख्या 448 थी जो 990 9] 
में बढकर 0587 हो गई है। शहरों के मुख्य अस्पतालों को भीड़ भाड को 
क्रम करने की दृष्टि से 5 सैटेलाइट अस्पताल भी चालू किये गये है। 

3] मार्च 99] त्तक 33 630 गाँवों में पेषजल की सुविधा (आंशिक व 
पूर्णतया) पहुचा दो गयी भी। राज्य मे नगरी व गाँबो मे जल सप्लाई की व्यवस्था 
मैं भी सुधार किया गया है। 

बड़े शहरों में पीने के पानी की कभी को दूर करने हेतु राजस्थान 
सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न 

() बीसलपुर परियोजना इससे पेयजल अजमेर, किशनगढ़ नसीराबाद, 
सरवाड केकडी तथा जयपुर शहर को प्राप्त होगा। यह योजना आठवीं पचवर्षाय 
योजना के शुरू के वर्षों भे कार्यान्वत होगी। अजमेर को 992 तक जल दे' 
का कार्यकम रखा गया था। 


] राजस्थान आय व्ययक अध्ययन ]992 93 थ 33 
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(2) जोधपुर लिफ्ट जल पूर्ति स्कीम (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना 
से) इसके लिए पानी गाँव माडामर मे दिया जाएगा जो जोधपुर से काफी दूर है 
(205 किलोमीटर) । इस पर काम 984 मे प्रारम्भ कर दिया गया था लेकिन 
नवम्बर 98$ से मार्च 987 तक काम बन्द रहा। अब काम पुन चालू किया 
गया हें। 

(3) मान्सी वाकल परियोजना (श्याह ७ २०४४०४ 270९४) उदयपुर 
इसके अन्तर्गत उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम मे मान्सी वाकल घाटी के सतह जल 
(5पा9ए९ ७2८) का प्रयोग किया जाएगा इसके लिए बाध बनाये जायेगे। 

एक बाध “देवास में (गोगना गाव के पाम) ओर दूसरा वाकल नदी पर 
बनाया जायगा। उदयपुर तक पाइपों व पम्णो से जल पहुंचाने के लिए 6 75 
किलोमीटर लम्बी लाइन डालो जायेगी। इसके 995 ज़्क पूरा होते की आण्शा है। 

इसके लिए उदयपुर को अन्तरिम जल पूर्ति जयसमद परियोजना मे कौ 
जायगो] यह उदयपुर से 55 किलोमीटर दूर है इस पर 6 करोड रूपये व्यय 
होने का अनुमान है। तब तक मान्सी बाकल योजना पूरा नहीं हो जाती तब त्तक 
उदयपुर के लिए जयमसमद से पानी लाना होगा 

(4) जयपुर के लिए बाडी बेसीन बाटर सप्लाई प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हें। गाँवो 
में पेयजल की पूर्ति के लिए यले कुओ नलकूपा तथा नहरी मार्ग पर पडने वाले 
गाँवों को नहयें मे प्रानी देने की व्यवस्था को जा रही है। 

8 राज्य में एकीकृत ग्रामीष्य विकास कार्यक्रम पर? की प्रगति 
हरा निर्धनता कम करने से सम्बन्धित कायक्रम हैं। 4977 78 के मूल्यों पर 
प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 63 रुपये (प्रामीण क्षेत्र में) तथा 75 रु (शहरी क्षेत्रों में) से 
कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धन माने गये थे जिनका अनुषात राजस्थान के 
लिए 33 5% आया था हालाकि यूयोीं के लिए यह 50% बिहार के लिए 
57 55% परिचम बगाल के लिए 52 5% त़था तमिलनाडु के लिए 52% आया 
था। इस प्रकार राजस्थान कम निर्धन माना गया था। 

छठी योजना में ॥(07 के माध्यम से निर्धन वर्ग को गरेबी की रेखा से 
ऊपर उठाये के प्रयास किये गये है लेकिन उनमे पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायी 
है। राजस्थान मे ग्रापीण निर्धनता का अनुपात ६977 78 में 33 5% से 
बढ़कर 4983 84 में 36 6 हो गया धा। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य था 
जिसमे उपरोक्त अवधि पे ग्रामीण निर्घनता का अनुपात (70०५श॥५ 7०॥0) 
बढा जबकि अन्य राज्यों व समस्त भारत मे यह घटा था। ॥987 88 मे 
राजस्थान ये ग्रामीण निर्धाता का अनुपात सरकासे सूचना के आधार पर 24 9% 


॥| (एव विणाओआाएत रि30 (सीग्वाह की रिाजा 0६९ की [0॥3 -ैविपाइफटश 
जाछएजआ9 [| [9९6 फ़ [[ 
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रहा। निर्धनता का विस्तृत विवेचन एक पृथक अध्याय में किया गया है। 

]948 में जयपुर जिले (मार्फत अध्ययन विकास सस्थान जयपुर) व जोधपुर 
(मार्फत चाबार्ड) जिलो मे शा)? की प्रगति के सर्वेक्षण हुए थे जिनसे प्राप्त 
परिणाम सतोषजनक स्थिति के सूचक नहीं है। जयपुर जिले मे 4 7% परिवार 
तथा जोधपुर जिले मे 2। 4% परिवार जो गरीब माने गये थे वस्तुत गरीब नहीं 
थे। जयपुर के अध्ययन मे बतलायां गया कि54% कर्ज लेने वालो ने अपने पशु 
बेच दिये अथवा उनके पशु मर गये उनको चारे की कमी के कारण बडी कठिनाई 
का सामना करना पडा है। केवल ]8% कर्ज लेने घांले ही निर्धतता को रेप्ग को 
पार कर पाये है। भेड बकरी आदि के सम्बन्ध मे स्थिति काफी खराब रही है। 
इस प्रकार तर)? की उपलब्धियाँ सोमित ही रही है। राजस्थान के योजना विभाग 
की सूचना के अनुसार छठी पचवर्षीय योजना मे 7] लाख परिवारों को २97? 
से लाभ पहुँचा हैं जिनमे लगभग आधे अनुसूचित जाति ब अनुसूचित जनजाति के 
परिवारों के है। 

99] 92 में ]0 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। 
इसके लिए कुल 47 करोड रुपयो के रुप का प्रावधान किया गया था। लाभान्वित 
होने वाले परिवारों के माल के विक्रय की व्यवस्था भी की गई ह। सरकार ने 
निर्धन वर्ग के कल्याण हेतु अन्त्योदय योजना को नये सिरे से चालू किया। 992 93 
भे इसके लिए लगभग 40 54 करोड रुपये का प्रावधान किया गया जिसमे राज्य 
का अश आधा है। 993 94 मे लगभग 35 द "ड रुपये के व्यय से 80 हजार 
परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। 

निर्धनता रेखा की केलोरी आधारित अवधारणा को कई राज्यो व विशेषज्ञो 
ने सही नहीं माना है। इसमे एक समय के केलौरी से जुडे मौद्रिक व्यय को 
जीवन व्यय सूचकाकसे समायोजित कर देते है लेकिन यह रेखा आगे केव्यय वितरण 
में निधनता रेखा के बिल्‍दुओ को सह्ढी ढग से नहीं बतला पाती। 

| इससे तिस्त कमियाँ है _ 

(0) इसमे भार ढाँचे (७८४९॥॥गह 09/वभ7) में उतर परिवर्तनों पर विचार 
नहीं होता जो फसल प्रारूप मे परिवर्तनों सस्ते स्थानापननों की उपलब्धि व मोटे 
अनाजो की कीमतो व सामान्य कीमत सूचकाक के बीच अतरो से सम्बन्धित होते 
हें। 

(॥) एक व्यक्ति की क्लिया का स्तर तथा तदनुरूप उसकी ऊर्जा की 
आवश्यकता भौतिक वातावरण (क्त9क्रट्यों शाधर८0ताशा। पर भो निर्भर 


ढ +वंधाटबड 0५ $5॥0 छ)डणणा 900 शाश्तावछग वाशा एार्त १ गजल हे ब१जीआ, 
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होठी है! मर व पहाडी क्षेत्रों के कठोर भौतिक वातावरण मे रोजमर्स की क्रियाओं 
मे लोगों को अधिक ऊर्जा कौ आवश्यकता होती है। ऐसी दशाओ मे सभी राज्यों 
में समान केलोरी का नार्म लू करने का कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है। 

कई विशेषज्ञों की राय है कि ऐसी दशाओ मे एक विशिष्ट राज्य के अपने 
केलोरी नार्म प्रयुक्त होने चाहिए। 

(॥) एक विशिष्ट बर्ष के सर्वेक्षण के आकंडो की विश्वसनीयता 
का भी प्रश्न है, विशेषतया राजस्थान जैसे सूखा-सम्भाव्य राज्य के लिए। 
प्राय सूखा पडने से राज्य कृषिगत उत्पादन ब प्रति व्यक्ति आय में भारी 
उतार-चढाव आते रहते हैं। अत एक वर्ष का उपभोग व्यय व कोमत मूचकाक 
सामान्य दशा का प्रतिनिधित्व नहों करते। इस प्रकार योजना आयोग के 
द्वारा प्रयुक्त निधनता के अनुमान अधिशएवसनीय बन जाते हैं। 

9 राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (७२०॥?) इसके तहत ग्रामाण 
छैत्रों में रेजगार बढ़ाने की व्यवस्था की जाती थी। अकाल राहत के कार्य भी 
कराये जाते थे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल के लिए कुओ का निर्माण स्कूल 
भवनों डिस्पेन्सरियो ग्रार्मीण सडको लघु सिचाई को साधनों च भू सरक्षण के कार्य 
शामिल किये जाते थे। 

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटीं कायक्रम (रा.८507) टाइसम मसैसिव 
कार्यक्रम (लघु कषकों के लिए) मरू त्रिकास सूख" सम्भाव्य क्षेत्र विकास रेवाइन 
रिक्‍्लेमेशन कार्यक्रम (कदरा सुधार कार्यक्रम ) सीमावर्ती क्षेत्र विकास मरेवात 
विकास आदि क लिए घनशशि व्यय की गई है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को 
लाभान्वित किया जा रहा है। अब जबाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन 
परिवारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका विस्तृत विवेचन आगे 
चलकर सम्बन्धित अध्याय मे किया गया है। 

साराश योजनाका »+« थ्ाँ की आर्थिक प्र॒र्गात से राज्य मे विकास 
का आधार ढाचा (इन्फ्रास २) सुदृढ हुआ है। सिचाई क्री सुविधाएँ बढी हैं 
विद्युत की प्रस्थापित क्षमता ढी है ओर राज्य औद्योगिक विकास के नये कार्यक्रम 
अपनाने की स्थिति मे आ गया है। रोको ने सयुक्‍त क्षेत्र व सहायता प्राप्त क्षेत्र मे 
कई इकाइयां स्थापित की हैं जितमे मे कई इकाइयों भें उत्पादन कार्य चालू हुआ 
ँ । १४0" लघु व मध्यम उद्योगो को काफ़ी मात्रा मे दोर्घकालीन कर्ज देने लगा 
है। 


लेकिन राज्य मे जनसख्या की कुल वृद्धि दर 797] 8] मे 33% तथा 
[98] 9] में लगभग 284% रहो हैं जो अभी भी ऊँची है और जनमख्या 
तियत्रण के क्षेत्र मे राज्य मे नियोजन की विफलता का सूचक है। ग़ज्य में निरन्तर 
अकाल व अभाव को स्थिति बनी गहती है। विद्युत की मृजत्र क्षमता के बढ़ने पर 
भी कपिगत व औद्योगिक कार्यों के लिए प्राय विद्युत की कमी चनो रहती है 
जिससे कृषि च उद्योग दोनो के विकास मे बाधा पहुचती है। पर्यटन का विकास 
भो अपयप्ति मात्रा मे हुआ हैं जिस पर भविष्य में अधिक ध्यान देने की अ्वश्यकता 
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है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगो। 
हम नोचे राजस्थान के विकास में प्रमुख बाधक तत्वों का उल्लेख करके 
भावी विकास के लिए आवश्यक व्यावहारिक सुझाव देंगे ताकि राजस्थान की 
अर्धव्यवस्था अधिक तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। 
_ राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के कारण 


((9॥5९$४ एा 809 67099॥ ए ॥6 स्टएातआए एा 9]999ग) 

नियोजन के प्रारम्भ में राजस्थान आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक व अन्य 
दृष्टियो से देश के अन्य भागो की तुलना मे काफो पिछड़ा हुआ था। पिछले चार 
दशको मे कई क्षेत्रो मे प्रगति होने से राज्य के सामाजिक आर्थिक पिछडेपन मै 
कमी आयी है। लेकिन अभो इस दिशा मे बहुत कार्य करना शेष रह गया है। 
हम पहले बतला चुके है दि राज्य कौ प्रति व्यक्ति आय 970 7! के बाद 
केवल 983 84 988 89 989 90 व 990 9] के चार वर्षों मे ही पहले 
का स्तर से ऊँची रही है। अन्य वर्षों मे यह 9707 के स्तर से नीची रही 

। 

इससे राज्य की धीमी आर्थिक प्रगति का ही नहीं बल्कि आर्थिक 
सतिहीन दशा का पता लगता है। राज्य भें अकाल च सूखे की दशाओ के 
कारण कृपिगत उत्पादन पर निरन्तर प्रभाव पड़ता रहता है। 

अत वर्षो मे राज्य की प्रति व्यक्ति आय 970 7 के स्तर के 
आस पास ही मडराती रही है जिससे राज्य मे थरेम्ी प्रगति क्वा ही आभरस 
होता है। इसके कारणों पर आगे चलकर प्रकाश डाला गया है। ये तत्व ही राज्य 
के आर्थिक विकास में प्रमुय्य रूप से बाधक रहे है। 

| प्राकृतिक बाधाएंँ- पहले बतलाया जा चुका है कि अशवली पदवर्तमालाओं 
के पश्चिम में थार का रेगिस्तानी प्रदेश पाया जाता है जिसमे वर्षा जहुत कम होती 
है और मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है। इससे कृषि कार्यों मरे बहुत बाधा पहुचतो है। 

विभिन्‍न प्राकृतिक बाधाएँ इस प्रकार हैं 

() वर्षा की अनिश्चितता सूखा अकाल आदि राज्य मे वर्षा का 
वार्षिक औसत अन्य कई राज्यो की तुलना मे कम है। वर्षा की अनिश्चितता व 
अनियमितता समस्त भारत की विशेषता है लेकिन इसका विशेष कुप्रभाव राजस्थान 
पर पड़ता है। राज्य में वर्षा का सामान्य वार्षिक औसत 59 सेन्‍्टोमोटर माना गया 
है जो जैसलमेर मे 5 सेन्टीमीटर से झालाबाड मे 04 सेन्टीमीटर तक पाया 
जाता है। यहाँ एक ही समय में राज्य के कुछ भागो में अतिवृष्टि के फलस्वरूप 
बाढ़ के कारण जान माल की भारी हानि देखी जाती हे (जैसा कि जुलाई अगघ्त 
१990 ने, को, ब्यए की, व्एराल, ऐे, एज्य, के प्रिय, प्ररेरण, गत्तेए पाती फ्टिऐेडी, 
बाड़मेर, व जोधपुर म भारी क्षति हुई) ठो दूसरी तरफ अनावृष्टि व सूखे के कारण 
लोगो को पीने का पानी तक॑ नहों मिलता और पानी थ चारे के अभाव में पशुधन 
को भारी क्षति पहुचतो है। 
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भूतकाल मे राज्य से प्रतिवर्ष पशुओं का मध्य प्रदेश, गुजरात उत्तर 
प्रदेश व अन्य राज्यों को निरन्तर निष्कृमण होता रहा है। प्राकृतिक प्रकोषो 
से प्रभावित क्षेत्रो मे सरकार को राहत कार्य (६९॥४६ ४४०४८) चालू करने पडते 
है और भू राजस्व आदि कौ भारी मात्रा मे छूटे देनी पड़ती है। वर्षा कौ कमी के 
कारण राजस्थान में हर चर्ष किसो न किसी क्षेत्र मे अकाल को स्थिति अवश्य 
पायी जाती है। कभी कभी अकाल की व्यापकठा व भीषणता बहुत बढ जाती है। 
छठी पचवर्षाय योजना (980-85) की अवधि में एक वर्ष (983 84) को 
छोडकर बाक। सभी वर्षों मे राज्य मे सूखे व अभाव की स्थिति रही। अतिचष्टि 
व अनावृष्टि यरेनो के कारण राज्य को अकाल के सकट का सामना करना पडता 
है। मातती यजना (985 90) के सभी वर्ष अकाल की चपेट मे रहे है। सबसे 
भारी क्षति 987 88 के अकाल से हुई जब 27 जिलो के 36 252 गाँव इससे 
प्रभावित हुए थे। 

अकाल के कारण लोग गेजगार की तलाश में इधर उधर भटकने लगते ह 
तथा पशुओ के लिए भी चारे व पानो का सकट उत्पन हो जाग्र है। इससे स्पष्ट 
होता है कि राजस्थान के पशु पालकों का जीवन कितना कष्टमय है व घोर 
निराशाओं से भरा हुआ हैं। सरकार को अन्य राज्यों से चारे की खरीद करनी होता 
है। लेकिन बह पर्याप्त नहा होता ओर फलस्वरूप चारा महगा हो जाता है। इससे 
दूध के भावों पर भी भारी असर पड़ता है। 

(७) पीने क्रे पानी का अभाव राज्य के कई जिलो मे भूमि के नीचे 
पानी बहुत गहराई से निकलता हं अथवा कभी कभी भूमि के नीचे जल बिल्कुल 
नही निकलता और कुछ दशाओ मे खारा पानां (छा्व0ज्नी] बाधा) निकलता है 
जो किसी भी काम का नहीं होता। इस प्रकार पीने के फानो के अभाव में लोगो 
को काफी दूर से पानी को व्यवस्था करनी पडती है जिसमे अनावश्यक मात्रा मं 
श्रम शक्ति व साधन नष्ट हो जाते है। सूखे की स्थिति में तो भयानक गर्मा व 
प्यास से कभ' कभी मनुष्य व पशु मोत के शिकार हो जाते है। गावा मे पेयजल 
पहुचाने की व्यवस्था करो होता हैं। इस प्रकार राज्य में आज भी काफां गाव 
ऐसे है जिनमे पेयजल की ययाप्त सुविधा नहा हो पायी है। राज्य सरकार हेण्डपम्प 
व मलक्कप लगाने पर काफो बल दे रही है। काफी गाँवो मे पेयजल की कठिनाइ 
को दूर करने का प्रयास जारी है। सरकार को अकाल व सूछे की स्थिति में टको 
च टेकरों की सहायता से गाँवों में पेयजल पहुँचाना होता है। इसके अलावा प्राइवेट 
टेको ऊरटशएडियो का ओलज्राडियों कर आ गेणपला यहुकारे ओ उपकोए किए आफ़ा 
है। 

(8) भूमि का कटाव राज्य म॑ तेज हवा के कारण भूमि के कटाव का 
भी गम्भार समस्या पयां जाता है। पशुओं के द्वारा अनियन्त्रित चगई के कारण 
घास का अन्तिम पत्ती तेके साफ कर दी जाती है जिससे भूमि का कटल और 
भा ता हो जता हैं। इस प्रकार वर्षा का कमा व अनियमितता भूमि के नोचे 
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पानी कौ कमो और मिट्टी के कटाव ने राज्य को कभी अकालो से मुक्त नहीं 
होने दिया है। 

2. सिचाई के साधनों का अभाव- यद्यपि योजनाकाल मे सकल सिंचित 
क्षेद्र लगभग साढ़े चार गुना हो गया है, तथापि आज भी कुल जोते-बोये क्षेत्र का 
चौथाया भाग ( लगभग 24%) ही सिचाई के अन्तर्गत आ पाया है। राज्य का 
तीन-चौधाई कृषित क्षेत्र मानसून की दया पर आश्रित रहता है। सिचाई के अभाव 
मे एक से अधिक फसले बोना सम्भव नहीं हो पाता और गहन कृषि कौ पद्धतियो 
को अपनाने मे भी कठिनाई होती है। फसलो की अधिक उपज देने बालो किस्मो 
के लिए रासायनिक ख़ाद के साथ साथ पर्याप्त मात्रा मे जल की भी आवश्यकता 
होती है। 

3 विद्युत शक्ति का अभाव- ग़ज्य मे योजनाकाल मे विद्युत की प्रस्थापित 
क्षमता तो 3 मेगावाट से बढकर 99] 92 में लगभग 2776 मेगावाट कर दी 
गई है लेकिन चम्बल क्षेत्र मे वर्षभाव के कारण पिछले वर्षों मे विद्युत की पूर्ति 
मे कटौतो करनो पड़ी है जिससे औद्योगिक इकाइयो को काफी कठिनाई का सामना 
करना पडा है। राज्य को विद्युत के लिए मध्य प्रदेश व पजाब कौ परियोजनाओं 
का मुँह त़ाकना पडता है। राणाप्रताप सायर के पास अणु-शकक्‍्ति केन्र के प्लू हो 
जाने से राज्य मे विद्युत की पूर्ति बढों है लेकित इस सत्र मे तकनीकी खराबी 
से इसको कई बार बन्द करना पड़ा है, जिससे बिजली का सकट बारम्बार उत्पन्न 
हो जाता है। राज्य मे लिग्नाइट के अलावा ईंधन के अन्य स्रोतो का अभाव पाया 
जाता है। राज्य सरकार घावर की सप्लाई बढाने का भरपूर प्रयास कर रही है। 

]993 94 मे ऊर्जा के विकास के लिए 468 करोड रुपये का प्रावधान 
किया गया है जो कुल प्रस्तावित व्यय का 27 5% है। माही प्रोजेक्ट, कोटा थर्मल 
प्रोजेक्ट चरण व व चरण ॥] तथा टप्समिशन कार्यकम एबं ग्रामीण विद्युतीकरणं 
कार्यक्रम पर व्यय की जायेगी। मिनीहाइडल प्रोजेक्ट सूर्ठगढ मागरोल माही को 
दायी नहर पूगल व घारणवाला चालू किये गये है जिससे 2 मेगावाट सृजन 
क्षमता बढेगी। इनसे राज्य को पावर सप्लाई को स्थिति मे काफी सुधार होगा। 
लेकिन कृषि व उद्योग के लिए पावर की माग्र तेजी से बढ रही है। अत मुख्य 
समस्‍या बढ़ती हुई माग को पूरा करने की है। राज्य को भौगोलिक स्थिति के 
कारण पावर वितरण पर खर्च ज्यादा आता है। पश्चिमी राजस्थान में लम्बी दूरी 
के कारण व्यय बढ़ जाता हैं त्था आजकल शज्य मे 2!% पावर ट्रासमिशन व 
वितरण में ही नष्ट हो जाती है। विद्युत के इस भारी हास को शेका जाना चाहिए। 

आठवों योजना के अन्त तक पावर की माँग ब पूर्ति मे 4] 28% अठर 
रहने का अनुमान है। राज्य का अश केन्द्रोंय पावर सृजन केन्द्रों मे सिगरैली के 

5% से घटकर बाद के प्रेजैक्टो मे 95% मात्र रह गया हं। ऐसी स्थिति में 
केन्द्रोय सृजन केन्द्रो द्वारा सज्यों को आवंटित अश के निर्धारण का आधार बदला 
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जाना चाहिए। वर्तमान मे एक राज्य द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा (शशए्रए एशाध््र760) 
तथा पिछले पाच वर्षों मे प्राप्त योजना सहायल (छात्रा 85४5(5708) के भारित 
औसत (फ्रशए20 2५श92०) के आधार पर केन्द्रीय सृजन छेन्द्रों (शांत 
हइथाशशप708 5(4०00$) से उसका विद्युत का अश निर्धारित होल है जिससे 
पिछडे व निर्थन शज्यों के हितो को हानि होती है! विपरात धर्मलू ज्रिद्युत व 
जल विद्युत मिश्रण से भी ऐसे राज्यों के लिए पावर अनार्थिक चने #'नी है। अत 
पाबर की कमी वाले राज्यो के हितो पर अधिक ध्यान दिया ज'ना चादिए। 

4 यातायात के साथनो का अभाद- राज्य में पिद्धले वाई में सड़कों 
की प्रगति हुई है लेकिन अभी भी इस दिशा म॑ कप्फो व्कमी उन' हुई है। रेलों 
को व्यवस्था के सम्बन्ध भें एक कठिनाई यह है कि च्ौडा पद्रर से सकरी पटरी 
मे परिवहन का अन्तरण करते समय स्टेशनों पर॒ कई प्रकार की कठिनाइयो का 
सामना ऋरना पडता है जैसे भूतकाल में सवाई मष्धेपुर स्टेशन पर यह कठिनाई 
विशेष रूप से देखने में आयो है। लेक्लि टाल में (3] जनजरी 993 से) जयपुर 
के समीण दुर्गाषुश स्टेशन से सवाई माथोए" हक ब्रोड गेज लाइन के चालू हो जाने 
से जयपुर वम्बई से बडो लाइन स सीधा सुड़ गया है। इससे राज्य के औद्यापिक 
विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और सवाई माधोपुर स्टेशव पर माल को छोने में जे 
टूट फूट होती थी बह नहाँ होगी। इससे साथ का व्यापार भी अन्य राज्यों से बढ़ 
जायगा। 

986 87 भे इन्फास्टक्चर विकास का सूचभाक (॥0०%) 79 रहा 
(समस्त भारत का ]00 ) तथा राजस्थान का 4 बडे राज्यों मे 3 वा स्थान रहा 
था। इससे राज्य की आधारभूत सरचना की दृष्टि से पिछडी स्थिति का अनुमान 
लगाया जा सकता है। 

8 अलौह-खनिजो व इंघन का अभाव राजस्थान मे अलौह खनिज 
जैसे ताबा, सीसा, जस्ता चादी व रागा एवं अन्य कई खनिज तो पयाप्त मात्रा मे 
चाये जाते हैं लेकिन कच्चे लोहे कोयले (लिग्नाइट के अलावा) एवं खनिज तेलों 
का अभाव पाया जाता है जिसके कारण यह लोहे व इस्पात एवं अन्य पूँजीगत 
उद्योग का विकास कर सकते में असमर्थ रहा है। राज्य के पाम लिगनाइट कोयले 
के विपुल भ्ण्डार है इतका उपयोग करके थर्मल पावर की सप्लाई बढायो जा 
सकतो है। 

6 उपभोग के केन्द्र (८"॥ह्राश0॥ (९७7९5) राजस्थात से बाहर 
पाये जाते हैं। राजस्थान भूतकाल में उद्यमकर्ताओ को आकर्षित करने में विफल 
रहा है। इसके लिए कई कारण बतलाये गये हैं। लेकिन एक कारण यह है कि 
विभिन्‍न वस्तुओ के उपभोग के मुख्य केन्द्र राजस्थान के बाहर पाये जाते 
हैं जिससे टिकाऊ या गैर-टिकाऊ उपभोग्य बस्तुओं अधवा उत्पादक ब 
पूँजीगत वस्तुओ का उत्पादन राजस्थान में न क्विया जाकर देश के पूर्वा व 
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पश्चिमी प्रदेशों में किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख उद्योगपति भी उद्योगो 
की स्थापना के लिए देश के अन्य भागों मे गये और उन्होंने राजस्थान में आज 
तक पर्याप्त मात्रा मे रुचि नहीँ दिखलायो। स्ज्य के सभी मुख्यमत्री प्रवासी 
उद्यमकर्लओ को शायस्थान के औद्योगोकरण में सहयोग देने के लिए निरन्तर अपील 
करते रहे हैं। लेक्नि उसया वाॉछित आशाजनक ब उत्साहवर्द्धछन्‍ परिणाम मिलना 
अभी शेप है। भविष्य में उतकी शकाओ व शिकायतो का उचित समाधान निकालने 
की आवश्यकता टै' इसके लिए समय-समय पर विचार गौष्ठियो का आयोजन 
किया जाना चाहिए ताकि व्यावहारिक समस्याएँ सामने आ सके और उनका वहीं 
पर रामाधान किया जा सके। 

7 प्रति स्यक्ति योजना-परिव्पय की कमी राजस्थान में प्रति प्यक्ति 
योजना परिचय राष्ट्रीय औसत से काफो कम है और अतर बनिग्न्तर बढता जा रहा 
है। उदाहरण के लिए, छठी योजना को अवधि में राजस्थान के लिए प्रति व्यक्ति 
याजनां परिव्यय की राशि 622 रुपये थो जबकि समस्त राज्यों के लिए इसका 
औसत 707 रुपये था+ सातवीं योतना में राजस्थान के लिए यह राशि 875 
रुपये तथा समस्त राज्यों के लिए 762 रुपये रही। इस प्रकार दोनो के 
द्ीच का अतर छठी योजना मे 85 रुपये से बढकर सातदीं योजना में 287 
रुपये हो गया। प्रति व्यक्ति योजगा-परिव्यय के अन्तराल (890) का बढ़ना 
अनुचित है, क्योंकि इससे प्रादेशिक असप्राभता को कप करते में बाधा 
पहुचती है। 

8 सरकार के पास वित्तीय साधनो का अभाव- आर्थिक विकास को 
गति कः तेज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों कौ आवश्यकता होती 
है। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्षा में विकासं-कार्यों एबं अकाल सहायता कार्यों 
के लिए केन्द्रीय सरकार, वित्तीय सस्थाओ व जनता से काफी कर्ज प्राप्त किया 
है जिसकी कुल बकाया राशि 3] मार्च 993 के अन्त तक 7,670 करोड़ रुपये 
हो गयी थी, जिसमें केद्धीय ऋणो की राशि 4,364 करोड रुपये या लगभग 
56 9% थी। आन्तरिक कर्ज की राशि ] 709 करोड रुपये व प्रोविडेण्ट फड 
आदि की ,597 करोड रुपये थी। इस प्रकार राज्य पर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त 
कर्ज व अग्रिम राशियो का भार काफो ऊँचा है। आजकल नए केद्रीय ऋण पुराने 
ऋणो की अदायगी मे प्रयुक्त होने लगे है। 99] 92 भें विभिन्‍न कर्जों से शुद्ध 
प्राप्ति का अनुपान 443 करोड रुपये व 992 93 के लिए 344 करोड रुपये 
लगाया गया था। राज्य पर कर्ज का भार मार्च 994 के अत तक 8 000 करोड 
रुपये से अधिक माना जा सकता है। अत राजस्थान कर्ज के भार से काफी दब 
गया है। केन्द्रीय सहायता भी ऋणो के पुनर्भुगतान मे प्रयुक्त हो जाती है। इससे 


] एज एव एपाटा2३ शत वि0208 99] 92 ५० ॥ 9 60 दर्ष]992 93 के लिए 
बजट अनुष्ात काम में लिये गये हैं। 
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की कमजोर वित्तीय स्थित्रि का पता चलता है। राज्य को नयी योजदाओं के लिए 
भी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पडती है। ऐसी दशा मे सरकार के समक्ष 
वित्तीय स्राधनो को जुटाने की जटिल समस्या उत्पन्त हो जातो है। सिचाई व विद्युत 
आदि क्षेत्रों में किये गये चिनियोगो से उचित प्रतिफल नहीं मिलने से गहरा वित्तीय 
सकट बना रहता है। वित्तीय साधनो की हाति को कम करने के लिए सरकार ने 
शराबबन्दी को समाप्त कर दिया है। इससे राज्य को आबकारी कर से पुन अच्छी 
आमदनी होने लगी है। 993 94 के बजट में इससे 425 करोड रुपये को आय 
का अनुमान लगाया गया है। 

9 जनसख्या में तीद़ वृद्धि बेरोजगारी ब अल्य रोजगार बी समस्याये 
]98] 9] के बीच राजेस्थान की तनसस्था में 28 4% को वद्धि हुई जो भारत 
मे औसत वृद्धि (23 5 प्रतिशत ) से 5% बिन्दु अधिक थी। राज्य मे रोजगए के 
साधनों के अभात्र मे बेरोजगारी की समस्या भी विद्यमान है। रोजगार सलाहकार 
समिति (अध्यक्ष डा विजयशकर व्यास) कौ दिसम्बर 99] की रिपोर्ट के अनुसार 
राजस्थान में 99] से 2000 की अवधि मे 44 लाख नये व्यक्ति श्रम शक्ति में 
प्रविष्ट होगे। पहले के 4 83 साख बकाया बेरोजगार व्यक्तियों को शामिल करने 
पर उपर्युक्त अवधि में लगभग 49 लाख व्याक्तयो के लिये रोजगार के भये अवसर 
उत्पन्न करने होगे। इस पर अधिक विस्तार से एक स्वतंत्र अध्याय मे विवेचन 
किया जायेगा। अकाल के वर्षों मे बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल हो जाती 
है। लोग यथासम्भव रोजगार के लिबे शहरों की तरफ आने लगते है जिसमे शहरों 
की स्थिति ओर भी सराब हो जातो है। गज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित 
जनजाति के कल्याण को समस्या भी बहुत जटिल हैं। इसका सामाजिक पहलू भी 
है। अत उनको हल करने के लिये कई दिशाओं मे प्रयत्न करने आवश्यक हो 
गये हे। 

0 धीमी आर्थिक प्रगति के अन्य कारण उपर्युक्त तत्वों के अलावा 
राज्य के आर्थिक विकाम मे अन्य तत्त्व भी बाधक रहे है जैसे गावों का सामाजिक 
पिछडापन शिक्षा का अभाव कुशल व ईमानदार प्रशासन का अभाव एव पर्याप्त 
जन सहयोग की कमसी। इनये से कुछ कारण तो समस्त देश में धीमी आर्थिक 
प्रगति के लिये उत्तरदायी माने जा सकते है। लेकिन राजस्थान का सामतो वात'वरण 
साम्राजिक पिछडापत जाति प्रथा, ऊँच नोच का भेद भाव एवं शिक्षा कौ कमी 
आदि यहाँ के विकास को विशेष रूप से अवरुद्ध करते रहे हैं! योजरा कार्यों पर 
जितना धन व्यय किया जाता है उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। साधनों के 
अभाष की स्थिति में साधनों का सर्वोत्तम उपयोग और भी अधिक आवश्यक हो 
गया है। राजस्थान की थीमो आर्थिक प्रगति के उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करने 
के बाद अब हम राज्य मे आर्थिक प्रगति को तेज करने के उपायो के बारे में 
आवश्यक सुझाव देते हैं। 
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भ्रविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिये सुझाव 

(भाएए९६(075 0ि' 9070 26070प्ा९ (70७॥ ॥ रा?) 
राज्य मे आठवों पचवर्षीय योजना ] अप्रैल 992 से लागू की गयी है। 
990 9] व 99] 92 के चर्षों के लिये वार्षिक योजनाये सचालित की गईं थीं। 
इस समय 993 94 की वार्पिक योजना कार्मान्वित कौ जा रही है जो आठवीं 
योजना का दुप्तरा वर्ष है। अत हमें भूतकाल के अनुभवों से लाभ उठाकर भावी 
नियोजन को अधिक सक्रिय व सफल बनाने का प्रयास करना चाहिये ताकि राज्य 
मे विकास की गति तेज की जा सके | इस सम्बन्ध भे निम्न सुझाव दिये जा 

सकते है। 


। आर्थिक सर्वेक्षण राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण अधिक मात्रा मे होने 
चाहिए जिंससे ओद्योगिक व खनिज विकास को भावी सम्भावनाओ कौ पता लगाया 
जा सके। इन सर्वेक्षो) से आवश्यक आक्डे उपलब्ध हो सकेगे। आर्थिक अनुसंधान 
की राष्टीय परिषद्‌ (१0%ए_॥॥) ने राज्य के लिये 9974 89 की अवधि के लिये 
एक दोर्घकालीन योजना तैयार कौ थी जिसमे राज्य के भावी विकाप्त के लिये 
काफ़ो उपयोगी सुझाव दिये गये थे। एम दी माथुर समिति ने आठवीं पचवर्षीय 
योजना मे औद्योगिक विकास कौ व्यूहरचना निर्धारित करने के लिग्रे अपनी जून 
]989 कौ रिपोर्ट में कई उपयोगी सुझाव दिये थे। राजस्थान मे *रोजगार समस्या 
को मात्रा व भावी अनुषानों पर रोजगार सलाहकार समिति ने दिसम्बर 99] 
मे अपनी अन्तिम रिपोर्ट जारी की है जिसमे घर्ष 2000 तक राज्य मे घूर्ण रोजगार 
कौ स्थिति प्राप्त करने के लिये उपयोगी सुझाव दिये गये है। 

2 सछे से दचने के लिये सिचाई के साधनों का विकास राज्य भे 
निरन्तर पडने बाले अकालो से बचने के लिये सिचाई के साथनो का विस्तार किया 
जाना चाहिये। इसके लिये सिचाई के साधनो पर अधिक बल दिया जाना 
चाहिये। राय में सभी प्रकार के साथनों से अंतिम सिचाई की सम्भाव्यता 60 
लाख हैक्टेयर आकी गई है जिसमे से 989 90 के अत तक 47 लाख हैक्टेयर 
क्षमता तक का विकास कर लिया गया था। अत भविष्य में सिचाई के विकास 
को काफी सम्भावनाएँ विद्यमान है जिम्तका उपयोग किया जाना चाहिये। पशुओ 
के लिये चारे को व्यवस्था भो बढायों जानी चाहिये ओर दूयूब वेलो के समीप॑ 
चारे को जम्ता करने के लिये 'फाडर बंक बनाने चाहिये। सिचाई के विस्तार का 
एक प्रतिकूल प्रभाव पडा है कि गगनहर अथवा इन्दिरा गाधी नहर के क्षेत्र मे जहाँ 
कुछ वर्ष पूर्व चराई के मैदाना से 'सेवन (8९५०) घास उपलब्ध हो जाही थी 
अब वहाँ खेगी का विस्तार होने से घास की मात्रा काफी कम हो गई है और 
पशुओ को सदूर स्थानों मे चराई के लिये ले जाना पडता है। इसलियै राज्य में 
चारे का उत्पादन अढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। इस दिशा मे डेयरी विकास 
निगम राजस्थान गौ सेवा सघ व इन्दिशा शाधी नहर परियोजना के प्राधिकारी चारे 


| 
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का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे है। 


3. राजस्थान के शुष्क प्रदेश में भू-सरक्षण च जल व्यवस्था- राजस्थान 
के शुष्क प्रदेश मे सिचाई क्ली सम्भावनाये मीमित होने से उपलब्ध नमी के सरक्षण 
व कुशल उपयोग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फसलो का ऐसा 
प्रारूप अपनाया होगा ज्गें कम नमी के अनुकूल हों। इसके लिये बन्डिग या कन्टूर 
बन्डिग कौ विधि ज्यादा उपयुक्त होगी अपेक्षाकृत रेरेसिग (ट740॥8» रिजमेकिंग 
(0486 गंए8)3, चेक डेम (८॥९८७-(ंकग) के निर्माण आदि के। बध के खेतो 
में चने को फसल कम वर्षा के समय भो हो सकती है। हवा को रोकने में पेड 
व झाडियों भी लाभप्रद हो सकती है! शुष्क्‌ प्रदेशों मं कैर आदि के पेड बहुत 
उपयोगी सिद्ध हो सकते है। कुछ स्थायी घाम की किस्मे सुरक्षत्मक टुकड़ियों का 
काम कर सकती है) इने टुकडियों के बीच में खेती की जा सकतो है। इनसे 
खड़ी फ्सलो की रक्ष' की जा मकनी है। मिटटी का हवा से होने बाला कटाव 
रुकठा है और नमी पर नियत्रण हो पाता हे। इन मरक्षण के उपायो से शुष्क प्रदेश 
मे फसली के उत्पादन को बढाने में बहुत मदद मिलेगी। 

4 अरावलो क्षेत्र के विकाप्त पर चल- अरावली प्रदेश का राजस्थान, 
हरियाणा, मध्य प्रदेश गुजरात व उत्तर प्रदेश के सतह ब भूठल जल स्रोतो च 
भण्डारो के निधारण मे काफी महत्व है तथा यह रेगिस्तान को घूब की ओर बढ़ने 
से गेकता है। लेकिन इस क्षेत्र को पिछलो अवधि में काफी क्षति का साया करता 
पड़ा है और इसका पयवरण व परिवेश सम्बन्धी स्थिति काफी कमजोर हो गई 
है। इस प्रदेश के विकास को पहाडी-क्षेत्र घिकास मे शामिल करने से राज्य को 
काफो लाभ पहुचेगा। योजना आयोग के एक कार्यकारी दल ने इसका समर्थन क्या 
है। अत भविष्य मे अगवलो प्रदेश का विकाम पहाडी क्षेत्र विकाम का अमिवार्य 
अग बनाया जाता राज्य के हित में होगा। इस पर आगे चलकर अधिक विस्तार 
से विवेचन किया जप्येगा। 


$. पेयजल की सुविधा- राज्य मे जिन क्षेणे मे पेयजल का अभाव पाया 


)»चाता है, उनमे जल-पूति के कार्यक्रम तेजी से लागू करने होंगे। खऐ पानी को 


टूटी में पडने बचले क्षेशे के लिये गाँवों के समूह के लिये क्षेत्रीय योजनाये बनानो 
पड़ेगी और आस-पास नली के जरिये प'नी पहुचाने को व्यवस्था करनी होगी। 
जहाँ पानो गहराई में उपलब्ध होता है और मनुष्य व पशुओ के पोते योग्य होता 
है, वहाँ अधिक सख्या मे ट्यूब-बैल लगाने होंगे। कुछ क्षेत्रों मे नये कुए खोदने 
और पुएने ऋुओ को गहरा करते से भी काफा सीमा तक पेयजल की समस्या 
हल हो सकती है। 

6 इन्दिरा गाधी नहर परियोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विक्रास- ईन्दिरा 
गाधी नहर परियोजना के छेत्र मे नयो बस्तियाँ बसायो जा सकतो हैं जिपमे काफो 
लोगो को रोजगर दिया जा सकता है। अत इस क्षेत्र मे मिदरी को सर्वेक्षण, 
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सडक निर्माण वृक्षारोपण, पानी की व्यवस्था आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिये। सच पूछा जाय तो मरुभूमि का कल्याण इस नहर कौ पूरा करने घर निर्भर 
करता है। इस योजना के पूरा हो ज'ने पर सारा प्रदेश हरा भरा हो जायेगा और 
सारी धरतो लहलहा उठेगी। अत केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार दोनों को 
मिलाकर यथासम्भव शीपघ्रता से इस परियोजना के दोनो चरणों को भूऱा करने का 
प्रयास करना चाहिये। अनावश्यक विलैंम्ब होने से भविष्य मे परियोजना की लागत 
और बढ़ जायेगो और अन्य कठिताइयाँ भी उत्पन हो सकती है। राज्य सरकार 
चाहती है कि भारी वित्तीय व्यय की आवश्यकता के कारण इसे केन्द्र अपने हाथ 
में लेकर सचालित करे। 

अकाल रहत कार्यों मे सड़क-निर्माण के नाम पर काफी रपथां प्रतिवर्ष 
व्यय होता रहा है लेकिन सडकें ठोक से नहों बन पातों हैं! यदि यहों धनराशि 
इत्दिशा गाधी महर परियोजना को पूरा करने में लगती हो राज्य के लिये ज्यादा 
अच्छा होता। इस प्रकार साधनो के अभाव की स्थिति भे भी साधनों का 
दुरुपयोग होना वाघध्तव मे एक चिन्ता का विषय है और बह प्रभावपूर्ण 
निम्नोजन के अभाव छा सूचक है। 

निरन्तर सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रो के लिये केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण 
निर्माण कार्यक्रम निर्धारित किये है। यह कार्यक्रम जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर पाली 
जालौर, नागौर, चूरू बीकानेर बासवाड़ा व डूगरपुर जिलो में लागू किये जा रहे 
है। इन कार्यक्रमों मे सडक लघु सिचाई वक्षारेषण चरागाह विकास ग्राम्यथ जल 
सप्लाई योजना आदि पर बल देने से अकालों की भीषणतां में कमी होगी और 
लोगो को अधिक रोजगार मिलेगा। राज्य मे अकाल राहत कार्यों के माध्यम से 
आर्धिक विकास किया जाना चाहिये। 

7 आधुनिक किस्म के लघु उद्योगो का विकास अभो तक राजस्थान 
में आधुनिक किस्म के लघु उद्योगो का विकास कम हुआ है। राज्य मे बूधिगत 
उत्पादन बढ़ाने से कृषि आधारित उद्योगों (480-0852( ॥700590725) वे फूड 
प्रोसेसिग उद्योगो जैसे तेल उद्योग काटन जिनिग व प्रेसिग खाडसारों ब्रेड बिस्कुट, 
फलो एवं सब्जियो को डिब्बों मे भरने मेथी पापड भुजिया शर्बत मसालो आदि 
का विकास किया जा सकता है। 

भौलवाडा चित्तौडगढ व झालावाड़ मे पावर लूम का विस्तार किया जा 
सकता है। लकडी आधारित उद्योग भी डूगरपुर व झालाबाड़ में स्थापित किये जा 
सकते हैं। इस सबध मे लकड़ी की पेटियाँ कार्ड बोर्ड औजारों के हत्थे लकड़ी 
चोर आदि के उद्योग गियाये जा सकते हैं। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों मे 
चोनी मिट्टी के बर्तन, अभ्रक को पिसाई भारबल कटिग व ड्रेसिग आदि का 
विकास किया जा सकता है। रसायत उद्योगो मे साबुन पेट वार्निश प्लास्टिक 
बूट पॉलिश आदि का विकास सम्भव है। धातु आधारित उ्योगो मे शोट मेटल 
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राज्य का सामान्य उद्योग रहा है। भविष्य मे कृषि औजारो तारो का निर्माण आटा 
मिले स्टील फर्नीचर, स्टोब कुकर्स ताले साइकिल व खिलौने आदि बनाये जा 
सकते है। विविध समूह मे स्ट्रेल का सामान बर्फ आइसकीम सिले सिलाये वस्त्र 
गलीचो जूतो दुग्ध प्रदार्थ आदि क्य उत्पादन भो बढाया जा सकता है। राज्य मे 
रतल जवाहरात थे आभूषणो नाना प्रकार की दस्तकारियों यर्यटन आदि के विकास 
के अवसर विद्यमान हैं जिनका समुचित उपयोग किया जान' चाहिये। 

इस प्रकार विभिन्‍न किस्म के उद्योगो का विस्तार करके उपभोक्ता माल व 
अन्य पदार्थों फ्रे उत्पादन मे वृद्धि की जा सकती हे) राज्य मे इलेक्टोनिक्स उद्योगो 
के विकास व भ्वी काफी अवसर हैें। 

8 प्रवामी उद्यमरकर्ताओ को आकर्षित करना औद्योगिक विकास मे 
उद्योगपतियों से अधिक विचार विमर्श किया जाना चाहिये और उन्हे नये उद्योग 
स्थापित करने के लिये प्रो साहित किया जाना चाहिये। राजस्थान के कुछ उद्योगपति 
अतच्य राज्यों में उद्योगों को काफी आगे बढ़ा रहें है। उन्हे अपने राज्य मे आकर 
उद्योगों को स्थापित करने हे लिये प्रोत्माहित किया जाना चाहिये। आज की 
परिवर्तित परिम्थतियों में “निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र की नीति का विशेष 
अर्थ मही रह गया ह॑ बल्कि निजो क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के शोपघ्र व 
पयाप्त विकास एवं बिस्तार की दीति अपनायी जानी चाहिये। निजी उद्योगपतियों 
में उद्योगो के सस्थापत सचाल"” न विकास को जो योग्यता पायी जाठी हैं उप्तका 
यूस उपयोग किया जाना चाहिये। हमे अनियंत्रित यूजावाद की शोयण प्रवृत्ति 
एव सार्वर्जा क क्षेत्र की अकार्यकुशलता व अकर्मण्यता के बीच का कोई 
अधिक सही एव अधिक व्यावहारिक मार्म ढूढना चाहिये। देश क्के आर्थिक 
विकास पे दाना क्षेत्रों का समुचित सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये। इसके 
लिये सयुक्‍त क्षेत्र का विकास करना भी उचित होगा। रीको के द्वारा सयुकत क्षेत्र 
व सहायता पाप्त क्षेत्र के उद्योगो को बढ़ावा देने से राज्य मे आने वाले वर्षों मे 
आंधद्रोगिक विजियोगा में वाफी वृद्धि होने की सम्भावना है। 

9 वित्तीय साधनों मे वृद्धि पहले बतलाया जा चुका है कि राज्य के 
पास योजनाआ को कार्यान्वित करने कें लिये वित्तीय साधनो की कमी रहती है। 
इसमे बरिए करना आवश्यक है। इसके लिये सिचाई व विद्युत परियोजनाओ मे 
किये गये पुगने विनियोगो से उचित प्रतिफल प्राप्त करने होगे। जिन क्षेत्रों व जि 
जगों की आमदनी बडी है उनसे अधिक साथन जुटाने होगे और भविष्य मे 
अपव्यधपूर्ण सर्च का रोकना होगा। राय को आन्तरिक साथनो के सग्रह पर अधिक 
बल देना चाहिय। गेर योजना व्यय की वद्धि पर रोक न लग सकने के कारण 
राय को वित्तेय स्थिति काफ़ो शोचनाय हो गई है। 986 87 मे गाय कमचारियो 
को सशोधित वेतनमान स्वोकत करने व बोनस देने से सरकार घर 92 करोड़ रुपये 
का अतिरिज्त बिहोय भार आ पहा था और 989 के आरम्भ में ग़ज्य कर्मचारियों 
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की लम्बी हडताल के थाद जो समझौता किया गया था उसका वार्षिक वित्तीय 
भार लगभग ]4 करोड रुपये आका गया था। इस प्रकार राज्य के राजस्व का 
बडा भाग प्रशासन पर व्यय हो जाता है जिससे विकास कार्यों के लिये वित्तीय 
साधनो का अभाव रहने लगा है। सरकार ने पानी बिजली व बसो के किराये 
बढाकर साधन-सग्रह करने का प्रयाप्त किया है लैकिन इससे सर्वसाधारण पर 
आर्थिक भार बढा है। विभिन्‍न परियोजनाओ की लागत क्रम करने व प्रशासनिक 
कार्यकुशलता में सुधार लाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। 

0 राज्य में पशुधन के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये- 
राजस्थान में पशुपालन एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय है। इससे राज्य कौ आय 
में लगभग 5% का योगदान मिलता है लेकिन योजना के परिव्यय का % से 
कम अश ही पशुपालन पर खर्च किया जाता है। अत इस असन्तुलन को कम 
करने को आवश्यकता है। पशु धन के विकास पर अधिक विनियोजन करने की 
आवश्यकता है। 

] पर्यटन का विकास किया जाना चाहिये प्राय यह देखा गया है 
कि भारत में आने वाले प्रत्येक तीन पर्यटकों मे से एक पर्यटक राजस्थान अवश्य 
आता है। इससे राज्य पर्यटन से अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता 
है। राजस्थान में कई पर्वटम स्थल है जहाँ किले मन्दिर (जैसे माउण्ट आबू भे 
देलवाडा का सुप्रसिद्ध लेन मन्दिः आदि) अजमेर मे ख्अजा साहब कौ दरगाह 
पुष्कर झोले पर्वतीय प्रदेश बन पुरानी सास्कृतिक व ऐतिहासिक कला कूृतियाँ 
आदि दर्शनीय है। इनको देखकर विदेशी पर्यटक बहुत प्रभावित होते है। अत 
पर्यटन विकास पर अधिक ध्यात दिया जाना चाहिये। इसके लिये जयपुर एयरपोर्ट 
को अन्तर्राष्टीय एयरपोर्ट मे बदला जाना चाहिये ताकि सीधो चार्ट उड़ाने इस 
शहर तक कौ जा सके। इसके लिये पर्यटन निदेशालय को अनेक प्रकार के कार्य 
सम्पन्त करने होंणे। दस्तकारियो का विकास करना होगा। गाइडो व टैक्सी ड्राइवरों 
की गलत आदतो पर अकुश लगाना होगा जिनके सम्पर्क मे विदेशी पर्यटक आते 
ही बहुधा बहुत निराश हो जाते है। राज्य में पय्यर्टन को उद्योग घोषित करने का 
कदम काफ़ौ सराहतोय रहा है। 

१2 जिलास्तरीय नियोजन को सक्रिय रूप देकर स्थानीय साधनो का अधिक 
कारगर उपयोग किया जाना चाहिये तथा विकेन्द्रित नियोजब को सफल बनाया 
जाना चाहिये। नियोजन की तकनीक में सुधार कियां जाता चाहिये। विभिन्‍न आर्थिक 
क्षेत्रो मे नये सिरे से लागत लाभ अध्ययन किये जाने चाहिये। (ार[07) व (02५) 
के लिये परियोजगाओ का चयन सहों ढंग से किया जाना चाहिये। जवाहर गेजगार 
येजना को सफल बनाने तथा पचायती गज़ मम्थाओ व्छो, सक्किय, ऋग्ने, के त्टिगे, 
जिला खण्ड व ग्राम स्तर पर परियोजनाओं के चयन का महत्व बढ गया है। इस॑ 
सम्बन्ध मे नये सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता हैं ताकि वित्तीय साधनों का 
अपव्यय शेका जा सके और उत्पादक रोजगार बढाया जा सके। 


)3 अन्य सुझाव- विकास की प्रकिया मे आर्थिक सामाजिक और 
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प्रशासमिक क्षेत्रों मे समुचित ताल-मैल बैठाया जाना चाहिये। राज्य में शिक्षा का 
प्रभार करके स्लामांजिक पिछडेपन को दूर किया जाना चाहिये और प्रशासनिक 
कुशलता मे भो सुधार किया जाना चाहिये। स्मरण रहे कि नियोजन का एक 
महत्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक असमानता को भी कम करना होता है जिसके लिये 
राज्य में अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियो व हरिजनो के कल्याण के लिये 
विशिष्ट कार्यक्रम चलाने होंगे। प्रशासनिक कुशलता मे 8 की नीति के 
साथ साथ कार्यकुशल व ईमानदार व्यक्ति के लिये उचित थ पुरस्कार एव 
अकार्यकुशल व बेईमान व्यक्तियों के लिये कडी सजाओ की व्यवस्था की जानी 
चाहिये। ये बाते काफी जानी बूझी है। लेकिन आवश्यकता है इनको व्यवहार मे 
लागू करने को जिससे विकास्त की गति तेज की जा सके तथा सभी क्षेत्रों मे 
उत्प'दन व कायकुशलता बढायी जा सके। 

[4 राज्य नियोजन व विकास बोर्ड को सक्रिय बनाने तथा पचवर्षीय 
योजना का सशोधित प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता- कुछ बर्ष पूर्व 
राजस्थान में राज्य नियोजन बोर्ड (घाट एऐ]आ॥गवध॥8 छ0थ0) गठित किया गया 
था। लेकिन उसने योजनाओ के निमाण कियान्वयन व मूल्याकम में अभी तक 
'कोई प्रभावी 25६ नही निभायी है। सरकार को केन्द्र से आवरयक चिचार विमर्श 
करके इसे अधिक सक्रिय बनाना चाहिये। योजना आयोग को भांति इसका भी 
पुनर्गठन किया जाना चाहिये ताकि राज्य की विभिन्‍न समसप््याओ के विशेषज्ञ 
अपने अपने क्षेत्रों मे गहन अध्ययत्र करके राज्य के ततौदत्र आर्थिक विकास के लिए 
व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। हाल में सरकार ये योजना चोर्ड का पुनर्गठन 
करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया था ओर इसमे कई विधायक व ग्रव्रिष्ठित व्यक्ति 
शामिल किये गये थे। लेकिन अभी तक इसका अन्तिम स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया 
है। इस सप्बन्ध मे पश्चिम घगाल गृजशत कर्वाटक आदि के अनुभवों से बहुत 
कुछ सीखने को आवश्यकता है। 

राज्य का योजना विभाग पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करव्के 
दिल्‍ली मे योजना आयोग को पेश करता है जिसमे आवश्यक कटौती व 
सशोधन करके योजना 2गयोग्र अपनी स्वोक्ृति दे देता हैं। उसके बाद प्राय 
धचवर्षाय योजना का सश्ोधित व अंतिप रूप फिर से विस्तारपूर्वक तैयार 
करने की कोशिश नहीं होती, बल्कि वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही 
योजना की प्रकिया जैसे-तैसे जारी रखी जाती है। इससे नियोजन के सम्बन्ध 
में आवश्यक दोर्घकालीन परिप्रेक्ष्य या दृष्टि का अभाव सदैव बना रहता 
है। यहाँ तक कि यचवर्षाय दृष्टि भी ठीक से सामने नहीं आ पाती है। 
राजस्थान के आर्थिक नियोजन मे [0 या ॥5 वर्षो के परिषेक्ष्य का टो कहाँ 
नामोनिशान भी नजर नहीं आता। अत भविष्य में आवश्यक सशोधन के बाद 
पय्त्र्पीय योजता का अन्तिम मसोदा भी विस्तारपूर्वक जरूर तेयार किया जाना 
चाहिय, जैसा कि मार्च 7993 मे आठवीं योजना 992 97 के लिए कया गया 
है। पचरवर्षाय योजना के उद्देश्य राज्य की विशेष आवश्यकताओ के अनुरूप निर्धारित 
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व्यय की राशि के आधार पर पचवर्षीय थोजना का ब्यौरिवार सशोधित थे भया 
ग्रारूप तैयार किया जाना चाहिये। उसमे विकास व उत्पादन के लक्ष्यों के अलावा 
शैसा करने से राज्य मे नियोजन कौ भूमिका अधिक सबल व सार्थक बन सकेगी। 
इस समय राज्य में बहुत कुछ वार्षिक योजनाओं के माध्यम से ही काम चलाया 
जाता रहा है जो काफी नहीं है। 

यहाँ भी गुजशत की भाँति औद्योगिक योजना को अधिक पैज्ञानिक ढंग से 
तैयार किया जाना चाहिये। इसके लिये काफी तकनीकी कार्य करना होगा जैसे 
विभिन्‍न उद्योगों के बीच कडियो की स्थापना करना (॥767 पा00579 ॥7:82८5) 
विभिन्‍न जिलो या प्रदेशों के बीच औद्योगिक कड़ियाँ स्थापित करना कृषि व 
उद्योगो के बीच कडी स्थापित करना, औद्योगिक सगठन ब प्रबन्ध के नये ढाँचे 
सैयार करना प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाना सार्यजनिक क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था मे 
सुधार करना इन्क्रास्ट्रवाचर व उद्योगो के बोच कड़ी स्थापित कश्नमा टेक्नोलोजी 
पमिशतों का ओद्योगिक विकास मे उपयोग करता आदि आदि) अभी तक इस प्रकार 
के औद्योगिक नियोजन का राजस्थान भे नितान्त अभाव रहा है और कुछ ऐच्छिक 
किस्म के निर्णयो से काम चलाया जाठा रहा है। आशा है 992 2002 की अवधि 
में आठवों व नर्वों पचवर्षीय योजना पहले की कामचलाऊ प्रवृत्तियो व प्रक्रियाओं 
से मुक्त होकर बैज्ञानिक व तकनीकी नियोजन का मार्ग ग्रहण कर पायेगी जिनके 
अभाव में नियोजन एक भुलावे व छलावे के अलावा और कुछ नहाँ रह गया है 
बल्कि वह एक तरह से शुद्ध पूँजीवादी बाजार तत्र से भी अधिक बदतर हो गया 
्है। 

इन्दिरा गराधी नहर व चम्बल कपमाण्ड क्षेत्रों में विकास के क्षेत्रीय कार्यकरमो 
को सफल बनाने से राज्य को काफी लाभ प्राप्त होगा। राज्य मे खनिज सम्पदा 
डेसरी विकास व पशु धन के विकास कौ काफी सम्भावनाये विद्यमान हैं। राज्य 
सरकार चारे का उत्पादन बढाने का प्रयास कर रही है। इसके लिये इन्दिरा गाथी 
नहर क्षेत्र का उपयोग घास उगाने के लिये भी करना होगा। इस दिशा में अधिक 
दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अत कोई क्वारण नहीं कि 
सुनियोजित ज्ञ अधिक सक्रिय ढग से आगे बढ़ने पर राज्य अपना आर्शिक विकास 
अंधिक तेज गंति से न कर सके। आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमो व अकाल राहत 
के कार्यक्रमों में अधिक ताल मेल बैठाया जाना चाहिये। राज्य की जल समस्या 
पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। 


प्रश्न 
] राजस्थान में नियोजन के उद्देश्य क्या रहे हैं ? उनको व्यवहार में कहाँ 
तक प्राप्त किया जा सका है ? विवेचत्रा कीजिये। 


(९१3] 4 श 992) 
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2... राजस्थान में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिये और नियोजन 
काल में हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा कौजिये। 

3. राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के लिये उत्तरदायी कारणो का 
उल्लेख कीजिये। उन्हें दूर करने के उपायो का सुझाव दीजिये। 

4... नियोजन काल मे राजस्थान के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियो पर प्रकाश 
डालिये। 

5 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के आर्थिक विकास का मूल्याकन 
कौजिये। 

6. “राजस्थान में योजनावंधि मे विकास की दर समस्त देश की तुलना में नीची 
रही है।” क्या आप इस मत मे सहमत है ? राज्य मे विकास की गति 
को तेज करने के कुछ व्यावहारिक सुझाव दीजिये। 

7. योजनकाल म॑ राजम्थाद की आर्थिक प्रगति की समीक्षा कौजिये। 

8 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये 
(0) राज्य मे योजनावधि में आर्थिक प्रगति, 

(0) राजस्थान की योजनाओं मे सार्वजनिक परिव्यय का आवटन। 
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राजस्थान में आधार-संरचना का विकास 
(क्रा।ब४॥7टपाःर ए9९एश0०्ज्ाशा | वरेव[9579॥) 








इस अध्ययन में आधार सरचना के विकास के अन्तर्गत राजस्थान में स्लिचाई 
विध्ुत व सडको के विकाप्त पर विस्तार से प्रकाश डाला जायगा । 

] सिचाई का विकास.“ गजस्थान में निरन्तर पडते वाले सूखे व अकाल 
तथ्ण राज्य के लगभग दो तिहाई भू भाग में मरु व अर्द्ध मरु क्षेत्र के पाये जाने 
के कारण सिंचाई का विकास करना बहुत आवश्यक मात्रा गया है । राज्य में 
नदियों व तालाबो की कमी पायो जाती है । पूर्वी राजस्थान मे बहने बाली नदिया 
बरसाती नदिया है । उनके पानी का उपयोग बाध बनाकर किया जा सकता है । 
इस क्षेत्र मे कुओ का पानी कमर गहराई पर पाया जाग है जिसे पम्प द्वार निकालकर 
सिचाई के काम में लिया जा सकता है । राज्य मे योजनाकाल में वृहदू, मध्यम 
व लघु सिधाई के साधनों का विकास किया गया है | वृहर्‌ (॥9]00) सिंचाई 
का साधन उसे कहते हैं जिसमे कृषि योग्य कमाड क्षेत्र (0पत॥090९ 
(णाशधाधापे 9267) (((४) 0 हजार हैक्टेया से अधिक होता है, मध्यम 
मे यह 2 से 0 हजार हैक्टेयर के बीच तथा लघु (थ॥झ0) पे 2 हजार 
हैक्टेयर तक होन्‍ण है । 

आगे दर्शायी गयी तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल भें स्िचाई द॑ 
बाढ़ नियत्रण पर कुल व्यय का अनुपात घटता बढ़ता रहा है । चतुर्थ व पचम 
योजनाओं में यह 34% रहा । सातवीं योजना मे यह 22 2% रहा था ]993 94 
के लिये लगभग ]7 7% रखा गया है । आठवीं प्रचवर्षय योजना (992 97) 
की अवधि के लिये यह 67% निर्धारित किया गया हैं ; 

सिचाईं ब बाढ़ नियत्रण पर व्यय को राशि प्रथम योजना में 3] 3 करोड 
रुपये से बढकर सादवी योजना में 690 5 करोड रुपये हो गई तथा आठधों योजना 
(992 97) के लिये 900 कग्रेड रपये प्रस्तावित की गई है । 993 94 को 
वार्षिक योजना के लिये यह 30] 4 करोड रुपये निर्धारित को गई है । 

योजनाकाल में सिंचाई की सम्भाव्यता (पतए800॥ 900॥॥9)) का 
विकास राज्य की सिचाई योजनाओ मे मिचाइ के विकास पर भारी विनियोगी 


एजस्थात मे आधार-सरचना का विकास २95 


की व्यवस्था की जाती रही है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है । 


योजना काल 











05 3 308 8 
272 8576 








979 80 


छठी 








99-92 2778 [| 660 | 


आठवीं (992-97) ]920 ]6 7 
(प्रस्तावित) 
|___]400 |_ ॥8] 


]77 
योजनाओं में सिचाई पर भारों विरियोगो के फलस्वरूप राज्य में सिचाई 





राजस्थान को आर्थिक जिफास यर स्जेल-पऋ सार्च 799[ ए्‌ 48 57 तेदा ऑप-व्ययक अध्ययन 
]992 93, पृ 32 33 (990 9] से 992 93) के लिये) तथा राजस्थान शासत्र के 


बढ 


आदव-व्यवक अनुयाजों पर स्यृति-पर मार्च /993 य 2 
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की सम्भाव्यता (7 /आणा ए0/0॥॥9) 950 5 मे 4 लाख हैक्टैयर से बढकर 
का योजना के अत में अर्थात्‌ 989 90 मे लगभग 22 32 लाख हेक्टेयर हो 
गई है । 

योजनाकाल में वृहद्‌ व मध्यम सिचाई की परियोजनाओं पर किये गये व्यव 
व उससे उत्पन सिचाई की सम्भाव्यता निम्न द्वालिका में दर्शायी गई है । साथ 
में लघु सिंचाई के विकास पर किये गये व्यय व उत्पन छसिचाई की सम्भाव्यता 
भी दी गई है ।* 


भोजनावधि 


(करोड़ रू अर है में) 
डिक 
अवधि 
| 09 | !! | 
द्वितीय | ॥ | 

| 3: | 


पाचवों (79 80 
सहित) अर्थात्‌ 





दिशा लिए६ ४९४७ शशा 7992 97 चिक्टी 993 (8॥]488097) 9 64 
रिक्ृूजण।१ ण॑ 0९ शत्दफह (गएए़ ण्य पाहइआग्रा णि ऐड जिश्ला। पित्र* व शिआ 


(990-95) छ8७एथणाला ० लाएनाणा 60एटणाला, ० रि3]2ड9, |8 एए/ 
$ट/एशशायत (989 


कैओं आन 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि योजनाकाल की कुल अवधि (95] 90) 
में सिचाई को वहद्‌ ब मध्यम योजनाओं पर 55 करोड रुपये के व्यय स 79 2 
लाख हैक्टेयर मे सिचाई को सम्भाव्यता (77/क्‍!0) 70/0॥)४2) उत्पन्त की गई। 
इसी अवधि मे लघु सिचाई की स्कौमों पर लगभग 97 करोड रुपये के व्यय से 
32 लाख हैक्टेयर मे सिचाई की सम्भाव्यता का विकास किया गया । इस प्रकार 
कुल 7]2 करोड रु के च्यय से लगभग 224 लाख हैक्टेयर मे खिचाई के 
सम्भाव्यता कौ जा सकौ | (जो ऊपर दिये गये 22 32 लाख हैक्टेयर के समीप 
आती है) । स्मरण रहे कि सिचाई की सम्भाव्यता उत्पन्न करने की प्रद्चि हेक्टेयर 
लागत काफी तेजी से बढ़ रहो है | उदहरण के लिये वृहद्‌ व भध्यप्र सिचाई 
को परियोजनाओं पर तृतीय योजना मे 65 4 करोड रुपये के व्यय से 33 
लाख हैक्टेयर म॑ सिचाई का विकास हुआ जबकि सातवी योजना मे 589 करोड़ 
रुपये के व्यय से केवल 2 लाख हेक्टेयर मं ही सिचाई का विकास किया जा 
सका । इसी प्रकार को स्थिति लघु सिचाइ कार्यक्रमों में भी प्रकट हुई है। 
तृतीय योजना मे इन पर 33 करोड रुपये के व्यय से 22 हजार शैक्टेयर 
भूमि मे सिंचाई की सम्भाव्यता उत्पन्त को गई थी जबकि सातदीं योजना 
परे 408 7 करोड रुपये के व्यय से 38 6 हज़ार हेक्टेयर म॑ ही सिचाई वा 
विकास किया जा सका ॥ इस प्रकार दोनों प्रकार को परियोजनाओ पे प्रति 
हैक्टेयर सिचाई के सृजन की लागत मे अत्यधिक वृद्धि हुई है । 

प्रथम योजना में वृहद्‌ व मध्यप सिंचाई की परियोजनाओं पर सिंचाई 
की पम्भाव्यता (70५00 एणंशाएश्वी) उत्पन्न करने की लागत प्रति 
हैक्टेयर 2644 रुपये से बढकर सातवों योजना भे 28255 रुपये प्रति हैक्टेयर 
हो गई । इस प्रकार इस अवधि में लागत 40 गुनी से अधिक हो गई । 
भविष्य से अधिक जटिल क्षेत्रों मे सिंचाई का प्रयास करने से यह लागत 
और बढ़ेगी 

सिंचाई से फसलो को प्रति हैक्टेयर उत्पादन मे काफी वृद्धि हो सकती 
है। 985 86 से 988 89 की अवधि के लिये राजस्थान मे विभिन फसलों 
को उत्पादकता के औसत परिणाम सिंचित व असिचित फसलो के लिये इस्र प्रकार 
रहे 


?73एण5 णाटा$७श-धर४ 2 83]5ऐगजा ]990-2000#70 पघ्र7ह8 0.०7एाशा५ 
(505 शाणरणा। ७६ १७]3ज्ोआ ए ॥]8 
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(985-86 से 4988-89 तक का औसत) 
प्रति हैक्टेयर उत्पादन (किलोग्राम में) 





इस प्रकार सिचाई से खाद्यान्नो की प्रति हैक्टेयर पैदावार असिंचित भूमि 
की तुलना में 6 गुनी, विलहन की दुगुनी से अधिक तथा कपास्र कौ लगभग 25 
गुनी रही । खाद्यान्नो कौ पैदावार सिंचित भूमि पर और बढ़ायी जा सकती है । 
एक अनुमान के अनुसार यह 4000 से 5000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तक की 
जा सकती है । 

राजस्थान में सिचाई-गहनता (गाह॥/णा ॥गाक्षाहा९) में धीमी गति से 
वृद्धि - 

सिचाई-गहनता निकालने क॑ लिये सकल सिचित क्षेत्र मे शुद्ध सिंचित क्षेत्र 
का भाग देना होता है । इसको बदलतों हुई स्थिति निम्में छालिका में दी गई है। 








तालिका से स्पष्ट होता है कि शज्य मे सिंचाई-गहनता प्रथम योजना के 
9 2 के औसत से बढकर ॥989 90 में [227 पर आ गई थो । लेकिन 
990 9] में यह ॥9 2 के स्तर पर रहो जो पहले के समान थी | इससे सिद्ध 
होता ह कि एक से अधिक बार सिचाई छा क्षेत्र ठेजी से नहीं बढ पा रहा है । 
990 9] मे शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 39 लाख हेक्टेयर तथा सकल सिंघित 







शजस्थात में आधार सरचना का विकास 297 


क्षेत्रफल 46 5 लाख हैक्टेयर रहा । सकल सिंचित क्षेत्रफल मे से 266 लाख 
हैक्टेयर मे (57%) कुओ व दयूबयैल से सिचाई हुई तथ ॥77 लाख हैक्टेयर 
मे (38%) नहरो से सिचाई सम्पन्त की जा सकी | इस प्रकार राज्य मे कुओ व 
टयूबवैलो की सिचाई की प्रधानता देखने को मिलती है | इसी वर्ष तातों का 
सकल सिंचित क्षेत्रफल में अश 4 3% रहा । 

योजनाकाल में मिच्चित क्षेत्रफल दी प्राप्ति 

योजनाकाल में चुने हुए वर्षों थ लिये वक्त सिंचित क्षेण्फल की प्रगति 
निम्म त्तालिका में दर्शावी गयी है - 


सकल 


960 6! 


तालिका से स्पष्ट होता है कि साज्य में कुल पिंचित क्षेत्रफल का कुल 
कपित क्षेत्रफल से अनुपात 7950-5] मे 2% से बढ़कर 990-9] में लगभग 
24% पर आ गया है ) इसका आशय यह है कि आज भी लगभग 3/4 कृषित 
क्षेत्र वर्षा पर आश्रित है । इसलिये ग़जस्थान भे सूखी खेती के ब्रिकास पर ध्यान 
देने को आवश्यकता है । 

अब हम राजस्थान में नहरो को सिचाई पर विशेष रूप से प्रकाश डालेगे। 
इनमे कुछ नहरे पुरानी है और वुछ नई हैं । घुग़नी नहर व्यवस्था मे गगनहर व 
भरतपुर नहर का उल्लेख करना आवश्यक है । आगे चलकर हम बहुउद्देशीय नदी 
घाटी परियोजनाओ तथा सिचाई(कौ वृहद घरियोजनाओ के अन्तर्गत भी नहरो की 
सिचाई का वर्णन करेगे । 
गगनहर -- 

नहरो के सम्बन्ध मे राजस्थान की यह प्रथम सिंचाई योजना मानी गई है। 
यह सन्‌ 927 मे सतलज नदी से फिरोजपुर (पजाब) के निकट हुसैनीवाला से 
निकाली गई थी । मुख्य नहर फिरोजपुर से शिवपुर (गंगानगर) तक बहती है । 





|. शजस्थात के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र मार्च [99] पु 53 आय व्ययक अध्ययन 
992 93 प्‌ 4]] तथा $उद्नाट #४८७ 4#50 7885 0900 992 एए 40 -4२ 
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इसको लम्बाई 37 किलोमीटर है और वितरक शाखाओं की लम्बाई ]280 किमी 
है । इससे मगानगर जिले मे 5 लख हैक्टेयर भूमि में सिचाई होती है । इसको 
सिदाई से कपास, गेहूँ, माल्या आदि कौ फसले उत्पन्त की जाती हैं | यह नहर 
अब काफ पुग्ननी हो चुकी है और इसे मरम्मत की आवश्यकता है । 

सन्‌ 984 में इस नहर को गगनहर लिक चैनल से जोड़ने का काम शुरू 
किया गया था । य* लिक चैनल 80 किमी लम्बी बनाई जा सकती है जिससे 
इसमे इन्दित गाधी नहर का पानी छोडा जायेगा । लिक घेनल का उद्गम हरियाणा 
मे लौहगढ़ नप्मक स्थान पर होगा । यह चैनल साधुबाली (गगानगर) के पास 
गगनहर में एमल जाती है ! 
पभ्ररतपुर नहर 

यह नर 964 म॑ टनकर तैयार हो गई थी । यह पश्चिमी यमुत्रा नहर 
से निकाली गई है। इसकी कुल लम्बाई 28 किमी है जिसमे से 6 किमी 
लम्बाई उत्तरप्रदेश मे आती है । इससे ग्यारह हजार हैक्टेयर भूमि कौ सिचाई हो 
सकती है । भरतपुर जिले मे इससे 8 500 हैक्टेयर भूमि को सिचाई होती है। 
इससे खाद्यान्नो का उत्पादन बढाने में भारो योगदात मिला है । 
गुड़गाव नहर 

यह नहर यमुद्ा नदी से ओखला (दिल्ली) के पास से निकालों गई है । 
इसका निर्माण 3966 में शुरू किया गया था और यह 985 मे बनकर तैयार हो 
ग ६ थो । राजस्थान में यह नहर भरतपुर जिले के कामा तहसील के जुरेश गाव 
में प्रतेष करती है राज्य में इसकी लम्बाई 35 मील है | इससे कामा व डीग 
तहसीलो मे 28 200 हैक्टेयर भूमि मे सिचाई होती है । यह सिचाई की वहद 
परियोजना मे आतो है । 

राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ 
तथा सिंचाई की वृहद्‌ परियोजनाएँ 

(अ) राजस्थान को बहुउद्देशीय तथ्य अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनायें 
इस प्रकार हैं 

। भाखडा नागल परियोजना मे हिस्सा 

2 चम्नल परियोजना में हिस्सा 

3 च्यास परियोजना, 

4 माही परियोजना । 

(आ) सिचाई को बृहद्‌ परियोजनाये (जिन पर कार्य क्या जा रहा है) 


जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है सिंचाई को वृहद्‌ परियोजनाओ के अर्न्तगत 


कषि के लायक कमाण्ड क्षेत्रफल 0 हजार हैक्टेयर से अधिक होता है । ये 
निम्नांकित हैं 
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] इन्दिरा गाधों नहर परियोजना 


2 अन्य स्वत वृहद्‌ सिचाई परियोजनाएं श्रुड़गाव नहर, ओखला 
जलाशय नर्मदा जाख़म बोसलपुर गोहर फोडर व सिद्धमुख् । इनका संक्षिप्त 
परिचय आगे दिया जाता है । 


राज्य की बहुउद्देश्यीय व अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाएं 


] भाखडा नागल यह राष्ट की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी 
योजना है । इसमे पजाब हरियाणा व राजस्थान राज्य भाग ले रहे है । राजस्थान 
का इसमे 5 2% अश रखा गया है । इस योजना स्रे गजमस्थान के गगानगर जिले 
कौ कुछ भूमि कृषि योग्य हो सकी है ओर वहा सिचाई का विस्तार हुआ है | 
राज्य में छोटी बड़ी मिलाकर एक हजार मील लम्बी नहरें बनाई गई है मुख्य 
शाखा नहरो की तलहटिया पक्की बनाई गई हैं जिससे बहुमूल्य पानी रेत के द्वारा 
न सोखा जा सके | नहरो को खुदाई और लाइनिग के साथ साथ गाव बसाने 
मण्डियाँ और सडके बनाने आदि का कार्य भी किया गया है । भाखड़ा मुख्य 
नहर की सिचाई क्षमता 4 6 लाख हैक्टेयर है जिसमे राजस्थान का हिस्सा 
23 लाख हैक्टेयर हरियाणा का 558 लाख हेक्टेयर तथा पजाब का 68 
लाख हैक्टेयर रखा गया है । 

इस योजना मे सिचाई के अतिरिक्त बडी मात्रा मे बिजली भी पैदा की 
जाती है | नागल का विजलीघर तैयार हो गया है और इससे राजस्थान को बिजला 
मिलने लगी है। सजस्थान को बोकानेर और रत्तनगढ में बिजली दी गईं जहा से 
यह अन्य शहरो और गावों गे पहुँचाई गई । फलस्वरूप चुरू गगानगर, झुन्झुनूँ व 
सौकर आदि स्थानों को भी भाखडा को बिजली पहुँचाई गई है । 

2 चम्बल परियोजना चम्बल राजस्थान को सबसे बडी और एकमात्र 
अविरल बहने वालो नदों है । चम्बल विकास परियोजना पर राजस्थान ओर 
मध्यप्रदेश राज्य मिलकर कार्य कर रहे है । इसमें राजस्थान का 50% हिस्सा है। 
इस परियोजना के अन्तर्गत चम्बल नदी घर ब्याथ बनाया गया है + 

(0 गांधी ज्ञागर बाध (प्रथम अवस्था) यह धानपुगे (मध्यप्रदेश) से 

0 मोल उत्तर पश्चिम मे और चौरासीयढ से 5 मील नीचे बनाया गया है । यह 
सबसे बडा जलाशय है । (॥॥) राणाप्रताप सागर बाघ (द्वितीय अवस्था) यह 
पहले बाथ से 2] मोल नीचे चूलिया झरने पर बनाया गया है । ((४) जवाहर 
सागर बाध (तृतीय अवस्था) यह बाध केवल पिक-अप बाघ है जिसमे 
गाधीसागर बाध व राणाप्रताप सागर बाधो से छोडा गया पानी इकट्ठा किया जाता 
है । यह कोटा शहर से 0 मोल दक्षिण मे बनाया जा रहा है । इसे कोटा बाघ 
भो कहते हैं । /$) कोटा मिचाई बाध (६909 ऐश792९) (प्रथम अवस्था) 
यह कोट शहर से 5 मील उत्तर में बनाया गया है । पहले तीन बाधी के साथ 
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पन बिजलीघर भौ बनाये गये हैं । यह योजना कौ पहली अवस्था मे गाधी सागर 
बाध तथा बिजली घर कोटा सिचाई बाघ और जवाहर सागर बाघ मे दायी और 
बायीं मुख्य नहरो का काम हाथ मे लिया गया था जो अब पूरा हो गया है। ट्वितीय 
अवस्था में रावतभाटा के पास राणाप्रताप सागर॑ बाध व बिजलीघर बनाये जा रहे 
हैं । ठृतीय अवस्था में जवाहर सागर बाघ बनाया जा रहा है । चम्बल परियोजना 
से राजस्थान में पुख्यतया कोटा घ॒ बूदी जिलो मे सिचाई की सुविधा बढ़ेगी। 
चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में पानी के जमाब क्षारयुक्त भूमि व पानी के मिट्टी में सोख 
लिये जाने आदि की समस्याएं उत्पन्न हो गई है जिम्नसे सिचाई की पूरी क्षमता 
का उपयोग नहों हो पा रहा है ॥ विश्व बैक की सहायक सस्था अन्तर्राष्टीय 
विकास एसोसियेशन की सहायता से इन समस्‍्याओ को हल करने का प्रयास किया 
जा रहा है । आधुनिकौकरण व पानी के निकास की व्यवस्था बहुत आवश्यक है 
। छठी योजना (980-85) की अवधि मे राणाप्रताप साग३, जवाहर सागर तथा 
लिफ्ट स्कीम के चालू कार्यक्रमा के लिए धनराशि की व्यवस्था को गई थी । 
चम्बल परियोजना के नये कार्यक्रमों मे बूदी शाखा वा विस्तार, कोटा जलाशय 
को ऊँचा करना तथा डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्‍्शन बर्क्स शामिल किये गये थे । अब 
चम्बल परियोजना का काम पूरा हो गया है । इससे 45 लाख हैबटेयर भूमि 
मे सिचाई की जाती है तथा 386 मेगावाट जल विद्युत उत्पन होती है । 
चप्डल लिफ्ट स्‍्कोप के अर्न्तगत्त छिदाई क्री अधिकतम क्षप्रता 47 880 
हैक्टेयर रखी गयी है । 

3 व्यास परियोजना (8९४६ 200८८) यह पजाब हरियाणा और 
राजस्थान राज्यो कौ मिली जुली बहुउद्देश्यीय योजना है । इस योजना मे सतलज, 
रानी और व्यास त्तीनों के जल का उपयोग किया जा रहा है । इसकी निम्न 
तोने इकाइयाँ हैं. (4) व्यास सतलज कड़ी (2) पोग स्थान पर व्यास भदी 
पर बाध (3) व्याप्त ट्रास्मिशन प्रणाली । पहली इकाई में पण्डोह (2900) 
(हिमाचल प्रदेश) नामक स्थान पर एक बाँध, दो सुरंग सात मौल लम्बी खुलो 
हाइडल चेनल (बाग्गो से सुन्दर नगर तके एबं शक्ति सयत्र (देहर स्थान पर ]65 
मेगावाट क्षमता का) शामिल किया गया है। 

दूसरी इकाई मे पोग बाध (व्यास नदी पर) का उद्देश्य राजस्थान के 
लिये पानी एकत्र करना है | इससे पजाब हरियाणा व राजस्थान मे स़िचाई की 
व्यवस्था की जा सकेगी | इसमे एक शक्ति सयत्र को स्थापित करने की योजना 
भी है । इसका निर्माण कार्य व्यास नियत्रण मण्डल कौ देखरेख मे सम्पन्न किया 
जा रहा है। राजस्थान को च्यास॒ परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई का लाभ 
नहीं मिलेगा । यह इन्दिरा शाघी नहर परियोजना को स्थायी रूप से जल सप्लाई 
करेगी । इस रोजना से तौनो राज्यो मे 2। लाख हैक्टेयर भूमि को सिचाई हो 
सकेगी । इस परियोजना से राजस्थान राज्य को 50 मेगाबाट विद्युत प्राप्त होगी 
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(कुल क्वमता 240 मगावाट होगी) । 

राधी व्यास नदी जल विवाद  - पिछले दो दशक्ते से रावी व्यास नदी 
जल विवाद चलता आ रहा है । अन्तर्गज्यीय जल विवाद (सशोधन) अधिनियम 
986 यजाब समझाते को लागू करने के लिये पारित किया गया था ! इसके 
अन्तेगत इराडी आयोग का गठन किया गया जिसको दो कार्य सौंये गये थे 

(00 यह निर्धारित करना कि पजाब राजस्थात। और हरियाणा के 
किसान ) जुलाई को गायी व्याप्त नदियों का कितना कितना पानी डफप्योप 
में ल्‍ग रह थे ताकि कम से कम उतना पानी उनको अवश्य मिलता रहे | (पजप्थ 
समझते के पर 9 ()) के अनुसार)! 

(0 आयोग यह निर्णय करेगा कि यजाब थ॑ हरियाणा के अपने 
बाकी बच्चे हुए हिम्से प॑ से कितेना हिस्सा किस राज्य (पजाब था हरियाणा) 
को मिलेगा । आयोग का यह विर्णय केवल इन्हीं दो शंज्यों पर लागू होगा 
(पजाब समझौते के पैशा (2) के अनुसार) 

इस प्रकार इसडी आयोग की नियुक्ति किसी स्वत न्यायिक निर्णय के 
लिये नहीं का गई था बल्कि राजीव लोगोबाल पजाब समझते में किये गये 
राजन/टिऊ निणय को लागू करने मे मदद देने के लिये को गई थी । 

चज'ब का यह तर्क रहा है कि रावी व्य'स नदिया रोजस्थान मे होकर पहीं 
बहती इसलिए इनके पाता पर राजस्थ'न का कोई अधिकार नहीं है । वस्तुल्थिति 
अह है किपजब व हरिय”गा के आपसी विवाद मे राजस्थान को अवावश्यक रूप 
से घर्सोट लिया एया है । र'जम्थान सिंध नदो का प्रदेश है और इस प्रकार इने 
भदियो के पाती मे पूरा हकदार माना जाता चाहिये । राजस्थांव के विशाल शेगस्ताता 
च सूखा क्षेत्र को सिचाई के लिये प'नी को नितान्‍्त आवश्यकता है । 

इंशाडो आयोग ने अपनी रिपोर्ट मई 987 में पेश की थी जिसके अनुसार 
पंजब हरियाणा व राजस्थान के णनी के हिस्से इस प्रकार निश्चित किये गये थे। 















नये निर्धारित अजञ 
)) पजाब 422 लाख एक्टर फट 


35 लाख एक्ड फूट 
86 लुख एडड फट 


इस प्रकार इगंडी आयोग की सिफारिशों से पजाब व हरियाणा के हिस्से 





॥। मूजाल मेक, /पजाब व रजस्थान अमते साथों रजम्थातपत्रिको6 जून, 988 तथा प्दूट्ली 
चथधाट को अमहारीध रा्पाहा राजस्थान धव्िका 26 मर [फ87 
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बढे हैं तथा राजस्थान का यथावत रहा है । इससे राजस्थान का चाह्तत्रिक अश 
रावी व्यास पानी में 35% कम हो गया है । इस बात से राजस्थात का असस्तृष्ट 
होता स्वाभाविक है क्योंकि राज्य मे बहुधा सुखा पड़ता रहता है और यहा की 
जच की आवश्यकता भी अधिक है । इसलिये राजस्थान का हिस्सा भी 
आनुपातिक रूप से बढाया जाना चाहिये था । लेकिन अब समझौते के अर्न्तगत 
अतिरिक्त पानी पजाब व हरियाणा में हो विभाजित किया गया है । 

जून 992 में पजाब के मुख्यमद्रो श्री बेअतसिह ने सलाह दी कि राजस्थान 
को रादी व्यास॑ नदियों के अपने हिस्से के पानी मे से 2 मिलियन टन एकड फुट 
(20 लाख एक्ड फुट) पानो हरियाण्य को देना चाहिये जो राष्टहित भें होगा । 
लेकिन यह सुझाव राजस्थान के हिठो के विपरीत है । पजाब व हरियाणा में 
सिंचित क्षेत्रफल का अनुपात शाजस्थान से कहाँ ज्यादा है । राजस्थान द्वाग 2 
मिलियन एकड़ फुट पानी कम कर देने से इसकी लिफ्ट योजनाओ व कई कमाण्ड 
क्षेत्रे को पानो महीं मिल पायेगा जिससे (जस्थान की क्षति पहुँचेगी । 

4 माही बजाज सागर परियोजना -- सह राजस्थान व गुजरात की 
मिली-जुली परियोजना है । इससे दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात मे सिचाई 
को जायेगी । राजस्थान और गुजशत के बोच वर्ष 966 में माही नदी के जल 
का उपयोग करने हेतु एक समझौता हुआ था । इसके अनुसार गुजरात व कडाना 
बाघ (:809॥3 0970) बनाया जाना था जिसकी पूरी लागत गुजशत वहन 
करेगा और वही उसका लाभ लेगा ॥ लेकिन समझौते मे यह व्यव॑स्थां को 
गई थी कि नर्षदा का विकास होने पर कनाडा का कुछ जल राजस्थाच को 
भी दिया जायेगा और इसके लिये राजस्थान गुजरात को बाध की यथोचित 
लागत भरेगा । 

माही बज़ाज़ सागर परियोजना पर 968 से कार्य चल रहा है । 
इसकी प्रथम इकाई सिचाई के लिये है, जिसमे राजस्थान व गुजरात दोनो 
का हिस्सा है (मुख्य बाध 309 मीटर झषम्बा है । इसके व्यय मे गुजरात का 
अश 55% तथा राजस्थान का 45% है।) इकाई ग] मे मिचाई व शक्ति दोनो मे 
केवल राजस्थान का ही हिस्सा है इकाई ॥ भी मात्र राजस्थान का ही शक्ति 
वाला भाग है इकाई ॥७ मे राजस्थान का हों सिचाई वाला भाग शामिल है । 
सातवीं योजना में इकाई ७ पर भी कुछ व्यय किया गया था । यह भी राजस्थात 
के सिचाई वाले भाग के लिये ही था | 

सातवीं योजना के अन्त तक इस परियोजना पर लगभग 306 करग्ैड रुपया 
व्यय किया जा चुका था जिसमे सिचाई पर 2296 करोड रु तथा शक्ति पर 
76 4 करोड रू व्यय हुए थे । सिंचाई और शक्ति दनो पर राजस्थान का हिस्सा 
249 8 करोड रु तथा गुजरात का हिस्सा (इकाई | का) 56 2 कोड रु रहा है। 


]. इतवारी पतिका, 7 जून 992 पे ] 
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योजना की तीसरी इक्राई मे शक्षित का खिकास किया जा रहा है । शक्ति 
गृह ने 2 का कार्य काफी आगे बढ़ गया है । इस पर 45-45 मेगावाट की दो 
इकाइयाँ लगाई जा रही है । प्रथम पावर हाउस में 25-25 मेगावाट कौ दो इकाइयाँ 
हैं । इसे जनवरी [986 मे राष्ट्र को समर्पित किया गया था । इस प्रकार इसकी 
पावर की कुल क्षमता (90+50) 5 40 मेगावाट है । पावरहाउस म॑ 2 की 
पहली इकाई फरवरी 986 में तथा दूसरी इकाई जुलाई 989 मे चालू की गयी 
थी । राजस्थान व गुजरात राज्य में 88 लाख हेक्टेयर भूमि मे सिचाई का यानी 
मिलेगा ) मार्च 99] तक इस परियोजना से राजम्थान में 74,760 हैक्टेयः क्षेत्र 
में सिंचाई को क्षमता सुजित कर ली गई थी जबकि वास्तविक सिचाई 46,27 
हैक्टेयर मे हो पाई थी । 99॥ 92 में सिंचाई की क्षमता बढाकर 76,540 हैक्टेयर 
तथा वास्तविक सिचाई 50 हजार हंक्टेयर मे करने का अनुमान लगाया गया । 
992 93 में [780 हैक्टेयर अतिरिबन क्षेत्र मे सिचाई की क्षमता सृखित करने 
का लक्ष्य ग्छा गया । इसके लिये परियोजना पर 25 करोड़ रु के च्यय का 
प्रावधान किया गया हूं । 

सिंचाई व बिद्युत की सुविधा मिलने से इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का 
कृपिगत व ओद्योगिक विकास होगा जिससे लोगो के जन जीवन मे आमूल चूल 
यरिवर्तन हो सकेगा 

सिचाई की बृहद्‌ परियोजनाएं (७४३०० रलट्टश४का 70९९७) 


इन्दिया गाथी महर यरियोजना का मानत्षित्र - 
इन्दिरा गांधी नहर 





उक्ा राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


() इन्दिया गाधी नहर परियोजना (इगानप) (ता 0थाएँगा 
पिश्ञाश 4060 ) (6र7०) का विवरण - यह महले राजस्थान नहर परियोजना 
कहलाती थी । इस परिसोजना के पूरा हो जाने से यह विश्व की सबसे लम्बी 
सिचाई प्रणालियों (्राट&॥ा०।॥ 59दथ॥8) में से एक मानी जायेगी | यह थार 
के रेगिस्तान के बड़े भू भाग को हटा भा बना देगी तथा चुरू, गगानगर, बीकानेर, 
जैसलमेर, जोधपुर व बाडमेर जिलों को लाभ पहुँचायेगी । इसकी सिचाई की बुल 
क्षमता 4 67 लख हैक्टेयर होगो (चरण | मे 5 90 लाख हैक्टेयर तथा चरण 
॥ में 8 77 लाख हैक्टेयर) । इसकी अन्तर्गत कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र (00॥॥740]९ 
८0णाञाआ4 आए३॥) 6 32 लाख हेक्टेयर होगा (चरण मे 5 36 लाख हेक्टेयर 
तथा चरण ॥[ मे 096 लाख हैक्टेयर )। 

प्रथम चरण (5७8९ [) के अन्तर्गत 204 किलोमीटर राजस्थान फौडर (जो 
पंजाब में व्यास व सतलज नदियों के सगम पर हरीके बाध से प्रारम्भ होतो है 
और हनुप्ावगढ के पास म्रस्तीतावाली गाव पर समाप्त होतो है) 89 क्लोपीटर 
लम्बी राजस्थान मुख्य नहर तथा 3075 किलोमीटर भें वितरिकाओ के निर्माण 
कार्म रखे गये थे जो पृष्ठ होने मे आ गये हैं ॥ ट्वितोय चरण (50986 ॥9) मे 
256 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर (89 किलोमीटर से 445 किलोमीटर तक) 
(छतरगढ से जेसलभैर जिले मे मोहनगढ तक) तथा 5756 किलोमीटर मे वितरिकाओं 
(कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र च छ लिफ्ट नहरो के क्षेत्रों को शामिल करके) के 
निर्माण कार्य रखे गये है | ] जनवरी 987 को मुख्य 'नहर के अन्तिम छोर तके 
पानी पहुँचाया गया था । हिमालय को गगनचुम्बी बर्फीली चटटानो से सैंकड़ो 
मील दूर ध्यासे और तपते हुए रेगिस्ताव को जीवनदायक जल पहुँचाना एक 
भगीरथ प्रवास की सुखद परिणति है । इसके साथ ही वितरिकाओ का निर्माण 
कार्य भी कराया गया है | मुख्य नहर पर मिट्टी कौ खुदाई का काम पूरा हो 
चुका है तथा वितरक प्रणालियों पर भी आंशिक मिट्टी की खुदाई का काम किया 
गया है । इन्दिरा गाधी नहर परियोजना को कुल सम्भावित लागत ]86 करोड 
रुपये आकी गई है जिसमे प्रथम चरण की लागत का अनुमान 255 करोड रुषये 
व द्वितीय चरण का 93] करोड रुपये रखा गया है । 

जैसलपेर जिले को सपृद्ध बनाने में लाठी सिरोज के क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण 
योगदान होगा । यहा पानी पहुँचते ही खेती होने लगेगी । वैसे भी वहा भामूली 
बरसात से 'सेवण घास पैदा होती है जो पशुओ के लिये पौष्टिक मानी जातो है। 
मोहनगढ से आगे राजस्थान नहर के अन्तिम छोर से लालवा शाखा निकाली जा 
रही है । यह 90 किलोमाटर लम्बी होगी और लाठी सिरीज क्षेत्र में सिचाई करेगी। 
ताजा सूचना के अनुसार राजस्थान नहर का पानी संदियो से प्यासे परिचमी राजस्थान 


] छिआध #जाए॥ 20]89 ]993 94 ए 54 (सशोधित आकडे) 
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में मसुस्थलीय जैसलमेर जिले मे मोहनगढह़ के करोब 28 किलोमीटर आगे तक 
पहुँच गया है । पानी के अभाव में वीरान पडे हुए मोहनगढ क्षेत्र के निवासियों 
एवं पशु-पक्षियो को पहली बार मीठा पेयजल मिला है तथा शुष्क इलाके को 
पस्रिचाई की सुविधा मिलो है । अब इस परियोजना को बाडमेर में गडरा रेड तक 
बनाते की स्वोकृति मिल गई है । 

इन्दिरा गाथी महर यरियोजना से राज्य मे गेहूँ, कपास व तिलहन की पैदावार 
बढेगी । नये उद्योग, लये नगर, नई बस्तियाँ, ये सब भमहर के हो वरदान होंगे । 
नहरी क्षेत्र मे लाखो व्यक्षिययो को बसाने का कार्यक्रम है | इसके लिये “मास्टर 
घ्लान' पर कार्य किया जा रहा है । इस परियोजना कौ यह विशेषता है कि इससे 
पहली बार नई भूमि पर खेतो की जा सकेगी । इससे रावी व्यास के जल का 
ज्यादा गहरा उपयोग हो सकेगा और कमाण्ड क्षेत्र मे निर्तर सूखे के कारण 
अकाल-राहत़ कार्य किया जा रहा हैं । इसलिए इस परियोजना का महत्त्व काफो 
बढ गया है । इस परियोजना के यूरा होने चर सारा देश लाभान्वित होगा । 

जैसा कि पहले बताया जा चुका है एक अतिरिक्त नहर (लीलवा शाखा) 
के निमाण का काम चल रहा है । मुख्य नहर के अखरी छोर से एक और बड़ी 
शाखा दीघा भी निकाली जाग्रेगी जिसका निर्माण कार्य भी हाथ मे लिया जा चुका 
है। इन दोनो शाखाओ मे जैसलमेर का क्षेत्र कुछ ही बर्षों मे चमन हो जायेगा । 

शोजना को पूरा करने भे सोमेन्ट व कोयला बाधा डाल रहे हैं । इस नहर 
से लिएट घिचाई (जलोत्यान) स्कीम को कायाविन्‍्व करने की योजना बनाई गई 
है ताकि राज्य के पश्चिमी भाग को सिंचाई के लिये जल मिल मके | मुख्य नहर 
से 6 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं ! इन लिफ्ट नहरों मे पानी को ऊपर उठाया 
जाता है । एक बार मे लिफ्ट में पानी को 60 मीटर उपर उठा सकते हैं । 
जोघपुर को लिफ्ट नहर से [992 मे यानी देने का लक्ष्य रखा गया धा ॥छ 
लिपर नहरो के नाम इस प्रकार हैं - 

(॥) दीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट नहर - इससे बीकातेर शहर को पाती 
मिलेगा ! 

(2) गजनेर लिफ्ट नहर 

(3) सहवा लिफ्ट नहर॒ इससे कई गावो के अलावा सरदार शहर घ 
तारानगर को यानो मिलेगा । 

(4) कोलायत लिफ्ट नहर 

(5) फलौदी लिफ्ट नहर 

(6) पोखरन लिफ्ट नहर 

इन्दिरा भाधी नहर परियोजना से थार के बडे क्षेत्र को सिचाई का ला# 
मिलेगा तथा फलो के पेडों का विस्तार किया जा सकेया । राज्य सरकार चाहती 
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है कि इस परियोजना को केद्र पूरा करे क्योकि इसके लिये भारी मात्रा में वित्तीय 
ज्यय की आवश्यकता है । अत सतलज् यमुना लिक (5४) की भाँति इसका 
वित्तीय भार भी केन्द्र को बहन करना चाहिये | इससे राज्य के आर्थिक विकास 
में विभिनत प्रकार से मदद मिलेगी जैसे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, कृषिगत 'ठपज में 
वृद्धि, बिजलो के उत्पादन में चृद्धि पेषजल की सप्लाई में वृद्धि, रेगिस्तान के 
पसार पर रोक मछली पालन को प्रोत्साहन परिवहन का विकास अनाज की 
मण्डियो का निर्माण पशुपालन का विकास औद्योगिक विकास पर्यटन विकास 
आदि ॥ 

१993 94 में 44 800 हैब्टेयर मे ऑउटलेर पर अतिरिथ्त सिचाई की 
सम्भाव्यता उत्पन करने का लक्ष्य रखा गया हैं | साथ में पक्के साले भी तैयार 
किये जा रहे है । योजना का सम्पूर्ण काम दसवी योजना के अन्त (2002) तक 
पूरा हो जायेगा । 

मार्च 992 के अन्त तक प्रथम चरण में 590 लाख हैक्टेयर में 
पघ्विचाई को सप्भाय्यत्ा उत्वन की जा चुकी थी ॥ द्वितीय चरण पे पार्च 
992 तक कृषियोग्य कप्राण्ड क्षेत्र 2 78 लाख हैक्टेबर में खुलने का तथा 
सित्ााई की सम्भाव्यता 2 22 लाख हैक्टेयर में उत्पन होने का अनुमान 
लगाया गया था ॥ इनमें वृद्धि की जा रही है । 

इन्दिरा गाधी यहर परियोजना को पूरा करने के लिये भारों भात्रा में धन 
की आवश्यकता होगी जिसे केन्द्र देने मे असमर्थ है । अत इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय 
स्रोतों से साधन जुटाने होगें | परियोजना से बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिये 
पशुपालन चारागाह विकास व स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खेती पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिये | 

इन्दिरा गाधी नहर में कई स्थानों पर भारी रिसाव (सेघ) से काफी उपजाऊ 
भूमि वृष्ट होकर दलदली बनती जा रही है । उपजाऊ भूमि पर सेम का पानी व 
जहरीला घास नजर आने लगा है । भूमि के भीचे जिप्सम की कठोर परत है 
ज़्था किसान पानी अधिक देते है जिप्तसे सेप की समस्या उत्पन हो गई 
है। इस समस्या का समाधान होना चाहिये । यदि सेम नहर से हो रहा है 
तो सोमेंड प्लास्ट पर एक-एक टाइल की लाइनिंग क्रो एक और परत 
बिछा कर उसे रोका जाना चाहिए । रिसाव रोकने का कार्य शीघ्र ही किया 
जाना चाहिये ॥ 

(2) अआप्य खुद्युद, पिचाई एरियोउन्प्५ँ,.. जा, लिए पहले, ऋद्दा जय चुका 
है कि इस समय सिचाई की निम्त 7 बड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया जा 
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रहा है. गृड़गाव नहर ओखला जलाशय नर्मदा जाखम (जनजाति योजना के 
अर्न्तगत) बीसलपुर (जिला टोक) नोहर फीडर तथा सिद्धमुख ।॥ इन मिचाई कौ 
चृहद परियोजनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्म तालिका में दिया गया है |. 


< - 
3 ओखला जलाशय (टुड़फव का हो भआाण 
43]57 
श्रीगशानगर 33620 




















श्रीगगानगर 





59300 
(इसकी 72% सिचाई क्षमता पर 
49900 हेक्टेयर मे सिचाई की 
पविधा) 





इनमे से कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है 

(]) स्रिद्धमुख परियोजना इससे श्री गगानगर जिले की नोहर च 
आादरा तहसीलो तथा चूरू जिले की तारागढ व तारानगर तहसीलो को 
सिचाई का लाभ मिलेगा । इसमे राजस्थान रादी व्यास्त नदियों के सरप्लस 
यानी का उपयोग करेगा जो उसके हिस्से म॑ दिसस्‍्वर 98] में पजाब हरियाणा 
व राजस्थान के बीच हुए एक समझौते के अम्तर्गत मिला है । राजस्थान को मिलने 
बाला पाती नागल हेड वर्क्स से भाखंडा मुख्य भहर, पजाब में होते हुए फतेहाबाद 
शाखा तथा किशनगढ उपशाखा हरियाणा के समानास्तर नहर द्वारा लाया जायेगा । 
इसको अनुमानित लागत )03 करोड़ रु है ! 

(2) नोहर परियोजना का लाभ श्रौगगानगर जिले मे नोहर तहसील को 
मिलेगा । ये दोनो परियोजनाएँँ एक हो कार्यक्रम का अग है ॥ इसमे रावी व्यास 
नदियों के सरप्लस पाती का उपयोग किया जायेगा | इसको अनुमानित लागत 
480 60 कग्रेड रुपये है / 

(3) नर्मदा परियोजना गुजरात राज्य की सरदार सरोवर नर्मदा 
परियोजना एुक वृहद्‌ धरियोजना है । इस परियोजना को कुल अनुमानित लागत 


]. प्रगति प्रतिवेदन, 99] 92 मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विधाग, जयपुर पृ 5 ललिका सख्या 5 


3३08 शजत्थात की अर्थव्यवस्था 


548 करोड रुपये आकी गई है। इससे राजध्थान को भी सिचाई का लाभ जालौर 
जिले के 76 गावो तथा बाड़मेर जिले के 7 गावो को मिलेगा । राजस्थान मे 
इसके लिये नहर निमार्ण कार्य 8 वर्ष मे पृष्ठ होने का प्रस्ताव है । नमंदा के जल 
बँटवारे के बारे में राजस्थान व गुजगद में कोई मतभेद महीं है । 

(4) बीसलपुर योजना (8॥5फ॒फा' |॥0॥९८) - इस परियोजना में बनास 
नदी पर बीसलपुर गाव के पास एक बाध बनाया जा रहा है । यह गाव टोक 
जिले में टोडारायसिह कस्बे से 73 किमी दूर है उस घर 986 87 में कार्यरिम्भ 
हुआ था । यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जायेगी । 

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 6 नगगे को घोलू उपयोग के ल्ग्यि पानो 
देना है और टाक अजमेर तथा बूदी जिलो के गावो को सिचाई के लिये पानी 
उपलब्ध कराता है । 

ये 6 नगर अजमेर ब्यावर, किशनगढ़ मसोग़वाद, केकडी और सरवाड है। 
जहा आज भौ पौने के पाती और घरेलू उपयोग व कल कारख'नो के लिये पानी 
की बहुत कमी है । इस कमी को पृष्ठ करने के लिये बनास॒ नदी के बहाव क्षेत्र 
में चार स्थानों पर नलकूप और कुएँ छोटे रे ह । ये चार स्थान साड़ला छतरी 
नरेश्डिया और देवली है । 

साइला मे 20 नलकूप छतरी मे 6 नलकूप आर एक कुआ तथ नेगडिया 
और देवली में एक एक कुआ सोदा गया है । आगे चलकर इस परियोजना से 
पेयजल का लाभ जयपुर शहर को भी मिलेगा । बचाप्त नदी के दारयों तरफ करीब 
69 300 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में 72% सिचाई क्षमता पर 49 900 हैक्टेयर भूमि 
में सिचाई की सुविधा पहुँचाने का प्रस्ताव है | 

इस परियोजना पर नहर निर्माण का कार्य 4992 93 मे आरम्भ करने का 
विचार था । 499] 92 के अत तक इस परियोजना पर 78 30 करोड़ रुपया व्यय 
किया गया तथा 992 93 के लिये ब्राध ब नहर निर्माण हेतु 23 करोड रुपये 
के व्यय का प्रस्ताव रखा गया । 
कुछ अन्य बाधो का परिचय 

(0) ऊवाई बाप यह बाघ जवाई नदी पर बना है जो पश्चिमी राजस्थान 
मे लूनी नदी की सहायक है ॥ जवाई नदी पाली जिले मे अशवली पर्वत को 
पश्चिमों ढाल पर बहतो है । यहाँ एरिनपुत रेलवे स्टेशन से 3 क्मिो दूर जवाई 
बाँध अजय, गण, है ५ इस, व्य0, को, बत्यते, कक, स्फाए, ५946, ऐे एए दुआ, % और 
यह 95 52 में बनकर तैयार हो गया था । 

इस बाध से जोधपुर, सुमेरपुर और पाली शहरों को घरेलू उपभोग के लिए 
पानी दिया जाता है | इसके अलावा पाली जिले मे 26 हजार हैक्टेयर भूमि और 
जालौर जिले में 5 हैक्टेयर भूमि पर सिचाई होती है । 
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इस णरियोजना मे एक पक्का बाध बनाया गया है । इसके दोनो किनारों 
चर मिट्टो का बाध है । इसके दोनो और ऊचो दीवारे है । बाथ से [76 किमी 
लम्बी नहर निकाली गई है । 

(0) जाखम बाध_ सह बाध जाखम नदी पर प्रतापगढ तहसील (ज़िला 
चित्तौड़गढ) में बनाया गया है । जाखम नदी माही नदी की सहायक नदी है । 
बाँध बनाने का कार्य ।962 मे शुरू किया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य धरियाबाद 
(जिला उदयपुर) और प्रतापगढ के गावो में सिचाई की सुचिधा उपलब्ध कराने का 
है । इन क्षेत्रों मे ज्यादातर भोल आदिवासी रहते हैं । आदिवासी क्षेत्रो को इस 
योजना से बहुत लाभ पहुँचा है । 

मुख्य बाध से 3 किमी नौोचे नागरिया गाव मे एक पिकअप बाध बनाया 
गया है । ऊपरी ज्राध के प्रवाह क्षेत्र पे ऊबड खाबड जमीन है जो खेती के लिये 
उपयोगी नहीं है । इसलिये निचले उपजाऊ भागो की सिचाई करने के लिये एक 
पिक-अप बाध बनाना जरूरी था । 

पिकअप बाध के दाये और बाये किनारो से दो नहरें निकाली गई हैं । 
मुख्य बाध पर 45 मेगावाट जल विद्युत बनाने की दो इकाइयाँ लगाई गयो हैं 
जिनसे 9 मेगावाट बिजलो पैदा होती है । इस परियोजना से कुल 23505 हेक्टेयर 
में सिंचाई की जा सकेगी । जाखम परियोजना का निर्माण जनजाति उप योजना 
(प्राएश 57 एाक्षा) के अन्तर्गत किया गया है । 

(॥)) मेजा बाध यह बाध भीलवाडा जिले के माण्डलगढ़ कस्बे से 8 
किमी दूर कोठारी नदी घर बनाया गया है । बाध का निर्माण 957 मे शुरू हुआ 
था और 972 मे बनकर तैयार हो गया था । इससे भीलवाड़ा जिले मे 0 हजार 
हैक्टेयर भूमि को सिचाई होती है । इस बाध से भीलवाडा नगर को भी घरेलू 
उपभोग के लिये पानी दिया जाता हैं । यहा पाइप लाइन भी फरवरी 985 मे 
बनकर तैयार हो गई थी । 

(0९) पाचना खाध_ यह मिट्टी का बाध करौली के समीप सवाईमाधोपुर 
जिले में पाव छोटो छोटी नदियों के सगम पर गभीरी स्थान पर बनाया जा रहा 
है । बाध पूरा भर जाने पर करौली कस्बे के कुछ भाग को खतरा उत्पन्न हो 
सकता है । बाध से निकाली गई नहरों और पुलियाओ के निर्माण का काम चल 
रहा है । इससे गगापुर, हिण्डौन, नादौती टोडभौम आदि तहसीलो मे 9980 
हैक्टेयर भूमि थे सिचाई हो सकेगी । 

(५) मोरेल बाध यह बाघ मोरेल नदी पर लालसोट से लगभग 6 
किमी दूर सवाईमाधोपुर जिले मे बनाया गया है । इससे 8 6 हजार हेक्टेयर भूमि 
पर सिचाई को जाती है । 

वर्तमान में राश्य में कुछ प्रमुख मध्यम सिचाई की परियोजनाओ के नाम 
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च जिले नीचे दिये जाते है 


वएपपरेनकवीमिनकेनरभिनपमकंनपन्‍क कफ ए 


प्रध्यम प्ियाद पौरिय | 


5 सावन भादों 


6... पवन लिफ्ट 
7 सोम कमला अम्बा 8 अर या । 


8 सोम कागदाः 





आधुर्विकौकरण कौ श्रेणी मे सिचाई की परियोजनाओ में गगनहर (श्रीगगानगर 
जिल्म) गम्भोगे (चित्तोडगढ जिला) मेजा, (पौलवाडा जिला) तथा जयसमद (उदयपुर 
जिला) आदि है । 
राजस्थान में भू जल ((70070 ४७/श) वा सिचाई के लिए विकास - 


फरवरी 99] में राजस्थान के भू जल विभाग ने भू जल साधनों व सिंचाई 
की सम्धाव्यता के सम्बन्ध में निम्न अनुमान प्रस्तुत किये थे 


मिलियन एकड़ 


(2) घरेलू व औद्योगिक उपयोगो में प्रयोग के लिए 
रिजर्व रखा गया 


(6) भूजल का सिचाई में अब तक उपयोग (क्र 4 | लगभग 54 प्रतिशत 
का क्र 3 ये अनुप 





] एरिकरुडाड था ए००ऋथ्णारल 757 २2387: 990 2000 #0 7७ ]]9 422 
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इस प्रकार बर्तमान मे भूजल का सिचाई के लिए 54% तक उपयोग काफी 
ऊचा है। राज्य मे जल सतह नीचे जा रही है । भूजल के कई श्षेत्रो मे यह जल 
के अत्यधिक उपयोग को सूचित करने लगी है । जयपुर, झुन्झुनूं, पाली अलवर, 
जोधपुर, सीकर, व जालौर जिलो में स्थिति भयावह हो गई है क्‍योंकि इनमे भूजल 
का उपयोग 85% से अधिक स्तर पर पहुँच गया है । विद्युत कौ सहायता से 
भूजल का उपयोग पीने व सिचाई के लिए अत्यधिक मात्रा मे हुआ है । 

979 80 में भूजल से सिचाई !4 6 लाख हैक्टेयर मे की गई जो बढ़कर 
989 90 मे 376 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गयी । अह 979 90 की अवधि 
से इससे लगभग 2% की वद्धि हुई । अनुमान हैं कि 2000 ईस्वी तक भूजल 
का उपयोग 67% तक होने लग जायेगा जो वर्तमान मे 54% आका गया है । 

भ्रविष्य मे सिंचाई के घिकास कौ रणनीति सही होनो चाहिए । इसक 
लिए सिचाई के लिए उपलब्ध जल का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में उपयोग क्रिय' 
जाना चाहिए । बडे व मध्यम सिंचाई के अधुरे प्रोजेक्लों को पहले पूरा करना 
चाहिये । नये प्रोजेक्ट धन की व्यवस्था होने पर हो हाथ में लेने चाहिए । पहले 
से उत्पन्न सिचाई कौ क्षमता का पूरा पूण उपयोग करना चाहिए. । रिसाव व 
वाप्पायन (६९९८७०४९ क्षाप €९४००थएा) से होने वाली क्षति कम की जानो 
चाहिए । जल मार्गों कौ लाइनिंग की जानी चाहिये । फछलो को इतनी बार पानी 
देवा चाहिए ताकि ज्यादा मे ज्यादा उपज मिल सके । इसके लिये फसलबार 
अधिकतम पानी देने का क्रम तय किया जाना चाहिये । सिचाई के प्राजक्टो के 
रख रखाल पर पर्याप्त धनगशि के व्यय की व्यवस्था को जानो चाहिये क्योकि 
रख रखाव की कमी से इनमें त्तेजी से गिरावर आती है । 
राजस्थान जल साधन विकास निगय लि 


यह ]984 मे कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया था । इसके निम्न 
कार्य है 

(॥) भूजल (प्राण्प्राते %ध्य) की जाच करना ट्यूबतैल स्थापित करना 
सथा भूजल का उपयोग कृषि उद्योग, पीने घरेलू व अन्य उपयोगों के लिये निधारित 
करने मे मदद देना । 

(2) सतह के जल (500९ ४उाश) का उपयोग कपि, उद्योग, पाने 
व घरेलू आदि कार्यों के लिए निर्धारित करना । 

(3) पानी को लिफ्ट काने व उपयुस्त स्थान पर पहुँचाने के लिए ऊर्जा 
के स्रोतों की व्यवस्था मे मदद देना ॥ 

निगम कौ वित्तीय स्थिति मे सुधार को आवश्यकता हैँ | इसे 990 9॥ 
में 62 लाख रुपवे का घाटा हुआ हैं । यह जल साधनों के उपयोग व विकास 
मे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है | 


उा2 ग़जस्थान की अर्थव्यवस्या 


सिंचित क्षेत्रों में कपाए्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम - 

कमाण्ड क्षेत्र विकास (गा क्ाएं #728 702४20७॥2॥ राज्य सरकार 
ने पाचवों योजना में कमाणंड क्षेत्र विकास कार्यक्रा शामिल किया था । दैसे इस 
कार्यक्रम पर चतुर्थ योजना को अवधि में भी कुछ सीमा तक बल दिया गया था। 
अब तक इसके अन्तर्गत इन्दिया गाधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 
चम्बल कमाण्ड क्षेत्र का विकास-कार्यक्रम तथा माही कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 
शामिल किये गग्मे हैं ! इसका विवरण नीचे दिया जाता है।' 

(£) इन्दिरा गाथी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम - इसमे निम्न प्रकार के 
हे आते है जो रेगिस्तानी क्षेत्रों मे जल का उपयोग करने के लिए आवश्यक 


(अ) भूमि की समतल करना 

(व) पानी को भालियों को पक्का करना 

(स) सडक व डिग्गियो का निर्माण शिक्षा मण्डियो का विकास ग्रामीण 
जल सप्लाई कृषि सहकारिता पशु पालन व मछली पालन । इन कार्यों को 
सचालित करने मे विश्व बैक कौ सह्ययक सस्था अत्तर्राष्टीय विकास एसोसियेशन 
से मदद लो गई है | विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 24 महोने की फो शशन 
तथा प्रत्येक घसने वाले को 2 हजार रुपये ब्याज मुक्त कर्ज दिया गया है । 

992 93 से जापान के ओवरसीज इकोनोॉमिक कोपरेशन फण्ड (0280-) 
को वृक्षारोपण परियोजना प्रारम्भ की गई है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को हरा भरा 
करना है । इसके लिये जापान से वित्तीय सहायवा प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त 
खालो सडको पेयजल हेतु डिग्गियो एवं नई मण्डियो के बीकानेर व जैसलमेर 
में निर्माण कार्य भी सम्पन्न किये जायेंगे । आठवों पच्रवर्षाय योजना में इन्दिरा 
गाधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर लगभग 500 कोड रु व्यय करने का लक्ष्य 

॥ 

(2) चम्बल कपाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम यहा पर विकास कार्य 
974 75 में चालू किया गया था । इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम इन्दिय गाधी 
क्षेत्र के विकास कार्यक्रम से थोड़े भिन है क्योकि यह एक पहले से बसा हुआ 
इलाका था, जहा लम्बी अवधि से रेव्रेन्यू प्रशासन चला आ रहा था | यहा सामाजिक 
सेवाओ का कुछ दौसा तक विकास हो चुका था । अत इस क्षेत्र मे जल का 
अधिकतम उपयोग करने के लिये जल की उचित किस्म की निकास-प्रणाली 
(एण्शा काब्राा3866 $५४छश॥) का विकास किया जाना चाहिये तथा जगलों 
छास पात को उखाड़ने की समस्या को हल॑ किया जाग चाहिए । अन्य कार्यक्रमों 
मैं वृक्षारोपण कृषि के कच्चे माल पर आधारित उद्योगो का विकास प्रोसेसिग 
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उद्योग, ग्रामीण गोदाम व ग्रामीण भवन निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिये। इसके 
लिये भी विश्व बैक से सहायता ली गई है । चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के कार्यक्रम 
की अवधि जून 982 में समाप्त हो गई थी, लेकित इसे छठी योजनावधि में जारी 
रखा गया था । 

कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय-विकास एजेन्सोी ((१0/) के एक प्रोजेक्ट (राजस्थान 
कृषिगत अनुसधान ड्रेनेज प्रोजेक्ट, चम्बल, कोटा) पर 99-92 स्ले कार्च शुरू 
किया गया जिमसे इस क्षेत्र के भावी विकास में मदद मिलेगी । इससे सिंचाई व 
भूमिगत जल-बिकास कार्यों आदि से कोटा स्थित कमाण्ड क्षेत्र यिवास एजेन्सी 
को वर्तमान सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा | 993-94 के लिये राज्य 
की योजना में इस पर च्यम के लिये 0 कशेड रपये का प्राइधान किया गया है। 
इसके अलावा केन्द्र-चालित स्कीम के अर्न्तगतत अलग से भारत सरकार से 2 25 
करोड रु की राशि प्राप्त होगी । 

कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम विश्व बैंक व भारत सरकार की मदद से 
क्षेत्र विकास कमिश्नरो की देखरेख मे किया जाता है । इससे इन इलाकों के 
आर्थिक विकास मे काफी मदद मिलती हैँ । गग नहर प्रणाली उत्तरी-पश्चिमी 
भाखडा नहर प्रणाली मे भी कमाड क्षेत्र विकास-कार्यक्रम लागू किया गया है । 

(3) पाही कपमाड क्षेत्र विकास कार्यक्रम - इसके अर्न्गगत कच्चे जलमार्ग, 
सडक, क्रोसिग, कलवर्ट, विशेष जलमार्गों की लाइनिग आदि के निर्माण पर बल 
दिया गया है । इससे जनजाति व पिछडे हुए लोग लाभान्वित होंगे । इससे सिचाई 
के पानी की हानि कम को जा सकेगी और पानी को सप्लाई में सुधार होने से 
किसानो को लाभ होगा ) 

सामुदायिक लिफ्ट सिच्ाई-कार्यक्रम 
((काधपएाएएए धार गाहुद्षता 0ट्राक्षा॥0) 

राज्य के दक्षिणी व दक्षिणी-पूर्वी भागो में लघु व सीमान्त कृषकों को 
सिचाई कार्यों मे मदद देने के लिए 980-8॥ से एकीकृत ग्रामीण विक्कास 
कार्यक्रम धारा)ए) के तहत एक सामुदायिक लिफ्ट सि्चाई कार्यक्रम प्रारम्भ 
क्रिया गया था $ इसके लिये लघु व सीपान्त 39: की एक प्रबन्ध समिति 
बनाई जाती है । सिचाई की स्कोम की कम से कम 0% लागत लाभान्वित 
कषऊक स्वय प्रदान करते है और सरकार सब्सिडी देती है ॥ इस कार्यक्रम की 
वित्तीय व्यवस्था के त्तीन स्रोत है । 

(0) सरकार्गर सब्सिडी (॥) कृषकों का स्वय का अशदान तथा (0) विर््ताय 
सत्थाओ से कर्ज की व्यवस्था ) 

जिला ग्राप्रीण विकास एजेन्सियो मे तकनीकों छक्षो के द्वारा यह 
स्कीम बनाई व सचालित को जातो है १ राज्य में लिफ्ट सिचाई स्कीमे निम्न 
कार्यक्रमों में शामिल को गई है. मैस्िव कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र का बिकास कार्यक्रम तथा 
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राग्प का बजट। 

यह कार्यक्रम घाल'बाड, कोटा, दूंदी, बासवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, 
भीलवाड़ा, टोक सयाईणाधोपुर, सिरोही तथा धोलपुर जिलों में लाभकारी हो सकता 
है, जहा लघु व मौजान्त दिरानों को सिचाई का अधिक लाभ पहुँचाया जा सकता 
है । 993-94 के लिए लणभग ) कशेड़ रु कौ सब्सिड्डी का प्रावधान किया 
गया है । 

रग़जस्थण में नदी-नालो झौलों व ज्रोताँ आदि पर बांध बनाकर अथवा 
लिफ्ट कपफे धिचाई, वेबजल एवं श्र्वजनिक आवश्यकताओं के लिए योजनाएं 
बनऊर उल का उष्येश किया जा रहा हे । सहकारी समितियों को कृषि हेतु 
एाप लगने को प्रेत्साइन दिया जे र०' है ताकि कृषिगत उत्पादन बढ़ सके | 

(2) राजम्धान में ऊर्जा का विकास 
(सशाह्ाए) 27ए४छ00979५्ा ॥ 8]॥8४07) 

आधिक विकास मे ऊर्जा का केन्द्रीय स्थान होता है । ऊर्जा के स्रोत दो 
भागो में बाटे जाते है । 

() प्रम्परागत स्रोत ((छा5था॥०0॥9॥ $0ए७70९5) - इसमें जल-विद्युत, 
थर्मल-पावर /कोयले, गं॑स तर हेल से उत्पन्न) व अणु-शक्ति से उत्पल पावर 
शामिल होती है । 

(2) गेर-परप्परागत श्रोत (]४ए॥-९०॥४४०॥०॥4] $0070९७) » इसमें 
रूफ $, दायो गैस, सौर्य-ऊर्जा (509 सणह७), विर्धूण चूल्हा, पतर८ चबकी, 
आदि शामिल होते हैं । इन्हे ऊर्जा के पुन मये किये जा सकने वाले स्रोत 
धएग0७क0९ 50ता(९५ 0एॉ शाध्ाए५) भी कहते है । 

राजस्थान मे 989-90 मे प्रति व्यक्ति बिजली को खपत ]83 किलोवाट 
घण्टे थी जो समस्त भारत (2)4 किलोवाट घंटे) की तुलना मे काफी कम थी । 
प्रति व्यक्ति बिजली को खपत वी दृष्टि से भारत के |7 राज्यो भें राजध्थान का 
आठवोँ स्थान रहा । पंजाब का प्रांत व्यक्ति 696 किलोवाट घंटे कौ खपत के 
साथ प्रथम स्थान रहा । 

99-92 मे राज्य में विद्युत की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 2776 
मेगाबाट हो नई थी । 95] 52 में यह ॥3 मेगाबाट हीं थी । इस्र प्रकार 
योजनाकाल मे बिद्युत को प्रस्थापित क्षमता का काफों विकास हुआ है । लेकिन 
विद्युत की माग व पूर्ति मे अतर निरन्तर बढ़ता जा रहा है ! 

989 90 मे विद्युत की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 27] मेगावाट 
थी जिसमें राज्य की स्वयं की क्षमता ($१86-09॥00 (.90/2/9) 789 मेगावाट, 
अन्य परियोजनाओ मे राज्य के हिस्से की क्षमता (जाइइटर्ण 0०94०॥ए) 933 
मेगावाट तथा अन्य परियोजनाओ के माध्यम से आवंटित क्षमता (॥0020 €8730॥१५) 
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लगभग 989 मेगावाट थी । कुल प्रस्थापित क्षमता 27 मेगावाट मे जल विद्युत 
क्षमता 957 मेगावाट, थर्मल क्षमता 292 मेगावाट तथा आणविक क्षमता 462 
मेगावाट थी ।' 

राजस्थान में !980 8 में पावर की लगभग 9 6% कमी थी जो बढ़कर 
987 88 मे 30 27% हो गई । इसके आठवो पचवर्षीय योजना मे बढ़कर 
40% हो जाने का अनुमान है । अत आठवीं योजता में राजस्थान को विद्युत के 
बिकास पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि भाग च॒ पूर्ति मे सतुलन स्थापित किया 
जा सके | 

स्मरण रहे कि सात्तवा पचवर्यीय योजना (985 90) मे विद्युत की 385 
मेगावाट अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य ग्खा गया था जबकि वाघ्तविक 
उपलब्धि 580 मेगावाट की हुई जो लक्ष्य से काफी अधिक थी । इसमें कोट 
थर्मल पावर स्कोम के चरण ] की दो इकाइयों का योगदान 420 मेगाबाट, माही 
प्रोजेक्ट का 40 मेगावाट व मिनौ माइक्रो जल विद्युत स्कीमो का 20 मेगावाट 
रहा था (कुल 580 मेगावाट) । 

(अ) इसमे राज्य का अपना हिस्सा व आवंटित हिस्मा देने वाली अलग अलग 
परियोजनाएं इस प्रकार है (0) राज्य के अपने हिस्से की क्षमता प्रदान करने 
वाली परियोजनाऐ इस एकार हैं - 

(]) भाखड़ा नागल परियोजना 

(2) व्यास इकाई [ (देहर) तथा इकाई प्ञ (पोग) 

(3) चम्बल प्रोजेक्ट ये तीनो जल विद्युत योजनाएं है । 

(4) सतपुडा थर्मल घाधर प्रोजेक्ट (ताप बिजली घर) (मध्यप्रदेश) 

(0) अन्य परियोजनाएं जिनसे आवंटित क्षमता (श]9720 ८»2८॥9) प्राप्त 
होगी 

(4) सिगरोली सुपर-धर्मल यावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश) इसको कुल 
क्षमता 2050 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान का 5% हिस्सा आवंटित किया 
गया है । यह केद्धीय प्रोजेक्ट राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (व77(”) सचालित कर 
रहा है । 

(2) रिहन्द सुपर-थर्मल पावर प्रोजेक्ट (उत्तर प्रदेश) (४१70 द्वारा 
मसचालित) इसको कुल क्षमता 000 मेगावाट है तथा इसमें राजस्थान का आवोटित 
अर ओर 556 है हु 

(3) अन्ता गैस पावर स्टेशन 0४१॥९९ द्वार)- इसकी कुल क्षमता 43 
मेगावाट हैं तथा राजस्थान का आवरटित हिस्सा 9 8% रखा गया है । 
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अआ56 पजस्थात की अर्थव्यवत्या 


(4) ओरयूया गैस केन्द्र (उत्तर प्रदेश), इसकी कुल क्षमता 652 मेगाघाट 
है तथा इसमे ग़जस्थान को 9 2% अंश आवटित किया गया है । 

(5) नग्रेरा परमाणु ऊर्जा परियोजना (उत्तर प्रदश) - इसकी कुल 
क्षपता 470 मेगावाट है ठथा शजस्थान का आवरवोध्त अश 96% है ।॥! 

(6) राजस्थान अगुशक्ति प्रोजेक्ट (२४१7) 

(ब) राज्य कौ स्वय के स्वामित्व की क्षमठां प्रदान करने वाली परियोजना 
इच्त प्रकार हैं 

(॥) कोटा थर्मल पावर स्टेशन (7७8) 

चरण ] (250) 5 220 भेगावाट (983 मे चालू) 

चरण ॥]] (प्रथम इकाई) 20 मेगावाट (25 सितम्बर )988 को चालू) 

चरण ॥ (द्वितीय इकाई) 20 भेगावाट ($ मई 989 को चालू) 

चरण गा (एक इकाई) 20 भेगावार (आठवों योजना में चालू होगी) 
कक इस प्रकार कोटा थर्मल पावर स्टेशन को कुल क्षमता ८ 850 मेगावाट 

जी । 

(2) माही हाइडल प्रोजेक्ट 

(3) राजस्थान की पिती हाइडल स्कीमें 

() इन्दिरा गाधी नहर प्रोजेक्ट मे अनूपगढ शाखा सूरतगढ़ शाखा 'मागरोल, 
चारणवाला व परूणल शाखाये, 

(7) अन्य - दायीं मुख्य नहर माही ] व ॥ इटवा बिरसालपुर व जाखम 
धरियोजना कुल 0 मिनी हाइडल स्कीपे । 

राजघ्थान अणु शक्ति प्रोजेक्ट कनाडा केसहथोग से शवतभादा नापंक 
स्थान पर (गणप्रताप साथ? के विद्युत गृह के समीप) 973 में स्थापित किया गया 
था | इसमे 235 मेगावाट 2 इकाइया लगाने से इसको क्षमता 470 मेगावाट हो 
गई है। यह शत प्रतिशत राजस्थान के लिये है। तीसरी व चौथी इकाइयो (2 > 
235 '।५४) की स्वीकृति मिल चुकी है। इनके 995 96 तक पूरा होने की 
आशा है। चार इकाइया (प्रत्येक 500 मेगावाट कौ) बाद मे और लगायी जायेगी। 
इनमे 2000 ईस्वी के आस पास चालू होने का अनुमान है। 

रप्जस्थान ऊर्जा विकास एजेन्सो (२8]459 छाध्य8७ 6४७०जाशा। 
+2था०० (0२508) की स्थापना जनवरों 985 में हुई थी । इसका कार्य 
गैर फम्पणगत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना है । अत इसका सम्बन्ध निर्धुम 
चूल्हे बायो गैस, सौर्य ऊर्जा आदि से है। इनकी प्रगति का संक्षिप्त परिचय भीचे 
किए जाता ञै, है| 


राजस्थान पत्रिका, 30 जुलाई 99] ५, ॥2 (विभिन्न दिद्युत केद्रो में शावघ्यात के आवोटित अँश 
के लिये है।) 


झायस्थाते मे आधार साचना का बिका 3/7 


(0 सौर-ऊर्जा (80% छाध्ट्र9 ) - इससे गैस व ईंधन की बचत होगो। 
पहला सौर-ऊर्जा फ्रोज जोधपुर जिले भे बालेसर उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र 
में लगाया गया था। इसमे छत पर काच की प्लेटो का पेनल बनाया जाता है। सूर्य 
की रोशनों से फ्रीज़ की बैटरी में ऊर्जा इकटठी होकर फक्रीज को चलाती है। 

जोधपुर में 30 मेगावाट का सोलर थर्मल घ्लान्ट मथानिया में लगाने का 
प्रस्ताव है। इस पर 230 करोड़ रुपये को लागत आयेगी। सौर्य ऊर्जा का उपयोग 
निम्न कार्यों के लिए किया जावेगा । 

() स्ट्रीट ट्यूब लाइटे लगाना 

(0) सोलर कूकर्स चलाना 

(॥0) बाटर हीटर्स लगाना 

09५) सोलर पम्प लगाना उीचो सतह से पानी निकालने के लिये बाड़मेर 
नागौर, चूछ आदि में पम्प लगाता, 

(५) स्रीमावर्ती क्षेत्रों मे रगीन टीवी सेट्स लगाना । 

(0) वायु-ऊर्जा राजस्थान में वायु का वेग 20 से 40 किलोमीटर प्रति 
घण्टा पाया जाता है। सरल व कम लागत के उपकरण लागाकर इन्दिरा गाधी नहर 
परियोजना क्षेत्र मे चारे व चरागाह विकास के लिये भारत सरकार के [00 वायु 
मिल (पवन चक्किया) प्राप्त करने का कार्यक्रम है। इस प्रकार मरुस्थल के विकास 
के लिये बायु एगे जेनरेटर्स प्राप्त किये जायेंगे । 

(॥) बायो-गैस - गावो मे गोबर-गैस संयत्रो का विस्तार किया जा रहा 
है। सातवी योजना के अन्त तक 33,768 बायो गैस सयत्र लगाये जा चुके हैं । 
इनसे किरोसीन तेल व जलाने कौ लकड्ी की काफी बचत होगी 993 94 मे 
5400 ऊये बायो-गैस सयत्र लगाने का कार्यक्रम है ठथा चालू सँयत्रो के रख-रखाव 
पर ध्यान दिया जाएगा । 

आठवीं व नर्वीं योजनाओं के लिए विद्युत-सृजन के प्रस्तावित कार्यक्रम 

()कोरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट-दृ्तीय चरण की इकाई की क्षमता ८20 
मेगावाट 

(2) सूरतगढ़ ताप विद्युतधर क्षमता (2 ५ 2]0) & 420 मेगावाट 

(3) घौलपुर ताप विद्युतघर क्षमता (3 » 20) ८ 630 मेगावाट 

(४) (चिततौडददा विद्युतधर कमता (2 5 270) ८ 420 गेगाष्यद 

(5) माडलगढ़ विद्युतघर क्षमता (3 £ 20) 5८ 630 मेगावाट 

(6) बर्खस्हसर लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट (2 » 720) + 240 मेगावाट 

सवाईपाधोपुर- भरतपुर क्षेत्र में मडरायल के पास राहू घाट हाइडल 
स्कीम पर पध्य प्रदेश सरकार से विचार किया जा रहा है । 


उ78 शजस्थान की अर्धव्यवस्था 


प्रस्तावित विद्युत-प्रोजेक्टो के सम्बन्ध मे नवीनतम स्थिति - 

(]) सूरतगढ़ ताप बिजलीधर - इसे वन व पर्यावरण नागरिक उड्डयत 
जल-आवश्यकता आदि के दृष्टिकोण से स्वीकृति मिल गईं है लेकिन कोयले कौ 
जरूरत के हिसाब से मामला रुका हुआ है । इसे आठवीं योजना मे प्रारम्भ करने 
का विचार है । 

(2) धौलपुर त्ताप बिजलीप्र - इसके लिये भारत सरकार से अभी तक 
स्वीकृति महीं मिली है । इस क्षेत्र के ट्राइपेजियन जोन मे अ'ने के कारण इसमे 
ताजमहल की सुरक्षा को तथा चम्बल नदों में घड़ियलो को खत होने की 
सम्भावना के कारण पर्यावरणीय कारणों से स्वीकृति नहीं मिल पायो है हालाकि 
जुलाई 992 मे एक बार इसकी स्वीकृति की सम्भण्बता उत्पन्न हो गई थी लेकिन 
वह पूरी नहीं हो पायी । 

(3) चित्तौड़गढ़ व माडलगड़ ताप बिजलोपरो को सक्षप (शा40०८) 
नहीं मात्रा गया है और केद्धीय विद्युत प्राधिकरण ने चैकल्पिक स्थात चुनने की 
सलाह दी है । चित्तौडगढ़ मे बिजलीघर स्थापित करने के लिये बम्बई की एक 
निजी कम्पनी मैसर्स सेन्चूरी टेब्सटाइल इडस्ट्रोज लि को राजस्थान सरकार ने 
एक धर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने का लाइसेंस दे दिया है । 

(4) बरसिहसर में लिग्नाइट - आधारित ब्िजलीघर - बरसिहसर में 
लिग्नाइट आधारित बिजलीघर की स्थापना के लिये मबम्बर 987 में राजस्थान 
सरकार व नैवेली लिग्नाइट निगम के बीच एक समझौता हुआ था । बरसिहसर 
मे लिग्नाइट के भण्डार है । बीकानेर के पलाना ब गुडा क्षेत्रों मे तथा बाड़मेर के 
कपूरडी व जलीपा क्षेत्रों मे तथा नागौर के मेडता रोड में लिग्नाइट के भण्डार पाये 
गये है । इस प्रोजेक्ट की कुल लागत के 850 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। 
थहा 4 वर्ष मे विद्युत का उत्पादन चालू होने की आशा है । इसके लिये पाती 
इन्दिगा गाधी नहर से लिया जायेगा । 

जैसलमेर क्षेत्र मे जुलाई 990 मे डाडेवाला भे गैसें के नये विशाल 
भ्रण्डार मिले है । वहा भो गेस आधारित विद्युत का उत्पादव किया जा सकता है। 
इसके लिये शमगढ में स्थापित करने के लिये 25 मेगावाट कौ एक परियोजना 
तैयार की जा रहो है । 

राजस्थान को आठवीं चचवर्षीय योजना भे घिद्युत की प्रस्थापित क्षमता बढ़ाते 
पर विशेष ध्यान देना चाहिये ताकि इसकी माग व पूर्ति के अन्तर को समाप्त 
किया जा सके । प्रयल करने पर राजस्थान विद्युत कौ सप्लाई मे आत्म निर्भर हो 
सकता है । 

केन्द्र से सम्य पर स्वीकृति नहीं मिलने पर कोटा ताप विद्युत केद्ध (तृतीय 
चरण) सूरतगढ़ ताप विद्युत परियोजना माडलगढ ताप विद्युत परियोजना बरसिहसर 


से 


शाजस्थान में आधार सरचना का विकास उा 


लिग्नाइट खनन व ताप विद्युत परियोजना, मधानिया सौर ऊर्जा ताप केन्द्र व अन्ता 

(द्वितोय चरण) की प्रस्तावित लागता मे अरबो रुपयो की वृद्धि हो गई है । 
राजस्थान को रावों च्याम नदी के जल पर आधारित पंजाब की नई विद्युत 

परियोजन'ओ मे निम्नाक्रित हिस्से मिलने से राज्य मे विद्युत की उपलब्धि बढ़ेगी।' 








परियोजना का नप्प कुल क्षमता (मेगादाट में) । राजस्थान 

का दावा 
प्रतिशत में 

]_थीन याथ परियोजना 600 

2 आन”पर झराहिब परीयोजन 34 

3 मुकेरिया जल विद्युत 207 

परियोजना __ 

4 यू बी डी सी चरियोजना 45 526 


] बाण) 


5 शाहपुर काड़ी जल विद्युत 526 
परियोजना 


इनमे से आनदघुर साहिब परियोजना मुकेरिया जल विद्युत यरियोजना व 
यूबोडी सी परियोजना !] चरण) चालू हो चुकी हैं लेकिन इतमे से राजस्थान 
को आवंटित किये जाने वाले हिस्से का मामला तय नही हुआ है । पजाब ने थोन 
बाध जल विद्युत परियोजना पर भी निर्माण कार्य चालू कर दिया है । इसलिए 
राजस्थान के हिस्से के बारे मे मामले को शीघ्र ही निबटाना जरूरी हो गया है । 

राज्य में 499] 92 में 9662 5 मिलियन इकाई बिजली का उपभोग हुआ 
जिसमे से सर्वाधिक उपभोग उद्योग व खनन मे 496 मिलियन इकाई का हुआ। 
99] 92 में राज्य में 28507 गावा/स्थानों को बिजली मिल चुकी थी और 
लगभग 4 लाख 'कुओ को शक्तिकृत किया जा चुका था ! 

राज्य मे ऊर्जा के गेर परम्परागत साधनों के विकास घर अधिक जोर देने 
की आवश्यकता हे । 

(3) राजस्थान मे सड़कों का विकास 

शाजम्थान के निर्माण के समय सड़को को दशा काफ़ो असतोपजनक थी। 

3] मार्च 95$॥ को राज्य में सडको की लम्बाई केवल 7339 किलोमीटर थी 
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रहा है केंद्र । 
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जो बढकर मार्च 992 के अत में 5993 किलोमोटर हो गई । राज्य में निम्न 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाकाल मे सडकों का विकास किया गया है 

(।) सिंचित क्षेत्र विकास, 

(0 न्यूनतम आवश्यकठा कार्यक्रम (९०) 

(॥) दुग्ध मार्ग का विकास, 

(५) खनिज सडके 

(५) राष्ट्रीय ग्रामोण रोजगार कार्यक्रम 

(५) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम 

(शा) अकाल राहत कार्य, आदि । 

विभिन्‍न वर्षों के लिये सडको के विकाप्त को स्थिति निम्न तालिका मे 
दर्शायी गई है । 

'इस प्रकार 950-5] को तुलना मे 99] 92 भे सड़को की लम्बाई 35 
गुनी हो गई ॥ इसके बावजूद भी राज्य सड़कों की दृष्टि से समस्त भारत को 
तुलना में काफो पीछे है । विभिन्‍न वर्षा में सडकों के विकास को स्थिति निम्न 
तालिका मे दर्शायी गई है । 











(किमी में क्षेत्रफल 


| 664 |! 
| ै99/92 


राज्य में मार्च 95] मे सतहदार सड़कों कौ लम्बाई केवल 5429 
किलोमीटर थी जो सडको की कुल लम्बाई का 3]% थी । यह मार्च 990 मे 
46474 किलोमीटर हो गई जो सड़को की कुल लम्बाई का 82% हो गई । इस 
प्रकार सडकें की कुल लम्बाई में सहहदार सडका का अश काफी बढा है जो 


नी... 
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संतोषजनक स्थिति का परिचायक है । इस प्रकार पहले को तुलना में सड़कों को 
गुणवत्ता में सुधार हुआ है ! 

99] 92 में राज्य मे सभी प्रकार की सडक्तों की लम्बाई 5995 
किलोमीटर थी जिसका वर्मीकरण नोचे दिया जाता है ।* 


राष्ट्रीय राजमार्ग 


5 ग्रामीण सड़के (सीमावर्ताी सड़को सहित) 
राष्टीय राजमार्ग की सर्वाधिक लम्बाई जयपुर, उदयपुर, बीकानेर व जैसलमेर 
जिली की रही है । 


3] मार्च 990 को कुल 56956 किलोमीटर लम्बी सडको में पाच जिलो 
में घटते हुए क्रम में सडको की लम्बाई इस ग्रकार रही (* 


मिला 
पाली 
द्र् 





योग (कल 33% या ॥/3) 


इस प्रकार /3 सडके इम पाच जिलो मे पायो गई हैं । 


शार् 2992 ब्गोे आज्त हाक्त सान्‍्य गे शीश सदको की फगलि किप्त काल्िकला 
मे दर्शायी गई है 
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जनगणना के 
अनुसार गावों 


500 व अधिक 


2407 
27598 


33305 





अनुमान है कि आगामी दो तीन बर्षों मे 500 व अधिक जनसख्या वाले 
सभीौ गांवों को सडको से जोड दिया जाएगा । मार्च 992 के अत तक 93 7% 
गाव सड़को से जोड़े जा चुके थे | 9000 से कम जनसख्या वाले गावो मे सडको 
की स्थिति बहुत शोचनीय पायी जाती है । 

सडक विकास की नागपुर योजना के अनुसार सड़कों कौ लम्बाई प्रति 
00 वर्ग किलोमीटर 42 किलोमोटर होनो चाहिए, जो ]96! तक प्राप्त करमी 
थी । लेकिन 99] 92 में यह राजस्थान मे ]7 5 किलोमीटर तक हो आ धायी 
है | अत राज्य आज भी सडक बिकास की दृष्टि से काफी पीछे है । 

सड़क विकास की मास्टर प्लान (98 200) 

राज्य के सार्वअनिक निर्माण विभाग (?५४०) ने सडक विकास की बीस 
घर्षोय मास्टर प्लान तैयार की है जिसकी मुख्य बाते इस प्रकार है 

] भ्प्री पंचायत भुख्यालयों को सडको से जोड़ना 

2 एक हजार व अधिक जनसख्या (97] की जनगणना के अनुसार) वाले 
सभी गांवों को सडकों से जोड़ता । 

3 सड़कों को शाथब कडियो का निर्माण करना व दो भार्ग जितनी संडुके 
बनाना 

4 बडी जिला संडकों पर आवश्यक पुर्लों का निर्माण करना 

5 अत्तर्तज्यीय सड़कों का निर्माण कर्ता, 

6 पर्यटन महत्व की सड़कों का निर्माण करता 

7 घार्मिक स्थानों तक सडके बनाना, 

8 रेलवे स्टेशन तक सडके बनाना 

9 खनन सडकें बनाना, 

]0 औद्योगिक केन्द्रों तक सडके बनाता, 
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[] मशण्डियां तक सड़के बनाना तथा दूध के मार्गों एवं पंचायत मुख्यालयों 
तक आबादी क्षेत्रों में छोटो कडिया स्थायित करना । 

उपर्युक्त मास्टर प्लान के अनुसार सडक निर्माण कार्य घर 3500 करोड 
रू ध्यय करने को आवश्यकता होगी । 

सडक निर्माण की योजना को कृधि उपज मण्डी समिति (६0॥/४$) 
केनद्रीय सडक कोष ((२5) ग्रामीण पिर्माण कार्यक्रम ब अकाल राहत कार्यों 
(सूखे वे वर्षों में) से जोड़ा जाना चाहिए ताकि सडक विकास की गति तेन कौ 
ज्ग सके | 

राय मे नई सड़को के दिमाण के साथ साथ वर्तमान सडको को रख रखाव 
पर भी पूरा ध्यान देने का आवश्यकता है । सडको के निर्माण का अनेक दृष्टियो 
से महत्व ह॑ जैमे कपिगत माल के उचित विपणन के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के 
औद्योगिक विकास के लिये निर्धनता निवाग्ण के लिये रोजगार देने कग दष्टि से 
दस्यू ग्रस्त इलाकों में दस्यू उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के लिये जनजाति क्षेत्रो के 
विकास दो लिये पर्यटन के लिये मोमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिये नगरीय 
क्षेत्र के घिकास के लिये आदि आदि | इसलिये भावी योजनाओ में सड़कों को 
विकास पर सदेव काफी बल दिया जाना चाहिए । 

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम 
(79) रगीशा $30९ रि०30 हरग्रए059०४ (0७ए७एण 707) (रि७३२70) 
इसकी स्थापता )964 मे एक वेधानिक निगम के रूप में हुई थी । इसके 
मुख्य कार्य इस प्रकार है 

(१) शज्य मे सड़क परिवहन का विकास करके जनता व्यवसाय ब उद्योग 
को लाभ पहुँचाना 

(॥) सडक परिवहन का यरिवहव के अच्य साथनों से ताल मेल बेंठाना 
तथा 

(७१) एक छेत्र मे सडक परिवहन की सुविधाओ का विस्तार करना व 
उनमें सुधार करना और राज्य मे सडक परिवहन सेवा को कार्यकुशल व किफायती 
रूप प्रदान करवा । 

989 90 मे इसके कुल वित्तीय साधन लगभग 90 करोड रु के थे । 
इसमे राज्य सरकार की परिदत्त पूजो 4]9 करोड रू अन्य को परिदत्त पूँजी 
]8 6 करोड रु की सरकार के अलावा अन्य स्रस्थाओ से अवधि-कर्ज की ग़जि 
25 5 करोड रुपये तथा रियर्ज व सरप्लस को राशि 4 ] करोड़ रुपये की थी ॥ 

१985 86 के बाद निगम के कर से पूर्व मुनाफे निर्तर घटते गये हैं । 
इसे 989 90) मे 5 3 लाख रु का मुनाफा हुआ जो पिछले वर्ष के समान था। 
990 9] में निगम को लगभग 8 6 करोड़ रु का घाटा हुआ जो एक चिता का 
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विषय है ॥ 

निगम को नई बसे खरीदने के लिये काफी पूँजी कौ आवश्यकता होती 
है। सातवीं योजना में इसने 60 बसे खरीदी जिनमे से 76। बसे पुरानी बसों 
के बदलने के लिये थोाँ । 989 90 में इसके पास 3006 बसें थीं । इसकी 
प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करके इसके मुनाफे में वृद्धि की जानो चाहिये । 
निर्ष्क्ध - 

राजस्थान के नियोजित विकास में सिचाई ब शक्ति के विकॉस को सदैव 
उच्च प्राथमिकता दो गई है जो राज्य की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए 
उचित मानी जा सकती है । इससे 950 5] से 99] 92 की अवधि में कुल 
सिचाई के क्षेत्र मे [! लाख हैक्टेयर से 465 लाख हैक्टेयर तक की वृद्धि हुई 
है और विद्युत की प्रस्थापित क्षमता मे 3 मेगावाट से 2776 मेगाबाट ठक की 
वृद्धि हुई है। इस प्रकार सडकों कौ लम्बाई भी योजनाकाल मै 3 5 गुनी हो गई 
है। हालांकि यह प्रगति काफी सराहनीय है फिर भी राज्य की आवश्यकताओं को 
देखते हुए आज भी कम है । इसलिए शांजस्थान को आगामी दशक में आधार-सरचता 
को अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में भारी प्रयास करना होगा । जहा एक तरफ 
विकसित क्षमता का पूरा उपयोग करना होगा वहीं हयी क्षमता के विकास पर भी 
आवश्यक विनियोग क्ररना होगा। 


प्रश्न 

]। राजस्थान में योजनाकाल में सिचाई की प्रगति पर प्रकाश डालिये। क्या 
यह भ्रगति सतोपजनक मानो जा सकती है ? 

2... गजस्थान मे पावर केक्षेत्र मे हुई प्रगति का आलोचनात्मक पद्मैक्षण कोजिये। 
क्या राज्य अपनी पावर कौ आवश्यकताओ कौ पूर्ति के लिये अन्य राज्यों 
पर आश्रित है 2 

34. राज्य में सड़कों के विकास का विवेचन कीजिये । ग्रामीण सडकी कौ 
वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालिये। सडकों के विकास से राज्य की 
अर्थव्यवस्था पर पड़ने ब्ाले प्रभावों का उल्लेख कौजिये। 

4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये 


(0) कमाडा बाँध 
(0) नर्मदा परियोजना 


] एप्जाड एह्शजछथ०ब एजी९ 990 9] #|[७ 993 
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(00) राजस्थान भहर या इन्दिया गाधी नहर परियोजना 


(7१९४, | श 992) 
(४) बरसिहसर लिग्नाइट-आधारित ताप बिजली परियोजना 


(४) राज्य में सोर ऊजा 

(9) भाही बजाज सागर परियोजना 

(५॥) बीसलपुर सिंचाई परियोजना | 

(शा) राज्य में भूजल (ठाएणाव वाट) व सिचाई का विकास 
(70) राज्य की सड़क विकास की मास्टर प्लान (98] 200॥) 
(७) राजस्थान में इन्फ्रास्टक्चर का विकास (#]गञाषा | , 992) 
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राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं 
(शाओझह्शा।|हड 70 778 5९छए7णा7९ 9९एश०क्गराशा ० 
एि्ञा9४श्चा) 








हमने पहले विभिन अध्यायो में राज्य के विभिन्‍न क्षेत्रों के विवरण में उसे 
सम्बद्ध बाधाओं व समस्याओं का उल्लेख किया है और सक्षेप में उनको दूर करने 

व हल करने के उपाय भी बतलाये हैं। विशेषतया नियोजन के अध्याय मे राज्य 

मे नियोजित विकास को बाधओ पर प्रकाश डाला गया है तथा विकास को गति 

को तेज करने के उपाय भी सुझाये गये है। इम अध्याय मे हम अधिक गहराई से 
कृषियगत विकास व औद्योगिक विकास कौ प्रमुख बाधाओं का विवेचन करेगे और 
उनको दूर करने के व्यावहारिक उपायों की चचा करेगे ताकि राज्य द्वुतगतति से 
सामाजिक आर्थिक विकास के पथ पर अप्रसर होकर बेरोजगारी निर्धनता तथा 
आर्थिक अम्मम्नानता की समस्याओ का निवारण कर सके। 

योजनाकाल मे आर्धिक प्रगति के बावजूद आज भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था 
कई दृष्टियो से कमजोर बनी हुई है। इसके भावी विकास भे निम्न बाधाएँ मानी 
जा सकती हैं। 

0) राज्य के विकास मे प्रमुख बाधा भौगोलिक है। 60 प्रतिशत से अधिक 
क्षेत्र भे रेगिस्तात है। जनसख्या के दूर दूर तक फैले होने के कारण न्ुुनियादी 
सेवाओ जैसे विद्युत जल सडक शिक्षा सचार, चिकित्सा, आदि को पहुचाने 
कौ प्रति व्यक्ति लागत ऊँची आती है 

(0॥) कृषि को मानसून पर निर्भरता बहुत अधिक है। मानसून के व्िलम्ब से 
आने अथवा इसके अभाव उ अभाव अथवा वर्षा के क्रम मे अन्य गड़बड़ हो जाने 
से कृषिगत उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, जुलाई 
99] मे देश से वर्षा होते के कारण राज्य में मक्का की बुवाई बहुत कम 
हो गई थी 


) झजस्थातर के आर्थिक विकाम पर श्वेत प्र मार्च 99] प०7 
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(7) राज्य में जनसख्या की दृद्धि दर भारत की औसत वृद्धि दर से अधिक 
होने के कारण (98] 9] मे राजस्थान मे लगभग 28 4% तथा भारत 
मे 23 5%) आर्थिक दृष्टि से कमजोर अर्थव्यवस्था पर निरन्तर जनभार 
बढ़ता जा रहा है 

(४) श्रम शक्ति मे लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप लोगो को रोजगार देने मे 
कठिनाई आ रही है। बेगेजगारी पर व्यास समिति की दिसम्बर 99][ को 
अग्तिम रिपोर्ट (इस विषय का विस्तत्त विवरण आगे चलकर एक पृथक 
अध्याय मे दिया गया है) के अनुसार 990 के अत तक राज्य मे पूर्ण 
रोजगार देने के लिए इस अवधि में 49 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार 
उपलब्ध कराना होगा। राज्य में शिक्षित वर्ग में पी बेरोजगारी को समस्या 
काफी गश्भीर होती जा रही ह 

(५). राज्य में जल का नितान्त अभाव है राजस्थान मे खतहो जल व भूज' 
को कुल माझ समस्त भारत को मात्रा का 4% है जो बहुत कम हं। भूमि 
के नीचे जल कई स्थानों पर लवणाय हैं तथा अन्य स्थानों में सूखे के कारण 
जल स्तर नीचे गिरता गया हैं। अत राजस्थान में जल प्रबन्ध का प्रश्न 
सर्वोपरि हैं। इसे गज्य की समम्या न ] भाना जा सकता है 

(५) राज्य के स्थय के विद्युत उत्पादन के स्रोतों का विकास होना बाकी हे। 
आज भी राज्य विद्युत के लिए बाहरी साधनों प्र काफी मिर्भा करता है 
जिनमे कुछ से इसका प्रत्यक्ष हिस्सा हैं ओर कुछ ये से इसे हिस्सा आउ्ंड्ति 
किया गया हैं जिनका स्पष्टीकरण पिछले अध्याय मे किया जा चुका है। 
विद्युत की माग व पूति मे अतर बढ़ता जा रहा हें जिसे कम करने के 
लिए राज्य के ताप बिजली घरो (बरसिहसर लिग्नाइट आधारित बिजली 
की परियोजना सहित) का शीघ्र विकास करना आवश्यक हे 

जप राज्य मे सामाजिक व आर्थिक इन्फास्टक्चर आज भी काफी पिछडा हुआ 
है। राजस्थान में साक्षरता को दर 99] में 38 6% रही जो पद्रह गज्यो 
के उपलब्ध आकडो मे केवल बिहार कौ साक्षरता की दर 38 5% के 
लगभग समान थी लेकिन बाकी सभी ॥3 राज्यों से नौची थी। इससे राज्य 
के ज्ञैक्षणिक दृष्टि से पिछडेपन का अनुमान लगाया जा सकता है 

एशफ उरप्य' वास्विएना वा साचाए की कुण्ति से मी उष्तीया स्तर से कोच आफ्ता' हैं 
जिससे अन्य भेजे जैसे कृषि उद्योग खनन आदि का विकास भी अवरुद्र 
हो गया हैं 

(09) राज्य के विभिल भागो में विकास की दुष्नि से काफी असमानताएँ हई 
जिन्हे कम कावे का प्रयाप्त करना होगा। 
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(४) इसके अलावा राज्य के पास विकास के लिए विज्नीय साधनो का अभाव 
रहने से इसे केन्द्रीय सहायता पर अधिक मात्रा मेँ निर्भर रहना पड़ता है। 
इस प्रकार राज्य के विकास में मूलत- भौगोलिक, जनांकिकौय 
(क८आ॥०ह१7भआ0०), आधार-ढाँचे से सम्बन्धित (95007॥9), वित्तीय, 
प्रशासनिक आदि बाधाएँ हैं जितको दूर किये बिना राज्य के सुखद भविष्य 
की कल्पना नहीं कौ जा सकती। 
अब हम क्रूपषिगत विकास व औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाओं पर 

विस्तृत रूप से प्रकाश डालेंगे और प्रत्येक बाधा के साथ ही उसको दूर करने का 

उचित व ॑ प्रभावशाली उपाय भी सुझावेगे ताकि आगामो ]0 ]$ वर्षों मे उन बाधाओं 
को 5 सके मा तक दूर किया जा सके। 

(अ के कृषिगत विकास की प्रमुख बाधाएँ व उनको दूर 

करने के उपाय- 
हम कृपिगत विकास के अध्याय में बठला चुके हैं कि योजनाकाल मे 

राज्य मे कुल कृषित क्षेत्रफल प्रथम योजना के औसतन ]]3 लाख हैक्टेयर से 

बढकर 990 9] मे 93 8 लाख हैक्टेयर हो गया। यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 
के 33% से बढकर 56 6% हो गया। इस प्रकार राज्य मे कुल जोते-बोये गये 
क्षेत्र मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो एक सतोष का विषय है। इसी अवधि मे 
कुल सिंचित क्षेत्रफल कुल ऋषित क्षेत्रफल के 2% से बढकर 24% (दुगुने 
प्रतिशत) पर आ गया है, तथा विभिन्न फसलो को पैदावार बढी है। कृषिगत इत्पुट 
जैसे अधिक उपज देने वाले घीज, उर्वरक, कौटनाशक दवाइयाँ कृषिगत औजार 
आदि का विस्तार हुआ है। राज्य ने तिलहन के उत्पादन में नये कीर्तिमान स्थापित 
किये है। उद्यान व फल-विकास पशु-पालन, दुग्ध-व्यवस्ताय व अन्य सम्बद्ध 
क्रियाओ का विकास किया गया है। 

लेकित इन सब उपलब्धियों के बावजूद भावी कृपिगत विकास के मार्ग 
मे कुछ बाधाएँ है जिनको दूर करना होगा। इनका सम्बन्ध फसलो के बिकास के 
साथ साथ फलोद्यान पशु पालन डेयरी चारा जल-प्रबध, आदि से है। इनका 


विवेचन नीचे किया जाता है। 


। भूमि पर सौया-निर्धारण कानून के क्रियान्वयन मे बाधाएँ - 


राजस्थान गे सामती प्रथा का घोलबाला रहा है। राज्य में जागोरदारी व 
बिस्वेदारी उन्मूलन के कानून बनाये गये है। उनके माध्यम से मध्यस्थ वर्ग स्षमाप्त 
करण की दिशा मे प्रगति हुई हैं। लेकित सौलिग कानून के तहत अतिरिक्त भूमि 
को प्राप्ते करने की दिशा में प्रगति धीमी ब असतोपजनक रही है, क्योंकि इरप्के 
क्रियान्वयन को कोरटों मे 'स्टे लाकर चुनौती दी गयो है जिसके फलम्वरूप 
भूमिहोनों मे भूमि का वितरण पर्याप्त मात्र मे नहों हो पाया है। इससे भूमि के 
वितरण की अंसमातता कम नहीं हो पायी है। 
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हा (2).मार्नसून पर निर्भरता को देखते हुए उचित जल प्रबध की 


राजस्थान मे मानसून को अनियमितवता अनिश्चित॒ता व अपर्याप्तता को देखते 
हुए जल प्रबध को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सर्वध्वा उचित माया जायगा। 
राज्य में भारत के कुल जल का % हिस्से मे आया है जे बइत कम है क्योंकि 
यहाँ कपित क्षेत्र का % है तथा 70% चनसख्या कषि पर >िर्घर करती है। 
राय में वर्षा का वापिक औसत 536 मिलौमीरर है ज' परचम मे जैसलमेर ज 
बीकानेर जिलो में ॥00 स 250 मिलीमीटर के बीच ताया यूब में बासवाडा व 
झालावाड जिलो में 900 मिमी से अधिक पाय' जाता है 

राज्य में वर्षा के अभाव के कारण प्राय सूखे व अभात्र को दशाएँ उत्पन्म 
हो जाठी हैं। उपलब्ध जल साधनों में से लगभग 70% स्रतही जल एवं 50% 
भू जल का उपयोग किया जा चुका है हालांकि कुल छषित क्षेत्र के 24% 
(लगभग /4) भाग पर सिचाई की जाने लगी है फिर भी 3/4 कपित भाग अभी 
भी बा पर निर्भर करता है। जिलेवार सिन्‍्चत क्षेत्र मे काफी असमानताएँ पायी 
जाती ह। इसलिए सोमित मात्रा में उपलब्ध जल के ररक्षण व सदुषयोग के जरिये 
अधिक क्षेत्र म सिवाई करना सभव हो सकता है। अनुमान है कि उपलब्ध जल 
का लगभग आधा भाग खेत तक पहुचने मे हो नष्ट हो जाता है। बहफर जाते 
वाले वर्षा के जल का खेत मे हो सरक्षण होना चाहिये। इससे नमी सरक्षण मे 
मदद पिलेगी। सूखी खेती के लिए जलधारा या जल ग्रहण विकास कायकम 
(४३(छज्ञार्व 0९ए९0०मगाशा। 072: शाणा९) के माध्यम से वर्षा के जल 
को रोकने की व्यवस्था करनी होंगी ताकि नमी सरक्षण सम्भव हो सके। 
इससे 8 ५4820%%: बढेगी। लेकिन इस सम्बन्ध में ऐसी फ्सलो का चुनाव करना 
होगा पक कर तैयार हो सके। उनके लायक उर्वरको व औजारो 
क्री भी व्यवस्था करनी होगी। अत राजस्थान में सूखी खेतों फे विकास पर 
बल दिया जाना चाहिए। राय में भारत सरकार की सहायता से 736 करोड रुपये 
की ग़ष्टीय जल ग्रहण विकास परियोजना व विश्व चैक को सहायता से 74 कग्रेड 
रुपये की समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना चालू की गई है। जल के सर्वोत्तम 
उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न उपायों पर बल देना होगा । 
(0) सिचाई हतु पक्की नालियाँ बनाना 

सिचाइ के जल को फसल त्क पूरी तरह पहुंचाने के लिए सिचाई की 
भालियाँ पफ्को करते या पीवासी पाइप लाइने डालने हेतु किसानो को अनुदान 





राज्ट में औसत वर्ष 55 मेन्टामाटर होते है जो !0 से 90 मेंटीमाटा के बौच पायी जानी है। 
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दिया जाना घाहिए। ऐसा करते से ध्यर्थ जावे वाले पानी से अधिक क्षेत्र मे सिचाई 
की जा सकेगी और जल की बर्बादी रुकेगी। इस कार्यकम के अन्तर्गत सामान्य 
कपको झो 25% तथा लघु व सीमान्त कृषकों को 50% अनुदान दिया जाता है। 
एक कृषक को 00 मीटर नाली बनाने के लिए यह सुविधा दी जाती है। 
(0) फब्वारा-स्िचाई योजना (गाता ॥ताहुणांण $टाशार) - 

यह दार्यकृम उन क्षेत्रों से लाभदायक होगा जहाँ भूमि सपदल भहों 
है, जल का रिस्ताव अधिक होता है, सिचाई का साधन कुआं व दयूब-वैल 
होता है एवं जल काफी गहराई से निकाला जाता है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र 
बे जिलो गे जैसे- सीकर, सुस्झुनु, नागौर, जालौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, टोक, व 
सवाई माधोपुर आदि जिलों में इससे लाभ मिल सकते है। इसके प्रचार-प्रसार के 
लिए भी कृषकों को अनुदान देना चाहिए। इससे फलो का उत्पादन बढाने मे मदद 
मिलेगी। 399] 92 में 3200 फव्वार' सिंचाई सेट लगाने का कार्यक्रम रखा गया 
धा। इससे सरसों को फसल में चेपा लग जाने पर वह इस पद्धति से घुल जाता 


०) बूद-बूद सिंचाई पद्धति (0४ ॥प220॥0॥) - 

इस पद्धति में पानी को खेत पर एक जगह एकत्र करके उसे कन्ड्यूट 
पाइपी द्वारा पौधो तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी की किफायत होती है तथा 
फ़ले। के उत्पादन को बढ़ाने मे मदद मिलती है। इसके लिए भो अनुदान दिया 
जाता है। इसमे एक बार पानी को स्टोर करने वे अन्य व्यवस्था में व्यय अवश्य 
करना होता है, लेकिन बाद में इससे काफी किफायत होने लगती है। 

0) सांपुदाधिक नलकूल योजना- 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है भू-जल को सिचाई के क्षेत्र मे उपलब्ध 

करने के लिए सामुदायिक नलकूप योजना लागू की जा रही है। इसके लिए पर्याप्त 
भू-जल (/0०॥0 72६) कौ >पवश्यकता होगी। यह योजना सौकर, झुन्झुनू, 
नागौर, जोधपुर, पाली जालौर अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर व टोक जिलो मे 
लाभकारी होगी। एक सामुदायिक नलकूल के लिए लघु व सीमान्त कुृषको 
का एक समूह बनाना होगा। उनको सरकार अनुदान देगी, और यह राशि 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के किसानो को 75% एवं अधिकतम 
]5 हजार रूपये प्रति छुआँ दी जा सकेगी। इससे 99]-92 में 5 हजार 
है कप को लाभ पहुचाने का लक्ष्य रखा गया था। 

0] फैसलो के प्रारूप भे परियर्तन- 


सौमित जल का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन हेतु फसलो के ढाँचे 
को भी बदलता होगा। इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों 
जैस्े- गेहूँ, जौ आदि के स्थान पर कम जल की आवश्यकता वाली फसलो 
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जैसे- सरसो, धनिया, चना, अलसी आदि फसलो का उययोग करना होगा 
ताकि कृषकों की आय भो बढायी जा सक्के। इसके लिए फसल प्रदर्शनो का 
आयोजन किया जायेगा। इस कार्यकम के लिए उर्वरक बीज आदि के लिए अनुदान 
की भी व्यवस्था करनी होगी। 

उपर्पुक्त विवेचन से स्पष्ट होता हैं कि राज्य मे सिचाई की पक्की नालियाँ 
बनाकर, फव्वारा व बूद बूँद सिचाई पद्धति का उपयोग करके सामुदायिक नलकूल 
योजना अपनाकर वे फसलो के ढाॉँचे को बदलकर तथा सूखी खेती के विकास 
के लिए “जल ग्रहण विकास कार्यक्रम को क्रियान्बित करके कृषिगत उत्पादन को 
बढ़ाने य इसमे वार्थिक उतार चडढाबों को कम करने की दिशा मे प्रगति सम्भव 
हो सकतो है। 
_03)लबणीर्य मिदिटयो को समस्या 
है राज्य में लगभग 0 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता ब क्षागीयता ($8प्राए 
200 ६ शाशाए) की समस्याओ की शिकार है। [987 88 में यह कूषित भूमि 
का लगभग 7 5% थी। इस समस्या का समाधान करने से कृषिगत उत्पादन बढ़ 
सकता है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग मे कुओ की सिचाई से लवणता की 
समस्या बढ़ी है। खारे पानो के कारण तथा मिट्टो के अपने लवणो के कारण 
यह समस्या फसलो के उत्पादन को गिरा देती है। 

हाल में बीकानेर जिले के लुणकरणसर तथा कोलायत क्षेत्रों में 'सेम 
(वाटरलोगिग) जो लव॒णता को उत्पन्न करती है व खार की समस्या ने उग्र रूप 
धारण कर लिया है। इसमे दूर दूर तक भूमि पर लवण को सफेद सफेद परते 
जम गई है ओर धरती बजर होती जा रही है। भूमि पर निरन्तर पारी के जमाव 
से 'सेम' के कारण खार बाहर निकल जता है जो भूमि को बजर बना देता है। 
मूलत खेतो में जरूरत से ज्यादा पाती देने से यह समस्या उत्पन्त होती है तथा 
चागों के निकास (07थ7॥9382०) की पर्याप्त घ्यवस्था नहीं होतो। 

लवणयुकत मिट्टियो को समस्‍या का समाधानव करने के लिए निम्न उपाय 
सुझाए गए हैं (0 फसलो का एक विशेष ग्रकार का ढाँवा। (॥) हरी खाद देना। 
(0) भूमि की लवणता द्‌॒ क्षारीयता को ध्यान में रखकर उर्वरको का उपयोग। 
(।५) लवणयुज्त सिचाई के पाता में सुधार, (४) मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार 
जिप्सम का उपयोग करना। 

कूषको को इस सम्बन्ध मे जानकारी दो जानो चाहिए तथा उनको उचित 
मात्रा मे जिप्सम अनुदान सहित उपलब्ध करायी जानी चाहिए। समस्याग्रस्त मिट्टियो 
की जाँच की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा करने से लवणीय भूमि को पुन काश्त 
में लाना सम्भव हो सकेगा हाल में गजस्थान सरकार को विश्व बेक द्वारा स्वीकृत 
विस्तुत कृषि विकास परियोजना में समस्याग्रस्त मिट्टियो बाली भूमि को पुत्र 
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काइत मे लाने की स्कौम भी शामिल की गई है। 
(4).कृषिगत इन्पुटों-अधिक उपज देने वाले बीजों, उर्वरको, खाद, 
चीध-सरक्षण (कीटनाशक दवाओं) व आवश्यक औज़ारो के अभाव की 


पूर्ति करना- 

कूषपिगत उत्पादन का कूपिगत इन्पुटो की सप्लाई से सीधा सम्बन्ध होता 
है। इसलिए कृपको को पैदावार बढाने के लिए, उन्नत व उत्तम किस्म के बीज 
पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध किये जाने चाहिएँ। 988 89 मे बाजो के अन्तर्गत कुल 
57 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे केवल ]7 लाख हैक्टेयर मे अधिक उपज देने वाली 
किस्मों का प्रयोग किया गया था जो मात्र 30% था। गेहूँ मे यह अनुपात 76% 
तक पहुंच गया था। अन्य फसलों भे इसकों बढाने की आवश्यकता है। बाजरे में 
यह क्षेत्रफल बढाकर आधों किया जाना चाहिए। जौ घना मोठ व ग्घार में भी 
उन्मत किस्मो को बुवाई की जानी चाहिए। 

इससे खाद्याननों को पैदावार बढाने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिये 
बाजरे की स्थानीय किस्मो के उपयोग से प्रति हैक्टेयर औसतन 8 0 क्विटल 
उत्पादव मिलता है जबकि उन्नत किस्मों से 25 30 क्बिटल (तिगुना) उत्पादन 
मिलता है। इसलिये विभिन्‍न फसलो मे उन्‍नत व प्रमाणित बीजो का प्रयोग करके 
उत्पादत क्षमता व वर्तमान उत्पादन के अतर को कम किया जा सकता है। बीजों 
की उपलब्धि बढ़ाने के लिये बीज ग्राम की योजना अपनायी जा सकती है जिसमे 
गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र मे एक विशेष किस्म की फसल उगायी जा सकता है तथा 
प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जा सकता है। 

सिंचित क्षेत्रो मे प्रत्ति हेक्टेयर उर्वरको का उपयोग बढाया जाना चाहिये 
हालांकि )988 89 मे कोटा बूदी गगाठगर व चित्तौडगढ़ जिलो मे प्रति हैक्टेयर 
उर्ववको को खपत 50 52 किलोग्राम तक रहो है लेकिन इसे और बढाया जा 
सकता है। घारानी (असिंचित) फसलो पर भो सूखी खेती को तकनीक के विकास 
के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उर्चरको का उपयोग बढाया जा सकता है। मर क्षेत्रो 
मे जहाँ वर्षा का औसत 250 मिलीमीटर है वहाँ बाजो को खड़ी फसल को प्रति 
हैक्टेयर 0 किलो नाइटोजनयुक्त उर्वरक दिया जाना चाहिये। इसके अलावा गोबर 
की खाद, आदि का प्रयोग बढाकर भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। 

पौध सरक्षण दवाओ व इनके उपकरणो का उपयोग अनुदान की सहायता 
से बढाया जाना चाहिये। राज्य मे कई प्रकार के स्प्रेययो पर अनुदान देव है। बीजो 
को फफून्द से बच्चाने क्रे जिऐ ऊद्ञित म्राज्ना मे इत्नाओं क्ञा उपपोगा ,क्रिम्ा जाता 
चाहिये। खर॒पतवार नियत्रणु, चूहा व विशेष कीटनिय॑त्रण, सफ़ेद तट, कातगा दीमक 
आदि कौटो से फसलो को बचाने से पैदावार बढेगो। इसके लिये किसानों को 
प्रशिक्षण देना होगा तथा उनके लिये प्रदर्श मिनी किदूस आदि की व्यवस्था 
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बढानी होगी। तिलहन व दालों के विकास के लिये विशेष सुविधाये देनी होगी। 
_6) ख्हकारी साख के विस्तार व कुशल प्रब्ध की आवश्यकता - 

कृषकों के लिये अल्यकालीन मध्यमकालीन ब दीर्घकालीन कर्ज को 
आवश्यकता द्वोती है। राज्य में सहकारी साख संस्थाओं का विकास किया गया 
है। 990 9] में राज्य मे 5 280 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ थीं जिनमे आयी 
से ज्यादा कमजोर अवस्था में थों। इनमे से काफी समितियाँ बद पडी थीं क्योकि 
उन्होंने सारे दर्ष मे कृषको को कोई उत्पादन कर्ज नहीं दिये थे। केन्द्रीय सहकारी 
बैकी पर ओवरड्यूज का भार है कुल 25 मे से ज्यादातर बैंक कमजोर श्रेणी के 
है। साख को आवश्यकता व साख कौ पूर्ति मे भारी अन्तर पाया गया है। 988 89 
में साख को आवश्यकता 396 3 करोड़ रुपये रही तथा साख्र की बितरित राशि 
केवल 35 5 करोड़ रुपये रहो। इस प्रकार साख का अभाव (टाष्वा. 8५०) 
260 8 करोड रुपये का रहा जो वितरित राशि का लगभग दुगुना है। इसी प्रकार 
प्राथमिक भूमि विकास बैको को दशा भौं अच्छी नहीं हैं। 

उनमे से कई बैको मे घाटे की राशि काफी ऊँची रही है। राज्य मे अकाल 
व सूखे के कारण कृषकों की कर्ज चुकाने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पडता 
है। कृषि व ग्रामौण ऋण राहत स्कीम [990 के अन्तर्गत राज्य मे 8 लाख 
परिवारों को 500 करोड रुपये की राहत दो गई थी। इसमें किसान बुंनकर व 
दस्तकार शामिल थे। विलहन के क्षेत्र में किसानो को उनके उत्पादन का उचित 
मूल्य दिलाने के लिये सहकारी क्षेत्र मे एक तिलम संघ की स्थापना की गई है। 

राजस्थान भे सहकारी सस्‍्थाओ को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि 
ये ऋछषिगत उत्पादन बढ़ाने मे उचित भूमिका निभा सके। 

993 94 के लिए 70 करोड़ रुपये के अल्पकालोन, 8 करोड रुपये 
के मध्यमकालीन तथा 50 करोड रुपये के दीर्घकालीन ऋण देने के लक्ष्य रखे 
गये है। सहकारी सस्थाओ द्वारा दिये गये कर्जों की वापसी की भी व्यवस्था होनी 
चाहिये। 

५ (60) चारे का अभाव 
.. क्षको के लिये कृषि व पशु पालन दोनो का महत्व है क्योंकि ये उसके 
रोजगार व आमदनी को प्रभावित करते है। राज्य मे पशु पालन का, विशेषतया 
शुष्क व अर्द्ध शुष्क प्रदेशों मे बहुत महत्व है। राजस्थान मे वनी का अभाव है। 
राज्य में 47 लाख पशु सरकारी बन भूमि पर चराई करते है जो उसकी क्षमता 
का 20 गुना है। अधिकाश बजर व अकृपित भूमि पर वनस्पति का अभाव पाया 


॥। जिशी #ाण0 शिज्ञा ]993 94 9 239 
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जांतां है। चारे की कमी से पशु पालन पर विपरीत प्रभाव पडता है। सूखे व अभाव 
के वर्षों भे चारे की तलाश में राज्य से पशुओ का निष्क्रमण होता रहता है। राज्य 
में भूमि के कटाव को समस्या भी गम्भीर है। चारे ब इंधन की पूर्ति माँग को 
तुलना मे काफी कम है। अन्य राज्यो से चारा लाकर पशुओं को खिलाया जाता 
है। इस कमी को दूर किया जाना चाहिये। 
कषि-वानिकी (शशि 07९४7५) एवं चारा उत्पादन - किसानो द्वारा 
ऋकृषि-वानिकी व चारा उत्पादन के कार्यक्रम को अपनाने कौ आवश्यकता है। उनको 
यन-पेडो के पौधे उपलब्ध किये जाने चाहिये। दक्षिण- ६ राजस्थान में रतन 'जोत 
तथा प्रश्चिमी भाग मे खेजडी के पौधो का महत्व है। कृषकों के खेतो पर 
पौधशालाओ का विकास किया जाना चाहिये। कृषकों को कुट्टी कौ मशौन च 
नाद (00/8॥) उपलब्ध करायी जानी चाहिये ताकि वे बांध काट कर पशुओं को 
खिला सके। इससे पशुओ को साल भर चारा मिल सकेगा जिससे ऊन व दूध का 
उत्पादन बढ़ेगा और राज्य से पशुओ को पलायन में कमी आयेगी। राज्य में चारे 
व ईंधन की कमी के दूर टोने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल होने का अवसर 
09077“ | 
जज) ब फलोत्पादन का विकास- 


राज्य में विभिन्‍्त कार्यक्रमों जैसे अनुसूचित जाति के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट 
योजना, जनजाति के लिये उप-योजना (09। 5५७७ शा) भर-विकास व सूखा 
सम्भाव्य क्षेत्र विकास कार्यकम नाबार्ड फल-विकास योजना आदि के अन्तर्गत 
'फलोत्पादन बढाया जा रहा है। झालावाड़ मे सतरा गगानगर में किन्‍नो, मौसमी, 
मल्टी, उदयपुर, बासबाड़ां भरतपुर व जयपुर में आम जोधपुर मे बेर, सवाई भाधोपुर 
जिले मे अमरूद व जालौर मे अनार आदि का उत्पादन बढाया जा रहा है। 
सब्जी फूल व मसालों (मिर्च धनिया, मैथी, जीरा, सौफ अदरक, हल्दी 
आदि) तथा पान की पैदाबार भी बढ़ायी जा सकती है। भूमि व जलबायु को 
0६५83 को देखते हुए कोटा बूदी चित्तौड़गढ़ व ब्प र जिलो में रेशम का 
पनपाने के लिये शहतूत की खेती को जा सकतो है। टसर योजना कोटा 
उदयपुर व बासवाडा जिलो मे लागू की जा रही है। इसके अन्तर्गत अर्जुन पौध-रोपण 
किया जाता है। इसक़े 4 5 वर्ष में विकसित होने पर कौट पाले जाते है। यह 
आदिवाँसो लोगो की आमदनो बढाने का एक उत्तम उपाय है। 
निष्कर्ष- राज्य सरकार ने एक सर्वांगीण कृषि-विंकास परियोजना तैयार 
की है जिसकी लागत 500 करोड रुपये से अधिक रखो गई है। यह विश्व बैंक 
से सहायता प्राप्ति के लिये प्रस्तुत की गई धी। यह आठवोां योजता (992-97) 
मे कार्यान्वित की जायेगी। इसमे फसल-उऊत्पादन के अन्तर्गत सोयाबीन महदी, तुम्बा 
(एक प्रकार की अखाद्य तेल को फसल) नथां ईमबगोल को शामिल किया गया 
। इसमे चारा उत्पादन के लिये कृपि-घानिकी विकास कार्यक्रम समस्याग्रस्त 
मिट्टियो के सुधार कृषि-विस्तार-प्रशिक्षण-क्रेन्द्र कौ समोन्‍्नत करने, फल-विकास, 
जल-विकास बीज-विकास विपणन साख्र सहकारिता समग्र पशु विकास, 


एजस्थान के आर्थिक विकाए मे घाधाएँ 335 


भेड विकास मछली पालन व सामुदायिक लिफ्ट सिचाई आदि के विकास के लिये 
विस्तत कार्यकम रखे गये हैं। यह कार्यक्रम सशोधित रूप में विश्व बैंक द्वारा 
स्वीकृत हो गया है। इसमे गजस्थान के लिये कषिगत क्षेत्रों मे व्यापक क़ान्ति की 
सम्भावनाये छिपी हुई हैं। लेकिन इसके लिये वित्तीय साथनों का सर्वोत्तम उपयोग 
करना होगा। 
(आ) औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाये व॑ उनको दूर करने के उपाय 
हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के अध्ययन 
में देख चुके है कि राज्य की आय मे विनिर्माण क्षेत्र वा अश (स्थिर मूल्यों पर) 
989 90 में । 6% तथा 3990 9] में 0 25% रहा था। इस प्रकार पिछले 
वर्षों मे विनिर्माण क्षेत्र का राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में लगभग ] १2 प्रतिशत 
अश रहा है। खनन व बिद्युत को मिलाने पर समस्त औद्योगिक क्षेत्र का राज्य की 
आय में योगदान [990 9]| में !3 प्रतिशत रहा था जो औद्योगिक क्षेत्र के पिछडेपन 
को बतलाठा है। आज भी राज्य की आय में कपिमत क्षेत्र की प्रधानता बनी हुई 
है। 

योजनाकाल मे राज्य का औद्योगिक बिकास हुआ है। लेकिन कई बाधाओं 
के कारण प्रगति उतनी नहीं हो पायी है जिठरी गुजरात महाग़ष्ट आदि शण्यो की 
हुई है। हम पहले बतला चुके हैं कि उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 
988 89 में गुजरात में फैक्टियो को सख्या ) 703 थी जबकि राजस्थान मे 
362 थी। फैक्सियो मे कार्यरत कर्मचारियो को सख्या गुजरात मे 6 69 लाख थी 
जबकि गजस्थत्र मे 2 3! लाख ही थी। इस प्रकार देश को जनसख्या मे लगधग 
समावत अश रखते हुए भी गुजरात मे फैक्टियो का विकास राजस्थान की तुलना में 
तिगुने से भी अधिक हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य के औद्योगिक विकास 
में कुछ ज़ेत्त बाधक रहे है। उनको दूर करके ही भविष्य मे औद्योगिक विकास 
की गति तेज की जा सकती है। 

(7) पचवर्षीय योजना से खनत व उद्योगों के विकास पर कुल 
सार्वजनिक व्यय का अश काफी कम रहा है। इससे औद्योगिक विकास मे 
बाधा पहुची है। 960 के दशक मे इस क्षेत्र के विकास पर नियोजित व्यय का 
लगभग 5 प्रतिशत ही न्‍्यय किया गया था। चतुर्थ योजना भे यह 28% तथा 
पाँचवी योजना मे 4% हो गया एवं छठी योजना मे भी लगभग इतना ही अश 
बना रहा।' सत्ता योजना! मे जानना चा उद्योया यर उ्स्ताविता ज्यया 6 4 रखा 
गया था लेकिन वाघ्तविक व्यय 47% ही रहा जो लक्ष्य से काफी मीचा 
था। योजना मे खनन व उद्योग के विकास के लिये 90 5 करोड़ रुपये 
की राशि आवंटित की गई थी पज्बकि वास्तथिक व्यय केदल 45 6 करोड़ 
रुपये हो हो पाया। इस प्रकार लक्ष्य से लगभग 45 करोड़ रुपये कम व्यय 
किये जा मक्के। 
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लेकिन 990-9] में पहली बार उद्योग व खनन पर सार्वजनिक परिव्यय 
की 9 % राशि व्यय की गई तथा 99] 92 के लिये यह पुन घटकर 5 3% 
पर आ गई। 992 97 की आठवीं योजना में इसे 47% (536 करोड रुघये ) 
रखा गया है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक परिव्यय का नीचा अश 
उद्योग व खनन पर व्यय किये जाने से इस क्षेत्र के विकास मे बाधा पहुची है। 

989 में माथुर समप्रिति ने अपनी रिपोर्ट मे सुझाव दिया था कि 
आठवीं पच्चवर्षधाय योजना में सार्वजनिक व्यय का लगभग 0% अश 
औद्योगिक विकास के लिये निर्धारित किया जाना चाहिये, जो वर्तमान स्तर 
का प्रतिशत की दृष्टि से लगभग दुगुना होगा। इससे औद्योगिक विकास के 
लिये ज्यादा वित्तीप साधन उपलब्ध हो सकेगे। लेकिन जैसा कि ऊपर बतलाया 
गया है आठवीं योजना मे इसे 47% ही रखा जा सका है। फिर भी ग्रोजनगा का 
आकार बड़ा होने से इस क्षेत्र के विकास के लिये धनराशि 536 करोड रुपये 
उपलब्ध हब 2 

«._(2) विकास के लिये आवश्सक इन्फास्ट्क्चर (बिजली, 

परिवहन, सचार, जल आदि) का अभाव- 


(0 ब्रोडपेज रेलवे की कपी- (राज्य मे मीटर गेज रेलवे अधिक है जिपर मे मीटर गेज रेलचे अधिक है जिपतसे 


माल कौ दुलाई भे बाधा नोट का बाश 
मांधोपुर है ब्रोडगेज लाइन पर स्थित रहे हैं। अब कोटा बीच 


बज्ोडगेज की रेलवे लाइन बन जाने से सीमेट की कुछ इकाइयों स्थापित की 
जा सकती हैं जिनमे एक सुपरस्रीमेट सयथत्र भी शामिल है। हाल में जयपुर 
के समीप दुर्गापुत से सबाई माधोपुर के बीच मीटर गेज लाइनो को ब्रोडगेज लाइनो 
में बदल देने स्रे औद्योगिक विकास के नये अवसर खुले है। इन्दिरा गाधी नहर 
क्षेत्र मे नई रेल लाइने बिछाते से औद्योगिक विकास का आधार ढाँचा सुदृढ हो 
सकता है। इसी प्रकार दिल्‍ली अहमदाबाद मार्ग को ब्रोडगेज मे बदलने से विकास 
के नये अवसर खुल सकते है। 

(0) औद्योगिक क्षेत्रो मै सडको की स्थिति भी पूरी तरह सतोपजनक नहीं 
रही है। उनमे कई स्थानों पर सड़को का अभाव है तथा अन्यत्र रख रखाव की 
दृष्टि से अभाव पाया गया है। 

(॥) ब्विद्युत का अभाव त्था सप्लाई पे अनियमितता- औद्योगिक 
विकास मे विद्युत की सप्लाई का सर्वोपग्रि स्थान माना गया है। हम पहले बतला 
चुके है कि शज्य में विद्युत की भाग व पूर्ति मे अतर पाया जाता है। विद्युत को 
पूर्ति की तुलना मे भाग अधिक पायी 'जाती है। अभी तक राजस्थान विद्युत को 
पूर्ति के लिये आन्तरिक साधनों का पर्याप्त रूप से विकास नहीं कर पाया है। 


परत्यात के अधिक विकास में बाष्वएँ उठ7 


आउवों योजना में बरसिहसर व सूरतयढ़ ताप परियोजनाओं के चालू होने 
से विद्युत की स्थिति मे सुधार आने की सम्प'वना है। राज्य को बाहरी खोतो से 
भी दिजलो के मिलने की सम्भावत्रा है जिससे इसका अभाव दूर होगा। 


पहले बतलाया जा चुका है कि सरकार ने बीकानेर, भौलवाडा, झालावाड 
आबू रोड व धोलपुर में विकास केन्र (हाएचओ ८थाएट्४) स्थापित करने का 
पनिश्चय किया है जिसके अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर के छिकास पर प्रति केन्र 30 
करोड रुपये अग'मी बर्षों मे व्यय किये जायेंगे! इससे विद्युतु सडक सचार जल, 
आदि की उपलब्धि के बढ़ने की सम्भावना है। 

(3) अवदुबर 988 से मार्च 99॥ तक स्थिर यूँजी घर केन्द्रीय 
सब्सिडी के बद करने स पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में गतिरोप 
आ गया था। 

सितम्व” 4988 के याद राज्य में केन्द्रीय पूँजी सब्सिडी की स्कीम 
बद कर दी गयी थी जिससे पिछड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों वही 
स्थाएना पर विपरात प्रभाव पड़ा था। पिछेडे इल'कोँ में लघु व मध्यम पैमाने 
का इकाइयो का स्थापता पर पूँजी सब्पिडो को सुविधा से काफी अनुकूल प्रभाव 
पड़ता है। अक्टूबर 988 से केन्द्रोय साब्सडी बद होने से राय के औद्योगिक 
क्षेत्र म अनिश्चितता व शिथिलता का वात्तावरण उत्पन्त हो गया था। पहले पूर्णतया 
उद्योग विहोन जिले (५॥)) मे एक करोड स्थये के प्रोजेक्ट पर 25 लाख रुपये 
की सब्मिडी मिलने से उसकी स्थापना को काफी पेोत्साहन मिलता था। राजस्थान 
में क्ेद्राय सब्सिडी का राशि 398] 82 में 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 984 85 
मे 8 करोड हो गई थी। इससे उद्योग्पे कौ स्थापना को काफों प्रोत्साहन मिला था। 

केनद्राय साब्सडी स्काम के अक्टूबर 988 से बद होने के बाद अन्य 
रायो ने तो अपने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योग्कि विकास के लिये अपनी-अपनी नयी 

#द्योगिक नातयाँ घोषित कीं, तकि इनमे विकास की गति को बनाये रछा जा 
सके। उदाहरण क्ले लिये, परिचम बगल ने राजकाय स'ब्मडा [5 से २0८ तक 
कर दी जवबाक केन्द्राय सब्मिडा ॥07 से ॥55 तक हां थी। 

तमिलनाडु न पिछडे 'त्तालुका ये राजकीय सब्सिडी देना चालू कर 
दिया था। उत्तर प्रदष्ा न पिछड़े छेत्रा क आद्यागिक विकास को लिय व0 
करोड रुपये का एक उपक्रम काप (६ शा।एाःए +छा0ं स्थापित किया धा। 
हरियाणा ने पावर साम्मड' ५0) हजार रुपय से बढ़ाकर ७ लाख रूपय कर 
दा धा ताकि उद्यमकना स्वयं के डाजल जनांटिंग सट लगा सक। 

इस प्रकार अन्य राज्या न कम्द्राय साब्सडा के अभाव का दूर कर्न 
का प्रयास किया लोजा रावस्थाग + पूजा विदयग पर सब्सिडा का स्कम 
चर श्ञाग से ऊप्रत 99] स चान्‌ का है विमभके अलात मध्यम व बड़े उद्यागो 
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के लिये !5% सब्सिडी व लघु उद्योगो के लिये 20% सब्सिडी की व्यवस्था 
काफी उदारतापूर्वक कौ गई है, जिसका विवरण औद्योगिक नीति के अध्याय में 
किया जा चुका है। बाद मे आदिवासी क्षेत्रो व उद्योगविहोन जिलो मे 5% को 
अतिरिक्त सब्सिडी दी गयी है। 

आशा है कि सब्सिडी कौ नई सुविधा से पिछड़े क्षेत्रों मे हौ नहीं, बल्कि 
सम्पूर्ण राजस्थान मे औद्योगिक विकास कौ नई लहर उत्पन्न होगी और राज्य 
दरुतगति से*भौद्योगिक प्रगति कर पायेया। 

(4) औद्योगिक रुए्णता से उत्पन्त बाधाएँ - राजस्थान मे भी अन्य राज्यों 
की भांति औद्योगिक रुग्णता के कारण विकास मे बाधा पड़ी है। जून 988 के 
अत मे राज्य में गेर-लघु उद्योगो की रुग्णता (८८) इकाइयो को सख्या 45 
थी। (इनमे ]6 घेस्‍्त्र इकाइयोँ 6 क्रागज इकाइयाँ 3 इजीनियरी इकाइयाँ, 3 
रासायनिक इकाइयाँ, आदि)। इनमें बेको की बकाया उधार की राशि 93 [! करोड 
रुपये थी, जो देश को कल बैक बकाया उधार राशि का 3 % थी। इनके अलावा 
गैर लघु उद्योगो की कमजोर (५८७।) इकाइयाँ 5 थीं जिनमे बेैको की बकाया 
उधार कौ राशि 5 25 करोड रुपये थी (कुल बकाया ग़शि का 08%) । इसी 
अवधि के अत तक रुग्ण लघु पैमाने की (दा: $8 गा) इकाइयाँ “ 
0,362 थीं, जिनमे बैकों की 49,8 करोड रुपय्रे कौ राशि बकाया थी। 
इससे इन इकाइयी के रोजगार, उत्पादन आदि घर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। 
दिसम्बर 988 के अत में इनकी सख्या ,063 हो गई थी। 

राजस्थान में लघु व मध्यम उद्योगो के रुग्ण होकर बंद होने का 
मुख्य कारण कार्यशील पूँजी (छण07४॥५2 ८०) का सकट भाना गया 
है। बैंक कार्यशील पूँजी संमय पर थ पर्याप्त मात्रा भे नहीं देते हैं। राजस्थान 
दित्त निगम की 3990-9] थे खतरे मे पड़ी उगाही चाले खातों की शशि 
3 करोड़ रुपये तक पहुच गयी थी, इसलिए निगम ने 05 इकाइयों की 
46 लाख रुपये की राशि बटूटे खाते लिखने का निर्णय लिया धां। राजस्थान 


]) . इनके इकर्‌ठे घटे शुद्ध पूँजी (श0॥6॥०। ४७7) के बराबर या अधिक होते हैं (अन्य बातों के 
अलाबा) । 
2 इनके इकदूठे घाटे पिछले पांथ चर्षों को सर्वाधिक शुद्ध पूँजो (?९७/(॥6: ७० एऐ) के 50% के 


बशबर या अधिक होते है। (अन्य बातों के अलावा) 
3... इनका नकद घाटा इस वर्ष हो द पिछले ध्र्ष राह्म हो लथा श्र पूंजी का ५४% या अधिक नष्ट हो 


जावे और/अथवा चार लगातार ्रैपासिक ब्यॉजे दा भुगताव ने कर पाये था दो अर्द्ध-धार्षिक मूलधत 
की किस्तों का पुगठात हे कर पाये तथा बैंक की रुण्त सीमाओं के सचालन पें लगातार 
अनियमितताए हों। 
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का यह पहला सार्दजनिक उपकप्त है जिसे बट्टे खाते मे रकम डालने का 
फैसला करना पड़ा था। (पत्रिका 3.7.9 ) ॥ 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगियः रुग्णता भी औद्योगिक 
विकास मे एक अवरोधक तच्त्च है। 

)>रअअन्तर-सस्थागत सम्न्दव व सहयोग का अभाव- विभिन्‍्त्र वित्तीय 
मम्थाएँ जैसे आरतोय औद्योगिकविकांस बैक भारतीय औद्योगिक वित्त निगंम रीको 
ग़जध्थान वित्त तिम्रम व्यापारिक बैको आदि में फस्पर समन्वय का अभाव पाया 
जाता है। इससे उद्यमकर्ता को समय पर प्रोजेक्ट चालू करने मे कठिनाई होती हे। 
उदाहरण के लिए, उद्यमकताओ को वित्तोय सम्था से स्थिर पूँजो के लिए कर्ज 
मिलने के बाद व््यशील पूँजी के लिए व्यापारिक बेंको के पास जाना होता है। 
लेकिन बहाँ से कर्ज मिलने मे विलम्ब व असुविधा होती है। यदि इत सस्थाओं 
के कार्यों में अधिक ताल मेल हो जाय तो औद्योगिक विकास को काफी प्रोत्साहन 
मिलेगा। 


क्र (6) राज्य में 'औद्योगिक सस्कति' का अभाव- राजस्थान के सब्दर्भ मे 

: प्राय यह कहा गया है कि यहाँ “औद्योगिक सस्कृति' का अभाव है जबकि गुजरात 
महाराष्ट्र आदि मे यह अपेक्षाकृत अधिक विकसित हुई है। औद्योगिक सस्कृति का 
आशगय यह है कि पशासन उद्यमकर्ता पर कितना ध्याल देता है) यदि छोटे छोटे 
काम्मे को करवाने के लिए उद्यमकर्ता दिभिन्‍त्र कार्यालयो के चक्कर लगाते रहते 
हैं एवं बार-बार अनेक इन्स्पेक्टर फैक्टियों में उनको अकारण तग करते पाये जाते 
है तो समझना चाहिए कि औद्योगिक सस्कति' का अभाव है। इसके विपरीत यदि 
प्रशासन उद्ययकर्ताओं को सम्रस्याओं के हल में मदद देशा है और उत्पादन बढाते 
भें सभी प्रकार से सहयोग प्रदान करता है तो औद्योगिक सस्कृति विकसित मानी 
जायेगी। नये उद्यमकर्ताओ ओर प्रवासी भारतीयों को ग़जस्थान के औद्योगिक विकास 
में शरीक करने के लिए इन्फास्टक्चर के दिकास के साध-साथ 'खले मच' में 
उद्यमकर्ताओ की समस्याओ- पर._विचार होगी चाहिए. िथा ' कुक खिडको सेवा 
(036 ५४७०७ 56णव्ह के:दृष्टिकोण को मूर्तरूप दिया जाना घाहिए ताकि 
एक हो बिन्दु पर उद्यमकर्ता को विभिन्‍न प्रकार की सेवाएँ मिल सके और उसे 
अवावश्यक रूप से एक जगह से दूसरे जगह न भटकना पडे। 

(7) 'औद्योगिक दातावरण' का अभाव - प्राय यह भी सुतने को मिलता 
है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में औद्योगिक वातावरण (ाप्राह्राओ॥ 
८॥१५०) का अभाव है। इसका अर्थ यह है कि राज्य में उद्यमकर्ताओ को 
आकर्षित करने के लिए सुविधाओं ब प्रेरणाओ की कमी है। औद्योगिक वातावरण 
तब बनता व पनपता है जब इन्फास्ट्रबचर की सुविधाएँ विकसित हो (आवश्यकतानुसार 
पानी, बिजली, सड़क, टेलीफोन आदि को मुविधाएँ मिल सके) तथा उद्यमकर्ताओं 
को वित्तोय व कर-सम्बन्धी आवश्यक छूटें व रियायतें मिले। पड़ौसी राज्यों की 
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तुलना में इनमें कमी रहने से उद्योग दूसरे राज्यों में जाने लगेंगे और फलस्वरूप 
राजस्थान के औद्योगिक विकास में शिथिलता आ जायेगी। 

इस समस्या के समाधान के लिये लचोली व प्रावैगिक औद्योगिक नीति 
अपनानी होगो। अन्य राज्यों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राजस्थान की 
अपनी नीति में इस प्रकार के परिवर्तर ज समायोजन करने चाहिए. ताकि बह उनसे 
किसी तरह पीछे न रहे। ऐसा करने पर ही राज्य का औद्योगिक वातावरण अधिक 
अनुकूल बन पायेगा। 

(8) दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन का अभाव औद्योगिक विकास 
में बाधक | - स्मरण रहे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर कला विकास, पूँजीगत सब्सिडी 
की सुविधा, कर्ज की सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, करों की छूट, 
आदि अपने आप पें औद्योगिक विकास को आवश्यक शर्ते तो हैं, लेकिन 
थे पर्याप्त शर्ते नहीं हैं। ओद्योगिक विकाप्ष॑ को उचित गति प्रदान करने के लिए 
झुदूढ़ इन्फाह्टक्चर, शियायती कर्ज, पुँजीगत-पसब्लिडी, नवीन व उनन्‍तत टेक्नोलोजी, 
उचित औद्योगिक सम्बन्ध, पर्याप्त माँग व बिको की सुविधाएँ आदि सभी जरूरी 
हैं। लेकिन इनसे भी अधिक जरूरी है उचित किस्म का औद्योगिक नियोजन 
(॥00809] ?9गग॥8) जिसमें निम्न बातों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। 

() कृषि व उद्योग के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हों, 

(४) विधिल उद्योगों के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हो, 

(॥) विभिन्‍न जिलों, क्षेत्रों/प्रदेशों के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ हों, 

(५) उद्योगों का सार्वजक़िक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र व सहकारो क्षेत्र 
के बीच बंटवाश किस प्रकार हो, 

(५) एक वर्षोय, पचवर्षाय व दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन में समत्वय 
किस प्रकार बेठाया जाय। 

उपर्युक्त ढग से वैज्ञानिक औद्योगिक नियोजन व "प्रखर" व व्यावहारिक 
औद्योगिक व्यूहरचना से हो औद्योगिक विकास की गति तेज की जा सकती है। 
राज्य में तोन्र औद्योगिक विकास को परयाप्त सम्भावताएँ विद्यमान हैं, लेक्किन 
औद्योगिक नियोजन, विशेषत्तया 0-5 वर्षो के परिप्रेक्ष्य भें तैयार किया 
ञञ 





॥।.. देखिए मेरे द्वार प्रेषित लेख " [एएच्रतण 5प्रशलएल श्ञाव [059 तटलापए८६ पा 
रिश्रुक्राशथा, त2४८।0एएएशए तर रिब॥5ए था, पगव्रव्तहुद थाव हि2६७०७5८, (50700 
०५ #ज्ञा०% 8छाब 50, ॥४७|३६७॥, 003ज्ञौटा, ॥9»900 ]989, थी 9, |ए १४6 67, 
एक दूधग लेख " छ3] 8७95 ए0520 0 ए3छ06 [छतत0५७39] (50000 [पडा 
शिण्ा/णाणा एचा२३ ["990: & (डाए एणादशिश०९, उगएए, बिएथ्थ) 993) 
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गदशा दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन ही औद्योगिक विकास को सही दिशा 
च॑ आवश्यक गति प्रदान कर सकता है। इसके अभाव मे राज्य मे कुछ कारखाने 
अवश्य खुल जायेंगे, लेकिन उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं हो प्रायेगा। उदाहरण 
को लिए, प्राय उद्यमकर्ता उद्योग की स्थापना के लिए अल्पकालोन दृष्टिकोण 
अपनाते है। उन्हे लगता है कि सोमट के उद्योग मे काफी मुनाफा हो रहा है तो 
ये इसकी इकाइयाँ लगाने के लिए अनेक आवेदन पत्र एक साथ पेश कर देते हैं 
और उनकी स्वीकृति मिलने पर काम प्रारम्भ कर देते हैं। लेकिल बाद में पता 
चलता है कि सम्मवत इस क्षेत्र मे आवश्यकता से ज्यादा इकाइयाँ लग गई हें 
और अन्य क्षेत्रो मे औद्योगिक क्रियाओ का अभाव बना हुआ है। इन दशाओ को 
उत्पन्त न होने देने के लिए अधिक वेज्ञानिक आधार पर तैयार किये गये औद्योगिक 
नियोजन से लाभ हो सकता है जिसमे अनेक बिन्दुओं पर तालमेल बैठाये जे हैं 
जिनमे से कुछ का सकेत ऊपर दिया गया है। 

(9) गैर फैक्टी क्षेत्र पे खादी ग्रामीण उद्योग हथकरघधा व दस्तकारियो 
कौ समस्याओ क्छे समुच्चित समाधान की आवश्यकता हमने ऊपर जिन बाधाओ 
को चर्चा की है उनमे से अधिकाश का सोधा सम्बन्ध फेक्टी क्षेत्र यां संगठित क्षेत्र 
के उद्योगों से है। लेकिन राजस्थान के जनजीवन मे रोजगार ख आय की दृष्टि से 
गैर भौकट्रो क्षेत्र के उद्योगो का महत्व कम नहां है। उनकी ममस्याओ का समाधान 
करना भी बहुत आवश्यक है। उनका भी यथासम्भव आधुनिकौकरण किया जाना 
चाहिए ताकि माल की गुणबत्ता मे सुधर हो और उनकी लागत कम की जा सके। 
उतक्शा निर्यात बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता चाहिए। इस सम्बन्ध मे औद्योगिक 
नौति 990 मे हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्यो पर यार्ग व अन्य कच्चा माल 
उपलब्ध कराने को व्यवस्था सुलभ करने पर बल दिया गया है। आठवीं योजना 
मे १0 हजार नये हथकरघे लगाने का प्रस्ताव है ताकि 30 हजार व्यक्तियो को 
काम दिया जा सके। 

दस्तकारियों के विकास हेतु नई भीति मे कारीगरे व शिल्पकारो के प्रशिक्षण, 
कच्चे माल, विपणन कार्यशील पूँणी आदि की सुविधाओं को बढ़ाभे निर्यात बढाने 
के लिये राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा विशेष कदम उठाने तथा एक डिजाइन 
व विकास केन्द्र स्थापित करने, आदि पर जोर दिया गया है ) लेकिन इनके सम्बन्ध 
में अधिक विस्तार से योजना बनानो होगी जिममें क्षेत्रवार, उद्योग्वार व माँग के 
अनुसार विकास के कार्यक्रम निधारित करने होंगे ताक ठीक से यह पता लग 
सके कि योजना मे इस क्षेत्र मे कितने लोगो को लाथप्रद रोजगार मिल पायेगा और 
उनकी आमदनी द जोवन स्तर मे किस प्रकार का परिवर्तन आ झायेगा। 

उपर्पुक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि औद्योगिक नियोजन औद्योगिक 
नीति व औद्योगिक प्रशासन तथा उद्यमकर्ताओ के समुचित विकास से हो 
औद्योगिक विकास व्मी दर को बढाना व्‌ राज्य का औद्योगीकरण करना 


342 शजस्थाने की अर्थव्यवत्था 


विशेषतया ग्रामीण औद्योगोकरण करना, सम्भव हो सकता है। 

यहाँ पर आठवाँ योजना मे औद्योगिक विकास्न की नीति के सम्बन्ध मे 
माथुर समिति की सिफारिशे देना भी लाभकारी होगा ताकि इस श्षेत्र के विकास 
में समुचित मदद मिल सके। 

आठवीं प्रचवर्षीय योजना (990-95) मे औद्योगिक विकास की 
व्यूहरचना के साम्बन्ध भे उच्चाधिकार प्राप्त भाधुर सम्रितिं के प्रमुख सुझाव 
च छिफारिशे 

आठवीं पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक विकास की व्यूहरचना पर माधुर 
समिति (अध्यक्ष प्रोफेसर एम बी माधुर) ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमत्री को 26 जून 
989 को पेश की थी।[इसमे औद्योगिक विकास के नये क्षेत्रों के बारे में सुझाव _ 
दिये गये थे तथा इस सम्बन्ध मे विकास को नीतियाँ च आवश्यक कार्यक्रम प्रस्तुत 
किये गये थे। 32200 कदर 

रिपोर्ट की प्रपुख बपते इस प्रकार हैं - 

5 राज्य के विभिन्न प्रदेशों मे अलग-उरलग प्रव्मार के उद्योग विकसित 
किये जाने चाहिए जैसे दक्षिणी राजस्थान मे खनिज आधारित उद्योग, पश्चिम 
मे नहर सिचित क्षेत्र मे कृषि प्रोसेसिय उद्योग, पूर्वी क्षेत्र में विविध प्रकार 
के उद्योग तथा असिंचित जिलो मे दक्षता-आधारित ($॥8॥-%575९6) हस्तशिल्प 7 
उद्योग विकसित किय जाने चाहिएँ । जेसलपेर क्षेत्र मे स्टील ग्रेड लाइमंस्टोन 
व गेस आधारित औद्योगिक इकाइयाँ भी विकसित की जा सकती हैं। 

2 समिति ने निम्न औद्योगिक समूहों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित 
करने पर बल दिया था इलेक्टोनिक्स कृषि आधारित व फूड प्रोसेसिग खनन व 
खनिज पदार्थ पर्यटन (0णात्रा)) रलमंणि व जवाहरात उद्योग त्रथा दस्तकारियोँ 
(चमडा व चमडे की वस्तुओं सहित)। 

3 जैसा कि पहले बतलाया गया है आठवीं पचवर्षीय योजना में सार्वजनिक 
व्यय का लाभग 0% भाग औद्योग्कि विकाप्त के लिए निर्धारित किया जाना 
चाहिए जो वर्तमान स्तर का (प्रतिशत में) लगभग दुगुना होगा। इससे औद्योग्रिक 
विकास के लिए ज्यादा वित्तीय साधन उपलब्ध हो सकेंगे। 

4 सशोधित आकड़ो के अनुसार वर्तमान में विनिर्माण 
(॥9॥7क्चिए ए्ता९) किया का स्थिर कीमतो पर राज्य की आमदनी में 
लगभग ]-2 प्रतिशत अश है, जिसे बढाकर आठदी ग्ोजना मे 5% 
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यजस्थान के आर्थिक [विकास में नाधाएँ अब 


करने का प्रयास किया जाना चाहिए। माथुर समिति ने इसे वर्तमान के 9 0 
प्रतिशत से बढाकर आठवीं योजना भे 2% करने का सुझाव दिया था, 
जो अब सशोधित आकड़ो के कारण बदल गया है। 

__. 5 राज्य सरकार को उद्योगों को दी जाने वाली वर्तमान रियायतो 
को प्रभावपूर्ण ढग से लागू करना चाहिए। इन्फ्रास्ट्क्चर व अन्य सेवाओ की 
व्यवस्था बढानी चाहिए। उन उद्योगो के विकास पर जोर देना चाहिए जिनमे राज्य 
को विशेष लाभ प्राप्त हैं जैसे पशु-आधारित उद्योग व पर्यटन, जवाहरात व आभूषण 
खनिज पदार्थ व दस्तकारियों । या 

6 भविष्य में रीको को औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए तभी 
भूमि अबाप्त करनी चाहिए जब वह अत्यावश्यक हो। जहाँ आगामी व्छुछ 
वर्षों पे कोई उद्योग नहीं लगना है, वहाँ भूमि को अवाप्त नहीं करमा चाहिए 
तथा अन्य क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। 

7 उच्चाधिकार प्राप्त औद्योगिक सलाहकार परिषद को राज्य के 
ओंद्योगिक विकास की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से अपनी बेठक करनो 
चाहिए। 

$ सार्वजनिक उपक्रमो के कर्मचारियो के प्रशिक्षण को उचित व्यवस्था 
होनी चाहिए। एक सार्वजनिक उपकम चयन बोर्ड (?फाएं साशशाणआा$८ 
इटाल्टाणा 98090) गठित क्या जागा चाहिए जो कर्मचारियों के चयन की 
व्यवस्था करे। 

9 अधभ्रक को बिको कर से मुक्त कर देना चाहिए, जैसा कि बिहार 
सरकार ने किया है। 

५._0-चंमड़े व दस्तकारियो के लिए टेक्नोलोजी मिशन स्थापित किया 
जाना चाहिए त्ताकि हमारे शिल्पकारों को आधुनिक विज्ञान व टेक्नोलोजी का 
लाभ मिल सके। इसके लिए विभिन्‍न सस्थाओ के साथन मिलाने होगे जैसे 
उद्योग निदेशालय, राजस्थान लघु उद्योग निगम, खादी ब ग्रामोशेग बोर्ड जिला 
ग्रामीण विकास एजेन्सी पचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग आदि। 

माथुर समिति ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बहुते उपयोगी सुझाव 
दिये हैं जिनको कार्यान्वित करने से इस क्षेत्र में अधिक तेजी से प्रगति हो सकती 
है। 

प्रश्न 
।.. राजस्थान के कृषिगत विकास के मार्ग मे प्रमुख बाधाएँ क्‍या है ? उनको 
दूर करने के लिए सरकार ने जो उपाय किये है उनका परिचय दोजिए। 
2. “राजस्थान मे औद्योगिक विकास की व्यापक सम्भावनाएँ टे इसलिए इसके 
मार्य में आने वालो बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।' इस सम्बन्ध मं 
बाधाओ का विवेचन कीजिए तथा उनको दूर करने के उपाय सदगदए। 


जज 


ग़ज्ाथान कर अर्धव्यवाथा 


राजस्थान के आर्थिक विकास को मुख्य बाधाये क्‍या हैं? इनको कैसे दूर 
किया जा सकता हे? 

(+पआाश 4 श, 4992) 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए- 
(0) राजस्थान मे जल-प्रबंध मे सुधार, 
(॥) राज्य मे लवणीय व क्षारीय मिट्टियों की समस्या, 
(॥) ग़जस्थान मे शुप्क खेती तथा बाटरशेड (जल॒-ग्रहण) विकास कार्यकम 
(५) औद्योगिक विकास मे पूँजी-जिनियोग सब्सिडी या इमदाद की स्कीम, 
(५) राज्य के कूपिगत विकास में बाधाये... (२8], । $४, 992) 
(५॥) राजस्थान के आर्थिक विकास में अवशेध। 

(#,]गञा6, | श, 992) 


॥ 


8 | 


राज्य की बजट-प्रवृत्तियां तथा 993-94 का बजट 


($[40९-2एऐएशंथ्ा॥ 7फशाएपर शात पार फैमह2९ 607 
7993-94) 








योजनाकाल मे राषेम्थान के वित्तीय ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 
इस्त अध्याय मे राज्य की बजर-सम्बन्धी प्रवृत्तियो (0907९व५ ॥ज्ञा05) व 
993 94 ,के बजट पर प्रकाश डाला जायेगा तथा अगले अध्याय मे विभिन्‍न 
वित्त आयोगो ट्वाणा राज्य की तरफ किये गये वित्तोय हस्त'तरणो गाडगिल फामूले 
के “अन्तर्गत किये गये शज्य के लिए योजना-हस्तान्तरणो (जाशा फ्थाईा5) तथा 
राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला ज'येगा। निरन्तर पडने वाले 
अकालो व सूखे के कारण राज्य की चित्ती० दशा काफी कमजोर रहो है। स्थय 
गज्य के द्वारा किये गये तीब्र आर्थिक विकास व केन्द्र से प्राप्त होने वाली अधिक 
दित्तीय सहायता से ही राजस्थान का आर्थिक भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता 
है। 

993 94 के बज”ट-अनुमानो के अनुसार राजस्व-खाते मे घाया 200 करोड 
रुपये व पूँजो खाते मे घाटा 439 करोड रुपये दिखाया गया हे। इस प्रकार समेकित 
निधि ((०080॥09८0 (७0) में शुद्ध घाटा 639 करोड रुपये दशाया गया है। 
लेकिन सार्वजनिक या लोक खाते (?009॥९८ #९९०ण॥) मे शुद्ध बचत 477 करोड 
रुपये दर्शायी गयी है। सार्वजनिक खाते में वे सौदे दिखाये जाते हैं जो सरकार 
बैंकर या ट्रस्टो के रूप में करती है। इसमे सस्पेन्स व भुगतान (६४५७९॥5$९ 
शाएं 70॥॥/॥0९) के सीदे भी शामिल होते हैं। इस खाते के लेन-देन 
राजस्व, पूँजी व ऋण खाते से भिन्न प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक खाते की 
मुख्य मदे इस प्रकार होता है 

खाल खचते प्रोडविदेग्ट को रिजर्ल कोर जणाएँ उ ाप्रिण रफीशस्यों, सस्पेन्स 
व विविध प्रकार के भुगताना 

इस रणते की बचते शामिल करने पर 993 94 व्मे बजट में सम 
घाटा ]62 करांड रुपये का रहा। 992 93 के बजट-अनुमानों मे समग्र 
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घाटा 28 करोड़ रुपये दर्शाया गया था। जो सशोधित अनुपानों के 
अनुसार 57 करोड़ रुपये को बचत में बदल गया। 

अब हम राजस्व खाते में आय-व्यय कौ प्रवृत्तियो, पूँजी-खाते मे आय-व्यय 
की प्रवृत्तियों, सार्दजनिक कर्ज के भाए आदि घर प्रकाश डालेंगे। 

राजस्व खाते में आय की प्रवृत्तियाँ 
(765 ॥ ७८९०४ एारल ए१८एशाएह 4००००) 

राजस्व खाते में विभिन्‍न प्राप्तियों को तज्ञीत श्रेणियों में बाटा जाता है- 

कर-राजस्व, अ-कर राजस्व व सहायतार्थ अनुदान (&गश्या5-॥-00)। नीचे 
इमका क्रमश विवरण दिवा जाता है- 

. कर-राजसश्व- इसके अन्तर्गत राज्य का केन्द्रीय करों मे हिस्सा तथा 
स्वय राज्य में लगाये गये बरों का राजस्व दिखाया जाता है। आजकल राजस्थान 
को अन्य राण्पों कौ भांति केन्द्रीय अ'्यकर व सघीय उत्पादन शुल्क मे अश प्राप्त 
होता है। राज्य में स्त्रय॑ के प्रदेश मे लगाये गये निम्न करो से राजस्व की प्राप्ति 
होती है भू-याजस्व (970 7९५८४0४), स्थम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क, राज्य आबकारी 
(हा८ ९८८६६), बिक्री-कर (590८५ 3४), वाहनों पर कर, सामान व यात्रियों पर 
कर, विद्युत पर कर व शुल्क तथा अन्य कर घ महसूल। अन्य करो में मनोरजन 
कर, व्यापारिक फसलो पर उपकर, आदि शामिल होते हैं। 

95-52 मे कुल कर-राजस्व की प्राप्ति ] 6 करोड रुपये हुई जो 
बढकर 96] 62 में 29 करोड रुपये, 97 72 में 09 करोड रुपये, 98]-82 
में 508 करोड़ रुपये तथा 99]-92 में 2445 करोड रुपये हो गई (केन्द्रीय करो 
में अश सहित) 4 9५7-93 के सशोधित अनुमानो मे यह 2799 करोड रुपये व 
993 94 के बजट अनुमानों में 3086 करोड़ रुपये आको गयो है। 

करो को प्रत्यक्ष ब परोक्ष दो श्रेणियो मे विभाजित किया जाता है। प्रत्यक्ष 
करो का भार दूसरे पर नहीं खिसकाया जा सकता, जबकि परोक्ष करो का खिंसकाया 
जा सकता है। राजश्थान राज्य को जिन प्रत्यक्ष करो से राजस्व प्राप्त होता है उनमें 
निम्न शामिल है, (॥) केन्द्रीय आयकर में अश (शाक्षा८), () भू-राजस्व (6 
72५९॥06) (॥॥) स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा (४) अचल सम्पत्ति पर कर। 
परोक्ष करों 0॥000 [3/25) मे निम्न कर आते है, (]) सघीय आबकारी या 
उत्पादन-शुल्को मे अशं, ($॥38) ,(॥) राजकीय आबकारी, (7) बिकी कर 
(४) वाहनों पर कर, (९) सामान व यात्रियों पर कर, (शा) विद्युत-शुल्क, 





।.. 993 94 के लिए राजस्थात शासत का आय व्ययक अनुपानों पर स्मृति-पत्र (559.(ज्ाव0०7१ 


जिशा०ब्ावीत), पार्च 993 चृ० . (शष्ट्पति शास्त्र के बाद ससद मे प्रस्तुत) 
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(४) मनोरजन कर तथा (७४४) व्यापारिक फसलो पर उपकर। 

97]-72 मे कुल कर-शजस्व मे प्रत्यक्ष करो का अश 29% था जो 
आजकल 5-6 प्रतिशत है। इस प्रकार कर-राजस्थ मे प्रत्यक्ष करो का योगदान 
घटता गया है और परोक्ष करो का बढता गया है। पिछले वर्षों मे परोक्ष करो का 
अश लगभग 84% रहा है। 

कर-राजस्व का विश्लेषण- निम्न तालिका में विभिन्‍न वर्षों के लिये 
कर-राजस्व मे विधिन्न मदो के योगदाय का विश्लेषण किया जाता है 











993-94[ 4993-94 
! (बजट (बजट 
अनुमान) |अनुमान)। अनुमान) 
(रट्ट) | (88) | प्रतिशत 


मे 
(करोड रुपये | रुपये 
रूपये 
धर है 
में अश 
# 


राज्य 657 | 503 | 725 4 | 906 8 
कर-राजस्व 


| 86 | 79 | 285 [ 300 


(॥) | मुद्राक व 
रजिस्ट्रेशन 35 32 [300 [7440 [| 46 


| 86_ 


कुल कर- 
राजस्व 7090 (7000( 2798 8 (3085 8| 4000 


तालिका से पता चलता हैं कि 97-72 मे कुल कर-राजस्व मे केन्द्रोय 
करो का अश 40% था जो ]993 94 के बजट अनुमानों मे मामूली घटकर 
लगभग 38 2% पर आ गया है। इस प्रकार राज्य के स्वय के कर-राजस्व का 


4992-9 
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अश 60% से बढकर 6 8% हो गया है। भू राजस्व का अश काफो घट गया 
है। 97] 72 में 8% से धटकर 993 94 के बजट-अनुमानों मे [% पर आ 
शया है। इसी अवधि में बिक्रो कर का योगदान 30% से बढकर 33 7% पर आ 
गया है। 

आजकल राज्य के कर राजस्व में बिक्रो कर का स्थान सर्वप्रथम आता है 
993 94 के बजट मे राज्य का स्वय का कुल कर राजस्थ ]907 करोड़ रुपये 
आका गया है जिसमें बिक्री कर का अश 039 करोड रुपये अर्थात 54 5% 
है। स्मरण रहे कि बिक्री कर का कुल कर राजस्व मे तो 993 94 के 
बजट अनुमानो मे अश 33 7% आका गया है। लेकिन राज्य के स्वय के कुल 
कर राजस्व मे यह अश और भी ऊचा अर्थात 54 5% आका गया है। इस प्रकार 
बिक्रो कर राज्य के स्वय के कर राजस्व का आधे से कुछ अधिक अश प्रदान 
करता है। अत राज्य कौ करो से प्राप्त राशि मे बिक्री कर की सर्वोपरिता है। 
दूसरा स्थान राज्य आबकारी कर तथा तीसरा वाहनो पर कर का है। भूमि सुधारों 
के फलस्वरूप भू राजस्व का योगदान कुल कर राजस्व में केवल % रह गया 
है। राज्य आबकारी से 993 94 के बजट मे 425 करोड रुपये के राजस्व का 
अनुमान है। 

2 अ कर राजस्व (पणा "5 २८ए८्शा८) राजस्व खाते मे आय 
का यह दूसरा श्लोत है। सहायतार्थ अनुदान (हशा5 ॥] 40) जो केन्द्र से प्राप्त 
होते हैं वे भी इसी के अन्तर्गत दिख़ाये जाते है हालांकि उनकी राशि ऊँची होने 
से उनका विवेचन अलग से भी किया जाता है। अ कर राजस्व की आय निम्न 
शीोर्षकों के अन्तर्गत दिखायी जाती है ब्याज को प्राप्तियाँ लाभाश एव लाभ 
सामान्य सेवाओ से प्राप्त राशि, सामाजिक सेवाओ आर्थिक सेवाओ व अन्य साधनों 
से प्राप्त राशियाँ एब सहायतार्थ अनुदान (2थ/5 ॥) 80)! 

सामाजिक सेवाओ के अन्तर्गत निम्न मंदे शामिल होती है () शिक्षा कला 
च सस्कृति (॥) चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (॥9) 'जलपूर्ति सफाई, 
आवास ओर शहरी विकास तथा (५) अन्य। आर्थिक सेवाओ में निम्न मंदे आती 
हैं 0) लघु सिचाई (७9 वानिकी व वन्य जोवव (७9) उद्योग, ग्रामीण व लघु 
उद्योग, (५) वहदू एवं मध्यम सिचाई (५) अलौह धातु खनन व धातु कार्मिक 
उद्योग व (शा) अन्य। 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है सहायतार्थ अनुदान भी अ कर राजस्व 
के अन्तर्गत हो दिखाये जाते है। 

अ कर राजस्व का वर्गाकरण ]972 73 से बदला गया है। 95] 52 
मे अ कर राजस्व की राशि (सहायतार्थ अनुदानों सहित) 44 करोड़ रुपये थौ जो 
बढकर 96] 62 में ।7 करोड रुपये 97 72 मे 76 करोड रुपये 98] 82 
मे 348 7 करोड रुपये व 99] 92 मे 683 7 करोड रुपये हो गयी। 992 93 
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के 33302 532%0 मे अ कर राशि 2[6 करोड रुपये रही तथा 993 94 
के बजट मे 2]8 करोड रुपये आकी गई है। 

राजस्व खाते भे आय के इन ठीन स्रोतों का योगदान निम्न तालिका में 
दर्शाया गया है 


(प्रतिशत 7992-93 शक 


(3) कर राजस्व 
(॥) राज्य का अपना 
अ कर शजस्व 


कुल राजस्व प्राप्दिया 
(करेड २० 


तालिका से स्पष्ट होना है कि राजस्व खाते की कुल प्राप्तियी मे सहायदार्थ 
अनुदानो का अश 993 94 के बजट अनुमानों में लगभग 23% अथवा करीब 
8/4 अश आका गया है जो पिछले वर्ष के समान है। 
राजस्थान मे कुल कर राजस्व का घरेलू उत्पत्ति से अनुपात 

निम्न तालिका मे 797! 72 3988 82 तथा १990-9] के लिये राज्य 
मे कूल कर राजस्व व्‌ राज्य की घरेलू उत्पत्ति (प्रचलित भावों पर) के आकडे 
दिये गये है 

( करोड़ रूपये) (प्रचिलित भादो पर) 





98॥ 82 | 990 9] | 9 


00 ।_ 508 


(प्रचलित भावों पर 
की आय से अनप 


इस प्रकार कल कर राजस्व (केन्द्रोय करो मे अश सहित) राज्य की आय 
का ]990 9] मे [] 2% रहा जो 97] 72 का तुलना मे 4% अधिक था। 
यदि हम राज्य के स्वय के कर राजस्व को ले तो इसकी गशि 990 9] 
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में [26 5 करोड़ रुपये थी जो उस्त वर्ष को राज्य की घोलू उत्पत्ति ($707) 
का 69% मात्र धीं। अत ]990-9 में केद्रोय करो में अश सहित राज्य का 
कुल कर शजस्व शज्य की आय का ] 2% रहा, जब कि इस्तो वर्ष शज्य का 
स्वय का कर राजस्व राज्य की आय का 6 9% हो रहा था। 

राजस्थान मे प्रमुख करो को प्रतिकियात्मकता या थॉयन्सी 

(छ9050१थ॥९८४ ७ 5४७०7 (5४९३ ७ छै9]250099) 

दो वर्षों के बीच किसी कर से प्राप्त राजस्व की प्रतिशत वृद्धि में राज्य 
की आय की प्रतिशत वृद्धि का भाग देने से जो परिणाम आता है उसे उस कर 
की बॉयम्सी या प्रतिक्तियात्मकता कहते हैं। इसमें कर को दर में परिवर्तन का 
प्रभाव भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन किसी कर की लोच ([3४ ९!85(0॥९) 
निकालते समय कर को दो स्थिर रखी जाती हैं। अत कर की लोच राज्य कौ 
घरेलू उत्पत्ति के परिवर्तनों से स्थिर दरों पर कर राजस्व की प्रतिक्रिया का माप 
होती है। इस प्रकार कर को लोच द। निकालते समय कर की दरे स्थिर मानी 
जातो हैं जबकि कर को बायन्सी ज्ञात करते समय कर की दरो के परिवर्तन भी 
शामिल किये जाते है। 

980 89 के दीच राजस्थान में कुछ प्रमुख करो की बायन्सी (700५/872८9) 
इस प्रकार रही है इससे 980 के दशक मे राज्य में इनकी वायन्सी का पता 
चलता है। 

((95४ 00एश7८एए ॥ २०) ) 


(0). कुल कर राजस्व ]5 
(0) राज्य का स्वय का कर राजस्व 26 
(॥॥) बिक्री कर [23 
(7४) राज्य आबकारी कर 203 
(५) मनोरजन कर 052 
(५0 बिद्युत शुल्क ]6] 


यदि कर की बायन्सी एक से अधिक होती है तो कर प्रयास उत्तम भाना 
जाता है और यदि यह एक से कम होती है तो कर प्रयास कमजोर माना जाता 
है! उपर्यक्त तालिका के अनुसार केवल मनौरजन कर को छोडकर कर बायस्सी 
के एक से अधिक रहते से शज्य मे कर प्रयास उत्तम भात्रा जाथेगा। शज्य आबकारी 
कर द विद्युत शुल्क में तो यह और भी अच्छी रही। कर बॉयन्सी के एक से 





].. कैब पे हट ६ 'ब्कुछ5 5९० पिए2/:०३७ पा ला५$ ख्याव शिक्षा वि] हु ए। एी6 
5९३ (कुल 2२ए $ए8 छापाट$काएव 4 ०6 ॥०09५ऐ52०0७ ऐश] ध्म१ छत, 
7992, 9072 2 [3 एफ 87 88 
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अधिक रहने का आशय है कि राज्य के अमुक कर के राजस्व में अमुक अवधि 
में वृद्धि की दर राज्य की घरेलू उत्पत्ति को चुद्धि दर से अधिक रही। 
राजस्व खाते में व्यय की ग्रवृत्तियाँ 
(एएश१७६ ता जएलशाधापाए गा रिश्शशाए€ #९९००णा7।) 

राजस्व व्यय को निम्त शीर्षको के अस्तर्गत दिखाया जाता है 

सामान्य सेवाओं पर व्यय॑- इनमे राज्य के अगो (ऋहुक्काड भ॑ $/98०) 
पर व्यय (मत्री परिषद, विधान सभा न्याय प्रशासन निर्वाचन आदि) राजकोषोय 
सेवाएँ (कर वसूली व्यय) झण यरिशोधन व ब्याज का भुगतान प्रशासनिक सेवाएं, 
पेन्शन व विविध सामान्य सेवाएँ तथा सहायतार्थ अनुदान (जो राज्य सरकार देती 
है) शामिल होते है। इनमे सर्वाधिक व्यय ऋण परिशोधन व ब्याज के भुगतान की 
मंद पर होता हे। 

2 सामाजिक सेवाओं पर व्यय इसमे निम्न मंदो का व्यय आता है 

(3) शिक्षा, खेल कला एवं सस्कृति (॥) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं यरिवार 
कल्याण (॥0) जलपूर्ति सफाई, आदास व शहरी विकास (५) श्रमिक व श्रम कल्याण 
(५) अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियो व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 
(४) समाज कल्याण व पोषाहार। इनमे सर्वाधिक व्यय शिक्षा खैल, कला व 
ससस्‍्कृति को मद के अन्तर्गत होता है। 

3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय इनमे निम्न मदे शामिल की जाती हैं (3) 
कृषि व सम्बद्ध क्रियाएँ, (॥) ग्रामीण विकास व विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, (॥0) उद्योग 
व खनिज (१५) प्िचाई, बाढ़ मियत्रण व ऊर्जा (७) परिवहन (७) विज्ञान, टेक्नोलोजो 
जे पर्यावरण तथा (५॥) सामान्य आर्थिक सेवाएँ। 

95] 52 में कुल राजस्व व्यय 72 करोड रुपये हुआ जो बढकर 
96] 62 मे 52 करोड़ रुपये 97] 72 में 203 करोड़ रुपये व 98] 82 
में 823 करोड रुपये हो ग्या। 99] 92 में राजस्व व्यय 4080 करोड रुपये 
हुआ जिसके 992 93 के सशोधित अनुमानो मे 4962 करोड रुपये तथा 993 94 
के बजट अनुमानो में 5405 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। 

)993 94 के बजट -अनुमानो मे राजस्व व्यय का सर्वाधिक अश 37 ]% 
सामाजिक सेवाओ पर 34 9% सामान्य सेवाओ पर तथा शेष 28% आर्थिक सेवाओ 
पर व्यय हेतु रखा गया है। 

नीचे 992 93 (सशोधित अनुमान) व 993 94 (बजट-अनुमानों) में 
कुछ व्यय की मदों पर कुल राजस्व त्यय का अनुयात दर्शाया गया है। 
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] ऋण-परिशोधन व 
ब्याज का भुगतान 
पामान्य सेवाओं में 


? शिक्षा, खेल, कला व 
सस्कृति (सामाजिक- 


सेवाओं में 
3 सिचाई, बाढ-नियत्रण 
ब ऊर्जा ( आर्थिक 
सेवाओ के अन्तर्गत 
4 प्रशासनिक सेवाए 
(सामान्य सेवाओं के 
अन्तर्गत 
(अन्य सहित कुल 
राजस्व- व्यय) (09 
(२९५टाए८ शा] 





ठालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य पर ऋण-भार काफी बढ़ गया है 
जिससे कुल शाजस्व-व्यय का लगभग ॥7 प्रतिशत ऋण भुगतान व ब्याज के 
भुगतान पर लग जाता है। लगभग 2]% व्यय शिक्षा खेल कला व सस्कृति की 
मद पर होता है। प्रशासतिक सेवाओ पर कूल राजस्व व्यय का लगभग 8% व्यय 
होने लग गया है। सिचाई, बाढ़-तियत्रण व ऊर्जा पर ]993 94 के बजट मे कुल 
राजस्व-व्यय का ]!% रखा गया है। 
राजस्त व्यय को (॥)) विकास-व्यय व (॥) अ-विकास-व्यय में भी विभाजित 
किया जाता है। 95] 52 में विकास व्यय कुल राजस्व-व्यय का 42% हुआ 
करता था जो 97] 72 मे 58% ॥98-82 मे 70% व 990 9] मे 66 9% 
रहा। आजकल यह कुल राणस्व-व्यय का 2/3 होता है। 
डे इस प्रकार योजनाकाल में लम्बो अवधि भे विकास-व्यय का अनुपात बढा 
। 
973 74 से राजस्व-व्यय के प्रस्तुतोकाण का स्वरूप बदल गया है। 
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जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि अब यह सामान्य सेवाओ सामाजिक 
सेवाओं व आर्थिक सेबाओ के अन्तर्गत विभिन्न मदों के अन्तर्गत दिखाया जाता 
है। 

राजस्व खाते मे घाटा 

राजस्थान में शजस्व खाते में 95] 52 मे 2 करोड रुपये का घाटा 
हुआ था जो 97] 72 में 79 करोड़ रुपये हो गया। 98 82 में राजस्व 
खाते ये 356 करोड रुपये का अभूतपूर्व घाय रहा तथा 3992 93 के सशोधित 
अनुमानों मे लगभग 466 करोड रुपये का घाटा रहा तथा ]993 94 को 
बजट अनुमानो मे लगभग 200 5 करोड रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया है। 
990 9] के लेखो (2000097%) में राजस्व छाठते मे 68 करोड़ रुपये की बचत 
(807०७५) रही थी। 

पूँजीगत खाता ((१फराश &९०0णा) 

(क) पूँजीगत प्राप्तियाँ ((9छाव्ा २€८श७5).. पूँजीगत प्राप्तियाँ 
निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत दिखायी जाती है 

() सार्वजनिक ऋण इसमे राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (एटा 
56७0० आता है। आन्तरिक ऋण स्थायी व अल्पकालीन दो प्रकार का हो सकता 
है। इनका उल्लेख नीचे किया जाता है। 

(0) स्थायी ऋण (एशयाक्राशा। 620:). इसके अन्तर्गत जनता मे लिये 
गये बाज़ार ऋण शामिल किये जाते हैं। ये विकास ऋण होते हैं जो राज्य कौ 
विकास योजनगाओ की वित्तीय व्यवस्था के लिए जारी किये जाते हैं। इनमे भारतीय 
रिजर्व बैक से लिये गये 'फ्लोटिग ऋष्ण या अल्पकालीन ऋष्म थी शामिल किये 
जाते हे। 

(053) अल्पकालीन ऋण (]]0952 ५९७॥) - इनकी मात्रा णज्य के 
स्वय के साधनों व आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। ये काफी परिवर्धनशील 
होते हैं। राज्य सरकार सार्वजमिक वित्तीय सस्थाओ से भी ऋण लेती है। 

(॥) केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण ([.6व॥5 407 (९ एलाधन 
(0 शतागाशा।).. राज्य सरकार केद्रीय सरकार से भी ऋण लेती है। ऐसे 
अवसर भी आये है जब धारतीय रिजर्द बेक से ली गई ओवरड्ाफ्ट को राशि को 
चुकाने के लिए केन्द्र ने राज्य का ऋण दिये हैँ। 

(९) ऋण व अग्रिम राशियों की रिककी ( ॥९९0%९४४॥४5 0। ],0/0॥5 
बाप॑ &(; 2800९€5)- राय सरकार को कर्ज व अग्रिम राशियों की वापसी से भो 
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धनराशि प्राप्त होती रहती है। ये राशियाँ सामान्य सेवाओ सामाजिक सेवाओं तर 
आर्थिक सेवाओ के लिये दिये गये पूर्व ऋषो की रिकवरी को सूचित करती है। 
चुँजीएल खाते की प्राप्टियों निष्न झालिका में दर्षएयी शी हैं 


(करोड़ रू में) 


()) राज्य सरकार का 
आन्तरिक ऋण 


लिया गया ऋण 








ऋण व अग्रिम राशियों 
की 
[कुल _  #&; 

इस प्रकार पूंजीगत खाते की प्राप्तियों के अन्तर्गत केन्द्रोय सरकार से लिया 
गया ऋण प्रमुख मद होती है। 992 93 के सशोधित अनुमानो भे इसके अन्तर्गत 
643 करोड़ रुपये दिखाये गये थे जिनके बढकर 993 94 मे 680 करोड रुपये 
होने का अनुमान है। ऋण व अग्रिम राशियों कौ रिकवरी से भी लगभग 00 
करोड रुपये की प्राप्ति होती है। इसके अन्तर्गत सामान्य सेवाओ सामाजिक सेवाओं 
ब आर्थिक सेवाओ के लिए दिये गये पूर्व ऋणो को रिकवरी को राशियाँ आती 
हैं। 

पूँजीगत खाते में व्यय (क्रश'इशाशां5 चावशः (श्चज़ञांश 
2९00धए४).. पूँजीयत व्यय राजस्व व्यय कौ भाँति सामान्य सेवाओं, सामाजिक 
सेवाओं व आर्थिक सेवाओं की विधिन गर्दों के अन्तर्गत दिखाया जाता है। इसका 
प्रयोजन परिप्तम्पत्ति का निर्माण करना होता है। इसमे एक मंद सार्वजनिक कर्ज, 
न राशियों की होती है जो विभिन सस्थाओं को दी गई राशियों को 
दर्शाती है। 


। 993 94 के लिए राजस्थान सरकार के घजञञट का स्थति पत्र मार्च 993 चृ]4 
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पूँजीगत खाते के व्यय की मर्दे (शष्छपाइआ८॥) नीचे दी जाती हैं 
( करोड़ रू में ) 











वित्तण की मंदे 4992 93 8993 94- 
(सशीधित (बजट अनमान) 


नर ) " 


सामाजिक सेन्नाए 

















सार्वजनिक कर्ज ऋण 
व अग्रिम राशियाँ 





पूँजीगत खाते मैं व्यय कौ जो मदे सामान्य सेवाओ सामाजिक सेवाओ व 
आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत दिखायी जाती है । उनका वही अर्थ होता है जो 
गजस्व खाते मे इन मंदो पर व्यय के समय स्पष्ट किया गया था। जैसा कि पूर्व 
एलिका से स्पष्ट होता है इसमे सर्वाधिक राशि आर्थिक सेवाओ के अन्तर्गत व्यय 
की जाती है ताकि पूजीगत परिसम्पत्तियो का निर्माण क्रिया जा सके जैसे उद्योग 
शशु पालन सिचाई की परियोजनाएँ, सडके आदि। इसके अलावा राज्य सरकार 
खब भी विभिन्‍न सस्थाओ आदि को कर्ज देती है तथा स्वय कर्ज की राशि 
उक्ाती है जिसको राशि पूँजीगतत खाते मे सर्वाधिक होती है। 993 94 के 
बजट अनुमानो मे कुल वितरण की राशि के 800 करोड रुपये मे से ग़ाज्य 
प्रकार द्वागा 08 करोड़ रुपये की राशि सार्वजनिक कर्ज, ऋण व अग्रिम राशियो 
के अन्तर्गत दिखायो गयी है। 
पूँजीगत खाते मे घाटा (0शी0६ ॥ ॥॥९ ((४कञ9] म्रए८0०७॥) 

यदि पूँजीगत खाते में वितरण की राशियाँ प्राप्तियो से अधिक होतो है तो 
पुँजीगत खादे मे घाटा माना जाता है। 

डे पिछले वर्षों मे पुँजोगत खत्ते मे घाटे कौ राशियाँ निम्न तालिका मे दर्शायी 
गयी 


वर्ष पूजीगत खाते में घाटा. (करोड २० में) 
99] 92 (वास्तविक) ड्वा73 
992 93 (संशोधित अनुमान) 3)4 4 


]993 94 (बजर अजुमान) 439 0 
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सार्वजनिक खाता (फ्राट 4९९८०॥ग) - 

इस प्रकार सपेकित कोष ((०॥50॥02/९6 िह्व०0) में राजस्व खाते 
व पूँजीगत खाते की आय व व्यय की भद्दे आतो हैं। लेकिन बजट के समग्र 
घाटे ज्ञक पहुँचने के लिए सार्वजनिक खाते या लोक याते (000 #0८०ए॥) 
की शुद्ध राशि का भी समावेश करना होता है। अध्याय के शुरू में बतलाया जा 
चुका है कि सार्वजनिक खाते पम्रें वे लेन देन दर्शाये जाते है जिन्हें सरकार 
बैंकर या ट्रस्टी के रूप मे करती है। इसमे अल्प बचते *प्रोविडेण्ट कोष रिजर्व 
कोष जमाएँ ब अग्रिम राशियाँ सस्पेन्‍्स (उचत) व विविध भुगतान शामिल होते 
है। 

वर्ष 992 93 के सशोधित अनुमानो मे सार्वजनिक खाते कौ शुद्ध राशि 
448 5 करोड रुपये व 993 94 के बजट-अनुम्शनो मे 477 करोड़ रुपये आकी 
गयो है। 

समग्र घाटे या बचत की स्थिति (वर्ष 398] 82 से 993 94 के 
बजट-अनुमानों तक) 

निम्न तालिका से स्पष्ट होता हैं कि ग़ज्य मे समग्र घाड़े की स्थिति 
987 88 990 9] व 993 94 मे काफी प्रतिकूल दशायी गयी है। |990 9] 
में समग्र घाटा लगभग 44 करोड रुपये तक पहुँच गया था। 98] 82 से 
99] 92 त्क वास्तविक लेखो के आकडे दशयिे गये हें जबकि 992 93 के 
लिए सशोधित अनुमान व 993 94 के लिए बजट अनुमान लिए गये हैं। 993 94 
के बजट अनुगानो में समग्र घाटा !62 4 करोड़ रुपये दर्शाया रया है जो सर्वाधिक 
है। 

राज्य की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर है। सरकार को अकाल शहत 
कार्यों के सचालन पर भारी व्यय करना पड॒ग है। अकाल व सूखे के कारण राज्य 
सरकार के कर राजस्व मे कमी आ जाती है एवं राहत कार्यों पर व्यय मे वृद्धि 
करनी होती है। 


]. 992 93 ब घूर्व दर्षों के आय व्ययक अध्ययत 08५ जयपुर, तथा 993 94 के लिए बजट 
का स्मति पत्र मार्च ।993 पृ०]॥ 
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त्तालिका 
समग्र बचत (6ठशटाया। उपाएए5) (+) या घाय (वलाीएा ) ( ) 
(करोड़ रु) 


982 83 
983 84 +)8 9 
4984 85 [4 
985 86 +)45 7 
986 87 _()59० ० 
)987 88 ( 2700 
]988 89 +)]04 5 
]989 90 ]4 ॥ 
990 9 ]43 8 
99] 92 +)274 
]992 93 +)3)7 4 
993 94 ()62 4 
(सशोधित बजट 






































राजस्थान मे राजस्व खाते (४४छ॥ए2 9000णा!0 में घाटा होने के कारण 


राजस्थान के बजट में समग्र रूप से घाटा होने का मुख्य कारण राजस्व 
खाते मे घाटे का होना माना गया है। 993 94 के बजट में राजस्व घाया लगभग 
200 करोड़ रुपये दर्शाया गया है जबकि 992 93 के सशोधित अनुमानों मे थह 
46 6 करोड रुपये का ही आका गया है। राजस्व खाते में व्यय की राशि प्राप्तियो 
की राशि से अधिक रहने से घाटे को स्थिति उत्पन्त होती है। 992 93 व 
993 94 में राजस्व घाटे के लिए निम्न कारण उत्तरदायी माने जा सकते है 

(7) 992 93 के सशोधित अनुमानों मे राजस्व व्यय उस वर्ष के 
बजट अनुमानों से १72 करोड़ रुपये अधिक रहा। निम्न मद्दो पर वास्तविक व्यय 
बजट अनुमानों से अधिक रहा गज्य के आगो के अन्तर्गत राज्यपाल शोर्षक चुनाव 
ब्याज के भुगतान प्रशासनिक सेवाएँ, पेशन व विविध सामान्य सेवाएँ, सामाजिक 
सेवाएँ, व आर्थिक सेवाएँ, आदि। 

(2) 993 94 ४ राजस्व घाटे के काफो स्रीमा तक बढ़ने की सम्भावता 
है क्योंकि चुनावों पर व्यय के लिए 8 करोड रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित 
२. गई है तथा ब्याज के भुगतानों मे न्‍2 करोड़ रुपये की वृद्धि का अपुमात 

ी 


358 राजस्थान की अर्थव्यवा्या 


(3) हालांकि 992-93 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों 
में इसके बजट-अनुमानों की तुलना में 270 कग्ेड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, 
(बिकी-कर, ब्याज की प्राप्तियों, केन्द्रिय उत्पादन-शुल्क में राज्य के अंश, अनुदान 
(६(४४७-॥॥ 0) आदि में लेकिन व्यय में भो वृद्धि होने से राजस्व-घाया ही 
रहा। 
राजस्थान का 3993-94 का बजट (रक्षांड्श्रापा पिए्रएटरश/ णि| 993-94) 

वर्ष 993 94 के आय-व्ययक अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 


कमर >पकक-कन अ-स नकल बस 


« ६ | “करोड़ रूपये 
गिल ०7० इलाका 


7 कुल समैकित कोष (शुद्ध) 

(एणाषइणात26 पाए (78) 
3) + (6 

एफछ0॥ए +९०0०ए७॥ (7 


दिसप्दर 992 में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने से राज्य 
सरकार के लिए छ: महीनों (अग्रैल-सितम्बर 7993 ) के व्यय के लिए वोट ओन 
एकाउप्ट (५०४८ णा ३८८00 मार्च 993 में लोक सधा में प्रस्तुत किया गयां। 
राज्य की सामान्य वित्तीय स्थिति का परिचय राजत्थान शासन के 993-94 के 
आव-ठंययक के अनुमानों पर जारी स्पृति-पत्र (छफ़ाशाआवऑणफ 
शिशा07्ग्रा6ंता) में दिया गया है। 

इसके आधार घर राजस्थान के ।993-94 के बजट कौ प्रमुख बातें (॥॥2- 
॥£॥8) निम्नांकित हैं। 
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(7) 3992 93 के बजट-अनुमातो में समग्र घाया (8202!) लगभग 28 
करोड़ रुपये दिखाया गया था जो सशोधित अनुमानों मे 57 करोड रुपये की बचत 
(एए9 ५) में बदल गया। इसका अर्थ यह है कि 992 93 में राजस्व को 
वसूली में विशेष सुधार हुआ जिससे समग्र बचत सम्भव हो सको। लेकिन 993 94 
के बजट-अनुमानों मे समग्र घाटे की राशि 624 करोड रुपये दिखायो गयी हैं 
जो काफी ऊँची है। इसका अर्थ यह है कि 993 94 मे राज्य की वित्तीय स्थिति 
में (62 4 +57 4) - 2]9 8 करोड रुपये, अथवा 220 करोड रुपये, की भारे 
गियवट आने की सम्भावना उत्पन्र हो गई है। 992 93 के सशोधित अनुमानो 
का 57 करोड़ रुपये की बचत के ]993 94 में 62 करोड रुपये की बचत के 
घाटे मे परिवर्तित होने को सम्भावना व्यक्त की गई हैं जो एक चिता का विपय 
है। 

(2) राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर 993 94 मे निम्न कारणा से 
दबाव बढेगे 

() 992 93 के सशोधित अनुमानों की तुलना मे चुनाव पर व्यय मे है 
करोड रुपये की वृद्धि का अमनुयान है 

(7) सामाजिक सेवाओं पर व्यय की वृद्धि 84 करोड़ रुपये 

(69) आर्थिक सेकाओ पर व्यय की वृद्धि 3$ करोड रुपये 

09) पुँजीगत वितरण को कुल राशि में 380 करोड रुपये को वृद्धि 
का अनुपान 

(४) सार्वजनिक खाते की शुद्ध राशि मे केवल 60 करोड रुपये की वृद्धि 
का अनुमान लगाया गया है। 

(५) ब्याज के भुगतान (पराशिर्ध 093शाशश्वा।) में 52 करोड़ रुपये 
की वृद्धि का अनुमान है जबकि 992 93 के सशोधित अनुमातों में उसी वर्ष 
के बजट-अनुमानों की तुलना मे केवल 7 5 करोड रुपये को वृद्धि हुई थो। 

इस प्रकार सामाजिक सेवाओ ब्याज के भुगतान व पूँजीगत वितरण की 
राशियों में 7993 94 में भारो वृद्धि के अनुमानों से राज्य को वितीय स्थिति पर 
दबाव बढ़ेगा। 

(3) ग़ान्व मे राष्ट्रपति शासन के कारण )993 94 का बजट विधान सभा 
में पेश नहीं किया जा सका, इसलिए साथन सग्रह के नये प्रस्तावों का उपयोग 
नहीं किया ला सका। 

अत ]993 94 में गाज्य के वित्तीव साधनों पर दबाव घडने से वित्तीय 
दज्मा मे और गिरावट के आने की सम्भावना हैं। 


३60 गजधार की अर्पप्यवक्य 


राज्य के राज॑स्व-घाटे को कप करने के लिए उपाय - 

जैसा कि प्रहले कहा जा चुका है राज्य कौ मुख्य समस्या राजस्व घाटे 
((एथा06 060) की है। 992 93 के सशोधित अनुमानों मे राजस्व घाटा 
46 6 करोड़ रुपये व 993 94 में 200 5 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। अत 
भविष्य में राजस्व-घाटे को क्रम करने के लिये निम्न उपाय किये जाने चाहिए,- 

() राज्य को अपने करों जैसे बिकी कर, राज्य आबकारी कर, बिद्युत 
करो व शुल्कों आदि से अधिक राजस्व जुटाने का प्रयास करना चाहिए। राज्य के 
विधुत करे को अन्य राश्यों के समकक्ष लाने का प्रयास जारी रखना होगा। 

(2) राज्य को केन्द्र से मिलने बाले अनुदानों (/प्व7/5॥7 थाते) जैसे 
गैर-योजना अनुदानों, राज्य की योजना-स्कोमो के अमुदानों, केन्द्रीय 
योजता-स्क्ीमो के अनुदानों तथा केद्ध चालित सस्‍्कीपों के अनुदानों की 
राशियो भे वृद्धि होनी चाहिए। 992 93 के सशोधित अनुमानों मे इसमे 
बजट अनुप्ानों कौ तुलना मे 33 करोड रुपये कौ वृद्धि हुई थी। 

(3) राज्य का केद्धीय करों मे जैसे आवकर व उत्पादन-शुल्क में 
अश बढना चाहिएं। यह इन करो से केन्द्र की आभदनी के बढ़ने से म्वत बढ़ 
जायगा। अत केन्द्र द्वारा इन करों की वसूली मे पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए। 

(4) राजकीय उपकपों का धाटः कम करने के उचित उपाय किये 
जाने चाहिए जैसे प्रबध मे सुधार, डचित १३, नीति आदि। यदि कुछ इकाडयाँ 
लगातार घाटे में जा रही हैं तो उनको निजी क्षेत्र को हस्तान्तरित करने अधवा बंद 
करने पर भी बिचार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करते समय श्रमिको के 
हितो का पूर्त पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। 

(5) अनुत्पादक व्यय व व्यर्थ खर्चों पर रोक थाम की व्यवस्था होनी 
चाहिए। 

(6) राज्य सरकार स्वयं कौ सब्सिडी कौ राशि को जाँच करके उसमे 
यथासम्भव कमी करने का प्रयास करे। 

(7) सरकार विद्युत सिचाई सडक परिवहन आदि कौ दरो को इस प्रकार 
निर्धारित करे जिससे इनकौ लागत अवश्य निकल सके। साथ मे लागत कम करने 
के प्रयास भो जारी रखे। 

आज भी राज्य सरकोर के भमक्ष अपूरित घाटे को पूरा करने को गम्भीर 
समस्या विद्यमान है जिसके लिये इसे अतरावश्यक व अनुत्पादक व्यय मे कटौती 
करनी होगी। राज्य सरकार को सार्वजनिक उपक्रमो से बचत प्राप्त करनी चाहिये 
वधा भूतकाल में किये गये विनियोगो से अधिक प्राफल्ल प्राप्त करने का प्रयास 
करना चाहिये । राज्य की वित्ताय स्थिति सतोषजनक नहीं है। इसकों सुधाएे के 
लिये कद उपाय करने होगे जिनका विवेचन अगले अध्याय में अधिक विस्तार से 
किया जायेगा। इसमे केन्द्र ब राज्य सरकार दोनो का भूमिका होगी। राज्य कौ 


शम्य की बजट प्रवतियाँ क्या /999 94 का बजेट उ62 


वित्तोय स्थिति को समीक्षा करके सुधारने के लिये राज्य वित्त आयोग/बोड का 
गठन जरूरी हो गया है। 


प्रश्न 
] राजस्थान की राजस्व-आय के मुख्य म्लोतो का विवेचा ४बरे रज्य में 
करो की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान किन दो करो का ४ 
2 राज्य के राजस्व ध्यय का मुख्य भो बतनाइग। किन एदो पर सरकारी 
व्यय सर्वाधिक हे ? 
3. राजस्थान के 993 94 के बजर का संभिष्ता विररण दीजिये इसमे 
राजस्व घाटा व समग्र घाटा बहुत बढ़ ग्रय' है। कारण स्पष्ट कोजिए। 
4. संक्षिप्न टिप्पणा लिखिये 
()) ग़जस्थान के प्रमुख कर, 
(0) राज्य के व्यय की मुख्य मद, 
(॥) राज्य के बजट में राजस्व घटा व समग्र घाटा 
(५४) राजस्थान के 993 94 के बजट कौ मुख्य बाते 
(५) राजस्थान में बिक्री कर का कर राजस्व में स्थान 
(५) गाजस्व व्यय को चार प्रमुख मरें। 
5 राजस्थान के बजर भे राजस्व आय एवं राजस्व व्यय की प्रवृत्तियो का 


विश्लेषण कौजिये तथा राजस्व घाटे को दूर करने के सुझाव दीजिये। 
(२४| ॥ शा 4992) 
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विभिल वित्त आयोग, गाडगिल फार्मूला व 
राजस्थान की वित्तीय स्थिति 


(ाशिशा। फिाशाएट एशणगाशधग्राडड्रणा$षई & छम्तजी 
एणमाग्रो॥ क्षात एिप्च]मशीीओा) साशा९2$) 








प्राय प्रत्येक पाच वर्ष बाद भारतीय संविधान की धारा 280 के 
तहत एक नये वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो निम्न विषयो पर 
राष्टपति को अपनी सिफारिशे प्रस्तुत करता है 

(30) जौ कर केन्द्र व राज्यो के बीच अनिवार्यत विभाजनीय हैं (जैसे, 
व्यक्तितत आयकर) अथवा विभाजनीय हो सकते हें (जेसे सघीय उत्पादन शुल्क) 
उनकी शुद्ध प्राप्तियो का केन्द्र व राज्यो के बीच वितरण निर्धारित करना तथा 
अल्ग अलग अश निर्धारित करना, 

(आ) ग़ज्यो के राजस्व सम्बन्धी सहायतार्थ अनुदान की राशि 
([ँ्रआ।५ ॥॥ १0) के सिद्धान्त निर्धारित करना तथा 

(इ) सुदृढ वित्त के हित मे अन्य किसी विषय पर केद्ध के निर्देश पर 
विचार करना। 

अब तक नौ वित्त आयोगो की ऐिपोर्टें प्रस्तुत कौ जा चुकी है। नवे वित्त 
आयोग (अध्यक्ष श्री एनके पी साल्वे) को द्वितीय रिपोर्ट दिसम्बर 989 में पेश 
कौ गई थी जिसमें 990) 95 की अवधि के लिये सिफारिशे कौ गई थी। इनका 
विस्ठृठ विवेचन इस अध्याय मे आगे चलकर किया गया है। 

5 जून 992 क्यो पूर्व रक्षामद्री कृष्णचद्र पत को अध्यक्षता में दसवें 
वित्त आयोग का गठन किया गया है जो ऋआपनी रिपोर्ट )) नवम्बर, 993 
तक सरकार को देगा। इसमें 995 2000 तक के पाच वर्षों के लिये 
सिफारिशे कौ ज्ञायेथी। इसमे गठन तर कार्यक्षेत्र आदि का विवरण इसी अध्याय 
में आगे चलकर दिया गया है। 

जैसा कि ऊपह कहा गया है बित-आयोज प्रगुखतया कुछ केद्रीय करो व 
शुल्कों की आय गे राज्यो की भागौदारी तथा उनके बीच वितरण के आधार 
सुतरिश्चित करता है और राज्यो को कोन्द्र की तरफ से दी जाने वाली राजस्व सम्बन्धी 


विभधिन वित्त आयोगु गाडगिल फ़ार्पूला च ग्जस्थान की 363 
विहीय स्पिठि 


सहायतार्थ अनुदान की ग़शि निर्धारित करता है। इस सम्बन्ध में सवैधानिक व्यवस्था 
इस प्रकार है 


(0) संविधान की धारा 270 के अधीन आयकर मे राज्यो को हिस्सेदारी 
अनिवार्य मानी जाती है। प्रधम घित आयोग ने आयकर की शुद्ध फ्रप्तियों में 
राज्यों का हिस्सा 55% रखा था जिप्तके वितरण का आधार 80% जनसख्या व 
20% वसूली रखा गया था। नवे वित्त आयोग ने यह बढ़ा कर 85% कर दिया 
तथा उसके ग़ज्यो में चितरण के अब पाच आधार रखे है यथा राज्य का अशदान 
प्रति च्यक्ति उच्चतम राज्यीय आय व उस राज्य की प्रति व्यवित आय का अतः 
जनसंख्या, पिछडेपन का सिश्वचित सूचनाक तथा जनसख्या को प्रति व्यक्ति आय के 
बिलोम से गुणा करने से प्राप्त आधार। इनका आगे चलकर विस्तृत रूप से 
स्पष्टीकरण किया गया है। 

राजस्थान का अश आयकर की विभाज्य आय मे प्रथम वित्त आयोग 
952 की रिपोर्ट के अनुम्तार 350% से बढ़कर नवे विज्ञ आयोग की दूसरी 
रिपोर्ट पे 990 95 के लिये 4 836% क्रिया गया है। 

(॥) संविधान की धारा 272 के अन्तर्गत सथीय उत्पादन शुल्क की 
आय में राज्यो को हिस्मा दिया जाता है हालाकि यह बटवारा ऐच्छिक माना जाता 
है अनिवार्य नहीं। इसकी स्थिति भी प्रथम वित्त आयोग से नवे वित्त आयोग तक 
काफी बदल गई है। प्रथम वित्त आयोग ने केवल तीन वस्तुओ तम्बाकू माचिस 
बे वनस्पति पदार्थों की शुद्ध प्राप्तियों का 40% पूर्णठवा जनसख्या के आधार पर 
वितरित करने का प्रावधान किया था। अब नवे वित्त आयोग के अनुसार कई 
वस्तुओ पर लगे सघीय उत्पादन शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों का 45% अश गज्यो 
के बीच पाच आधारों (जनसख्या आय समायोजित कुल जनसंख्या पिछडेपन के 
सूचकाक उच्चाम प्रति व्यक्ति आये थघ राज्य की प्रति व्यक्ति आय के आर गधा 
राज्यो के घाटे की मात्रा) पर किया जायेगा। इसका भी स्पष्टीकरण आगे चलकर 
किया गया है। 

राजस्थान का संघीय उत्पादन शुल्क के राजस्व भे अश प्रथम वित्त 
आयोग के अनुसार 4 4% से बढकर नवे दित्त आयोग को अनुसार 5 524% 
किया गया है। 

(0) चस्त चीनी व तम्बाकू पर लगे अतिरिक्त उत्पादन शुल्को की 
शुद्ध प्राप्तियो का वितरण द्वितीय वित्त आयोग, [957 ने वस्त्र चीनी व तम्बाकू 
पर पूर्व में लगे बिका करों की शवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्को की शुद्ध 
प्राप्तिमों के ग़ज्यों मे वितरण की सिफारिश की थी जिसे बाद में निशतर जारी 
रखा गया है। इसके पहले प्रत्येक राज्य को एक निश्चित गारटी राशि के साथ साथ 
बाकी बची राशि का निर्धारित प्रतिशात दिया जाता था। नवें वित्त आयोग ने राजस्थान 
का अश 4 689% रखा है। अब कोई गारटी राशि नहीं रखी गयी है। 


364 शंजत्थान की अर्थव्यवस्था 


(५) रेल-यात्री किराये पर कर की एवज में अनुदान (हाथा। ॥ 60 
ए 9 णा रक्चाफ्३9 8४४शाए८" 746) 

भारत मे रेल यात्री किराये पर कर सर्वप्रथम 957 में लागू किया गया 
था जो 96] मे समाप्त कर दिया गया। यह ]97] में घुन लागू किया गया 
और 973 में पुत्र समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसकी एवज में शाज्यो को 
अनुदान देने को व्यवस्था की गई है। 96 62 से 965 66 तक प्रति वर्ष 
]2 50 करोड़ रुपये की एक मुश्त राशि इस कर की समाप्नि कौ एबज मे राज्यों 
में अनुदान के रूप में वितरित की गई धी। संविधान की धारा 282 के तहत तदर्थ 
४ दान (80 ॥00 ह/0॥5) के रूप में 956 67 से 980 8] तक यह प्रति 

6 25 करोड रुपये रहो। 980 8। से 983 84 तक 23 2 करोड़ रुपये 
रहो जिसे आउवबे वित्त आयोग ने बढाकर 95 करोड़ रुपये तथा मवे बित्त आयेग 
ने 50 करोड रुपये प्रत्ति चर्ष (990 95 क्ले लिये) कर दिया था। अब राजस्थान 
का अश 4 579% रखा गया है। 

(५) सहायतार्थ अनुदान (्राआ$ ॥ अ6) . संविधान कौ धारा 275 
() के अन्तर्गत राज्यों को राजस्व सबधी सहायतार्थ अनुदात के भुगतान की 
व्यवस्था की गई है। इसके लिये वित्त आयोग को यह पता करना होता है कि 
प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दो जानो चाहिये ताकि क्रेन्द्रीय करो में हिस्सा 
मिलने के बाद इसके राजस्व के अभाव कौ पूर्ति कौ जा सके। 

राज्यो को राजसप्व सबधी सहायतार्थ अनुदान निरन्तर भिलते रहे है। नये 
वित्त आयोग ने राजस्थान के लिये इस प्रकार की सहायतार्थ अनुदान को राशि 
१990 95 के लिये 446 79 करोड रुपये स्वीकत की हैं जिममे गैर योजना 
घाटे (पूर्णत ) के लिये 486 39 करोड रुपये तथा बोजना घाटे (अशत ) के लिये 
960 40 करोड रुपये है। 

(४) सहामसतार्थ अनुदानो के अलावा राहत-व्यय की पूर्ति के लिये 
भी अनुदान दिये जा सकते है। सवे वित्त आयोग को प्राकृतिक आपदाओ से 
प्रभावित राज्यो द्वारा किये गये राहत व्यण की वित्तीय व्यवस्था के लिये मुझाव 
देने के लिये कहा गया था। इसने केन्द्र द्वारा राजस्थान के लिये राहत व्यय की 
पूर्ति के लिये (990-95) के लिये 465 करोड रुपये की व्यवस्था की है (कुल 
620 करोड़ रुपये का 75% केन्द्र देगा तथा शेष 25% राज्य सरकार को देना 
होगा)। 0498 मे धार 282 के तहत अन्य कई प्रकार के अनुदान भी दिये 
गये है जैसे पुनर्वास अनुदान सामुदायिक परियोजनाओ के लिए अनुदान आदि। 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता हे किविभिन्‍न वित्त आयोगो की पिफारिशों 
के फलस्वरूप राजस्थान को कुछ शुल्को मे तथा राजस्व सबधी सहयतार्थ अनुदानों 
में हिस्सा मिलता रहा है। इनके अलावा कुछ अन्य प्रकार के अनुदानों को व्यवस्था 
की गई है ज॑से नवे बित्त आयोग द्वारा प्राकृतिक आपदाओ के समय राहत व्यय 
की पूर्ति के लिए दिये गये अनुदान आदि। 

अब हम यह देखेंगे कि वित्त आयोग के द्वारा राज्यों की तरफ किये गये 


विधिल वित्त आवोगू थाइगिल फार्मूला व राजस्थान की 365 
वित्तीय स्थिति 


वित्तीय हस्तान्तरणो में राजस्थान का अश क्तिना रहा है ओर इसमे किस दिशा 
में परिवर्तन हुए ह। 

केन्द्र द्वारा राजस्थान की तरफ किये गये हस्तान्तरण (केद्धीय करों 
दे शुल्को में अश व अनुदाना के रूप पे) 

)950 5। से 955 ५6 लक छ वर्षो में राजस्थान के पक्ष में हस्तान्तरण 
की कल राशि 8 6 करोड रहो जो कुल हस्तान्तरित राशि ( 75 7 करोड़ 
रुपये ) का केबल 2 6% थीं। 957 58 से 960-6॥ तक के चार वर्षों मे 
राज्य को हस्तान्तरित राशि लगभग 55 करोड रुपये रही जो सभा राज्यो को 
हस्तान्तरित कुल शशि (।203 8 करोड रुपये का 4 57% थी। बाद म॑ [96॥ 62 
से 965 66 की अवधि मे केन्द्रीय करो ब अनुदानों से राज्य की कुल 23 
करोड रुपये की राशि उपलब्ध हुई। बाद के वर्षों मं विभिन्‍न वित्त आयोगो की 
रिपार्टों के अनुसार केन्द्रीय हम्तान्तरणों में ग़जस्थान की स्थिति इस प्रकार रही। 


वित्त आयोग राजस्थान के | सभी राज्यों 
पक्ष मं अतरण | को कुल 
(0०५णए5७णा) $ अत्तरण-राशि 
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366 शजस्थात की अर्थव्यवस्था 


तालिका से स्पष्ट होता है कि चतुर्थ वित्त आयोग से छठे वित्त आयोग 
तक राजस्थान का अश कुल हस्तान्तरणों मे 4 52% से बढ़कर 5 87% हो गया, 
तत्पश्चात्‌ आठवे वित्त आयोग की पिफारिशो से यह 4 25% तक घटा। उसके 
बाद नवे वित्त आयोग कौ प्रथम रिपोर्ट के अनुसार यह 989 90 के लिये 4 77% 
और इसको द्वितीय रिपोर्ट में [990-95 की अवधि के लिये बढा कर 6 5% 
कर दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि नव्रे वित्त आयोग कौ सिफारिशो के 
फलस्वरूप राजस्थान को केन्द्र से अधिक वित्तीय साधन हस्तान्तरित किये गये हैं। 
इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पडेगा। 
राजस्थान के लिये प्रतिं व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण 
(#श ९४ए749 रि९500722 त९एणावाताा लि रिशतुबज्जीआ)- 

]97] को जनसख्या को आधार मानते हुए राजस्थान के लिये प्रति 
व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण की तुलना सभी राज्यों की स्थिति से निप्न-तालिव 
में की गई है। 





शजस्थाम 
(रुपयों में ) 


पाँचवा वित्त आयोग 


छठा वित्त आयोग 

सातवा वित्त आयोग 

'आउवा बित्त आयोग 

#नवा वित्त आयोग (990-9९ 


तालिका से पता चलता है कि पाचवें छठे व नवे वित्त आयोग 'की 
सिफारिशों के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति साधन-हस्तान्तरण राजस्थान भे भारत के 
औसत स्तर से ऊँचा रहा लेकिन सातवे व आठवे वित्त आयोग के अनुसार यह 
राजस्थान में भारत के औसत से नीचा रहा। इस प्रकार नवे वित्त आयोग ने प्रति 
ज््यक्ति साधन-हस्तान्तरण राजस्थान के लिये समस्त भारत के औसत स्तर से 3]% 
ऊँचा रखा है जो राज्य के हित मे है।* 

अब हम नवे वित्त आयोग की प्रथम व द्वितोव रिपोर्टों के आधार पर केन्द्र 


] चिदातभ्ापंधा 70 एल ागतक्ञ०8 (0तफ्रप्त5॥०), ५०९६ 6 7३] , कु 28 (पांचवें 
से आठवें वित्त आयोग के लिए) 

$. ]9॥ की जठाणना केआधार पर राजस्थाव को जनसख्या 2 85 करोड तथा भारत की 54 8 
करोड मानते हुये गणना की गई है। 


विपिन वित्त आयोगु गाड़गिल फार्मूला व राजस्थान की ग्67 
वित्तीय स्थिति 

से राजस्थान की तरफ होने वाले वित्तोय हस्तान्तरणो का विस्तत विवेचन प्रस्तुत 
करते है ताकि इस सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी हो सके। 


नवे वित्त आयोग की प्रथप रिपोर्ट (989 90) तथा द्वितीय रिपोर्ट 
(990-95) में की गई सिफारिशों का राजस्थान द्दी वित्तीय स्थिति पर 
प्रभाव 

नवा वित्त आयांग [7 जून 988 को गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष 
सासद श्री एमके पी भाल्वे नियुक्त किये गये तथा अन्य चार सदस्य निम्नांकित 
थे 

। च्यायपूर्ति श्री अब्दुस्मत्तार कुरेशी न्यायाधीश गुजणात उच्च न्यायालय, 

2 डॉ सजा जे चेलेया तत्कालीन सदस्य योजना आयोग 

3 श्री लालतन आवला, पूर्व मुख्यमत्री पिजोरम 

4 श्री महेश प्रसाद (सदस्य सचिव) 
प्रथम रिपोर्ट छी सिफारिशों के आधार पर राजस्थान को विन्नीय 
अतरण 

आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट जुलाई 988 मे प्रस्तुत की थी जिसमे 
989 90 के लिये केन्द्र के द्वारा रायो की ज्ञरफ किये गये वित्तीय हस्तान्तरणों 
के बारे में सिफारिशे की गयी थीं। 

राजस्थान को कुल 65] करोड रुपये के हस्तान्तरणो को सिफारिश कौ 
गई थी जो कुल हस्तान्तरण ग़शि का 477% थी जबकि पश्चिम बगांल के 
हिस्से मे 5 83% राशि आयी थी। 65[ करोड रुपये की अन्तरिम राशि मे से 
आयकर का हिस्सा 43 करोड रुपये, 40% उत्पादन शुल्क भे अश 326 करोड़ 
रपये 5% घाटे के रायो को दी जाने वालो उत्पादन शुल्क की राशि में हिस्सा 
32 करोड रुपये बिक्री कर को एवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को राशि 69 
करोड़ रुपये रेल थात्री किराये पर निरस्त कर की एबज मे अनुदान मे हिस्सा 5 
करोड़ रुपये ग़हत व्यय की वित्त व्यवस्था मे सीमान्त राशि (787६9 77090%) 
8 करोड़ रुपये राजस्व घाटे को पूर्ति के लिये सहायता अनुदान (गैर योजना) 39 
करोड रुपये अपग्रेडेशग अनुदात (गैर योजना) के अन्तर्गत 6 करोड रुपये तथा 
विभिन्‍न समस्याओं के लिए ऋण राहत (गैर योजना) के अन्तर्गत मे 23 करोड़ 
रुपये थे। 

के के जार्ज ने नवे दित आयोग को प्रथम एवार्ड के मूल्याकन (8?फ्र 
#&ए॥) | 989) में बतलाया था कि निर्धनता का आधार लेने के कारण बिहार 
उत्तर प्रदेश द राजस्थान घाटे में रहे है। इस आधार के परिणामस्वरूप भी कुछ 
धनी राज्य लाभ में रहे जैसे महाराष्ण जहाँ गरोबो का सकेन्द्रण अधिक मात्रा में 


368 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


पाया जाता है तथा साथ में गदी बस्तियो मे रहने वालो का भी। 
नवें वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट ((990-95 के लिये) दिसम्बर ]989 
मे प्रेश की गयी थी। 
इसमे वित्त आयोग ने आदर्शात्पक दृष्टिकोण (० भाए४ #.[7080॥) 
अपनाया था जिसकी प्रमुख बाते इस प्रकार है 
(॥)) केन्द्र व राज्यो के बीच राजस्व का वितरण इस प्रकार किया जाना चाहिये 
ताकि वे अपने दावित्वों को सन्नोषप्रद ढंग से यूत कर सकें 
(॥)।. विभिन्‍न राज्यो के बीच राजस्थों का वितरण समान हो 
(00) राज्यों की राजस्व आय बढाने व व्यय मे किफायत करने की प्रेरणा कायम 
रहनी चाहिये 
(7४) शज्य अधिक सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये नागरिकों पर अतिरिक्त 
कर लगाएँ ताकि अतिरिक्त लागतो के लिये साधन जुटाये जा संके 
(५) केन्द्र व राज्यो के राजस्व खातो को सन्तुलित करने के लिये मानक सही 
व सुनिश्चित होने चाहिए। 
इस दृष्टिकोण के अनुसार यह आशा की गया कि प्रत्येक शाज्य॑ अपनी 
क्षमता के अनुसार राजस्व बढायेगा तथा अपनी जरूरतो करे अनुसार व्यय की 
ध#यवस्था करेगा। फेवल आधार वर्ष के आकडो को ही स्वीकार नहां किया जावेया। 
यह बात केद्ध व राज्य दोनो पर समान रूप से लागू होगी। 
नके वित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (990 95) की सिफारिशो की 
'मुख्य बासे 
द्वितीय रिपोर्ट में आयोग ने आयकर मे राज्य का हिस्सा विभाजंय कोष का 
85% जनाये रखा लेकिन राज्यों के बीच उसके वितरण का आधार बदल दिया 
0) वर्ष 985 86 से 987 88 के सबध मे आयकर के एसेसमेट द्वारा मापे 
गये ' अशदान (0ञआह#8590॥) के आधार पर ]0 प्रतिशत 
(0) प्रति व्यक्ति उच्चतम आय बाले राज्य की तुलना में उस राज्य की प्रति 
व्यक्ति आय के अन्तर के आधार पर 45 प्रतिशत (उस राज्य को 97] 
की जनसंख्या से गुणा करके) 
(9). राज्य को 97] की जनसंख्या के आधार पर 22 5 प्रतिशत 
(४) आयोग ट्वास सकलित पिछडेपन के मिश्रित सूचकाक ((0॥70शा० 
गचाएंदए छा 0480९७॥ए॥८55). के आधार पर [॥ 25 प्रोत्तशत 
(५) राज्य कौ 97] कौ जनसख्या से गुणा कौ गई प्रति व्यक्ति आय के 
प्रतिलोम (#8४2752) के आधार यर 4! 25 ग्रतिशता 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की शुद्ध प्राष्तियों का 45% राज्यो मे निम्न प्रकार 


विषिल विह्त आयोगु एंडगिल फ्रार्यूल्य व राजस्थाप की 369 
वित्ीय स्थिति 


से वितरित करने की सिफारिश कौ गयी 


(3) 
4) 


(॥॥) 


(7५) 


(५) 


राण्यो के बीच 25 प्रतिशत अश 97] की जनसख्या के आधार यर, 
!2 5 ग्रतिशश! अश आय समायोजित कुल जनसख्या के आधार पर 
(॥00ए8 &0]ए7500 ॥02 7०एणेशा०३). वितरित किया जाया चाहिये। 
इसके लिये आय समायोजित कुल जनसख्या की गणना राज्यो की 97 
की जनसख्या तथा [982 83 से 984 85 की ठोन वर्ष की अवधि के 
लिये नई श्रखला के अनुसार औसत प्रति व्यक्ति आय के व्युत्क्रम (7५८६६) 
पर को जानी चाहिये। एक राज्य के हिस्से का निर्धारण सभी राज्यों की 
आय समायोजित कुल जनसख्या मे कुल योग मे से उस राज्य की आय 
समायोजित कुल जासख्या के प्रतिशत के आधार पर किया जाना चाहिये। 
]25 प्रतिशत का वितरण पिछडेपन के सूचकाक के आधार घर किया 
जाना घाहिये। 

33 $ प्रतिशत का वितरण 982 83 से 984 85 की ठीन वर्षों की 
अवधि के दोगन राज्य को प्रति ज्यक्ति आय (नई अखला) तथा उच्चतम 
प्रति व्यक्रित आय वाले पजाब जैसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के अन्तर 
को 97[ को जनसद्ष्या से गुणा करके किया जाना चाहिये। 

शेष 6 5 ग्रतिशत का वितरण घाटे याले राग्यो मे किया जाना चाहिये। 
3गय॒कर, उत्पादन शुल्क बिको कर की एवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 
तथा रेल यात्री किण्ये पर निरस्त कर की एवन में अनुदान के बांद रहे 
घाटे की राशि के अनुपात मे यह शशि वितरित की जाती चाहिये। विपदा 
राहत कोष (0दगाआ३ एजार्ड दिए) में केन्द्र का हिस्सा 75% कज 
राज्यो का 25% किया जाना चाहिये। 

990 9$ के लिए राज्यों के कुल अन्तरण में ग़जस्थान का हिस्सा निचे 


दिया जाता है 


(अआ) करो म॑ अश ईकरोंड रू 2 
(0) आयकर में अश 02 
(॥) मूल उत्पाद शुल्क मे 3064 
(॥0) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 504 
(५) गेल यात्रा किएंयरे पा निरस्त कर की एबज में अनुदान 34 
कुल जा (आ) 46[4 


३70 राजस्थार की अर्थव्यवस्था 


(आ) सहायता-अनुदान 

() योजना भिन्न रेवेन्यू घाटे 

(700॥ छॉथा ॥९एथ्याएह (6शीशा)के लिये (पूरा) 486 
(0) योजना रेवेन्यू घाटे (-0॥. ॥एश्शाएट ठशीशा) के लिये 900 
(अशते ) 


कुल जोड़ (आ) 446 
(इ) राहत-व्यय को पूरा करने हेतु अनुदान 465 
कुल (आओ) + (आ) + (३) 6525 


राजस्थान के हिस्से मे कूल अतरण लगभग 6525 6 कसेड़ रुपये दर्शाया 
गया है (हमने निकटतम लिया है) जो कुल अंन्तरणो (06036 करोड़ रुपये ) 
का 65% आता है। 
कुल अतरणो मे कुछ राज्यो के अश इस प्रकार हैं 
(990-95) (प्रतिशत में) 


0) उत्तर प्रदेश 6 46 
(॥) बिहार 0 54 
(07) मध्य प्रदेश 740 
(९) पश्चिम बगाल 699 
(२) आमन्ध प्रदेश 683 
(९) राजस्थान 5]5 


इस प्रकार नवें वित आयोग कौ द्वितीय रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को 
प्रति वर्ष केन्द्र से लगभग 300 करग्ेड रुपये कौ राशि के अन्तरित होने का 
अनुमान है जबकि 989 90 के लिये यह राशि 65] करोड़ रुपये मात्र थी। 

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है आठवे व नें वित्त आयोगों की 
सिफारिशों के अनुसार कुल अन्तरणों में राजस्थान का हिस्सा इस प्रकार रहा: 


१.. वें वित्त आयोग कौ द्वितीय रिपोर्ट 7990 95 के लिये दिसस्वर ]989 (हिन्दी सस्करण) 
प्‌ 35 

श्र है। (2१प्रापब१३० $0७॥० एणा०कुएई गत (६०४०0०३ ९३) (१७॥9गलाड 5? 
॥०07०१9 990 % 276 


विभिन्‍न वित्त आयोगु गाडगरिल फ़ार्युला व राजस्थान की उमा 
वित्रीय स्थिति 


रिर्पोट के अनुसार | के अनुसार 


(984-89) |(१989-90 के लिए 
प्रतिशत में प्रतिशत में 





इन अतरणो के अलावा राजस्थान को ऋण-शहत सहायता के बतोर [990-95 
के दौरान बापस अदायगो मे राहत (एट॥९व ॥ ॥092/ग०॥७) 23 53 करोड 
रुपये तथा अन्य ऋण-राहत 20 45 करोड रुपये की दी गई। यह कुल लगभग 
)44 करोड़ रुपये हो जाती है। अत ऋण-राहत सहायता के रूप मे भो गाजस्थान 
को लाभ प्राप्त हुआ। 


नवे दित्त आयोग की द्वितीय रिपोर्ट (990 95) की सिफारिशो की 
समोक्षा- 

नवां बिंठ आयोग काफी विवाद व बहस का विधय रहा है। इसको द्वितीय 
व अन्तिम रिपोर्ट मे ।990 95 की अवधि के लिये स्लिफारिशे पेश की गयी थों। 
इनकौ प्रमुख आलोचनाएँ इस प्रकार है। 

(!) केद्धर की अनुमानित राजस्व-प्राप्तियों का राज्यों को (!985-90) की 
अवधि में 22 65 प्रतिशत अश अन्तरित किया गया था, जबकि 990-95 की 
अवधि में वह 22.74 प्रतिशत बनता है। स्मरण रहे कि 990-95 क्ले अन्तरणों 
पे राजस्व-पक्ष के योजना-अनुदान (फाआ हाशा॥) भी शापिल हैं, जो 
985-90 के लिये शापिल नहीं हैं। यदि इनको हटा दिया जाये तो नवे 
वित्त आयोग द्वारा गाज्यों की तरफ किये गये अतरण 22,74% से घटकर 
20.88% ही रह जाते हैं। इस प्रकार नवे वित्त आयोग की सिफारिशों के 
अनुसार केन्र ने अपनी राजस्व-प्राप्तियों का अधिक अनुपात अपने पास 
रखा और कप अनुपात गज्यो को वितरित किया। 

(२) म्वें वित्त आयोग ने राजस्थान के लिए 990-95$ की अवधि में 
विपदा-राहत कोष ((जआए9 रलाल #४घ0त) के लिए 620 करोड़ रुपये 
को सिफारिश की है जो भूतकाल मे सूछे को गरम्भीरता को देखते हुए अपर्याप्त 
प्रतोत होती है, क्योंकि अकेले 4987-88 में रहत कार्यों पर 6!7 करोड रुपये 
व्यय करने पड़े थे। यह राशि आठबों योजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रस्तावित 
कुल विषदा राहत कोष की राशि के लापभग बराबर है। 

(3) नवें वित्त आयोग ने 990-95 की अवधि के लिए राजस्थान 
के लिए प्रति व्यक्ति रेवेस्यू का अनुमान 280 रुपये लगाया है जो देश में 


| 


372 राजस्थान की अर्थव्यवस्था 


सर्वाधिक है, जबकि हरियाणा मे प्रति व्यक्ति रेवेन्यू बचत (77/2॥0९ 5प.|05) 
]454 रुपये तथा भह्याशंष्ट्र में 383 रुपये आकी गयी है। पिछले 5 बर्षों मे 
राज्य मे कर राजस्व (8५ ॥एएशा]॥९) मे वृद्धि दर 6 5% चार्पिक रहो है जबकि 
राष्ट्रीय स्तर पर यह !4% हो रहो है। अत राज्य में साधन सग्रह का क्षेत्र काफी 
288 हो गया है क्योंकि भूतकाल में इस दिशा मे काफो प्रयास किया जा चुका 
| 

(4) वेसे राज्यों को 990 95 में भी आय कर का 85% तथा सघोय 
उत्पादन शुल्क का 45% अश वितरित किया गया था लेकिन पिछली बार सघीय 
उत्पादन शुल्क का 5% घाटे के शज्यों मे वितरित किया गया था इस बार 
536 8288 शल्क के राजस्व के 44% का 6.5% घादे के राज्यो को दिया 
गया अन्य राज्यों के बोच वितरण की प्रभावपूर्ण राशि 40% से 
घटकर 37 575% रह गयी। इस प्रकार शज्या का उत्पादन शुल्क में अश 
वस्तुत कम हो गया है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष विकलता हैं कि नवे वित्त आयोग द्वारा 
अन्य राजस्व प्राप्तियो का कम अश ही राज्यो को अन्तरित किया गया है। 

लेकिन जैसा कि पहले कहाँ जां चुका है राजस्थान के हिस्से गा 
केन्द्रीय अन्तरणो का 65% का पात आया है जो आठवें वित्त 
के 425% अनुपात से अधिक है। इससे राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर 
अनुकूल प्रभाव पड़ा है। विपदा राहत कोष मे केन्द्र द्वारा 75% राज्यों द्वारा 25% 
शशि दिये जायें से भो राजस्थान को लाभ प्राप्त होगा। अत चाहे छेन्‍्द्र की कुल 
राजस्व-प्राप्तिपो का समस्त राज्यो में कम अश अन्तरित हुआ हो, लेकिन 
राजस्थान का अपना अश पहले से ऊँचा हुआ है। इस पर राज्य के भुख्यमत्री ने 
भो काफी सतोप प्रकट किया है। 
दसवें वित्त आयोग का गठन व कार्य क्षेत्र 

जैसा कि पहले सकेत किया गया है दसवाँ वित्त आयोग श्री के सी पत 
की अध्यक्षता भे 5 जून 992 को गठित किया गया है। इसके अन्य सदस्य 
काँग्रेस (इ) के सासद डॉ देवों प्रसाद पाल आध्र सरकार के पूर्ब सचिव बो पी आए. 
विट्ठल योजना आयोग के सदस्य डॉ सी रगशाजन व हरियाणा के एक पूर्व 
आई ए.एस अधिकारी एम सी गुप्ता (सदस्य सचिव) है। आयोग को अपनो रिपोर्ट 
995 2000 की अवधि के लिए 30 नवम्बर 993 तक पेश करनी है। 

पूर्व आयोग की भाति दसवाँ बितत आयोग भी आयकर, सघाय उत्पादन शुल्को, 
अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों निरस्त रेलवे यात्री कर की एवज मे राज्यो को दिये 
जानें वाले अनुदानों आदि मैं राज्यों क॑ अश ब आवटन के आधार आदि पर अपर्नो 
सिफारिशें पेश करेशा। 

यह अपनी सिफारिशें पेश करते समय निम्न बातों पर ध्यान देगा- 


एज 6४०७७ )॥ ००८१ 24 4990 $ 580 धणता या स्पष्टोगरण आले पृष्ठ पर । 


विभिन्‍न वित्त आयोगु गाडगिल फार्पूला व राजस्थान की 373 

वित्तीय स्थिति 

(0) राज्य सरकारों व केन्द्रोय सरकार की प्राप्तियो व व्यय के बीच सतुलन 
के उद्देश्य के साथ साथ पूँजीगत विनियोग के लिए बचत सजित कौ जा 
सके तथा गजकोषीय या फिस्कल घाटा कम किया जा सके 

(0). केन्द्रीय सरकार के साधनों यर ध्यान दिया जा सके व सार्वजनिक प्रशासन 
सुरक्षा व सीमा सुरक्षा ऋण सेवा व॑ अन्य दायित्वों को पूरा करने पर ध्यान 
दिया जा सके 

(0) पुँजीगत परिसम्पत्तियों के रख रखाव पर होने वाले व्यय पर ध्यान देना 

(५) राज्यों की प्रशासन की आधुनिकीकरण की आवश्यकता जैसे भूमि रिकार्डो 
का कम्प्यूटरोकरण आदि की जरूरतों पर बिचार करना 

(५७)  अप्रेल 995 से 5 वर्ष के लिए राज्यों के शजस्व साधनों (993 94 
के कराधान के स्तरो के आधार पर) योजना के लिए अतिरिक्त माधन मग्रह 
के लक्ष्यो व अतिरिक्त करो की सम्भावना पर विचार करना 

(श) राज्यों के गेर योजना राजम्व व्यय की जरूरतों को ध्यान में रखना 

(शा) राज्यों के कर प्रयास्तो पर ध्यान देना 

(५श॥) राज्यो द्वारा सिचाई व विद्युत परियोजनाओं परिवहन व विभागीय वाणिज्यिक 
उपक्रमो ब सार्वजनिक उपक्रमो में लगे विनियोगो से उचित प्रतिफल प्राप्त 
करने पर विचार करना तथा 

(१४) व्यय में कार्यकुशलता व किफायत बरतते हुए बेहतर फिम्कल प्रबंध के 
क्षेत्र पर विचार करना 
ऊत्योग वर्त्मान विपदा गहत कोष को भी समोक्षा करके उचित सुझाव 

देगा। यह 3] मार्च 7994 को समाप्त होने बाली अवधि मे राज्यो को कर्ज की 

स्थिति का मुल्याकन करके उसमे सुधार के उपाय सुझायेगा लेकिन ऐसा करते 

'सभय वह केन्द्र की वित्तीय आबश्यकताओ को भो ध्यान में रखेगा। आयोग अपने 

रस का आधार स्पष्ट करगा तथा राज्यघार राजस्व व घ्यय के अनुमान प्रम्तुत 

गा। 

उपर्युक्त घिवरण से म्पष्ट होता है कि पहली बार सरकार ने 

ब्ित्त आयोग को फिस्कल घाटा क्रम करने का उद्देश्य अपने सामने रखने 


के लिए कहा है। साथ मे राज्य सरकार द्वारा बेहतर साधन सग्रह व 
फिस्कल प्रबंध पर विशेष रूप से बल दिया गया हैं। 


।..[ गणताछा स्पष्टाजरण घाटे के राज्यो को (45% ४ [6 5% ) 7 425ल्‍% मिलेगश जिसमे 
अन्य राज्यों के हिस्से में (45% --7 42$% ) 37.575% आदेगा जबकि पहल यह 
40% आदाधा । ] 


374 गजाथात की अर्धव्यवस्था 


गाडगिल फाएले के अन्तर्गत केद्ध के योजना हस्तान्तरणों मे राजस्थान 


का अआशञ 
(शाफ€ एी रण] ग्श्ाया) का त्शाशए। ऐौगा (एथ्ाऊईएि$ पाएंश' 
(90९£॥ छाणा।4) 


वित्त आयोग द्वारा राज्यों की तरफ किये गये हस्ताततरण वैधानिक हस्तान्तरण 
(झग्णाण+/ 0थआइटि५ कहलाते है। इनके अलावा राज्यो के लिए दो प्रकार के 
हस्ताम्तरण और किये जाते है जो इस प्रकार होते है () योजपा हस्तान्तरण (छा 
॥शा58 ४७) जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित आधारो पर तथा प्रोजेक्टो के लिए 
किये जाते है (॥) ऐच्छिक हस्तान्तररण (08शाण्राआ५ ॥शाईशि३) संविधान 
की धारा 282 के तहत राज्यो को केन्द्र चालिद स्कोमो (((आरा।9॥9 8905000 
इलाट॥८$) तथा विभिन्‍न गैर सोजवा उद्देश्यों के लिए सघीय मत्रालयों द्वारा किये 
जाते है। 

योजना-हस्तातरण का सूत्र (फार्मूला) - योजनों हस्तान्तरण का गाडगिल 
फार्भूला (जो तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डी आर गाडगिल के 
नाम से प्रसिद्ध हो गया है) 969 मे लागू किया गया था। इसके आधार पर चौथी 
व याववीं योजनाओ मे राज्यों की तरफ योजना हस्त्ान्तरण किये गये थे। इसे 
990 मे सशोधित किया गया जिसके आधार पर छठी व सातदीं योजनाओं मे 
योजना हस्तान्तरण किये गये। पुन ] अक्टूबर, 990 को गाडगिल फ्मूले में 
परिवर्तन प्रस्तावित किया गया था। 

लेकिन कई मुख्य मत्रियो द्वारा आग्रह किये जाने पर झोजना आगोग के 
उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता मे एंक समिति नियुक्त की गई जिसे 
गाडगिल फार्मूले को जाँच का काम सोपा गया। इसके सदस्य वित्त भत्रो डॉ 
मनमोहन सिंह व योजना आयोग के सदस्य डॉ सी रगराजन थे। इसे आठवों 
योजना (१992 97) के लिए सशोधित गाडगिल फार्मूला सुझाने के [लिए कहा गया 
था। 

बाद में इस पेनल के सुझावों पर 24 दिसम्बर, 99] को राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ की बैठक में विचार करके आम सहमति से जो फार्मूला स्वीकृत किया 
गया उसमे जनसख्या को (]97] के आधार पर) 50% भा, प्रति व्यक्ति आय॑ 
को 25% भार (विचलन विधि से 20% तथा दूरी विधि से 5% भार) कर-प्रयास 
फिस्कल प्रयास व कार्य सम्पादन (एट८0ाएशथ्ा००) के आधार पर 75% भार 
तथा शेष 7 5% भार विशिष्ट समस्याओ के लिए दिया गया। कार्य सम्पादन में 
() जनसख्या तियत्रण व मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य मे राज्यो की कार्य सिद्धि 
(॥) प्राथमिक शिक्षा ७ प्रौढ साक्षरता का सार्वभोमिकीकरण तथा (0) बाह्य सहायता 
प्राप्त परियोजनाओं की सश्य पर पूर्ति नामक क्वीन राष्ट्रीय महत्व के प्राथमिकता 
प्राप्त क्षेत्र रखे गये। 24 दिसम्बर, 99] के नये भार भी अग्र तालिका में शामिल 
किये गये है। 


विपिन वित्त आयोगु गाडग्रिल फार्मूला व राजस्थात की 375 
वित्तीय स्थिति 


गाडगिल फार्मूले के इन तीनो रूपों को निम्न-तालिका में दर्शाया 
गया है - 


बटन» अलन»क पान मानक" स्‍08सन--८--म-. 


आधार मूल संशोधित | परिवर्तित | सशोधित 
गाडगिल (0५/०आ65)। श२९९॥४८०) + 0/०१॥८0) 
फार्मूला | गाड़गिल | गाडगिल 4 फार्मूला 
(!969) फार्मूला फार्मूला (24 
'चौथी व १980 ( दिसम्बर 
पांचवी (छठी व अक्टूबर 99]) 

योजनाओं मे। साठवाँ 4990) 
लागू. | योजनाओं मे 


(7) जनसख्या हा । 55 50 
(97] की 

जनसख्या के 

(॥) प्रतिव्यक्ति 20 25 25 

आय 

(0) चालू सिचाई 

घव शक्ति 

अब! छ 55! 029 का 


(९) राज <« 
5 755 
0 0 ]5 75 














(५) विशेष 


बितलतलदऊक्‍_च_स्‍लवक्‍विैिैन न ++- *>+--- 


*$. ऊैँह भार कर प्रधामु गजकोषोय प्रबंध व अन्य क्षेत्रों में शाम्यों को उपलब्धियों के आए पप्र है। 


376 शजपच्थात्र को अर्थव्यवस्था 


इस चभकार राज्यों के लिए योजना-हस्तात्तरण के लिए 24 दिसम्बर, 99] 
से सशोधित किये गये गाडगिल सूत्र मे जनसख्या को 60 प्रतिशत भार दिया गया 
हैं। प्रति व्यक्दि आय का 25 प्रतिशव, कर-प्रयास, फिस्कल प्रबंध व कुछ क्षेत्रों 
में राज्यों के कार्य-सम्पादन व कार्य-सिद्धि को 7 5% तथा विशेष समस्याओं को 
75 प्रद्िशत पार दिया गया है। 

कर-प्रयास का अर्थ- इसमें राज्य की आय में करो के राजस्व का अनुपात 
देखा जाता है, अथवा प्रति व्यक्ति कर-राजस्व को प्रति व्यवित राज्य की आय के 
अनुपात के रूप में देखा जाता है। यह आधार प्रतिगामी (७९८५४५९) होता है, 
क्योंकि यह ऊँची आमदनी वाले राज्यों को ज्यादा लाभ पहुँचाता है। इसका कारण 
यह है कि कर का आय से अनुपात इसलिए बढठा है कि ऊँची आय वाले राज्यो 
को कर देय क्षमता ऊँची होती है। इस हिसाब से कई विकसित राज्य बेहतर 
'कर-प्रयास' कर पाते हैं चाहे ये अपनी प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए कम 
साधन ही एकंत्र कर पा रहे हो। इसी प्रकार गरीब राज्यो को नीचे कर-आय 
अनुपह के कारण केंद्र की तरफ से रापन्-आवरटन में घाटा उठाता पडता हैं, 
चाहे वे अपनी तरफ से बेहतर कर-प्रयास कर रहे हो। 

राजकोषीय प्रवध (5८४[ गा 2टाएटए)... इस कमी को दूर करने 
को लिए ]990 में कर-प्रयास की जगह 'राजकोधोय प्रबध” को लागू करने का 
सुझाव पेश किया गया था। राजकोधीय प्रबंध में यह देखा जाता हैं कि उस 
राज्य ने योजना आयोग से स्वीकृत कराये गये साधन-सग्ृह के लक्ष्यों 
(7९६५) की तुलना में वाह्तविक (300) साधन-सग्रह क्रितना किया 
हैं। वित्त मत्रीलय कर-प्रयास गैर-बोजना खर्च मे कौ गई किफायत को भी 
देखता है। अत यह “कर प्रयाक्ष' की तुलना मे अधिक व्यापक होता है। स़जस्व-घारो 
मे वद्धि को देखते हुए 'राजकोपीय प्रचध/ की अवधारणा ज्यादा भहत्व रखतो है! 
इसमें साधन-शग्रह के साथ व्यय की मितव्ययिता पर भी ध्यात दिया जाता है। 
चूँकि कमजोर पझ्ाधन अपार के कारण कम आय बाले शान्य को हानि हो सकती 
है, इसलिए इसे 990 के गाडगिल-सूत्र मे केवल 5% भार ही दिया गया 
धा। 

]990 फे परिवर्तित गाडगिल सूत्र मे “विशेष समस्याओं को 5% का 
भार दिया गया था ताकि यदि कोई राज्य घाटे में रह जाये तो उसे विशेष समस्या 
के तहत मदद दो जा सके। लेकिन यह चहुत कुछ ऐच्छिक श्रेणी का माना 
ज्ञासेगा क्योंक्रि इसमे सांख्यिकी व गणित लगाना आसान नहीं होता, जैसा 
कि सूत्र के अन्य आधारों में पाया जाता हैं। 99 के सशोधित मूत्र में इसे 
75% भार हो दिवा गया है 


विशेष समस्याओं में तिम्त सात विशेष सम्स्याएँ रखो गयों है - 


विधिनल वित्त आयोग गाड़गिल फार्यूला व ग़ज॒स्थात की 377 
वित्तौव स्थिति 


(0). तटीय क्षेत्र 
(॥).. विशेष पर्यावरणीय प्रश्न 
(00) बाढ़ व सूखा-सभावित क्षेत्र 
(५) विशेष रूप से कम था अधिक घात्व वाले जनसख्या करे क्षेत्र 
(४) न्यूनतम बाछित किस्म का योजना-आकार प्राप्त करो के लिए विशेष 

वित्तीय कठिनाइयाँ 
(४). रेगिस्ठानी समस्याएँ 
(५) शहरों क्षेत्रों की गदी बस्तियाँ 

योजना-आयोग ही विशेष समस्याओ के बारे मे फ़सघा कर पायेगा। यदि 
गजनौतिक प्रभावों से बचा जा सके तो यह आधार बहुत लाभकारी बनाया जा 
सकता है। 

योजना हस्तान्तरणो की राशि में फर्ज व अनुदानों (0क्षा5 क्षा्त हु/क्षा:5) 
का अनुपात गैर-विशिष्ट श्रेणी (0 9०00॥॥ ८9०९09) के राज्यों के लिए 
70 30 रखा गया है अर्थात 70% कर्ज तथा 30% अनुदान रखा गया है। यह 
विशिष्ट श्रेणी (#0ए८०ं एज९०१०7,)) के राज्यो असम हियाचल प्रदेश जम्मू व 
कश्मीर, मनीपुर, मैघालय नागालेण्ड सिक्किम ब त्रिपुरा के लिए 090 अर्थात्‌ 
0% कर्ज तथा 90% अनुदान के रूप में रखा गया है। इसलिए उनके लिए 
अनुदान का अश 90% है जबकि गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यो (जिनमे राजस्थान 
भा आता है) के लिए केवल 30% ही रखा गया ऐ। 

सशोधित सूत्र में प्रति व्यक्ति आय के लिए जो 25% भार सुझाया गया 
है उसमे 5% दूरी-विधि (09406 ॥0000) से वितरित किया जायेगा तथा 
20% विचलन-बिधि (60५०90ण ॥98८७॥00) से वितरित किया जायेगा। दुरी-विधि 
में एक राज्य की प्रति न्यक्ति आय का सर्वाधिक आय वाले राज्य की प्रति व्यक्ति 
आय से अतर लिया जाता है, जबकि घिचलन विधि मे एक राज्य को प्रति व्यक्ति 
आय का अतर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के औसत से देखा जाता है। 
भूतकाल में राजस्थान को योजना के तहत कितनी केन्द्रीय सहायता 
मिली? 


निम्न तालिका मे राजस्थान को योजनाओ के लिए प्राप्स प्रति व्यक्ति 
केन्द्रीय सहायता की राशि, प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय (००0३५) (प्रस्तावित) 
की राशि तथा सहायता का योजना-परिव्यय से अनुपात दर्शाया गया है। 


[ रिशा वराद्याह्रए5 00 $]205--- ९७३०७ 93086 सिणातराव०, हा #॥3१55 
एिज्ञाशबोगाहुए॥ गध्व ॥  %णणू छत 0९ थे दि, आट८ीत 2-०१ ]99 फ़ 504 


३78 एयस्थान की अर्थव्यवस्था 





निननता कतक फातनन ताक तन भ 9 प%. >पण८पलमछन-ना व्यशाापप नाक 


घोजना योजमाओं पे प्रतिब्ययित. ्केद्रीय सहायता 
एति ज्यक्ति योजना परिव्यय ६ का राज्य योजना 





केद्रीय (रू, में) परिव्यय से . 
सहाय भें अ्रनुपात (% मे 
चौथी 53 720 592 


पाचयवीं 843 275 |_ 4व] । 
छठा 786 
__& [| 44] 
तालिवा से स्पष्ट होता है कि राज्य के योजना परिव्यय मे केन्द्रीय सहायता 
का अश चौथी योजना मे 69 2% मे घटकर छठी योजना में 32 4% हो गया। 
लेक्नि सातदी योज़ना गे यह पुन बढ़वर 44 ]% पर आ गया। इस प्रकार सातवीं 
ऐजछऊ मे परिव्णण के लिए केस्द्री५ 'सत्तपत जए पनिर्भपत उठी ई 24 (दिस्तप्वर 
99] के सशोधित फार्मूले के अनुप्तार राजस्थान मे प्रति व्यक्ति आय को 25% 
भार देने से लाभ मिलेगा लेकिन जनसख्या को 60% भार देने से (१9/] की 
जनगणना के आधार पर) शज्य को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय राजस्थान 
को जनसख्या कम थो । कर प्रयास फिस्कल प्रबंध व राज्यों द्वारा कार्य सम्पादन 
के आधार को 7 5% भार दिया गया है जिसके बारे मे प्रभात स्पष्ट होना बाकी 
है। विशेष समस्याओ को 7 5% भार देने के बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 
फिर भी नये सूत्र को लागू करने मे इस बात की व्यवस्था की जायगी कि किसी 
*ग राज्य का पहले घाला अश 0% से अधिक न घट जाय तथा 20% से अधिक 
मं बढ जाये। उदाहरण के [ ए, यदि किसी राज्य को पहले केन्द्रीय योजना हस्तान्तरणो 
में 6% अश मिल रहा था तो दिसम्बर 99। मे स्वीकृत फार्मूले मे उसे 54% 
से कम न मिले और 72% से ज्यादा न मिले। इस बधन से सम्भवत राज्यों में 
असतोष नहीं होगा और न्यायपूर्ण आवटन करना सम्भव हो सकेगा। 
ऋछ विचारको का मत है ॥5 यदि पुनर्संशोधित फार्जले में क्षेत्रफल को 
0 प्रतिशत इन्फास्ट्रक्चर को 0 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय को 30 प्रतिशव 
भार दिया जाता और जनसख्या का भार घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाता और 
विशेष समस्थाओ का !0 प्रतिशत कर दिया जाता तो सम्भवत राजस्थान को ज्यादा 
लाभ मिल सकता था। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कोई ऐसा १ | 
नहीं है जिससे सभी राज्यों को एवं साथ लाभ प्राप्त हो सके। यदि एक 
से राजस्थात को लाभ होता है तो उसी से अधिक जनसख्या वाले दूसरे किसी 


। पूर्व मुख्यमत्री श्री भैशेसिह शेखबत ने भो जून 8 990 को राष्ट्रीय विकाप्त परिषद्‌ नई दिल्‍ली 
में अपने भाषण में क्षेत्रफल को कम कम 0 प्रतिशत भार देठे पर बल दिया था। 


2 799 9 505 


विधिन वित्त आयोग गाडगिल फार्मूला व राजस्थान की उ79 
वित्तीय॑ स्पिति 


राज्य को हानि होगी। इसलिए इस विषय पर सभी राज्यो के छित्तो को ध्यान मे 
रखकर विचार करे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। 
अत ज्यादा से ज्यादा यह कहना उचित होगा कि गाडमिल फार्मूले मे 
पंचछडेपन! का भार बढाया जाना चाहिए। नवे वित्त आयोग ने अपमी द्वितीय रिपोर्ट 
(990-95 के लिए ) मे अनुसूचित चित जाति /अनुमूचित जनजाति व खेतिहर मजदूरों 
की सख्या के आधार पर हक का है अर सूचनाक (00ग्राए0डाट परादंटर 
0 0॥0/एथघ0॥९59) विकसित किया हैं। अत ययासम्भव पिछडेपन को 
आधार स्वरूप मानने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। 
अत 24 दिसम्बर, 99] व्यो पुनसशोधित आम सहमति का गाडगिल 
फार्मूला या घुखर्जी फार्मूला पिछडे राज्यों के हितों का ज्यादा ध्यान रखेगा, 
क्योकि इसमें प्रति व्यवित आय का भार“ 25% रखा गया है जिसके द्वारा 
उनके हितो का अधिक सरक्षण सम्भव हो सकेगा। इसमे राज्यो की कार्य सिद्धि, 
आदि को 7 5% भार देने से राज्यों को जनसख्या नियत्रण मातृत्व ब बाल कल्याण, 
साक्षरता विस्तार, आदि क्षेत्रों मे बेहतर कार्य करके दिखाने की प्रेरणा मिलेगी। यदि 
किसी राज्य का अश कम होता दिखाई दिया तो उसे विशिष्ट समस्याओ की मद 
के अन्तर्गग अधिक मदद देकर लाभ पहुचाने का प्रयास किया जा सकेगा। इस 
प्रकार दिसम्बर 99] का नया फार्मूला अधिक सतुलितु विकासोन्मुख व समताकारी 
ग्रतोत होता है। 
ऐसा कोई सूत्र दूँढना मुश्किल है जो एक साथ सभी राज्यो के हितो 
का पूरा-पूरा ध्यान रख सके। लेकिन विभिन्न राज्यो के बीच 
सामाजिक-आर्थिक असमानता ब अतर को कम करे के लिए 'पिछडेपन 
को अधिक भार देना उचित माना जा सकता है। 
राज्यों को योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए अधिक साधन 
उपलब्ध करने कर एक रास्ता यह है कि वर्तमान मे जो केन्द्र-चालित स्कोमें 
((शा।दए इएजएछएणएत इलतौशाट$३) चल रही है (जिनकी सख्या साठवीं योजना 
मे 262 हो गई थी) जैसे मरु-विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यकम 
(र07) आदि , उनके कोष चिकेन्द्रित नियोजन के तहत स्थानोय सम्थाओ को 
सौपष दिये जाएँ तो राज्यों को योजना के लिए धन भी अधिक मिल जायेगा और 
उसका बेहतर उपयोग भी सम्भव हो सकेगा। योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉ 
अरुण घोष ने कहा है कि 990-9] में ग्रामोण विकास से सम्बद्ध केन्द्र चालित 
स्कोमो (0$5) पर (कल्याण व स्वास्थ्य सहित) कुल 5000 करोड रुपये के 
उ्यय का फ्फणात् किया ग्रणा शाए शाद्ि यह आरठाशि साज्यों करी शोजप्लाओ ये ज्यप्य 
के लिए मिल जाती तो उनके वित्तीय साधन काफो बढ़ सकते थे। भविष्य मे इस 
प्रकार को सुविधा मिल जाने पर वे अपन जरूरतो के मुताबिक अधिक लाधकारी 


॥.. रटिसम्दर 99 में इतयें से।3 स्कोर्मों को राज्यो को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया था, 
लेकिन वित्तोय स'धर्नों को दृष्टि से इतका अश केवल 8% हो था जो कि कापदे कप था । 
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योजनाओं को बना पायेंगे और केद्ध क्रे कार्यक्रमों से बंधे नहीं रहेंगे। अब हम 

43424 को वित्तीय स्थिति को सुधारने के विधय में आवश्यक सुझाव पेश करते 
॥ 

राजस्थान में राजस्व-घाटे को कम करने व वित्तीय स्थिति में सुधार के 

लिये सुझाव- 

हम पहले देख चुके हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीँ 
है। 4993-94 में समग्र अपूरित घाटे के लगभग 62,4 करोड़ रुपये रहने का 
अनुमातर है। इसके वित्त-पोषण की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन भार्च 993 
के अन्त में राज्य पर कर्ज कों कुल बकाया राशि 7,670 करोड़ रुपये थी जिसके 
ब्याज व॑ ५३ कौ किस्त को चुकाने का भार काफौ अधिक बनता है। 993-94 
में इसमें और वृद्धि होगी। राज्य की वर्तमान जटिल वित्तीय स्थिति कोई एक दो 
धर्षों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह दीर्घकाल से 'घली आ रही आर्थिक समस्याओं 
का इकट्ठा दुष्परिणाम है। हम पहले बदला चुके हैं कि राज्य की प्रति व्यक्ति 
आय ]970-7 के बाद स्थिर भावों (980-8]) पर निरंतर बढ़ने का नाम नहीँ 
लेती। इतनी लम्बी अवधि में प्रति व्यक्ति आय का उद्ृगव विकास कौ अत्यधिक 
धीमी रफ़्तार को ही सूचित कर्ता है। 

968-69 से 989-90 तक के 22 चर्षों में राज्य में 8 वर्ष अकाल 
व सूखे की दशाएँ पायी गईं। इनमें से 4 वर्षों में अकाल मे 20 से अधिक 
जिलों को प्रभावित किया। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य निरन्तर अकाल की 
विभीषिका से जूझता रहा है जिससे इसके राजस्व को काफी क्षति हुई है और 
राहत-व्यय-भार में वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य है कि राज्य अकाल की समस्या 
चर निर्त्रेण भहीं कर पाया है। राज्य की पंचवर्षोष योजनाएँ अकालों के संकट को 
कम कर यावी हैं। राज्य में निरन्तर जल चारे, अनाज व शेजगार का अभाव घना 
रहता है। अत: राज्य के आर्थिक्र विकास के कार्यकम पर नये सिर्रे से विचार 
करने की आवश्यकता है। 

राज्य की वित्तीय दशा को आगामी वर्षों में ठोक करने के लिए निम्न 
उपाय सुझायें जा सकते हैं- 

], राजघ्थान को विशिष्ट श्रेणी (59८८४५॥ ८०६९१००५) के 'राज्यों में 
शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसको योजना-हस्तान्तरणों का 90% अनुदान 
के रूप में मिल सके (जो वर्तमान में केवल 30% ही है)। राज्य में कई सूचकों 
जैसे एवर साक्षयद) सड़क, आदि करो दृष्टि सटे इस्करी स्थिति अन्य सिसिष्ट कोगरि 
के राज्यों से अच्छी नहों है। इसलिए इसे विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल 
करना जरूरी है। इससे इस पर भावी कर्ज का भार भी कम रहेगा और इसे अनुदान 
ज्यादा भात्रा में मिलने लग जायेंगे। 


विधिन वित्त आयोगु गाडयिल फार्मूला व राजस्थान की 387 
वित्तीय स्थिति 

2. वित्तीय साथन बढाने क्के लिए विक्रो-कर व अन्य करों को वसूली 
में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ करके 
बिक्रो-कर की आय काफी बढायी जा सकती है। बिक्री कर की बकाया राशियाँ 
बसूल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम पहले बतला चुके हैं कि राज्य 
के कुल कर-राजस्व (केन्द्रीय करो मे अश सहित) का ॥/3 अर बिक्री-कर से 
आ्राप्त होता है। 993-94 के बजट-अनुमानों मे बिक्री-कर से 039 करोड़ 
रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया गया है। यदि इसमे 0% वृद्धि की जा सके 
तो लगभग 00 करोड रुपये की राशि जुटायी जा सकती है। 

9-0 फरवरी 989 को मुख्यमंत्रियो के सम्मेलन से 29 चुनी हुई 
अदो के लिए बिक्री-कर को न्यूनतम दरो पर आम सहमति हो गई थी। लेकिन 


ऐसी स्थिति मे यह सुझाव दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय आम राय का सदैव 
चरिषालन होगा चाहिए। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को एक युक्तिसगत प्रणाली 
को लागू करने मे मदद देनी चाहिए। 

3. क्षि-क्षेत्र में क्र-भार में वृद्धि- पिछले वर्षों में भू-राजस्व का 
योगदात घटकर कुल कर-रजस्थ का लगभग % हो गया है। जिन शेत्रो मे 
सिचाई से लाभ हुआ है उनमे व्यावसाणिक फसलो पर उपकर (०८५७) बढाकर 
तथा सिचाई को दरो मे वृद्धि करके कूषिगत क्षेत्र से आमदनी बढायी जा सकती 
है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जिन वर्गों को लाभ प्राप्त होता है उन्हें करों 
के रूप में अधिक योगदान देना 'चाहिए। 

4 देश में उत्पादन व आय बढने से केन्द्र की आयकर व उत्पादन-शुल्कों 
से आय बढ़ेगी जिससे राज्यो के हिस्से मे केन्द्रीय करो की अधिक राशि आयेगी। 
इसलिए केन्द्र को आर्थिक विकास की गति तेज करने का प्रयास करता चाहिए। 

5 राज्य सडक परिवहन, राज्य सिचाई को परियोजनाओं राज्य विद्युत 
मण्डल च अन्य राजकीय उपक्रमो को प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार करके इनके घाटो 
को कम करने, अथवा लाभप्रदता को ऊँचा करना होगा ताकि अकार्यकुशलठा व 
प्रष्टाचार को समाप्त करके ऊँचे प्रतिफल प्राप्त किये जा सके। 

6 ग्रामीण विकास को जिला नियोजन से जोड़ने की आवश्यकता है। 
भविष्य में अधिक मजदूरो-रोजगार (४४७९९ लगए्र०॥था) को बढ़ाकर 
परिसम्मत्तियो के निर्माण पर जोर देना चाहिए। जब तक सुदृढ़ कार्यक्रम पुरे वहीं 
होते तब तक परिसम्पत्ति-वितरण हारा गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर घनराशि 
का अपव्यय नहीं करना चाहिए। 

ग राज्य मे कृषि-आधारित, खनिज चघदार्थ-आधारित व पशु-धन आधारित 
उद्योमो का विकास करके रोजगार, आमदनी वर राजस्व मे वृद्धि को जा सकती 
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है। इसके लिए पानी, बिजली, सडक व अन्य साधनों की समुचित व्यवस्था कौ 
जानी चाहिए। आगापी 0-5 वर्षों में उद्योगों व खमिज-पदार्थों का तेजी से 
विकास करेके आर्थिक विकास की गति तेज की जा सकतो है। इससे राज्य की 
वित्तीय स्थिति को सुधारने मे भी मदद मिलेगी। 

8 इन्फ्रास्ट्क्चर के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए 
बिजली की प्रस्थापित क्षमता तर वास्तविक उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि होनी चाहिए। 
रेल-परिवहन का विकास किया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए चुने 
गये विकात्त-केद्रों में सडकों के निर्माण व रख-रखाव पर पर्याप्त ध्याव दिया 
जाना चाहिए। * 

४9 राजस्थात मे योजनाकाल के चार दशकों (95] से 992 तक मे 
सार्बजनिक क्षेत्र में कुल परिव्यय कौ राशि 9355 करोड रुपये रही है जबकि 3] 
मार्च १993 के अन्त मे राज्य पर अनुमानित कर्ज 7,670 करोड रू आका गया 
है जिसमें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त कर्ण कौ राशि लगभग 4,364 करोड रुपये 
(56 9%) है। 3। मार्च 993 की अन्त में राजस्थान पर कुल कर्ज कौ बकाया 
राशि 25 राज्यों पर कुल कर्ज की बकाया राशि (,43,39 करोड़ रुपये) का 
5 35% रहो थी। शज्य के ऋणो के सम्बन्ध में सरकार की विभिन्‍न कार्य-कलापों 
के लिए प्राप्त ऋणो के बारे मे एक विस्तृत प्रपत्र तैयार करता चाहिए और ऋण-भार 
को कम करने के लिए केन्द्र पर जोर डालना चाहिए। पिछले वर्षों में राहत-कार्यों 
पर व्यय की गईं सम्पूर्ण राशि को गैर-योजना सहायतार्थ अनुदानों मे बदलने 
की व्यवस्था की जानी चाहिए। 

0, खेप-कर (0०इ्ाश्ञाग्ाशा। (25४) लागू किया जाना चाहिए। यह 
कर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने वाले माल पर केन्द्रीय विको-कर 
को बड़े पैमाने पर ठटलने को रोकने व्छे लिए लगाया जाना आवश्यक है। 
प्राव एक फर्म अपनी ब्राच को दूसरे राज्य भे भाल भेज देती है जिसे ब्राच-ट्रासफर 
मानकर केन्द्रीय बिक्रौ-कर से बचने का प्रयास किया जाता है। खेप कर लगते 
से इस प्रकार को स्थिति को गेकना सम्भव होगा। यह कर अन्तर्रज्यीय बिक्री-कर 
को भांति लगाया व क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इस कर की आय का 50% 
उस राज्य को मिलना चाहिए जहाँ से माल बाहर भैज़ा गया है, और शेष 50% 
केन्द्रीय विभाजतीय कौष में जमा किया जाना न्यहिए जिसे वित्त-आयोग की 
सिफारिश के अनुसार राज्यों में आवोटित किया जाता चाहिए। केद्रोय सरकार को 
ख्रेप-कर ज्ागू करने के लिए शरिप्र कदम उठाने चाहिएँ / ' 
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विभिल वित्त आयोग गाडगरिल फार्मूला व ग़जस्थात की उ83 

विषय स्थिति 
24 जुलाई 989 को दिल्ली में आयोजित राज्यों के वित्त मन्द्रियों 

के सप्पेलन मे पूर्व मुख्यमद्री शिवचरण पाथुर ने राज्य की वित्तीय स्थिति 
को सुधारने के लिए निम्न सुझाव पेश किये थे। ' 

0). वित्तीय साधनो के आवदनों में क्षेत्रफल को कम से कम 25% भार प्रदात 
किया जाना चाहिए। 

(9 आपवकर से प्राप्त राजस्व का 85% की जगह 90% तथा संघीय 
उत्पादन शुल्की का 45% की जगह 60% अर राज्यो में आवंटित किया 
जाना चाहिए। 

(0) अकान व्यय के लिए बर्तमान व्यवस्था मे 50% सहायता व 50% ऋण 
की जगह शत प्रतिशत अकाल राहत व्यय सहायता को रूप में केद्ध द्वारा 
बहन किया जाना चाहिए। 

(५) राहत कार्यों व अन्य कार्यक्रमों के लिए प्राप्त 72] करोड रुपये को 
ऋणराशि का अपलेसन (७7(6-0) करने के लिए आयोग को गम्भीरतापूर्वक 
विचार करना चाहिए) 

(५४) अल्प बचत में एकत्र धन राशि जो राम्यो को ऋण के रूप मे दी जाती 
है उसे अनवरत ऋण (2८फूलात।! 0था) याना जाना चाहिए, क्योंकि 
इस्तका अधिकाश भाग विद्युत व सिंचाई को परियोजनाओं मे लगाया जाता 
ह्है। 

(श) राज्य विद्युत मण्डल को मार्च 4990 तक दिये गये बकाया ऋणो की 
]059 करोड रूपये क्री राशि को केन्द्र द्वारा साधारण ब्याज दर पर स्थाई 
ऋण६ अनवर्त ऋण में बदलने को व्यवस्था की जानो चाहिए। चार चर्प 
पूर्व दिये गये सुझावों से स्पष्ट होता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को 
सुदृढ़ करने के लिए कई ऋदम उठाते आवश्यक हो गये हैं। 
इस प्रकार राज्य सरकार क्रो एक तरफ चित्तीय साधनों को बढाने का प्रयास 

करता चाहिए औए दूसरी तरफ परियोजगाओ के उचित चयन उचित क्रियान्वयन 

व उचित प्रदन्ध व देखभाल के जप्यि उन्हे लाभप्रद बनाने का प्रयास झरना चाहिए 

सह भविष्य मे सरकारी खजाने पर भार बढाने को बजाय उसमे पर्याप्त योगदान 

सकें। 
मिष्कर्ष वास्तव में राज्य की वित्तोय स्थिति का सम्बन्ध राज्य के 
दोघकालीन आर्थिक विकास से होता है। राज्य को अपने आर्थिक साधनों विशेषकर 
पशु घन, खतिज पदार्थ आदि का सदुपयोग करके अपनी आमदनी बढानी चाहिए 
ताकि राज्य भें रोजगार बढे और घावी आर्थिक विकास के लिए वित्तोय साधन 


॥. घदत्रिका 25 जुलाई १989 


उक्ष गाजस्थात की अर्थव्यवस्था 


जुटयै जा सके। प्राय वित्त-विशेषज्ञ राज्य को डावाडोल वित्तोय दशा के लिए 
विच्-आथोग की सिफारिशों को जिम्मेदार ठहरने की कोशिश करते हैं। उनका 
यह दृष्टिकोण रहता है कि केद्द्रौय हंस्ताम्तरणों में राज्य का अश नीचा रहा है 
और राज्य के हितों की अनदेखी की गयी है। 

इसमे तो दो राय नहीं हो सकती कि अधिक वित्तीय साधनो करा उपयोग 
करने से राज्य के आर्थिक विकास के अधिक अवसर खुलते है। इनके अभाव में 
विकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन वित्तीय साथनों को हस्तात्तरण का अभी तक 
कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकला है जो सभी राज्यो को समान रूप से स्वीकार्य 
हो। इसका कारण यह है कि अलग अलग राज्यो कौ परिस्थितियाँ भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार की होतो हैं। इसलिए सभी राज्यों को केन्द्र से उनकी आवश्यकता के 
अनुसार साधव मिलवा सभव नहीं होता। इसलिए केद्ध का काम सीमित वित्तोय 
साधनों का सर्वोत्तम आवटन व हस्तातरण करना होता है। 

अत भविष्य मे केन्द्र को राजस्थान को अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए 
और अकाल राहत सहायता तो पूर्णतया अनुदानों के रूप में मिलनी चाहिए, ताकि 
राज्य सरकार अपने सीमित साधन नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे छ्लगा 
सके। पिछले वर्षों का अनुभव यह बतलाता है कि भविष्य में राजस्थान को 
पचवर्षाय योजना का प्रमुख उद्देश्य अकाल व सूखे की दशाओ से मुक्ति दिलवाना 
होना चाहिए। 

अदि राज्य के आर्थिक नियोजन में अकाल-निवारण के उद्देश्य क्रो 
केन्रीय स्थान दिया जा संके तो सम्भंवत इस समंत्या पर कठोर प्रहार 
करना सम्भव हो सकता है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि राजस्थान में 
औपचारिक पचवर्षाय योजना की प्रक्रिया व पद्गति को बन्द करके उसके स्थान 
पर केवल अकाल निवारण योजना ही चलायी जाती चाहिए, ताकि प्रभावित क्षेत्रो 
में जल, चारे, अनाज व काम घधे में वृद्धि को जा सके। इस दिशा में विरस्तर 
प्रयास करते रहने पर राज्य मे अकालों को भीषणता को घटाना सम्भव हो सकेगा। 
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हम योजना का प्रचलित प्रारूप आसानी से नहीं 
छोड़ सकते और हमे नियोजन कौ वर्तमान पद्अति को ही जारी रखना होगा। हम्न 
इतना अवश्य कर सकते है कि राजस्थान में भावी नियोजन का प्रमुख लक्ष्य अकालो 
से मुक्ति दिलाना रख़ सकें। इसके लिए भावी नियोजन मे अकाल निवारण को 
केद्रीय स्थात देना होगा और इस सम्बन्ध मे सम्पूर्ण नियोजन तत्र को एक ऐसा 
मोड देना होगा ताकि वह सीधे हमारी आर्थिक समस्याओ को हल करने व प्राकृतिक 
विपदाओं पर काबू पाने में अपना योगदान दे सके। 

'शन्द के आाधथन-सत्ह 'की समस्या देश में हैक नी समस्या से 
भी जुड़ी हुई है। मुद्रास्फोति को दर के बढने से राज्य के कर्मचारी व 
कारखानों के श्रमिक्र मजदूरी बढाने के लिए आन्दोलन करने लगते हैं। 
उनकी मायें पूरे होने पर अगले दौर में फिर मुद्रास्फोति प्रारम्भ हो जाती 
है। इस प्रकार सरकार मुद्रास्फीति पर वियत्रण स्थापित करके आर्थिक 


विभिल वित आयोग प्राइगिल फार्मूला व गजत्थाव की उप 
वितोय स्थिति 
विकास की गति को तेज कर सकती है। 

आशा है आगामी वर्षों ये राजस्थान के तीन्र आर्थिक विकास से राज्य की 
वर्तमान खस्ता वित्तीय हालत सुधरेगी और राज्य को समग्र घाय और कम करते 
का अवसर मिलेगा। सरकार ने वित्तोय नियत्रण के लिए श्री ललित किशोर चतुर्वेदी 
की अध्यक्षता मे जो ज्ञीर्ष समिति (892४ (00777726) नियुक्त की थी उसने 
प्रतिवर्ष लगभग 34 करोड़ रुपये क्री बचत करने के सुझाव दिये थे। अठ भविष्य 
मे व्यय मे किफायत को उपायो पर अमल किया जाना चाहिए राज्य में शिक्षा, 
स्त्ास्थ्य आदि क्षेत्रों मे वर्तमान मे जो संब्सिडी दी जा रहो है उम्रकी समीक्षा कौ 
जानी चाहिए, और उसे यथासम्भव कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि 
राज्य के सीमित वित्तीय साधनों पर व्यय के दबाव कय किये जा सकें। राज्य के 
विभिल जिलों भे तेजी से औद्योगिक विकट्ष करना होगा। राज्य को हर प्रकार 
के अनुत्यादक व्यय पर अंकुश लगाना होगा और योजना-घ्यय से अधिकाधिक 
सामुदायिक परिप्तम्पतियों का निर्माण करना होगा। हमे यह स्मरण रखना होगा कि 
वित्तीय साधन बढ़ाने की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक आवश्यकता उनके 
सदुपयोग व सरक्षण की है। समय समय पर होने वाली अनियमितताओ व॑ वित्तीय 
घोटालों से उत्पन्न घन के अपव्यय को यथासम्भव रोका जाना चाहिए। 


प्रश्न 

].. विधिन चित्त आयोगो ने राजस्थान को करो व शुल्को की हिस्सेदारी व 
सहायतार्थ-अनुदान के रूप मे जो धम॒राशि हस्तान्तरित की है, उसके स्वरूप 
व मात्रा को दशाइये। क्‍या इसमे निरन्तर वद्धि होती रहो है? विवेचना 
क्रोजिए। 

2... गाडंगिल सूत्र क्या है? राजस्थान को इस सूत्र से अव तक योजना हस्तान्दरण 
क्रो दृष्टि से क्या लाभ मिला है? क्या 24 दिसम्बर 99] का पुनर्सशोधित 
गाडगिल सूत्र राजस्थान के हिठो की अनदेखी करता है? इस सम्बन्ध में 
अपने सुझाव दीजिये ? 

3 संक्षिप्त दरिप्पणी लिखिये 

(0)  नवे वित्त आयोग की सिफारिशों का राजस्थान पर प्रभाव 

(0). 980 का गाडंगिल फार्मूला व राजस्थान का योजना हस्तान्तरणों मे हिस्सा, 

00) राज्य को वित्तीय दशा को सुधारते के उपाय, 

(:४) दिसम्बर 99] का परिबतित अप्म सहमति पर आधारित गाडग्रिल फार्मूला 

(४) शजस्थात मे राजस्व घाटे को कम करने के उपाय 

(४) योजना हस्त'न्तरणों का मुखर्जी फार्मूला। 


20 । 
राजस्थान में निर्धनता 


(70एश/|[) ॥ २३]2४9॥) 








पिछले दो दशको में भारत में निर्धनता काफो चर्चा का विपय रहा है। 
हमारे देश की पचम पचवर्षीय योजना (974 79) पे निर्धनता उन्मूलन को योजना 
के उद्देश्य के रूप में स्वोक्ार किया गया धा। तब से विभिन्‍न विद्वानों ने इस पर 
विशेषतया ग्रामीण निर्धनता पर, काफी लिखा है । निर्धनता की समस्या के विभिनल 
पहलुओ पर प्रोफेसर वी एम दाडेकर व उनके भहयोगी भनौलकठ श्थ सर्वग्री 
बी एस मिन्हास सुरेश तेदूलकर, प्रनव बर्धन मोन्टेक अहलूवालिया आदि ने अपने 
विचार प्रस्तुत किये है। योजना आयोग ने समय समय पर अपने अनुमान पेश किये 
हैं आर इस समस्या के हल के लिए नीतिया निर्धारित की है। 

निर्धनता को समस्या ने सरकार व नियोजको का ध्यान अपनी तरफ कई 
कारणों से आकर्पित किया है। एक कारण तो यह है कि पहले यह सोचा गया 
था कि योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप अपने आप गरीबी कम हो जायेगी। इसे 
'त्रिकास का ढलकने वाला या “टपकने का प्रभाव (॥706 ४09था ७८५८) कहा 
गया है। जब यह प्रभाव उत्पल नहीं हुआ और देश मे गरीबी बढती गई तो इस 
समस्या पर सीधा प्रहार करते के लिए विशिष्ट कार्यक्रम लागू किये गये जैसे 
एकीकृत ग्रामाण विकास कार्यक्रम, आदि। गरीबी के विषय पर ध्यान जाने का 
दूस्तत कारण यह था कि केन्द्र की तरफ से शन्यो को वितरित किये जाने वाले 
वित्तीय साधना के लिए गग़बा के म्तर को आधार बनाने को बात भा सोचो 
जाने लगा। ह्ालाकि नवे वित्त आयोग ने अपनी प्रथम रिपोट में ज्ञो गरीबी को 
आधार बनाते पर बल दिया था लेक्नि खाद में इसके साप को कठिनाइयो को 
देखते हुए अपनी दूसरों द अन्तिम रिपोर्ट मे इसके स्थान पर अनुसूचित जाति व 
अनुसूचित जनजाति और खेतिहर मजदूरों को सख्या के आधार पर 'पिछडेपत का 
सूचनाक' तैय'र करके उसे नये आधार के रूप में अपनाने पर बल्ले दिया था । 
फ़िर भो करोड़ों ना नागरियों को गरोबा के जाल से मुक्त कशना नियोजन का 
महत्वपूर्ण उद्देश्य होता चाहिए । इसलिए देश में शप्टोय व राज्यीय दोतो स्तरों पर 
गरोबी एक विदारणीय विपय रहा है। अत इसके माप कारणो सरकारी नौति व 
परिशामों पर विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक हो गया हैं। 


शजस्थान मे तिर्घनता 387 


गरीबी की रेखा का माप 


सत्तर के दशक के प्रारम्भ से गरीबी की रेखा (०0५४८७५ ॥76) को प्रति 
व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया गया था जिसका स्तर ]973 74 
के मूल्यी पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये लगभग 49 रु व शहरी क्षेत्रों के लिये 56 6 
#€ आका गया था। इस सम्बन्ध में मुख्य बातं यह कहीं गई कि ज्यथ के इन 
स्तरों पर ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 केलोरी के बग़बर उपभोग 
और शहरी क्षेत्रों में 200 कैलोरी के बराबर उपभोग सम्भव हो सकेगा । इसलिए 
इन स्तरों से नीचे प्रात व्यक्ति प्रति माह खर्च ऋरने बाले व्यक्ति गरीब माने गये। 
बाद में गरीबी को रेखा में कीमत सूचनाकों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन 
किये जाते रहे। 983 84 में भावों पर ग्रामांण क्षेत्रों के लिये यह गगीबी को रेखा 
0] 80 रुपये प्रति व्यक्षित प्रतिमाह का व्यय मानी गई ओर शहमी क्षेत्रों करे लिये 
यह |!7 50 रुपये मानी गई । 994 92 के भावों पर ये क्रमश 8! 50 रू 
व 209 50. रु आकी गई है । 

सातवी योजना मे गरीबी की रेखा 984 85 की कीमतो पर प्रति परिवार 
प्रति चर्ष 6400 रुपये का व्यय मानी गयी थी जिसे आठवीं योजना की अवधि 
(992 97) के लिये 399 92 के भावों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये ! 060 
रुपये किया गया है। 

स्मरण रहे कि भारत मे गरीबी की अवधारणा ये न्यूनतम कैलोरी के उपभोग 
(९४0॥6 ह0(७) की गारंटी दो गई है लेकिन इसका अर्थ इस प्रकार लगाना 
होगा कि 983 84 मे ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रति माह लगभग ]0] 80 रुपये व्यय 
करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरा तक का उपभोग कर रहा था। इससे 
कम व्यय करने बाला व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग का यह स्तर प्राप्त महों कर रहा 
था, इसलिए वह गरीब था | लेकिन प्वाथ पे यह भी ध्यान रखना होगा कि 0] 80 
रुपये द्रति व्यक्ति प्रति माह के व्यय से खाद्य पदार्थों से 2400 केलोरी उपभोग 
प्राप्त करने के अलावा बह अन्य गेर-खाद्य-पदार्थों जैसे वस्त्र दवा आदि पर भी 
थोडा बहुत व्यय कर रहा धा । इसलिए गरीबी की रेखा बाला व्यय प्रतिव्यक्ति 
प्रतिदिन 2400 कैलोरी के उपभोग को लागत मात्र नहीँ है। 

भारत में गरीबी का विचार एक “निरपेक्ष विचार (8950!ए76 (०7८९० 
हे क्योंकि इसे न्यूनतम कैलोरी के उपभोग से जोड दिया गया हैं । यदि इसे 
मूलभूत आवश्यकताओ को पूर्ति के लिये जरूरी न्यूनतम आमदनों से जोड़ दिया 
जाता तो भी यह निरपेक्ष विचार हो मात्रा जाता। 7973 74 से पहले 7960-6! 
के लिये 5 रूण्गे प्रति व्यक्ति प्रति माह को गरीबी कौ रेखा मात्र कर गरीदी 
के अपुपात व गग्ेबो को सख्या ज्ञात किये गये थे। 

गशेबी के सापेक्ष विचार (0श४५४ ०७॥०९०0) में चोटी के 0% या 5% 
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व्यक्ति के खर्च की तुलना निम्नतम्‌ 0% या 5% के खर्च से की जाती है। 
इससे अस्मानता का अनुमात भी लगाया जा सकता है। लेकित हमने भारत में 
गरीबी के विचार को निरपेक्ष रूप मे लिया है और इसे “खुराक कौ भात्रा' से 
जोड़कर देखा है। गरोबी की सामान्य रेखा से 75% नीचे का भाष 'अत्यधिक 
गरीबी" (७७ 090ए९७॥ए) कहलाता है। विश्व बैंक को भारतीय अर्थव्यवस्था पर 
रिपोर्ट ([989) मे इसके अनुमान अलग से दिये गये थे । 

राजस्थान में निर्धनता-अनुपात व निर्धनो की सख्या 

आजकल प्रति पाच बर्ष में राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण सगठन (१५90) के 
द्वारा उपभोग व्यय के आकड़ो का उपयोग करके निर्धम व्यक्तियो की गिनती 
(246000॥) को जाती है। निर्धन व्यक्तियों का कुल जबसख्या से अनुपात 
'निर्धनता अनुपात (90एशाह हन्‍॥0) कहलाता है। 

]977 78 व 983 (जनवरी-दिसम्बर) में एन एस एस (परशाणाक 
$थग॥[26 5ण०८५) के 38 थे व 43 दें चक्रो के आकड़ो के आधार पर राजस्थान 
व भारत के लिए गरीबी के अनुपात ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए निम्न-तालिका 
मे दशाये गये हैं।' 





983 में गयैबी का सर्वाधिक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार मे रहा जो 
5]4% था, और शहरी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश मे 40 3% रहा और दोनो क्षेत्रों को 
मिलाने पर भी थह बिहार में ही सर्वाधिक गाया गया जो 49 5% था । उपर्युक्त 
तालिका से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में गरीबी का अनुपात 977 78 तथा 
983 मे ग्रामीण व शहरी दोनो क्षेत्रों मे अलग अलग व सयुकत रूप से समस्त 
भारत की तुलना में नीचा पाया गया । 983 में राजस्थान में ग्रामीण क्षेद्रो में 
गरीबो की सख्या 05 लाख तथा शहरो मे 2। 2 लाख और समस्त राज्य 
भे 262 लाख रही। “ यह समस्त भारत के गरीबो का 466% था। 


3. शिडए5 छि ७0० गण्ा॥ 399] (#ाएएशे ऐाएडट 799 92) 759 

2... एिपवता बाते शणाला का जिवा8 ॥ धापशाणा #गर2/85६ 990 9 39 
987 88 के योजना आयोग के प्रारम्भिक अनुमनों के अनुसा: (जम्धान में ग्रानग क्षेत्रों 
में गरीबों को संख्या 8। लाख तथा शहरी क्षेत्रों में 9 लाख थी। इस प्रकार राज्य में 
कुल गरीबों को सप्या 00 लाख थी,जो देश में कुल गतेबो की सम्या 2,377 लाख 
का 42% थो। (08 छ5८ 3७७०४ 5छा८ड़ 56७ 992 परथ्छाढ 73) 
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अरीबों में ज्यादातर लघु व सीमान्त किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण काश्तकार व 
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग, बधुआ मजदूर, अपाहिज व्यक्ति 
आदि आते हैं। 

एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि 977 78 से 983 के बोच 
समस्त भारत व अन्य सभी राज्यों में गरीबी का अनुपात घटा, लेकिन अकेला 
राजस्थान ही एक ऐसा राज्य रहा जिसमे यह अनुपात थ्रामीण क्षेत्रे मे 33 5% से 
बढ़कर 36 6% हो गया और दोलो क्षेत्रों को मिलाने पर 33 6% से बढ़कर 
34 3% हो गया (हालाकि शहरी क्षेत्रों मे यह 33 9% से घटकर 26 % पर 
आ गया था) । इस विषय को लेकर भी काफी चर्चा रही है कि आखिर राजस्थान 
में ही गगैबी का अनुपात 977 78 से 983 के बीच क्यो बढा जबकि अन्य 
सभी राज्यो व समस्त भारत मे यह घटा था । इस अन्तर का कोट सुनिशिय) 
कारण बतलाना कठिन है क्योकि यह उपभोग व्यय के अआकडा पर आधारित 
है। आकडो से जो परिणाम निकलता हे उसे प्रस्तुत कर दिया जाता है। 987 8४ 
के 43 वे चक्र के परिणाम काफी अनुकूल आये हैं। ये निम्न तालिका म॑ प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं। | 


वर्ष 987 88 के लिए गरीबी के अनुपात- राजस्थान व समस्त 
भारत के लिए 






| शहरी _[_ कुल ग्रामीण 
)94 | 244 | 334 
987 88 

इस प्रकार योजना आयोग के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रो में गरीबी 
का अनुपात 983 मे 36 6% से घटकर 987 88 मे 26% एवं शहरी क्षेत्रों 
में 26% से घटकर 94% तथा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 
34 3% से घटकर 24 4% पर आ गया था ॥ 

अत सरकारी अनुमानो के अनुसार 983 से 987 88 की अवधि मे 
राजस्थान में गरीबी का अनुपात ] १2 प्रतिशत बिन्दु कम हुआ है। इस प्रकार 
यह तिष्कर्ष प्रचारित किया गया है कि 980 के दशक मे देश में तथा राजस्थान 
में गरीबी का अनुप'त काफो घटा है। 
लेकिन दो वर्ष पूर्व सर्वश्री बी एस मिन्हास, एल अर जैन एव एर डा 


].. छब्डा८ $भा5७०5 रिटागगड ॥0 जि 5एशा०"४॥ पण प्‌ + डण-६ पेणए 
992, ॥४णीौ८ढ 7 3 
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पहैन्दूलकर ने अपने एक अध्ययन में बतलावा था कि योजना आयोग ने 987 88 
के लिए निर्धनता मे जो भारी कमी का दावा किया है वह सही नहीं है। उसमें 
साख्यकीय दृष्टि से कमी है। यदि व्यय का मध्यम श्रेणियो के लिए सही ढग से 
कौमत समायोजन (४7एञाणृ77व८ 0702८ 80[प४गाथा) किया जाये तो निर्धनता 
के अनुपात बदल जायेंगे । 

राजस्थान के निर्धनता के अनुपात 7983 व 4987 88 के लिए योजना 
8! के अनुसार तथा मिन्हास जैन तेन्दूलकर के अनुसार निम्न तालिका मे दिये 
जाते है। 


राजस्थान 


परयााधा! 
४७ 7 ४0 ७४० 99 | 


॥) शहरी 26 | 372 


बल हित दे गली 


इस प्रकार योजना आयोग के परिणामों व भिन्हास जैन तेदुलकर के 
परिणामों में भारी अन्तर है। उपर्युक्त विशेषज्ञों के अनुसार 4983 व 4987 88 
के बीच राजस्थान में गरोबी का अनुपात (ग्रामीण एवं ग्रामीण शहरी दोनो क्षेत्रो 
का मिला जुला) 4]-42 प्रतिशत बना रहा। लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए यह 37% 
से बढकर 4] 5% हो गया । 

987 8६ के लिए दोनों के परिणामों में लगभग 7-8 प्रतिशत 
बिन्दु का अन्तर है जो काफी ऊँचा है। सम्पूर्ण राज्य मे गरीबी का अनुपात 
987-88 में योजना आयोग के अनुसार 244 प्रतिशत रहा जबकि 
मिन्हास जैन तेन्दूलकर के अनुसार 4 8 ग्रतिशत (लगभग 774 प्रतिशत 
बिन्दु अधिक) रहा। इससे आंकंडों की प्रास्‍ग्जुणिकता व सार्थकता पर एक 
दारी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अत विशेषज्ञो कौ एक समिति के द्वारा ऐसे 
नाजुक विषय पर राय ली जानी चाहिये। हम नीचे देखेंगे कि राजस्थान मे गरीबी 
का अनुपात 987 88 के लिए 244 प्रतिशत सही नहीं जान पडता क्योकि 


] योजना आयोग के परिणायों के लिये (एशा[६ह् की ठालिका देखे तथा 
मिन्हास जैन तेन्दूलकर के परिणारों के लिये उतका लेख /060०॥एए॥ह३ िलवेलाल्ढ रण 
70श्रथ्याज 9 02 ]920 5 एजशएटशाएड प्रश505 आर्श325, 579 +0॥7 6 33 
99] ७ 676 ७७!७ 5 (दस वियय पर यह एक प्रामाणिक लेख मात्रा गया है)। 










योजना आयोग के अनुसार | मिन्हास जेन तेम्दूलकर के 
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में जनमख्या की अधिक तेज गति से वृद्धि, कृषि पर अधिक निर्भरता, प्रति 
वर्ष सूखे व अकालो के प्रकोप, औद्योगीकरण का अभाव, प्रति व्यक्ति 
नीचो आमदनी, उँची शिशु-पृत्यु-दर, गरोब बस्तियो म॑ बीमारी का प्रभाव, 
आम तौर पर कुपोषण व अल्प-पोषण का पाया जाना, निरक्षरता का ऊँचा 
अनुपात (विशेषतया ग्रामीण गहिलाओ में), जीवन की अनिवार्थताओ को 
बढती कीमते, स्वास्थ्य व चिकित्सा को सुविधाओं का अभाव, पेयजल का 
अभाव, आवास को असुविधाएं, शहरों मे बढती हुई गन्दी चस्तियों से उत्पन्न 
अनेक समस्याएँ, जल तथा वायु का घढ़ता प्रदूषण आदि गरीबी के ऊंचे 
अनुपात की ओर इंगित करते है, न कि गिरते अनुपात की ओर। 

वैसे भो 3987 88 का वर्ष देश के लिए अभूतपूर्व सूझे का वर्ष रहा था। 
राजस्थान मे भी सूखने का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। इस वर्ष खाद्मान्तों का 
उत्पादन घट कर लगभग 48 लाख टन पर आ गर्या था । अत प्रश्न उठता है 
कि योजना आयोग के आकडो के अनुसार राजस्थान में निर्धाता का अनुपत 983 
में 34 3% से घटकर 987 88 मे 244% घर कैसे आ गया ? भूतपूव सूखे 
के वर्ष में निर्धनता-अनुप'्त के घटने को बात व्यवहार वे सामान्य ज्ञन से मेल 
नहों खाती । इसका एक स्पष्टीकरण तो यह हो सकता है कि सूखे से जो आमदनी 
घटी उसकी पूति सरकार ने विशेष मजदुरी रोजगार-कार्यक्रमों को बढाकर की 
हो। इसके अलावा सम्भवत सरकार ने सावजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 
अधिक मात्रा मे खाद्य-पदार्थ स्थिर भावों पर सर्वस्राधारण को उपलब्ध किये हो । 
लेकिन इनसे हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि 987 88 मे 
राज्य मे बेगेजगारी की दरे यूर्व वर्षों को तुलना मे ऊँचो पायो गयी है । इसलिए 
987-88 मे निर्धरा का घटता अनुपात बेगेजगयारी के बढ़ते अनुपात से मेल नहीं 
खाता । इस वजह से भी मिन्हास-जेत्र तेन्दूलकर का ग्राजम्थात के लिए 42% 
का निर्धनता-अनुपात वष्ला निष्कर्ष ज्यादा विश्वसनीय प्रतीत होता है। 
राजस्थान में विर्धनता को प्रभावित करने वाले निम्न - तत्व विशेध 
रूप से उल्लेखनीय है- 

(]) ऐतिहासिक द भौगोलिक परिस्थितिवाँ-राजम्थात एकीकरण से पूत 
9 सममनन्‍्तो राज्यों व 3 चाफशिणये का समूह था, जिनमे सामाजिक>आधिक 
विकास काफा पिछडा हुआ था । उस समय की भूमि-व्यवम्था कृषिगत विकास 
के अनुकूल नहीं थी । कृपको का आर्थिक शोषण होता था । राज्य का सामत्तो 
वातावरण गरीदी और पिछडेपन का जनक था । इसे बदलने की नितास्त आवश्यकता 
थो। 

इसके अलावा राज्य के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क प्रदेशे मे कुल भू-क्षेद्र का 
60% ब जनसख्या का 40५ पाया जाता है । ये क्षेत्र प्राकृतिक विपदाओं जैसे 
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अकाल घ सूखे के निरतर शिकार होते आये ह जिससे गरीब विशेष रूप से त्रस्त 
होते हैं । उनके लिए रोजगार, आमदनी खाद्यान्न व पानी की कठिनाई उत्पन्न 
होती रहती है । 

(2) जनसख्या सम्बन्धी तंत्व राज्य मे जनसख्या की बद्धि दर 97 8] 
मे 33% तथा 98] 9] मे 28 4% रही जो भारतीय औसत दरो क्रमश 25% 
व 236% से ऊँची थी | 98] को जनगणना के अनुसार रज्य में लगभग 
79% जनसख्या ग्रामीण थी हालांकि 96] मे यह 83 7% थी । 99] मे 
कुल जनसख्या 440 करोड रही है । यदि इसका 3/4 ग्रामीण माने तो देहातो 
मे लगभग 334 करोड व्यक्ति आते है जिनके लिए उचित स्तर के अनुकूल 
रोजगार व आमदनी के अवसर उत्पन्त करना सुगम काम नहीं है । इसके अलांवा 
99] को जनगणना के अनुसार राज्य मे अनुसूचित जाति के लोग |73% व 
अनुसूचित जनजाति के 24% थे जो भारत के क्रमश ]63% ब 8% से 
अधिक थे । इनमे गरीबी के दबाव अधिक मात्रा मे पाये जाते है | जिन जिलो 
की जनमख्या मे पिछड़ी जातियो का अनुपात उँचा पाया जाता है उनमे गंगेबी का 
प्रभाव भी ज्यादा पाया जाता है 4 राज्य के मर क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र जनजाति 
क्षेत्र व पहाड़ी क्षेत्र विशेषतया गरीबी के शिकार पाये जाते है । 

(3) राज्य पे श्रप्तिकों भे आकस्मिक श्रप्तिको (९४४0४) ४ण]८८७) के 
अनुपात द बढ़ने से भी निर्धनता पर प्रतिकूल प्रभाव आयद्या है | समस्त राज्य 
में 977 78 में कुल श्रमिको मे आकस्मिक श्रमिकों का अनुपात लगभग 95% 
था जो 983 मे 7% तथा 987 88 भे 9 6% हो गया । इस प्रकार 
कुल पाँच श्रमिकों में से एक श्रमिक आकस्मिक श्रमिक की श्रेणी मे आता है 
जिसके लिए कोई नियमित काम की व्ययस्था नहीं है । इससे इनके लिए यर्वाप्त 
आमदनी के अवसर क्रम रहते हैं आर इनमे गरीबी पायी जाती है । राज्य में 
]98] 9] की अबधि मे ख्तेतिहर मजदूरों को सख्या मे वृद्धि हुई है । 

(4) भूमि सुधारों के क्रियानदयन का अभाव हम पहले देख चुके हैं 
कि राज्य में सौमा निर्धारण कानून को लागू करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनो 
मे बाटने के काम मे वास्तविक प्रगति कम रही है । भूमि सुधारों के बाद भी 
कार्यशील जोतों के वित्ताण में भागे अंसमानता पायी जातो है और 'सीमान्ते व 
लघु जोतो का (2 हैक्टेयर तक) कुल जोतो मे अनुपात 985 86 में 48% रहा 
और इनके अन्तंगत कुल कृषित क्षेत्रफल का मात्र 95% स्माया हुआ था। अत 
भूमि सुधारों का गरोबी दूर करने मे योगुदान बहुत कम हुआ है। 

(5) कृषिगत उत्पादन में अनियपित उत्तार-चढाव तथा ग्रामीण मिर्धनता- 
ग्रामीण निर्धतता का सोधा सम्बन्ध कृषिगत उत्पादन से माना गया है । राज्य में 
मातसून कौ अनिश्चितता व अनियमितता के कारण कृषिगत उत्पादन में वार्षिक 
उतार चढ़ाव बहुत आते है। जिससे सूखे व अकाल के वर्षों मे रोजगार व आमदनी 
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पर प्रतिकूल प्रभाव आता है । पशु पालकों के लिए भी पानी व चारे की भीषण 
समस्या उत्पन्त हो जाती है जिससे उनको आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता 
है। 

(6) राज्य मे प्रति व्यक्ति व्यय के अनुसार निर्धारित निष्नतम 20% 
के समूह की आर्थिक साम्राजिक स्थिति अधिक दयनीय है ॥983 के 38 
वे चक्र के आकडो के अनुसार निम्नतम दो दशाशों (७४० (९०॥८६) (अर्थात व्यय 
के निम्नतम ]0% के समूह व अगले 0% से 20% तक के समूह) में स्वरोजगार 
में लगे ग्रामीण परिवागे में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय राजस्थान में 60 से 65 
रुपया प्रति माह आका गया था जो काफी कम था 98] में 3 वर्ष तक को 
आयु के बच्चो मे एकौकत बाल विकास स्कीम (005$) की परियोजनाओं के 
अर्न्तगत कुपोषण का प्रभाव 8 2% बच्चो मे पाया गया । यह प्रभाव अनुसूचित 
जाति के 7 35० व अनुसूचित जनजाति के 8 ]% बच्चो में पाया गया था । 
983 मे 5 उछपे व अधिक आयु के वयस्कों मे 020% तक के निम्नतम 
व्यय समूह मे ग्रामीण क्षेत्रों मे साक्षरता का अनुपात पुरुषों मे 2]% व महिलाओ 
में 2% पाया गया । शहरी क्षेत्रो क लिए ये अनुपात इस व्यय समह के लिए 
क्रमश 54% व 2] % रहे थे | इससे यह स्पष्ट होता है कि निम्नतम व्यय समूह 
मे कुपोषण च निरक्षरता का प्रभाव अधिक है जो उनमे व्याप्त गरावों का सूचक 
है । 

(7) गरोबा द्वारा खरीदे जाने वाल खाद्य पदार्थों की कीमता में दृद्धि 
का निर्धनता से सम्बन्ध स्वर्गीय धर्ममासयण ने अपने अध्ययनों म॑ इस बात 
पर ध्यान आकर्षित किया था कि गरीबो द्वारा खरादे जाने वाले खाद्य पदार्थों को 
कीमतो मे चूद्धि होने से गरांबी बढ़ती है और इनको कीमतों मे कमा होने सं 
गरोबों भी कम होली हैं । ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों मे समस्त देश के विभिन्‍न क्षेत्रा 
क्री तरह राजस्थान मे भी गरोबो के उपभोग की अनिवार्य वस्तुओ की कीमतो म॑ 
विशेषतया खाद्य पदार्थों की कौमतों में वृद्धि हुई है । मोटे अनाज जैसे बाजग 
जौ दालो खाद्य तेलो चोनी गुड आदि के दामो मे निरन्तर वद्ठि होता रहो है । 
इससे सजदूरी के बढ़ने पर भी जीवन स्तर में गिरावट आती हूं । व्यवहार में 
न्यूनतम मजदूरों कानूठ के क्रियान्वयन मे बाधा आठो है । 

(8) साम्राजिक सेचाओ की अपर्याप्तिता राज्य में आन भी शिक्षा 
स्वास्थ्य चिकित्सा व पेयजल की पूति आवश्यकता से काफी कम पायी जाती हैं। 
मरु व पहाड़ी क्षेत्रों मे प्रत्येक बच्चे के लिए | 2 किलोमांटर को दूरी म॑ एक 
स्कूल कौ व्यवस्था करता कठिन है । राज्य में 988 मे ग्रामाण क्षेत्रों मे 
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शिशु मृत्यु दर ।]] थी जबकि केरल मे यह 30 ही थी। 983 में 34 968 
गावो में से 7 86] गावो मे प्रति गाव 40 परिवार थे तथा 0 425 गाबो मे प्रति 
गाव 40 से 00 परिवार हो थे। इस प्रकार कौ बस्तियो मे सामाजिक सेवाओं 
को ठीक से पहुचाने का काम आसान नहीं होता है । इसलिए ये गाव शिक्षा 
पेयजल, दवा व चिकित्सा पुलिस सामान्य प्रशासन विद्युत आदि को सुविधाओ 
से वंचित रहे हैं | अत राज्य मे जिस तरह का जनसख्या का छितराव था फेलाव 
है उससे सावजनिक सेवाओ को जनता तक पहुचाना एक कठिन कार्य है । इससे 
भी बेकारी व गरीबी से सघर्प करने मे बाधा पहुँचती है । 

(9) ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबों को क्रॉमम प्रोपर्टी साधनों (८0790 
एाफ्शाए.. 7058000९9) ((णरः$) से मिलने घाली सुविधाओ में भारी 
गिरावट पहले गरीब लोग गाव की कामन प्रोपर्टो का उपयोग करके कुछ लाभ 
प्राप्त कर लिया करते थे । इस प्रक'र की कामन प्रोपर्टी मे चागाह त्रन नदी के 
विनारे तथा उसके अन्य क्षेत्रों से प्राप्त साधन व जलप्रहण क्षेत्र तालाब वगैरह 
शामिल किये जाते थे । डा एनएस जोधा ने अपने एक अध्ययन में बतलाया है 
कि पहले ग्रामवासियों को प्रति परिवार गाँव की कामत सम्पत्ति के उपयोग से 
530 रुपये से 830 रुपये वार्षिक आमदनी हो जाया करती थी | लेकिन अब 
इनका निजीकरण होने स॑ धीरे धीरे गाव के निवासियों को इनके लाभ नहां मिल 
रहे हैं | जनजाति के लोगो को बनो से जलाने को लकड़ी नहाँ मिल पाती । 
वैसे भी वृक्षों कौ अनियमित कटाई मिट्टी के कटाव व अन्य कारणों से 
“परिवेश असन्तुलग की समस्या उत्पल होती जा रही है जिससे स्वयं कामन 
सम्पत्ति हो क्षीण हो गई है। इस तत्व ने भी गरोबी को बढाने मे मदद की है। 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थान मे समस्त देश कौ भांति विभिन्‍म 
ऐतिहासिक सास्कृतिक भौगोलिक जनसख्या सम्बन्धी व आर्थिक तत्वों ने मिलकर 
राज्य की गरीबी की समस्या को प्रभावित किया है। 

गरोबोी को कैलोरी-आधारित अवधारणा में दोष 2 राजस्थान के 
राजनीतिक क्षेत्रों में गरोबी को केलोरी-आधारित अवधारणा सही नहों भावी गई 
है। इसके निम्न कारण हैं 

(0) यह पाच वर्षों मे एक बार राष्टोय सेम्वल सर्वेक्षण सगठन द्वारा उपभोग 
व्यय के सर्वेक्षण की सूचना पर आधारित होती है ॥ इसलिए उम वर्ष की प्रकृति 
से प्रभावित होने के कारण पूर्णतया विश्वसनीय नहीं होती । 

(0) गरीबी को रेखा के लिए कैलोरी की यात्रा ग्रामीण व शहरो क्षेत्रों के 
देश के सभी रान्‍्यो के लिए एक सी भाव लो गई है जो सही नहीं है क्योकि 

] ैथाजणवाठंणा। ०७ हट (िक्ष,, ]दवीब्शाएट (७ग5507 (30शशाधशणा।,. एॉ 
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इसमे आयु, लिग व आर्थिक क्रिया के अनुसार यरिवर्तन होगे जरूरी है + लोगों 
की ऊर्जा (दाधा29) की जरूरत अलग अलग होती है. ड' वी एम राव का 
मत है कि केरल में कैलोरी की मात्रा 7]4 हो सकती ह जबकि /उस्थान मे 
यह 2743 होनी चाहिये । 

अत कैलोरी की मात्रा राज्यी की विशेष यरच्यितियों क « ,+7 ऊना अलग 
निर्धारित होनी चाहिए थी । इसके अलाय राजम्थ न में उा्लश # बारे की 
प्रधानता होने से इसकी ऊँदी कैलेरी के मारा के कऊाश्ण राय में गरांदी का 
अनुणत नीचा आता है जिससे वह सही 7म्थात का सर नहीं दोछा । गज्य 
आकडो में तो कम गर्ब दीखता हे जबकि वास्तव ने साथ गरीब है | 

(0) व्यय के आकडो को कौमत सूचनाओं से सम'णेजि” करने मे कठिनाई 
आती है । हय पहले देख चुके हे कि योजना आयेश व विशपज्ञों के निष्कर्षों मे 
इसी कारण से भारी अतर पाया गया है 

(५) अजयल गरीबी का आ उ४प्ण का सम्बन्ध कलोरी की मात्रा के 
स्थान पर न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे जीवन निर्वाट वे स्तर के लिए आवश्यव 
ओोजन स्प्रप्नी के आगवा शिक्षा दवा आवास पेयजल मनोरजन आदि से करने 
पर जोर दिया जाने लगा है ताकि गरीबी को अवधा ्ण्प को अधिक चजैज्ञानिक 
अधिक व्यापक ब अधिक सार्थर बनाया जा सके । इसालए कैलोरी म॑ जडा 
गरीबी का दृष्टिकोण अपयाप्त व अनुपयुक्त मान जाने लगा है । 

(९) केन्द्रिय स्ंख्यिकीय सगठन (0.5 00) तथा राष्टीय सेम्पल 
सर्वेक्षण सगठन (५५५०) के निजी उपभोग पर व्यंय के आकड़ों ये अतर 
पाया जाता है जिनमें समायोजन व समन्वय स्थापित करने की सपस्या का 
सामना करना होता है। 
राजस्थान मे निर्धनता उन्मूलन के विशेष कार्यक्रम 

ग्रामीण विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों जैसे एकीकत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
ट्राइसम राध्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तज्था ग्राप्रीण भूमिहोन गेजगार गारंटी 
कार्यक्रम (989 90 में जबाहर रोजगार योजता में शामिल) न्यूनतम आवश्यकता 
कार्यक्रम (६7?) तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमो जेसे सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 
मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम जनजाति क्षेत्र विकाम कार्यक्रम आदि का निर्धनता उन्मूलन 
यर प्र॒त्ठक्ष व परोष्ष कप से प्रभाव पडा है । लेकिन हम बहा पर एकॉीकत' ग्रामीण 
विकाम कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना पर विस्तत रूप से प्रकाश डालेगे। विशेष 
क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का विवेचन आगे चलक्रर एक पथक अध्याय थे किया 
गया है । गरोबी और बेरेजगारी का परस्पर गहरा सम्बन्ध होने के कारण हमने 
यहा रोजगार कार्यक्रमों का विवेचन करना उपयुक्त समझा है । 
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()) एकॉकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (स्‍68/८४ रपादं 
ए6४८०एगाणशा 0०ह_/शा॥ा८ (र)7) यह निर्धनता-उन्पूलन का एक सर्वोपरि 
कार्यक्रम पाना गया है । राज्य भे यह 978 79 मे प्रारम्भ किया गया था । 
इसवा य्यप कन्द व राज्यों के बीच समान रूप से बाटा गया है । इस कार्यक्रम 
के अन्तंगत चुने हुए गरोव शरियाते को दुधारू पशु गाव भेस, भेड बकरी) 
बेलगाड़ो सिलाई को मशभ्ने हथकरघ” आदि साधन प्रदान करने के लिए सरकार 
अनुदान (५७०४॥0%) देती है तथा बेंको से कर्ज दिलवाने की व्यवस्था करती है। यह 
आशा वा पी हे क्वि उस कार्यक्रम का लाभ उठाकर गरीब परिवार व व्यक्ति 
गरीबी की रख्य से ऊपर उठ पायेगे क्योंकि इस कार्यक्रम से स्वरोजगार 
(४० ९४)७०ज्ा३८॥॥) वी व्यवस्था होती है तथा महायता प्राप्त व्यक्तियों की 
आमदनी बढतो है । #म कारयक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवारों को कोई परिसम्पति 
(90९९) दा जाती है ताकि थे उसका उपयोग करके अपनी आमदनी बढा सके 
और गरीबों का रेखा से ऊपर भा सफे । 


राउस्थान में इस कार्यक्रम की प्रगति 


यह ॥978 79 में राजस्थ्यन के चुने हुए १2 खण्डों मे लागू किया गया 
था और 2 अक्टूबर 980 मे राज्य के सभी खण्डों मे फैला दिया गया । इससे 
लघु व सीमानत कृपको खेतिहर मजदूरों,गाव़ के गरीब कारीगरों व दस्तकारों तथा 
पिछड्ठी जाति के गरीब लोगो को कुछ स्लीमा क्तक लाभ पहुँचा है । 

बार्यक्रम के आरम्भ से लेकर |990 9] के अत तक ]7 62 लाख परिवार 
(छ० योजना मे 74 लाख परिवार) लाभान्वित हुए है । इनमें अनुसूचित जाति 
के 627 लाख प्ररिवार अनुसूचित जनजाति के 32] लाख परिवार तथा ] 69 
लाख महिलाएँ शामिल है । सरकारी सब्सिडी के अलावा वित्तीय सस्थाओं से 
लगभग 445 करोड रुपये कर्ज के रूप मे उपलब्ध कराये गये है । 

राजस्थान मे इस कार्यक्रम पर 987 88 ब बाद मे प्रति चर्ष लगभग 
33 35 करोड़ रु व्यय किये गये जिससे काफी परिवार लाभान्वित हुए है। राज्य 
मे 977 में गरीबों के कल्याण के लिए अन्त्योदय योजना लागू की गई थी 
जिसके आधार पर एकौकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया गया था । 

हाल के वर्षों को स्थिति तालिका मे दर्शायी गई है 



















कार्यक्रम पर व्यय कौ 








लाभान्वित परिवार 
करोड़ # 'लार में 
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करोड रुपये रखी गई है ताकि 80 हजार परिवारों को लाभ पहुँचाया जा सके। 
इसमें राज्य सरकप का अश आधा है । अत इस धनराशि में राज्य-योजना मद 
से [7 57 करोड रुपये व्यय किया जायेगा । 


कार्यक्रम की कमिया तथा उनको दूर करने के लिए सुझाव 

() गर-गरीब परिघारों का चुनाव - 984 में विकास अध्ययन सम्थान 
(708) जयपुर ने जयपुर "जले मे एकाकृत ग्रामीण विकास क्पर्यक्रम को उपलब्धियों 
का अध्ययन किय' था तथा जाधपुर जिले म नाबार्ड के मार्फीत सर्वेक्षण किया गया 
था । इनसे प्राप्त परिण्यममा से पता चलता है कि कार्यक्रम में प्रति सतोपजनक 
नहीं रही है । जयपुर जिले मे ]4 7% तथा जोधपुर जिले मे 2 4% परिवार 
ऐसे गरीब मन लिये गये जो वास्तव म॑ गरीब नहीं थे | जयपुर के सर्वेक्षण से 
प्रता चला कि 54% कज लेने बालो मे अपने पशु बेच दिये अधवा उनके पशु 
मार गये। उन्हे चर को कमी का सामना करना पडा । भेड-बकरी के सम्बन्ध मे 
स्थिति बहुत खराब ग्ही । केबल [8% कर्ज लेने वाले ही गगऱबी की रेखा को 
पर कर पये हैं। इस प्रकार कार्यक्रम को उपलब्धिया सीमित रही हैं । सरकारी 
आकड़ो में निय उपलब्धियों का दावा किया गया है उनका आधार कार्यक्रम पर 
ज्यय का गशि व लाभान्वित परिवागरें कौ मख्या होती है जो पूर्णतया सही नहीं 
हैँ । 

(॥) कार्यक्रमों का चुनाव लोगों की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं 
हुआ है । गर्गीव परिवारों के चुनाव व उनके लिए कार्यक्रमों के चुनाव मे बैकों 
को भूमिका नगण्य रही है । कार्यशील पुँजोी का अभाव पाया गया है । लक्ष्यों 
के निर्धारण में गरोबों के साथनों, अवसरो व क्षमदाओ पर पूरा ध्याव नहाँ दिया 
गया है । 

(7) कई मामलो मे सब्सिडो का दुरुपयोग भो हुआ है । दुधारू 
पशु-विशेषतया भेस देन का वियय काफ़ी चर्चा का वियय रहा है । इस सम्बन्ध 
में मुख्य शिकायत यह रही है कि कोरी कागजी कार्यवाही करके सब्मिडी को 
राशि प्राप्त करलो गई है जबकि वास्तविक उपलब्धि कम रहो है) 

(।५) बहुत गरोंब लोग किसी परिसम्पत्ति (४५४९) को नहीं सभाल पाते। 
वे मजदूरों पर रोजगार करना ज्यादा पसद्‌ करते हैं । 

(५) लापान्वित परिवायें के लिए विषणन को सुविधाओं का अधाव रहा 
है जिससे वे अपना माल बेच पाने में कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं । 

कं सातववी पचवदर्षाय योजना में इस कार्यक्रम में निम्न - परिवर्तन किये 
ग न 


|... फिग्यी. #जगपडो रिंडय 4993 94, 93] 
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७) जी लोग पहले गरीबी की रेखा से ऊपर उठ नहीं सके उनको सहायता 
कौ दूसरी किस्त (६८८०0 0050) दी गयी अल 

(0) महिलाओ को लाभान्वित करने के लिए 30% का लक्ष्य रखा गया 

(॥) प्रति परिवार विनियोग बढाया गया 

(४५) निर्धनता की मात्रा व प्रभाव के अनुसार दृष्टिकोण में समरूपता के 
स्थान पर चुनाव का तरीका अपनाया गया ताकि सबसे ज्यादा गरीबों को पहले व 
अधिक मात्रा मे मदद मिल सके | 

(५) जनता के प्रतिनिधियो व ऐच्छिक सगठनो की भागीदारी बढायी गयी 

(५) साथ साथ कार्यक्रम के मूल्याकन की प्रणाली जारी कौ गई तथा 

(५॥) सभी स्तरों पर प्रशासनिक ढाचे को मजबूत किया गया । 

आठवों परचवर्षीय योजना (992 97) म इस कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ 
बनाने के लिए निम्न दिशाओ मे प्रयास किये जायेगे 

(अ) प्रति परिवार विनियोग का राशि बढायी जायेगी । 

(ब) केवल गरीब परिवारों का ही चुनाव हो सके इसके लिए चुनाव को 
विधि अन्त्योदय कार्यक्रम के अनुसार अपनायी जायेगी जिंसमें गरीबों का चुनाव 
ग्राम सभाओ व लोगो की आम सलाह से करने का प्रयास किया जायेगा । 

(स) लाभान्वित परिवारों को विभिन्‍न विकास विभागो से 'जोडा जायेगा ताकि 
वे आगे पीछे की कडियो (एव श्रात छ३टात्जभा4 ]548728) के लाभ 
भी प्राप्त कर सके । उदाहरण के लिए, दुधारू पशु लेने बालो के लिए चारे कौ 
व्यवस्था करनी होगी तथा पशु चिकित्सा का लाभ उन तक पहुचाना होगा 
(040८५७ ॥7687८४) और दूसरी तरफ उनके दूध की बिक्रौ कौ समुचित 
व्यवस्था (0४2० ।॥092९४) करनी होगी ताकि वे उचित आमदनी प्राप्त कर 
संके । कार्यक्रम में इस प्रकार की आगे पोछे को कडियो के गायब रहने से 
स्थानीय स्तर पर पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती है । 

टाइसम ग्रामीण युवावर्ग को स्वरेजगार मे प्रशिक्षण देने की स्कीम ]979 
में शुरू की गई थी । यह वर) के अन्तर्गत हो चलाया जाता है | इसमें ॥8 
बर्ष से 35 वर्ष के व्यक्तियो को काम का प्रशिक्षण दिया जाता है । बाद मे वे 
अपने रोजगार में लगने का प्रयास करते हैं | 993 94 मे ट्रॉइसम पर कुल 4 8 

करोड रुपये व्यय का लक्ष्य है जिसमें आधी राशी राज्य सरकार व्यय करेंगी। इस 
कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण युवाओ को प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार का अवस्नर 
प्रदान किया जाता है । 993 94 मे इसको मिलाकर शर)ए पर कुल 40 करोड 
रू व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमे राज्य का अश भी शामिल है। 

(2) जवाहर रोजगार योजना (२४) मग्रामोण क्षेत्रों मे रोजगार 'बंढाने 
की दृष्टि से जबाहर गेजगार योजना सबसे बडा प्रयास है | यह 989 90 भे 
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प्रारभ्भ की गई था । इसमें केज्र का अश 80% व राज्यो का 20% रखा गयः 
है। इससे यूव ग्रामोण क्षेत्रे मे रोजगार के दो क्रर्यक्रम चलाये जा रहे थ (6) 
राष्टीय ग्रामीण रोजगर कार्यक्रम (गरर्ट?) तथा (॥) ग्रामाण भूमिहांतव रोजगर 
गारटी कार्यक्रम (रा&07)। 2989 90 से ये दोनो कार्यक्रम जवाहर रोजगार 
योजना में भिला दिये गये हैं । लेकन जवाहर रोजग'र योजना का विस्तत विवेचन 
करने से यूज इन दोने' क्रा संश्विप्त घ'रचय दा उपयुक्त होश । 

(अ) राष्टीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यह क्ायक्रम अक्टूबर 980 
में प्रारम्भ किया गया और ॥ अप्रेल 398] से यह एक नियमित कायक्रम बना 
दिया गया था । इसक अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रो में मजदूरी पर गरोजगएर 
(७१४८९ शगए0५गाशाएं बढ़ने को व्यवस्था की जाती थी । इसके मध्यम से 
अकाल राहत काय भा कराये जाते थे । इस क्लायक्रम के अर्न्तण्त पेयचनल के 
लिए कुआ का नियाणु स्कूल-भवत्र दघाउ'ने ग्रामीण सडके लघु सिचाई व 
भ॑ सरक्षण आद के काय किये जप्ते थे । लोगो का पोषण स्तर ऊँचा उठाने के 
लिए काम के बदल अनात थी दिया जता था । इसमे केनद्र व राज्यों का अश 
50 50 होता था । 

सातेस्‍्धात म॑ इस कायक्रम की प्रगति तीन वर्षों के लिए विम्न तालिका में 
दी गई हैं 















खाना के मुल्य 
सबिति कल व्यय रा 


काम का सजन 
(मानव दिवस मं) 


986 87 65 6 
987 8४8 
१988 89 


इस प्रकार धार57 के अर्न्तगत राजस्थान में [986 87 में 65 6 करोड 
रुपये का कुल व्यय करके 93 करोड मानव दिवस का रोजगार समजित किया 
गया जो सर्वाधिक था। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि यह कायक्रम 
989 90 से जंवाहर॑ रोजगार योजना में मिला दिया गया है । 

(ये) ग्राघाण भूमिहीन रोजयार गारदी कार्यक्रम ए/८ठ50) यह 
कार्यक्रम अगस्त 4983 में चालू किया गया था । इसऊा सम्पूण व्यय केद्ध द्वारा 
वहन किया जाता था । 


इसका उद्देश्य भूमिहोनों के लिए रोजः"र की व्यवस्था करना होता था ताकि 


॥ #णएज॑ शि5, [989 90 & ॥9फ 9] 50६ चाशाशा, ० [8993, ?9कत9ए% 
इफ्ाफाक$ाणा, ऊगे शा507 को प्रात के अकडे भी इच्हों से चिये गो हैं । 
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प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक के परिवार मे से कम से कम एक व्यक्ति को वर्ष मे 
00 दिन तक का काम मिल सके । इसमे भी कार्य लगभग वहों होते थे जो 
रह? भे किये जाते थे जैसे सडक निर्माण पचायत व स्कूल भवन का निर्माण 
सिचाई ,आदि । 


तीन वर्षो में राजस्थान मे इस्र कार्यक्रम की प्रगति इस प्रकार रही- 


व्यय की राशि काम का सृजन 
(करोड़ ₹ में) (मादव दिवस में) 


बरोड़ में 
] 25 


इस प्रकार 7.07 के अर्ज््गत 987 88 में 35 4 करोड रु के ध्यय 

से 2 करोड़ मानव दिवस का काम उत्पन किया गया जो सर्वाधिक था ॥ 
जवाहर रोजगार योजना की मुख्य बाते 

(॥) इसके द्वारा ग्रामीण निर्धन परिवारों मे प्रत्येक परिवार में कम से कम 
एक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 00 दिन का गेजगार उपलब्ध करने का 
लक्ष्य रखा गया है । 

(॥) इसका कार्य ग्राम पचायतो के माध्यम से किया जाता है ताकि राज्यों 
का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो । 

(॥0) इसमे ग्रामीण महिलाओ के लिए 30% के रिजर्वेशन का प्रावधान 





है। 

(५) इसमें कोषों के आवटन में अलग अलग स्तरों पर निर्धनो की सख्या 
पिछडेपन के सूचनाक ठथा जनसख्या के आधार माने गये है ) राज्यों के आवंटन 
में निर्धनो की सख्या,जिला स्तर पर पिछडेपन का सूचनाक हथा ग्राम पदच्धायत स्तर 
पर आवटन के लिए जनसख्या को आधार बडाया गया है । 

(५) जिला स्तर पर कुल आबरन का 6% अनुसूचित जाति व जनजाति के 
लिए इन्दिरा आवास योजना मे इस्तेमाल किया जाता है । धनराशि का उपयोग 
सामाजिक बानिकी सडक व भवन निर्माण आदि स्थानीय जछूरतो के मुताबिक 
किया जाता है । 

989 90 भें जवाहर रोजगार योजना के अर्न्तगत राजस्थान में 26 
करोड रुपयो के व्यय से 439 करोड़ मानब-दिवस रोजगार सृजन करने 
का लक्ष्य रखा गया था । इसमे राज्य द्वारा व्यय की गई कुल राशि 252 
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करोड़ रुपये रखी राई थी । शेष लगभग 00 करोड रु केन्द्र का अशदान 
रखा गया था । 989 90 में वास्तविक व्यय 06 5 करोड़ रु हुआ और 4 व 
करोड़ मानव दिवप का रोजगार स॒ुजित किया गया जो लक्ष्य से अधिक था । 
]990 9] में इस योजना! पर॑ व्यय की गई राशि बढाकर 28 करोड़ रुपये कर 
दो गई और गरोजगार-सृजन का लक्ष्य 5 34 करोड मानब-दिवस रखा गया । 
990 9] में राजस्थान जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन में सर्वप्रथम रहा 
था । [99 92 ब [992 93 में इस योजना पर प्रतिवर्ष कुल लगभग 50 
कगेड रु के प्रावधानों में राज्य सरकार का अश 30 करोड़ रुपये रहा था । 
।993 94 में भी इस कार्यक्रम यर कुल 50 करोड रुपये के व्यय का लक्ष्य 
रखा गया है और लगभग 4। करोड मानव दिवस का रोजगार सृजित किया 
जाएगा । यह पिछले बंध के समान ही रखा गया है । 

इस कायक्रम को प्रभावा बनाने के लिए ग्रामीण कार्यों से सम्बन्धित 
प्रक्रियाओं का पूरी जरह सरलाकरण किया गया है । ग्राम पवायत को 0 हजार 
रू तक के कच्चे कार्य एव 50) हजार रू तक के पक्के कार्य स्वीकृत करने के 
अधिकार दिये गये हे | विकास की गगा को गरीब के दरवाजे तक पहुचाने का 
प्रयास किया जा रहा है | पहले के िरा।ए व श.5067 के अन्तर्गत अधूरे 
पड़े कार्यो का पूग क्रिया जा रहा हे । कई स्थानों यर पाठशाला-भवन सडके 
सामाजिक वानिको के कार्य आदि पूरे किये जा रहे है । 

] जनवरी व99] से 'अपना गाद अपना काम” योजना का श्रीमणेश 
किया गया था । इसमे 30% राशि जन-सहयोग से व 70% राशि सरकार 
द्वारा देने की विधि अपनाथी गयी । 99] 92 के लिए इस कार्यक्रम के चास्ते 
25 करोड़ को राशि जवाहर रोजगार योजना मे उपलब्ध कराई गई थी । इससे 
मामौण क्षेत्रों में विभिन प्रकार के विकास कार्यों को प्रोत्साहन पिला है। 992 93 
में इस कार्यक्रम के तहत ॥0 करोड़ रु की राशि राज्य की योजना में से उपलब्ध 
कराई गयी ताक्कि 50 क्ररोड रुपये के कार्य करवाये जा सके । 993 94 से 
इसके प्रारूप में परिवतन किया गया है । अब इस कार्यक्रम मे जनता व साकार 
का अश व्यय में आधा आधा होगा १ 993 94 मे कुल 20 करोड रुपये के 
प्रस्तावित व्यय में राज्य सरकार? 0 करोड रुपये व्यय करेगो । 


राजस्थान में 990 के दश्शक में गरीबी कम करने के लिए 
आवश्यक सुझाव- 

(|) ग्रामोण ब शहरों क्षेत्रों मे प्रति परिवार “दो बच्चों के नॉर्म” को लागू 
करना चाहिए । इसके लिए परिवार कल्याण व परिवार-वियोजन पर अधिक जोर 
दिया जानता चाहिए ॥ 

(2) एक व्यापक व अधिक सुनियोजित “मजदूसे पर रोजगार कायक्रम' 
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सभी जिलो मे विकास खण्डो में चलाया जाना चाहिये जिनमे उत्पादक रोजगार 
के कार्यक्रम लिये जाए जो स्थानोव साधनों व स्थानीय आवयश्यकताओ के अनुकूल 
हो । आगे चलकर रा)? आदि को भी इसमे मिलाया जा सकता है ताकि सीमित 
वित्तीय साधनों का रोजगार उत्पन करने मे सर्वाधिक उपयोग हो सके और साधनों 
की अनावश्यक बरबादी व फिजुलखर्ची रोकी जा सके । 

(3) भूमि सुधारो के कार्यक्रमों को समयबद्द तरीके से लागू करने का प्रयास 
करना चाहिए । 

(4) पचायती राज, लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण सहकारी समाज तथा विकेन्द्रित 
ब जिला नियोजन को साकार रूप दिया जाना चाहिए । 

(5) ग्रामीण निर्धनो का “एक राजनीतिक सगठन बनाया जाना चाहिये जो 
उनके अधिकारों के लिए सघर्ष कर सके । 

(6) क्ृृषिगत उत्पादन बढाने के लिए 'सूखी खेती कौ विधि को 
लागू करना चाहिये ताकि जल ग्रहण विकास परियोजनाओं (५४शरशशारत 
0९४८०ण)॥थ८ा ए0]८८७) के माध्यम से फसलो की पैदावार के साथ साथ चोरे, 
जलाने की लकडी आदि का उत्पादन भी बढ़ाया जा सके । 

(7) ग्रामीण उद्योगो मे उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जाना 
चाहिए । 

(8) सरकार को सामाजिक सेवाओ शिक्षा, घिकित्सा पेषजल बिजली आदि 
का विस्तार करना चाहिए ताकि कम आमदनीौ बाले लोगों को भी जीवन कौ 
न्यूनतम आवश्यकताओ से वंचित न होना पड़े । 

गरौबी एक सामाजिक-आर्थिक अभिशाप (50९॥0 ९०0॥०॥70 ०७5०) है। 
इसके कई आयाम होते है । यह एक ब्रहुत पेचीदी समस्या है । इसका हल सुगम 
नही होता । फिर भी विभिन्‍न प्रकार के प्रयास करके इसकी तीव्रता अवश्य कम 
को जा सकती है और कंग ४डो जागी चाहिए । त्ञीव्र गति से आर्थिक विकास 
खाद्यान्नो के उत्पादन में बद्धि, रोजगार सजन के लिए कृषि आधारित उद्योग्रे का 
विकास सामाजिक सेवाओं शिक्षा चिकित्सा पेषजल आदि का विकास गरीबी को 
दूर करने के लिए अत्यावश्यक शर्तें ह | गरीबी दुर करने के लिए सामाजिक 
पिछडापन भी दूर करना होगा और सामाजिक कुरीतियो पर भी प्रहार करता होगा। 


प्रश्न 
/. उदीकी की रेखा किसे कंहके ह २ साजआार मे गरीरी उन्यूकार के िजप्ट 
कार्यक्रमों की समीक्षा कांजिये । (ए०] ॥ ४ा 992) 
2. राजस्थान से निधनता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख 
कीजिए । क्‍या वे राष्टीय स्तर पर क्रियाशील तत्वों से भिन ह ? 
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35 राजस्थान के सन्दर्भ मे एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना ब जवाहर 
रोजगार योजना का विवरण देकर इसके योगदान को स्पष्ट कीजिए । 
4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये - 


(3) राजस्थान से गरीबी की समस्या 
(0) राजस्थान में एकीकृत ग्रामीण विकास-कार्यक्रम 
(॥0) राज्य में जवाहर रोजगार-योजना तथा, 


09) 987 88 में राजस्थान में गरीढ़ी की स्थिति की समीक्षा | 
5 संक्षिप्त टिप्पणियों लिखिये - 


(9) ममम्वित ग्रामीण बिकास कार्यक्रम 
(७) जवाहर रोजगार-योजना (#पगए [/श 992) 


2. 


राजस्थान में बेरोजगारी 
(एाशाएाएशाक्षा ॥ २०४]४६४॥949॥) 








राजस्थान मे जनसख्या की तौब्रगति से वृद्धि, कृपषिगत विकास के उतार-चढावो 
तथा थीगे ओद्योगिक विकास ने राज्य में रोजयार वी स्थिति को प्रभावित किया 
है। इस थात के स्पष्ट सकेत मिलते है कि राज्य में बेरोजगारी घ अल्पवेरोजगारी 
(एा0दाशाए0एशाशं) की दशा बिगड़ती जा रही है। एक तरफ खुली 
बेरोजगारी की दरे ]980 के दशक मे बढी है तो दूसरी तरफ छिपी हुई बेरोजगारी _ 
यथा अल्पबेगेजगारी की स्थिति व्यापक रूप से, विशेषततया वर्चा पर आश्रित शैत्रों मे 
पायी जाती है। कृषिगत सुस्त मौसम मे लोगो को ५ काम नहाँ मिल पाता। यही 
नहीं बल्कि राज्य में उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षित वर्ग के लोग जैसे डॉक्टर, इन्जीनियर 
व कूषिगत ग्रेज्यूएए, आदि भी अपनी योग्यता व पसन्द के मुताबिक काम पा सकते 
मे कठिनाई महसूस करने लगे है। शिक्षित बेरेजगारी का प्रकोप निरन्तर बढ़ता जा 


रहा है। 
श्रेरोजगारी से सप्बन्यित आँकड़े 

बेरोजगारी से सम्बद्ध तीन अवधारणाए राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण सगठन 
के पाच वर्ष मे एक बार होने बाले सर्वेक्षण के दौर से बेरोजगारी के आँकडे प्राप्त 
होते रहे हैं। इस सम्बन्ध मे हाल के वर्षों मे 32 वा दौर (983) व 43 वा दौर 
(987 88) की अवधि के लिए सम्पन्न क्रिये गये हैं। इनमे बेगेजगारों को तोन 
अवधारणाओ का उपयोग किया गया है जिनका स्पष्टीकरण नौचे दिया जाता है 
(।) साम्तान्य स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा 
(ए४णग 5407ए5 ९०९९ए0- 


इसमें कार्य की स्थिति लम्बी अवधि के लिए देखी जाती है जैसे !987 88 
के 43 वे दौर में यह अवधि सर्वेक्षण के पिछले 365 दिनो तक के लिये निर्धारित 
को गई थो। सामान्य स्थिति की बेरोजगारी वर्षभर की बेरोजगारी या 
दीर्घकालीन बेरोजगारी ((#700९८ एाशाफ्रा0४9॥९॥) को बतलाती है और 
यह व्यक्तियों की सख्या में मापी जाती है। इसके आँकड़े दो शीर्षकों के 
अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं- () एक तो सामान्यतया मुख्य स्टेटस के 
अनुसार बेरोजगार (णाध्याए/०१80ु था फाथएव 8्वाए5) तथा (2) सामान्य 
स्टेटस (समायोजित) (050० 890७5 30]7820) के अनुसार बेरोजगार जिसमे 
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सहायक स्टेट्स वाले श्रमिकों को हटा दिया जाता है (प्रप्डाताक्षा/ $ध्थाएड 
४४07४ ४5 878 €#ट0020) 
हम आगे चलकर सामान्य स्टेट्स (समायोजित) के ऑंकडो का उपयोग 
करेगे। इसमे मुख्य स्टेटस के अनुसार सामान्यतया बेरोजगार व्यवितयो मे से सहायक 
क्रिया बाले श्रमिकों को हटा दिया जाता हैं। स्मरण रहे कि समस्त भारत मे व 
के का राज्यों मे इस प्रकार की दीर्घकालीन बेरोजगारी प्राय कम पायी जाती 
| 


(2) साप्ताहिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा 
( १४९९४ 5300५ €०॥०९ए७) 


इसके अनुसार काम को स्थिति पिछले सात दिनो की अवधि के सन्दर्भ 
में देखी जाती है। वह व्यक्ति रोजगार मे लगा माना जाता हैं जो किसो लाभप्रद 
धंधे मे लगा होता है तथा एक सप्ताह की सन्दर्भ अवधि (शशिाशा0९ 
0९४॥00) में किसी भी दिन कय में कम्र एक घण्टे काम करने की रिपोर्ट 
देता है। जो व्यक्ति पूरे सप्ताह मे एक घण्टे भी काप्र नहीं कर पाता 
लेकिन जो काम की तलाश में रहता है या काम के लिए उपलब्ध रहता 
है वही बेरोजगार माना जाता है। इससे ओसतन एक सप्ताह में लेरोजगार 
रहने वाले व्यक्तियो की सख्या प्रगट होती है। इसमे दीर्घकालीन बेरोजगारी 
के साथ साथ व बोच बीच में होने वालों बेरोजगारी (शाक्षा।॥आएशा। 
७7९0०) गाषठा।) भी शामिल होती है जो मामान्यतया शेजगार प्राप्त ब्यक्तियो 
में मौसमी उतार चढाव के कारण उत्पन्न होता हे। 
(3) दैनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा (99 590६ ८0०60 


देनिक स्थिति से सम्बद्ध अवधारणा मे व्यक्ति के कार्य को स्थिति पिछले 
7 दिनो मे प्रत्येक दिन के लिए रिकार्ड की जाती हैं। ज्ञो व्यक्ति किसी भी 
दिन कम से कम एक घण्टे लेकिन चार घण्टे से कम काम कर पाता हे 
उसे आधे दिन के लिए काप करने वाला गिना जाता है। यदि वह एक दिन 
में चार या अधिक घण्टे काम कर पाता है तो वह पूरे दिन क्लाप म॑ लगा 
माना जाता हा 

इसमे सर्वेक्षण वर्ष मे आमतन एक दिन मे बेरोजगार व्यक्ति दिवसों 
(9९८5० ५४५४) को सख्या प्रगट होती हे। यह अवधारणा बेरोजगारी की सबसे 
ज्यादा व्यापक दर को सूचित करती हैं। 

इसमे निम्न तीन प्रकार की बेरोजगारी के दिन शामिल होते है 

(१) दीघकालीन बेरोजगारों से सम्बन्धित बेरोजगारों (2) ज्राय काम में 
लगे लोगो के थे बेगोतगारो के दिन जिनमें सन्दर्भ सप्ताह मे दे बीच बीच मे 
बेरोजगार हो जाते हैं तथा (3) चालू साप्ताहिक स्टेटम की प्राथमिकता के आधार 
घर काम में लग॑ व्यक्तियों के बेरोजगारी के दिन भी इसमे शामिल होते है। इसलिए 
यह बेरोजगारी का माय सदसे ज्यादा व्यापक व विस्तृत माना गया है। 
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राजस्थान में बेरोजगारी की दरे- 
एन एस एस के 987-88 के 43 वें दौर के अनुसार ग़जस्थान में 
उपर्युक्त तीनो अवधारणाओ के अनुसार बेग्रेजगारी की दरे निम्न-तालिका में दर्शायो 
गयी है। बेरोजगारी की दर में बेरोजगारों का कुल थ्रम-शक्ति (800पा 070०) 
से अनुपात देखा जाता है। स्मरण रहे कि श्रम-शक्ति मे काम मे लगे व बेरोजगार 
दोनो प्रकार के व्यवित शामिल किये जाते है। 
राजस्थान मे बेरोजगारी की दरे 


आपीण क्षेत्र का |... शहरी शेत्र (070७0... 


मामान्य साप्ताहिक दैनिक | सामान्य [सं 
स्टेट्स स्टेदस 
4] 
9: (52 | 
तालिका से स्पष्ट होता है क्लि राज्य में सामान्य स्टेट्स (समायोजित) के 
अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दरे बहुत नीची थी। ये पुरुष-बर्ग मे  9% 
व महिला वर्ग में ] 3% थीं। शहरी क्षेत्रों मे ये पुरुप-वर्ग मे अधिक 4 % तथा 
महिला-वर्ग मे ।0% हो थीं 
दैनिक स्थिति के अनुसार बेशेजगारी को सर्वाधिक दर शहरी क्षेत्रों मे पुष्प 
वर्ग के लिए 7 2% रही, जबकि न्यूनतम दर महिला-वर्ग के लिए शहरी 
में 42% रही। 
987-88 में सामान्य स्टेटस (सम्रायोजित) ((5079। ६89805 90]0५$८0) 
के आधार पर राजस्थान में बेरोजगारों की सख्या नीचे दी जाती है (ग्रामीण 
व शहरी तथा पुरुष व स्व्री-वर्ग के अनुसार) 












] 82५ १०5७॥५ ० दिा9]0970ठा६ #जप एाशाफ 0०४ 9फ६५ |] 938 (७9थ ६ !) 
$9९0०० रिश>59२७ ] 7६६ 4370 २७छाए (79 987 ॥जञा2 988) ॥/एभए 990 
एए 4 |6 

नोट - व्याप्त समिति की अन्तिष एिपेर्ठ, दिसम्बर )99] के अग्रेज़ी प्रारूप में साप्ताहिक स्थिति 
के अनुप्तार शहरी धहिला चर्ग के लिये7 2% तथा दैनिक स्थिति के अनुसाश शहरी पुश्ष-वर्ग के 
लिये 3 % दिये हैं जो मूल ग्ोत से मेल बहीं खाते । (रिपोर्ट, पु 8) 

2 ॥7णव 997 [4-[6 


राजस्थान में बेरोजगारी 407 


[_04 | 9 | 


इस प्रकार दीर्घकालीन बेरोजगारी की अवधारणा लेने पर गाजम्थान में 
987 88 में बेगेजगारों की सख्या 3 65 लाख व्यक्ति थी। इसमे ग्रामीण श्षेत्रो 
मे 252 लाख व शहरी क्षेत्रों मे ]3 लाख व्यक्ति थे। बेरोजगार पुरुषो को 
सख्या 2 65 लाख तथा महिलाओ की सख्या | लाख थी। इस ग्रकार राज्यों में 
बेरोजगारों की बकाया सख्या (70008 ० फाशाए09९0) एन एस एस 
के 987 88 के 43 वे दोर के अनुसार 3 65 लाख आकी गई हैं। 

बेरोजगारों के ऑकडो का दूसरा स्रोत रोजगार विनिमयालय (दााए/0जशाधा 
८१०॥०॥९८४७) होते हे। उनके चालू (लाइव) रजिस्टर के अनुमार बेरोजगारों की 
सख्या राजस्थान पे 980 में 362 लाख से बढ़कर 989 मे 92 लाख 
तक पहुँच गयी थी। इस प्रकार एक दशक मे इसमे काफी वृद्धि हो गई। लेकिन 
ये आऑकडे बेरोजगारी की सही स्थिति को सूचित नहीं करते, क्योंकि (!) सभी बेरोजगार 
व्यक्ति इन विनिमयालयों में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते (2) जिनको काम 
मिल जाता हैं वे अपना भाम उनके रजिस्टरों से नहीं हटाते तथा (3) कई लोग 
बेहतर काम को तलाश में भी अपना नाम इसमे रजिस्टर करा लेते है हालांकि 
दे रोजगार प्राप्त होते ह। इसलिए बेरोजगारी के अध्ययन में आजकल एन 
एस एस के आँकड़ो का ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ 
भी दैनिक स्थिति पर आधारित बेरोजगारी पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना 
चाहिए क्योकि ये आँकडे ज्यादा व्यापक श्रेणी के माने जाते है। स्मरण रहे 
कि हमने ऊपर 987 88 के लिए सामान्य स्टेट्स (समायोजित) के आधार पर 
बेरोजगारों की सख्या दी है। यह वर्ष भर की बेरोजगारों या दीर्घकालीन बेरोजगारों 
को सूचित करती है। नियोजन में नीति निर्धारण की दृष्टि से दैनिक स्थिति पर 
आधारित बेरोजगारों की सख्या पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होता है। 


राजस्थान में अल्परोजगार 
(फएाहश' शाए्ाएगशा। पा २49६4) 


खुली बेर्रेजगारी के बजाय राजस्थान मे भी अल्परोजगार या अर्द्धयोजगार 
को स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। मौसमो बेरोजगारी इसका मुख्य रूप है। 
राज्य मे कृषि के लिए वर्षा पर आश्रित होने को कारण एक फसल की खेती 
ज्यादा पायी जावो है। आज भी लगभग 3/4 कृषि क्षेत्र असिंचित पाया जाता है। 
खरोफ को फसल के बाद लोगो के लिए काम बहुत कम रह जाता है। इसलिए 
वे अतिरिक्त काम (2000009 ४४०४८) को ठलाश में रहते हैं। खरीफ व रबो 
दोनो फसलो के लिये जितना श्रम उपलब्ध होता है उसका पूरा उपयेग नहीं हो 
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चघाता है। इसी प्रकार ग्रामीण दस्तकार भी वर्षभर पूरा काम नहीँ प्राप्त कर पाते हैं 
और उनकी आपदनी कम पायी जाती है। कई लोम जो काम करते हैं उसको 
जगह दूसरा काम तलाश करे रहते है अर्थात्‌ वें वैकल्पिक काम (शाटा4॥ए८ 
0००४0) करना चाहते हैं। 

एन एस शस के आँकड़ो के अनुसार राजस्थान में अतिरिक्त काप्र चाहने 
वालो का अनुपात ॥987-88 मे इस प्रकार रहा था-/ 


(प्रत्तिशत में) 





इप्त प्रकार 987 88 मे ग्रामीण क्षेत्रों में 0% पुरुष अतिरिक्त काम 
करने के लिए त्ेयार थे तथा शहरी क्षेत्रों में 6% महिलाए भी अतिरिक्त काम 
करने के लिए तेथार थीं। इससे राज्य से अल्यगेजपार की गब्भीर स्थिति का अनुभान 
लगाया जा सकता है। सूखे व अकाल के वर्षों मे स्थिति और बिगड़ जाती है 
और लोगो को छहत कार्यों के माध्यम से सहायता यहुचानी आवश्यक हो जाती 


। 
990 के दशक्क मे कितने लोगो के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी 
होगी? ५ 

जयपुर स्थित विकास अध्ययन सस्थान (॥05) 'के निदेशक प्रो विजय 
शकर व्यास की अध्यक्षता मे “राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का आकार 
तथा भावी अनुप्रान” पर नियुक्त समिति ने अपनी दिसम्बर 99] की अन्तिम 
रिपोर्ट (गगञात्ष ॥0007) में बतलाया था कि 990 के आरम्भ में राज्य मे 
बेरोजगारों फी बकाया सख्या 483 लाख थी तथा 5-59 वर्ष को आयु 
में श्रम-शक्ति 990 95 में 205 लाख तथा 995-2000 के बीच 23.3 
लाख और बढेगी। इस प्रकार पूर्ण रोजगार को स्थिति लाने के लिए 990 
के दशक ये कुल 49 लाख व्यक्तियों के लिए नये रोजगार को व्यवस्था 
करनी होगी “ समिति का मत ह कि इसके लिए रोजगार मे वार्षिक वृद्धि-दर 
25 प्रतिशत प्राप्त करती होगी ताकि वर्ष 2000 तक राज्य में पूर्ण रोजगार की 
स्थिति प्रप्त की जा सके। समिति के अनुसार अस्मो के एशक मे राज्य में रोजगार 
में वार्षिक वृद्धि दर 2 % रही थी। 


]... सर्वेषण ए। एस एस की पत्रिका स्पेशल अँक सितप्यर ॥990) तालिका 56 
2 रिश्फुणा 0 06 687५509 एछ्राप्राएए० णा घ्गाफ0शाए्का एस्साएल ]99], 0 32 
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रोजगार-सृजन के लिए विभिन्‍न कार्यक्रमों के सम्बन्ध मे सुझाव 

राजस्थान मे ग्ेजगार-नीति को ठोस आधार प्रदान करने के लिए यह 
आवश्यक है कि जिलेवार व आर्थिक क्रिया के अनुसार रोजगार बढाने फे कार्यक्रम 
सुनिश्चित किये जाये। 

व्यास समिति ने विभिन्‍न आर्थिक क्षेत्रों मे ग्रेजा।२-स्र्द्ध ४ रि ए निम्न 
सुझाव दिये है 
() कृपि- 

समिति का मत है कि राजस्थान में इन्दिस “ण्थों नहर परिशेजना (चरण 
[) में कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र ।0 [0 लाख हेक्टेयर ह॑ जिसमे से सातवीं योजना 
के अन्त तक केवल | लाख हैक्टेयर ही कृषि के अन्तर्गत लाया गया हैं। तीच 
लाख हैक्टेयर के 995 तक तथा अगल चार लाख हेक्टेयर वर्ष 2000 तक 
कृषि में आने को आशा है। इस प्रकार कुल सार ल'छ हेक्टेयर क्षेत्र के कृषि के 
अन्तर्गत आने की सम्भावता हे। यदि एक मरब्बे अर्थात्‌ 6 हेक्टेयर में काइत करने 
पर वष मे दो व्यक्तियो को काम दिया जा सके तो इस क्षेत्र मे 2 लाख व्यक्तियों 
के लिए काम सूजित किया जा सकता है। इसके लए खेतिहर परिवारों को बसाने, 
उन्हे प्रशिक्षण देने, औजार प्रदान करने व बिक्री की व्यवस्था का विकास करते 
को आवश्यकता होगी। 

सिंचित क्षेत्रो मे बहुफसल कार्यक्रम अपना कर एक लाख मानव-वर्ष का 
रोजगार उत्पन् किया जा सकता है। इसके अलावा फल, सब्जी व कूल जैसे ऊँचे 
मूल्य वाली फसले उगाकर अधिक रोजगार सृजित किया जा सकता है। इसमें 5-6 
लाख व्यक्तियों के लिए काम उत्पन्न किया जा सकता है। 
(2) पशु-पालन, बानिकी व यछली उद्योग- 

इनके प्रत्यक्ष व परोक्ष गोजगार उत्पन्न होने के काफी आसार हैं। वर्ष 2000 
तक राज्य मे पशुओं की सख्या 6]8 करोड हो जाने को आशा है। इसके लिए 
चारे का उत्पादण बढ़ाना होगा। शज्य मे दूध का उत्पादन बढाया जा सकता है। 
कुछ प्रशोतक सयत्र और लगाये जा सकते हैं। ऊन-उद्योग के विकास की सम्भावताए 
हैं। अजमेर बीकानेर, चुरू जयपुर जैसलमेर, शुन्झुतूँ पाली व सीकर जिलो में 
इसके विकास को सम्भावतराएं है। राज्य में गलीचो के निर्माण में रोजगार उत्पन्त 
किया जा स्रकठा है। 

व्यर्थ भूमि पर वनों का विकास करके गैजगार उत्पल् किया जा सकता 
है। इस सम्बन्ध मे लगभग | लाख मानव बर्ष के रोजगार का अनुमात्र है । 


] ॥9)3, .रञ्जञाल रन एफ 42 7 
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राज्य के कुछ जिलो जैसे कोटा सवाई माधोषु३/उदयपुरुबासवाडा गगावगर, 
जयपुर टोक डूंगरपुएणली भोलवाड़ा तथा चम्बल इंदिरा गाँधी नहर परियोजना व 
माही सिंचाई परियोजना क्षैज्ों मे मछली का उत्पादन बढ़ा कर रोजगार सवर्द्धन 
सम्भव है। 
(3) खनन 

राम्य में खनिज सम्पदा के विकास की सम्भावना है । जैसलमेर मे स्टील 
ग्रेड लाउमस्टो" के भण्डार मिले है। बाडमेर, बीकानेर व नागौर जिलो मे लिग्नाइट 
कोयले के भण्डारो का विदोहन किया जाना है। राज्य मे उर्वरक उद्योग के विकास 
के अवसर विद्यमान हैं। क्रूड तेल व गैस के भण्डारों का पता लगाया गया है। 
आगामी दस वर्षों मे खान क्रिया में 50 हजार ज़्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार 
के अवसर उचनल करने कौ सम्भावना पतीत होती है । 
(4) उद्योग 

राज्य मे विनिर्माण क्षेत्र का विकास पर्याप्त मात्रा भे नहीं हुआ है। फैक्टी 
क्षेत्र च गैर फैक्टी क्षेत्र मे उत्पादन को नई इकाइयाँ स्थापित करके रोजगार बढाया 
जा सकता है। राज्य मे इलेक्टोनिक इन्जीनियरिंग, रसाथनु, कृषि आधारित उद्योगों 
आदि के विकास के अवसर है। दस्तकारी हथकरघा जेम्स व ज्यूलरी आदि का 
विकास किया जा सकता है। गेहूँ, जौ मक्का कपास ग्वार, तिलहन गन्ना लाल 
मिर्च मसाले आदि के आधार पर एस्नो प्रोसेसिग इकाइयाँ स्थापित की जा सकतो 
है। भजी मैदा बिस्कुट, पापड भुजिया आदि पदार्ध तैयार किये जा सकते हैं। 
शो प्रोसेसिंग इकाइयो मे 990 2000 कौ अवधि मे 6 हजार व्यक्तियों को 
अतिरिक्त रोजगार देना सरम्भढ हो सकता है। राज्य मे टाइनी उद्योगो दस्तकारियो 
थे कारोगरी के कामो मे प्रयत्न करने से दस वर्षों में 358 से 5 लाख व्यक्तियों 
को खपां सकना सम्भव है । 

इनके अलावा उदयपुर बाण्वाडा डूँगरपुर, पालो व सिरोही जिलो में नाना 
प्रकार के उद्योगों घी विकास की सम्धावपाएँ हें क्योंकि वहाँ आधार छाचा 
(॥व98॥ए०७॥४) सुदृढ होने से कई प्रकार के स्वतन्त्र उद्योग (000 |0052 
॥0098॥7९58) स्थापित किये जा सकते हैँ जिनका कच्चा माल बाहर से आ सकता 
है तथा जिसकी बिक्री को बाहर व्यवस्था की जा सकठी है । 
$ पर्यटन के 


राज्य में वर्ष 2000) तक देशो य विदेशी पर्यटको की सख्या बढेगी। पर्यटन 
के विकास के लिए होटलो, मोरलो (70705) व अन्य आधारभूत सुविधाओ का 
पर्याप्त बिकास करके रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते है । 
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6. निर्माण-कार्य -- 

सिंचाई, सडक-निर्माण व भवन-निर्माण मे काफी श्रमिकों को खपाया जा 
सकता है । इस क्षेत्र मे 58 लाख व्यक्तियो के लिए काम के अवसर जुटा पाना 
कठिन नहीं होगा * 
7 व्यापार, परिचहन व सेवाएँ - 

अन्य क्षेत्रो मे विकास से व्यापार, परिवहन आदि क्षेत्रों में गेजगार के नये 
अबसर खुलते हैं । कृषिगत उत्पादन खनन उत्पादन, ओद्योगिक उत्पादन आदि के 
बढ़ने से व्यापार व परिवहन को विकास के नये अवसर मिलते हैं ! सम्‌ 2000 
तक अतिरिक्त रोजगार के सम्बन्ध में निम्न अनुमान प्रस्तुत किये गये है 

अतिरिक्त रोजगार 


(प्रीप्ाए) (26) 
के अवसर व्र॒व्यक्तियों में 
56 


!2 


4 !5 


आगापी दशक में सगठित क्षेत्र मे 5 से 7 लाख रिक्त स्थान पृत्यु 
च अवकाश प्राप्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होगे । अत यदि पूरा प्रयास करके 
44 लाख व्यक्तियों को काम दिया जा सके तो वर्ष 2000 तक राज्य मे 
पूर्ण रोजगार की स्थित्ति आ सकती है । यदि केवल 35 लाख व्यक्तियों को 
हो काम पर लगाया जा सका (निचली सीमा) तो चर्ष 2000 मे वेरोबगाग़े को 
सख्या 7 से 9 लाख तक पायी जा सकती है । 

इस प्रकार राज्य में विभिन्‍न क्षेत्रों मे विनियोग बढाकर तथा श्रम -गहन 
विधियो का प्रयोग करके रोजणर-सबर्दी का अयाय किया पाना जाडिए / इस 
प्रक्रिया की देख-रेस व सचालन हेतु मुख्यमत्री की अध्यक्षता में एक रोजगार-परिपद्‌ 
(ए७7[00%790॥ ९0७॥८॥) का गठन किया जाता चाहिए । व्यास्र-समिति ने इसकी 
स्थापना पर काफों जोर दिया है । 
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अन्य सुझाव- 

गोजगार- सवर्द्धन के वर्तमान कार्यक्रमो-एकीक्‌त ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 
जवाहर गेजगार योजना (जिनका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है), 
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुविकास कॉर्यक्रम, जनजाति 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अशवली क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि का पुत्रीक्षण करके 
उनको अधिक सक्रिय किया जाना आवश्यक है । इन पर की जाने वाली धनराशि 
के घ्यय से सर्वाधिक लाभ प्राप्त किया जादा चाहिए । इनमें परस्पर समन्वय व 
पूण तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए । स्वयं नियोजन का स्वरूप इस प्रकार 
का बनाना चाहिए कि उसी मे से ज्यादा से ज्यादा लोगो के लिए काम के अवसर 
उत्पल हो सके । तब आगे चलकर रोजगार के विशेष कार्यक्रमो पर निर्भरता कम 
कौ जा सकेगी । सच पूछा जाय हो रोजगार का एक हो व्यापक राज्यब्यापी 
(४98 - शा00) कार्यकपम जारी क्रिया जाना चाहिए जो बेरोजगारों के लिए 
'एक सुरक्षा जाल' (६909 ॥0) का काप करे और बेरोजगार लोग. उससे 
आवश्यकतानुसार लाभ उठा सके ॥ इसके लिए राज॑स्थान में भी भहाराष्ट्र 
के भपूने पर रोजगार-गारटी-कार्यक्रम (20698) चालू किया जाना चाहिए | 
रोजगार सवर्द्धन के विभिन्‍न प्रचलित कार्यक्रपों की समीक्षा करके उनको 
अधिक युक्तिसगत व लाभकारी बनाने की आवश्यकता है ॥ उनसे सामुदायिक 
परिसंम्पत्तियों का सृजन (2907 शी (एआाशाधा।/? ४४६४५) ज्यादा से 
ज्यादा मात्रा मे होना चाहिए। 

राजस्थान मे अस्सी के दशक मै राज्य के घरेलू उत्पति (507) में 65% 
सालाना को वृद्धि हुई और रोजगार मे वार्षिक वृद्धि दर 2 |% रही । अब नब्बे 
के दशक मे शज्य की घरेलू उत्पत्ति को वृद्धि दर 5 5% वार्षिक अनुमानित है 
तथा रोजगार मे वृद्धि-दर 25% वार्षिक रखी गयी है । इस प्रकार भब्बे के 
दशक मे घरेलू उत्पत्ति में अपैक्षाकृत कम वृद्धि-दर से रोजगार की अधिक दर 
प्राप्त करने का प्रयास करना होगा । इसके लिए श्रम-गहन विधियों का अधिक 
सहाय लेना होगा । अत राज्य के समक्ष रोजगार स्वर््ध को एक महत्वपूर्ण 
चुनौती है। आशा है राजस्थान इस दिशा मे सफलता प्राप्त करके अन्य राज्यों के 
समक्ष एक उदाहरण पेश कर पायेगा ॥ रोजगार बढाने के लिए कृषि, पशु-पालन, 
वानिकी, खनन, ग्रामीण उद्योग, लंछु, मध्यम व बड़े पैमाने के उद्योग, पर्यटन, 
परिवहन, सच, बैकिंग व्यापार शिक्षा चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों का समुचित 
विकास करना होगा और विशेषतया ग्रामोत्यान पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना 


] इप्त प्रकार राजस्थान में रोजगार लोच (थणफ़ॉण्शाथा। हव्धाए ॥9) अस्सौ के दशक में 2 [/6.5 
-(.32 से बदकर नब्बे के दशक घें2 ६/5.5 - 0 45 की जारी है जिम्तके लिए श्रप गहन विधियों 
'का अधिक मात्रा में उपयोग करना आवश्यक होगा । 
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होगा ॥ नियोजन का स्वरूप बदलना होगा ताकि विकेन्द्रित नियोजन तथा ग्रामोन्मुख 
गरौबोन्सुख व लोगो कौ आवश्यकताओ पर आधारित नियोजन के माध्यम से 
सवाधिक शेजगार के अवसर उत्पन्म किये जा सके | अत “रोजगारोन्मुख नियोजन 
(शाफं0जशाला। "ाधा०॥ छाञ्ाणाह्) को सुदृढ़ किया जाता चाहिए । 


प्रश्न 

६ राजस्थान में बेरोजगारों को समस्या का स्वरूप व आकार क्‍या है ? विवेचन 
कीजिए । 

2 राज्य मे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम व जवाहर रोजगार योजना ने 
बेरोजागारी को दूर करते में कहा तक योगदान दिया हैं ? समझाकर 
लिस्प्रिये। 

६. राजस्थान में नये रोजगार के क्षेत्र किन आर्थिक क्ियाओ मे ज्यादा प्रतीत 
होते हे ? स्पष्ट कीजिये । इस सम्बन्ध में व्यास-समिति की अन्तिम रिपोर्ट 
में दो गई सिफारिशों का उल्लेख कीजिये । 

4... राजस्थन में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति कारणों व सरकारी नोति का 
विवेचन कीजिए । क्या राज्य मे आगामी दशक मे पूर्ण रोजगार की स्थिति 
लाना सम्भव होगा ? 
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(जध्तंश #ाए ऐशशणुआशा शाण्ड्राक्षाग्राहड वा 
ए०॥०5४६॥०४) 








राजस्थान में ग्रामीण विकास, रोजगार-संवर्द्धन व विभिन क्षेत्रों को विशेष 
किस्म की समस्याओं के हल के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित किये जा 
रहे है। इसमे निम्न कार्यक्रम प्रमुख हैं। ()) सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, (॥) मरु 
विकास कार्यक्रम, (॥ जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, (४) अशवली विकास 
कार्यक्रम, (५) दस्यू संभाव्य क्षेत्रों मे कन्दरा (बीहड़) सुधार कार्यक्रम (१3५76 
ए९एाशाओराणा 70हञागाा8 ॥ा 08009 शिणाढ #728५) तथा (४) मेबात 
प्रादेशिक विकास परियोजना। पीचे इनका क्रमशः विवेचन किया जाता है। 

4. सूखा-संभाव्य (सूखा-प्रभावित) क्षेत्र कार्यक्रम (00ए्ली॥ 00076 
भै2३ शिए्ट्राआ॥॥7९) (0787) यह कार्यक्रम 974-75 मे केन्द्र-प्रवर्तित 
स्कीम ((शाश9-५9"॥६0९१ 5एाधग९) के रूप में प्रारम्भ किया गया 
था। इसको वित्तीय व्यवस्था में केन्द्र व राज्यों का 50 50 हिस्सा रखा गया है। 
इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे को सम्भावना वाले क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार 
करना है। इसके लिए भूमि व जल के उपलब्ध साथनों का सर्वोत्तम उपयोग किया 
जाता है ताकि इन क्षेत्रों में अकाल व सूखे के प्रतिकूल प्रभाव कम किये जा सके 

इन क्षेत्रों में निम्न कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है- 

(0) मिट्टी व नमी का संरक्षण 

(॥) अतिरिक्त सिंचाई कौ सम्भाव्यता (ग्राहुआ्षणा 9087॥४) विकसित्त 
करना, 

(॥) वृक्षारोपण (बरणिटआआ707) करना तथा 

(9) रोजगार-सृजन करना 

सूखा-सभाव्य क्षेत्र-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल जिलों व खण्डों 
मे समय-समय पर परिवर्तन होता गया है । 982-83 में इस कार्यक्रम के दायरे 
से वे खण्ड हटा दिये गये जो पहले मर-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत थे। बर्तमान 
में यह कार्यक्रम 8 जिलों के 30 खण्डों मे संचालित किया जा रहा है। ये जिले 
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इस प्रकार हैं उदयपुर, डूगरपुर, बासवाड़ा, कोट, झालावाड, टेक, सवाई माधोपुर 
व अजमेर। इन जिलो के कुछ खण्डो के नाम इस प्रकार है- 

* डूँगग्पुर व बासवाडा जिलों के समस्त खण्ड, 

* उदयपुर जिले के खेरबाडा, झडोल व कोटरा खण्ड, 

* अजमेर जिले के मसूदा व जबाजा खण्ड, 

* झालाबाड़ जिले के झालरापाटन, डग व खानपुर खण्ड, 

* काटा जिले के शाहबाद, सागोद, छेछत ((॥४॥8८॥४! व छवरा खण्ड, 

+ टोक जिले में उणियारा देवली व टोडारायसिह खण्ड तथा 

+ सवाई माधोपुर जिले के नाडोती व खण्डार खण्ड। 

इस प्रकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजाति जिलो मे डूँगरपुर व बासवाडा 
जिलों के समस्त खण्ड शामिल किये गये है। लेकिन अन्य जिलो के चुने हुए 
खण्ड ही शामिल किये गये है। 

सातवीं योजना में प्रगति- इस कार्यकम मे कोष (७05) खण्ड के 
क्षेत्रफल के आधार पर प्रदान किये जाते है। सातवी योजना में इस कार्यकम यर 
लगभग 23 8 करोड रुपये व्यय किये गये। इस योजना की अवधि में 2747] 
हेक्टेयर भूमि मे मिट्टी व नमी सरक्षण के काम किये गये, 2398 हैक्टेयर मे 
अतिरिक्त सिनाई की सम्भावना उत्पन् की गई तथा 098 हैक्टेयर में वृक्षारोपण 
किया गया। 

[भार सरकार द्वार आठची पंचवर्षीय योजना मे क्षेत्रीय विकास के लिए 
नियुक्त कार्यवारी दल ने अपनी अस्तरिम रिपोर्ट मे सुझाव दिया था कि जिन खण्डो 
का क्षेत्रफल 500 वर्ग क्लोमीटर से कम हो, उनमे प्रति खण्ड विनियोग की 
मात्र 30 लाख रुपये होनी चाहिए। 500 से 000 वर्ग किलोमीटर वाले खण्ड़ो 
के लिए 35 लाख रुपये तथा 000 चर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र वाले खण्डो 
के लिए 40) लाख रु होनी चाहिए। विनियोग के इन यायदण्डो को स्वीकार करने 
पर आठवीं योजना में (0087) पर अधिक घरराशि का प्रावधान करना होगा। 
व्यय की राशि का आवटन इस प्रकार होना चाहिए- 30% भूमि-विकास व 
धू-सरक्षण आदि कार्यों पर, 20% जल-साथनों के विकास यर, 25% वृक्षारोपण 
च चरागाह विकास पर, तथा 5% अन्य क्रियाओ पर) प्रशासन-लागत 0% से 
अधिक नहीं होनी चाहिए। 


लजफि+ज+ 


॥. छाए ४८ १टश जरआ, 992 97 '/४णा )993 ए 49 (६8]३७धहैपाओ 
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राजस्थान सरकार ने सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास 
कार्यक्रम के विषय मे राष्ट्रीय समिति को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन मे भरतपुर, सवाई 
माधोपुर, टोक अजमेर, कोटा त्रथा झालावाड़ जिलो मे 20 नये खण्डो को सूखा 
सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल करने का सुझाव दिया था क्योंकि इनमें वर्षा का 
औसत 500 मिलीमीटर से कम पाया जाता है और इनमें सूखा पडने की काफो 
सम्भावना पायी जाती है। 

योजना आयोग के पूर्व सदस्य एल सी जैन 'की अध्यक्षता वाली 
राष्ट्रीय समिति ने अगस्त 990 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट 
में यह सिफारिश की थी कि सूझखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम राज्यो को 
हस्तान्तरित कर देना चाहिए ताकि राज्य सरकार इस कार्यक्रम मे अन्य क्षेत्र 
शामिल करने के बारे में स्वय कोई फैसला कर सके। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 
(0767?) 8 जिलो मे 30 खण्डो मे चलाया जा रहा है। इनमे इसके माध्यम से 
भू सरक्षण नमी सरक्षण, सिचाई व वक्षारोपण की दिशा मे प्रगति हुई है। इसे 
आठवीं योजना मे जारी रखा जायेगा और प्रति ख़ण्ड विनियोग की राशि मे वृद्धि 
की जायेगी ताकि वांछित परिणाम मिल सके। 

इस कार्यकम पर 4992 93 में लगभग 6 5 करोड रुपये व्यय किये गये 
तथा भू सरक्षण, अतिरिक्त सिचाई वृक्षारोपण चरागाह विकास आदि कार्य आगे 
बढ़ाये गये। 

2 मरु-विकास कार्यक्रम (0652 9९४९०शशा: शएट्राशा॥०) 

(007) यह केन्द्र चालित स्कीम है और इसका सम्पूर्ण व्यय वर्ष 985 86 से 
भारत सरकार वहन करने लगी है। यह 977-78 मे राष्ट्रीय कृषि आयोग की 
सिफारिशों के फनस्थरूप चालू किया गया धा। इसका उद्देश्य मरुस्थल को 
आगे बढने से रोकना व इन क्षेगें के लोगो की आर्थिक दशा को सुधारना 
है। वर्तमान में यह कार्यक्रम निम्न 4| जिलो के 85 खण्डो मे सचालित 
किया जा रहा है बोकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, चुरू, पालो, 
गगानगर, जैसलमेर, सीकर तथा झुन्झुनूँ। 

इसमें निम्न प्रकार के कार्य किये जाते है जो सूखे को गम्भीरता को कम 
कर सके जीवप की गुणवत्ता को रोजगार के अवसर बढाकर सुधार सके तथा 
लोगों के जोवन की अन्य दशाओ को उन्नत कर सके। 


|| भत्रिका में सपाचार 8 अगस्त 99] 
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(0) कृषि वानिकी (चारा व चराई के साधनों) का विकास, 
(0) पशु-पालन घ भेड-पालन का विकास, 
(9) पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था, 
(:४) लघु सिचाई (भूजल के विकास सहित) तथा, 
(२९) ग्रामोण विद्युतीकरण। 
सातवीं पचवर्षीय योजना में प्रगति- सातवीं योजना मे भारत सरकार ने 
इस कार्यक्रम पर कुल लगभग 47 करौड़ रुपये आवरित किये थे। प्रति व्यक्ति 
विनियोग की राशि केवल 90 रुपये रही थीं जों आवश्यकताओ को देखते हुए 
बहुत कम मानी गयी है। सातवीं योजना में व्यय की वास्तविक राशि प्रस्तावित 
आबटन के लगभग समान (46 5 करोड रुपये ) ही रही है। इसके फलस्वरूप 
भूमि-सरक्षण व नपरी-सरक्षण का कार्य 42637 हैक्टेयर मे किया गया, 
अतिरिक्त सिचाई की सभावना 40367 हैक्टेयर मे उत्पन्न की गई तथा 
68443 हैक्टेयर मे वृक्षारोपण क्रिया गया एवं पशुओं के लिए पेयजल की 
पूर्ति के लिए 3983 कार्य पूरे किये गये। 
भारत सरकार द्वारा गठित क्षेत्र विकास कार्यकारी दल ने सुझाव दिया था 
कि मर क्षेत्र विकास के लिए प्रति वर्ष 000 वर्ग किलोमटर क्षेत्र कें विकास 
के लिए बिनियोग की राशि 50 लाख रुपये होनी चाहिए। अत आठवी योजना 
में इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र को अधिक धनराशि की व्यवस्था करनी होगी। 
आउवीं पद्मवर्षीय योजना मे मरु-विकास क्षेत्रो के समीय के क्षेप्रो 
(67788 27९95) कैविकास पर भो बल दिया जायेगा। इनपे केवल तृक्षारोपण 
की क्रिया को ही आगे बढाया जायेगा ताकि प्रु-क्षेत्रों को हरा-भरा बनाने 
की प्रक्रिया आस-पास के क्षेत्रो से प्रारम्भ होकर मरु-क्षेज्ो मे प्रवेश करे। 
इसके लिए उदयपुर, अजमैर, जयपुर व सिरोही जिलो कौ पचायत समितियों के 
कुछ गावो को शामिल करने का विचार है। मर क्षेत्रों के समीप के क्षेत्रों वो 
विकास का विचार काफी सही व सार्थक प्रतीत होता है। इससे बाद से स्वय 
मरु-छ्षेत्रो के विकास मे काफी मदद मिलेगी। 
इस्छ कार्यक्रम पर 992 93 मे 36 5 करोड रुपये की राशि व्यय को गई 
एवं भूमि व नमो सरक्षण सिचाई वृक्षारोषण ब पशुओ के लिए पेयजल को सुविधा 
बढाने के काय सम्पन्त किये गये। पूर्व दो वर्षों मे भी प्रतिवर्ष लगभग 38 करोड 
रुपये की राशि व्यय की गई थी। 


] छाट्ठीए शिपद्र ४८थ 29) 992 97 ॥9॥]45ऐक्षा ए 5[ 
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(टिउलाति है क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (प्राफरश #ा९३ 02ए९०ादा 
एए०६/४7॥76) (7५07)99] की जनगणना 'के अनुसार राजस्थान भें 5475 
लाख जनजाति फे लोग थे जो राज्य को कुल जनसख्या का 24% अश धा। 
भारत में इनका अनुपात 8% था। राज्य मे भील मीना दामोर, गरासिया व सहरिया 
जनजाति के व्यक्ति बसते हैं। 

जनजाति के व्यक्तियों को निम्म कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया 
जा रहा है। 

() जनजाति उपयोजना (पराफ्त्यों 5प एॉथा) - इसके अन्तर्गत 
बासवाडा व डूँगरपुर जिले उदयपुर जिले को सात पचायत समितिया चित्तौडयढ 
की दो पच्नाया समितिया (प्रतापगढ़ व अरनोद) तथा सिरोही जिले को एक पचायत 
समिति (आबूगरेड) शामिल है। जनजाति उपयोजना मे 66 4% जनजाति के लोग 
आते है। इसमे 4409 गाव व 23 पचायत समितिया आती हैं। 

जनजाति उप योजना के माध्यम से जनजाति के लोगो की आर्थिक स्थिति 
सुधारने जनजातियों व जनजाति क्षेत्रों के विकास कौ सम्भावनाओं को प्राप्त करने 
का प्रयास किया जाता है ताकि इनके लिए न्याय व समानता का लक्ष्य प्राप्त किया 
जा सके। 

इस कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से साधन जुटाये जाते है 
तथा ग़ज्य कौ योजना से कोष प्रदात किये जाते है। इनके अलावा जनजाति क्षेत्र 
विकास विभाग को राज्य योजना कोषों से धन दिया जाता है। 

जनजाति उप योजना ]974 75 से आरम्भ कौ गयी भी। इसके मुख्य 
कार्यक्रम इस प्रकार है। सिचाई शक्ति फल विकास बेर बेडिग डौजल पम्पिग 
से सामुदायिक सिचाई बोज व॑ उर्वरक वितरण फार्म वानिकों (907 08४79) 
आदि। जनजाति के व्यवितयों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण 'की व्यवस्था की गई 
है। इनमे विद्यार्थियों को स्टाइपेण्ड भी दिया जाता है। 

(॥) ' परिवर्तित क्षेत्र-विकास-टृष्टिकोण (पाडा) (४०8॥०व6 #८५ 
0८020गा6ण #एए7००८॥) (४४708) इसमे 3 जिलो के 2939 गावो 
मे 44 समूहो के जनजाति के लोग शामिल है। ये जिले इस प्रकार हैं अलवर, 
धौलपुर, भीलवाडा बूँदी चित्तौडगढ उदयपुर, झालावाड कोटा पाली सवाई माथोपुर, 
सिशेही शेक व जयपुर। इस कार्यक्रम के लिए विशेष केद्धीय सहायता प्राप्त होती 
है। यह कार्यक्रम [978 79 से प्रारम्भ किया गया था। इसमे वैवक्तिक लाभ 
पहुँचाने वाली स्कीम शामिल की गई थी। माझ मे शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान 
दिया गया है। पिछले घर्षों मे इस कार्यक्रम पर चार पाँच करोड रु सालाबा व्यय 
किये गये है। आठवीं योजगा (992 97) में इस कार्यक्रम मे शिक्षा, लघु सिचाई 
कार्यक्रमों हपकरघा दरी बुनाई, बढईगिरी आदि पर बल दिया जायेगां। पहले 
भाडा के अन्तर्गत लोगो को सख्या 0 लाख व्यक्ति आकी गयी थी। 
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(9) सहरिया विकास कार्यक्रम- यह 977 78 से आरम्भ किया गया। 
इसमे कोटा जिले की शाहवबाद व किशनगज पचायत समितियों के 50 हजार लोग 
शामिल हुए हैं जो 435 गाँवो मे फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय 
सहायता मिलती है तथा राज्य की योजना में थी इसके लिए ग्रावधधान किया जाता 
है। 

इस कार्यक्रम के माध्यम से कृधि यशु यालन कुटीर उद्योग वानिकी शिक्षा, 
पोषण पेयजल ग्रामीण आवास आदि पर धनराशि व्यय की जाती है ताकि इस 
जनजाति को लाभ पहुँचाया जा सके! 

(४) बिखरी जनजाति के लिए विकास कार्यक्रम यह 979 से 
प्रारम्भ किया गया था। इसका सचालन जनजाति क्षेत्र विकास विधाग (७४ 
खैर एटरट0फाडा 72छ9शागरला) (600) द्वारा किया जाता है। विभिन्‍न 
जिलो में इनको सख्या 4 3 लाख आकी गई है। इनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य 
आवास होस्टल (विशेषत्रया लड़कियो के लिए) नि शुल्क पोशाकें पुम्तके छात्रवृत्तिया, 
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना आदि कार्य किये जाते ह। 
जनजाति क्षेत्रीय विकाप्त से सम्बन्धित अन्य गतिविधिया- 

(अआ) एक जनजाति अनुसधान सस्थान (709५ रिहघटशाएा वाशाएट) 
(एशा) स्थापित किया गया है जिसमे जन जाति लोगो के जीवन के विभिन्‍न 
पहलुओ पर अनुसधान किये जाते है। यह केन्द्र चालित स्कीम है। इसमे केन्द्र व 
राज्यो का 50 50 हिस्सा है। इसके माध्यम से सेमीनार, लाइब्रेरी वर्कशाप, लोकसगीत 
आदि की क्रियाएँ सचालित की जातो है। इसका ]989 90 मे पुनर्गठन किया 
गाया था। 

(ब) पोषण कार्यक्रम एकीकृत बाल थिकास कार्यकम आगंनबाडी केन्‍्द्रो 
मे सचालित किया जाता है जिसमे स्त्रियों व बच्चो के पोषण के सुधार पर ध्यान 
दिया जाता है। इससे माताओ व शिशुओ के स्वास्थ्य मे सुधार आता है। 

निष्कर्ष जनजाति के लोगो के लिए कृषि योग्य भूमि का अभाव पाया 
जाता है। इनका जीवन चने से ज़ुडा होता है। इनके लिए भू जोतो का आकार 2 
हेक्टेयर से नौचा होता है। कही कहाँ यह | हैक्टेयर से पी कम होता है। परिवहन 
की जटिलता सिचाई व पेयजल कौ कमी अशिक्षा कुपोषण, सामाजिक कुरोतिया, 
अधविश्वास, आर्थिक शोषण बेरोजगारी जगलो से गोद, लाख आदि छोटे मोटे 
पदार्धों पर निर्भरता आदि इनके आर्थिक जीवन की विशेषताएँ हैं। कहने का तात्पर्य 
यह है कि इनके आर्थिक विकास का काम बहुत दुष्कर हैं। 

जनजाति उपयोजना क्षेत्रों मे 50 प्रतिशत से भी ज्यादा जनसख्या जनजाति 
के लोगों को होती है। लेकिन इन क्षेत्रों मे भी इनके लिए आरक्षण 2% ही पाया 
जाता है। राजस्थान सरकार ने यह सुझाव दिया था कि ऐसे क्षेत्रों पे इनके 
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लिए आरक्षण 2% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाये ताकि वन-रक्षक, 
कान्सटेबल, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, क्रनिष्ठ लिपिक, वाहन-चालक व 
तुतीय श्रेणी के सहायक अध्यापक के प्रदो पर इनके लिए आरक्षण बढ़ 
सक्रे। 

कुछ बिचारको का मत है कि जित खण्डो में 75% जनसख्या आदिवासियों 
कौ पाया जाय, वे जनजाति फे विकाप्त खण्ड घोषित कर दिये जायें और वहाँ कौ 
भूमि पर आदिवासियों का अधिकार हो जाये और वे उद्योग, व्यापार व सैवा के « 


सारे 3222 । 

5 अशरावली_विकासप्त कार्यक्रम (#9१शां 9७०४७ण०्ला। 
ए०ह शाभा०). केन्द्रीय स्कोम के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रो के विकास के कार्यक्रम 
भाचवों घचवर्धीय सोजना से प्रारम्भ कर दिये गये थे ताकि इन क्षेत्रों मे परिवेश-च्यवस्था 
(8०० इएश८॥ग) की रक्षा की जा सके तथा उसका समुचित रूप से विकास किया 
जा सके। परिवेश-व्यवस्था का सम्बन्ध भूमि जल, पशु व वृक्ष के परस्पर सम्बन्ध 
से होता है और इनका सतुलित विकास जारी रखने से परिवेश-सतुलन (९०००टहट८/| 
09902) स्थापित होता है और देशवासियो की आर्थिक व सामाजिक आवश्यकेताओ 
की ज्यादा अच्छी तरह से पूर्ति हो सकती है। केन्द्र ने अभी तक पहाडी क्षेत्रों के 
विकास के कार्यक्रम हिमालय व अन्य पहाड़ी प्रदेश पश्चिमी घाट के पहाडी क्षेत्रों 
त्र नीलगिरी कौ पहाडियो में चलाये है। राजस्थान सरकार भारत सरकार को 
अग्वली पहाड़ी क्षेत्र को इस कार्यक्रम मे शामिल करने के लिए कहती रही है। 
वर्ष 986 मे योजना आयोग ने भारत के सर्वेयर जनरल की अध्यक्षता में एक 
विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया था ताकि वह पहाडोी क्षेत्रों का निर्धारण कर सके | 
उस दल ने पहाडी क्षेत्रों के निधरिण के आधार सुझाये थे। उनको ध्यान मे रखकर 
ही राजस्थान मे अरावली पहाड़ों प्रदेश के कुछ भाग पहाड़ी विवाप्त के राष्ट्रीय 
कार्यक्रम के लिए छाटे गये हे। 

इसमे 6 जिलो के [20 खण्डो का 4,447 बर्ग किलोप्रीटर क्षेत्र 
शामिल किया गया है जिसमे अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का ,786 वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्र भी शामिल है। इस प्रकार प्रमुखतया अशरावलों का पहाड़ी क्षेत्र लगभग 
29 66] वर्ग क्रिलोमोटर रखा गया है। 


अरावली विकास का महत्व- अरावला क्षेत्र फे विकास क। राष्ट्रीय महत्व 


है क्योंकि यह प्रदेश राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजसत व उत्तर प्रदेश 


|| छाश्लोपा हिए& ४० फ्रोीआ। 992 प्र7, रिह३शग्ग, शक 4993 फ्॒ 60 63, 
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के सतह जल थे भू जल के भण्डारों का निर्धारण करता है। इसके अलावा 

यह रेगिस्तान क्यो पूर्व दिशा मे बढ़ने से रोकता है। 
पहले अग़बली की पहाडियो मे सघन वन व वृक्ष हुआ करते थे जिनमे 

अनेक वन्य पशु पाये जाते थे। लेकित कालान्तर में वृक्षों के भारी विनाश ने सम्पूर्ण 
परिवेश व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। निम्न कारणो से इस प्रदेश का 
भारी पर्यावरणीय, आर्थिक सामाजिक व सास्कतिक पतन हुआ है। 

0) जनसख्या व पशुओं के बढने के कारण जैविक दबाव (शाणाए एा65४णा७) 
उत्पनत हो गये हे। 

(0) अधाधुध ढग से वक्षो की कटाई से काफी क्षति पहुँचो है। 

(0). खनन कार्यों के फलस्वरूप कठिनाइयाँ बढी है। खनन कार्यों के बाद खाली 
भूखण्डो की कोई देखरेख नहीं होती है। 

(४) पर्यावरण का ध्याव रखे बिना कई प्रकार के निर्माण कार्य कर डाले गये 
है तथा 

(४) मरु विस्तार मे तेजी आयी है। 
इसलिए अरावली पहाड़ी प्रदेश का पुनरुद्धार व पुनर्जावन जरूरी हो गया 

है। इससे निम्न लाभ प्राप्त होगे। 

(0) समस्त अशवली प्रदेश का स्थानीय सांधनो के अनुसार विकास कार्य सम्पन्न 
किया जा सकेगा। 

(0). स्थानोय लोगो की आवश्यकताओं व आकाक्षाओ के अनुसार विकास कौ 
योजनाएँ बनायी जा सकेगी। 

(00) बनो का विकास करके गेज़गार के साधन उत्पन्न किये जा सकेगे। 

(४) मिट्टी व जल साधनों का सरक्षण किया जा सकेगा। 

(९) ईंधन को लकड़ी व चारे की सप्लाई बढाना सम्भव हो सकेगा। 

(५) ऊर्जा के वैकल्पिक ग्रोतो का विकास किया जा सकेगा। 

(श॥) फलोत्पादन बढाया जा सकेगा। 

(शपा) चोरे की सप्लाई के बढने से व चग्गाहों का विकास होने से पशुपालन 
के बिकास्त को प्रोत्साहन मिलेगा। 

(0५) रेगिस्तान को गगा के मैदानों कौ ओर बढ़ने से रोका जा सकेगा। 

(00. व्यर्थ पड़ी भूणि (४३.८!५॥($) का सदुपयोग करने का मार्ग खुल जायेगा 
जिससे पेड़ पोधे लगाने जल संरक्षण, चरागाह विकास आदि से इस प्रदेश 
का कायापलट हो सकेगा। 

(१0) लोगों में सामुदायिक विकास कौ भावना का सजन होगा। 
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((॥) इन क्षेत्रों के सामाजिक विकास मे मदद मिलेगी और 
((ध॥) जनजाति के लोगो को निर्धनता के दुष्चक्र से निकलने का अवसर मिलेगा। 

इस प्रकार अगावली विकास इस प्रदेश के सम्पूर्ण विकास का आधार तैयार 
कर सकता है। लेकिन इस कार्य का सम्पन्तर करना सुगम नहीं है। इसकी सफलता 
की निम्न शर्तें है। 

(अ) व्यापक तकनीकी ख वैज्ञानिक नियोजन 

(ब) लोगों की भागीदारी 

(स) वित्तोय साधन तथा भौतिक सामग्री की पर्याप्त मात्रा मे उपलब्धि 

(द) सगठनात्मक तैयारी 

(च) दीघंकालीन प्रयास उचित नेतत्व व सरकारी सहयोग 

अरावली विकास के लिए विदेशी वित्तोय सहयोग की आवश्यकता 
है। इस कार्य मे भारी विनियोग के बिना सफलता सुनिश्चित करना कठित है। 
पहले आठची योजना के लिए सरकार द्वारा 50 करोड रुपये व केन्द्र द्वारा 450 
क्मेड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन साथनों के अभाव मे 
]99] 92 के लिए राज्य की योजना में इस कार्यक्रम के लिए केवल 25 लाख 
रुपये व्यय का ही प्रावधान किया गया जो अपयाप्ति था। अत भारी विनियोंग कीं 
आवश्यकता को देखते हुए इस परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया 
जाना चाहिए तथा प्राप्त साधनो का सदुपयोग होना चाहिए। यदि ऐसा सम्भव हो 
सका तो यह कार्यक्रम गरीबी दूर करने व रोजगार बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक 
विकाप्त मे भी महत्वपूर्ण बोगदान दे सकेगा। जापान के ओवरसीज इकोनोमिक 
कापरेशन फण्ड (0:09) की सहायता से चलायी जा रही अशवली वृक्षारोपण 
परियोजना में वर्ष [992 93 में ॥0 जिले शामिल किये गये थे। इस अवधि मे 
]4 7 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था। 993 94 मे अरावली 
पहांडियों के विकास कार्यों पर 0 कंरोड रुपये के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। 
अशवली वृक्षारोपण परियोजना की कुल लागत 77 करोड रुपये आकी गयी है। 
इसये सरकार कौ बजर पडी वनों की व्यर्थ भूमि पर पेड लगाये जायेंगे सामुदायिक 
भूमि पर वक्ष लगाये जायेंगे नई नर्सरी को कई इकाइयाँ स्थापित को जायेगी 
फार्म वानिकी कार्यक्रम के लिए पौधे वितरित किये जायेंगे और एनीकटो का निर्माण 
किया जायगा । 


क्षत्रीय विकास के अन्य महत्वपूर्ण कार्मकरम--. 


न््ल्ज्ज्प्ेिा"ट ..............७क-+ 


यह कार्यकम 987 88 मे लापूं किया गया था ताकि कन्दशओ या बीहडो 
का फैलाव आस पास के उपजाऊ कृपिगत क्षेत्रों में न हो सके। इसका एक उद्देश्य 
यह भी है कि बीहड क्षेत्रों कौ खोई हुई उत्पादन क्षमता वापस प्राप्त की जा सके। 
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यह कार्यक्रम राज्य के दस्यू सभाव्य क्षेत्रों मे चलाम्रा जा रहा है जिनमें निम्न 5 
जिले आते है कोटा, बूदो सवाई माधोपुर, भरतपुर तथा धोलपुर। यह 00 प्रतिशत 
केन्द्र-प्रवर्तित स्कीम है। इसमे वृक्षारोपण व॑ परिधि बांच बनाने (एथाज़ाशणओ 
०णा/ण४्ट) के कार्यक्रम सचालित किये जाते हैं। 

99]-92 मे इस कार्यक्रम के लिए 6 50 करोड रुपये के व्यय का 
आवरन किया गया था ताकि 250 किलोमीटर मे परिधि-बाध तथा 5000 हैक्टेयर 
में वृक्षारोपण का कार्य सम्पन्त किया जा सके। इसे बाद के चर्षों मे जारी रखा 
गया है। 

(6) मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना 
(६९७वां रिटृ्॒टाणाव! 00७ ९09शाशा३ई ए/70॥|९0९) - 


यह कार्यक्रम मेब जाति के लोगो के लिए बनाया गया है। राजस्थान सग्त्मर 
ने 987 में मेवाद प्रादेशिक विकास बोर्ड की स्थापना की थी ताकि अलवर व 
भरतपुर जिलो के मेवात क्षेत्रो का व्रिकाम क्या जा सके। इममे अलवर जिले की 
निम्न 7 पचायत समितियों (तिज़ारा रामगढ़ किशनगढ़ बास लक्ष्मणणद मडावर, 
उमगइन तथा काथूसार) तथा भरतपुर रिले की 3 यचायत समितिया (कार्मों, नायर 
व डीग) शामिल को गई है। यह कार्यक्रम अलबर थे भरतपुर को जिला ग्रामीण 
विकास एजेन्सियो के माध्यम से संवर्णतत किया जा रहा है। राज्य स्तर पर स्पेशल 
स्कीम व एकौकृत ग्रामीण बिकासख कायक्रम के सचिव द्वारा इस कार्यक्रम कौ 
प्रशासनिक, वित्तीय व मोनिटरिंग व्यवस्था की जाती है। 

इसमे निम्र प्रकार के काय किये जाते है 
] सडक-निर्माण, 
2 सिंचाई, 
3 पेयजल, 
4 अन्य कार्य तथा 
5 प्रशासना 

993 94 में इसके लिए लगभग | करोड़ स्पये के व्यय का प्रस्ताव है। 
यह धनराशि सड़क निर्माण, सिचाई वे प्रेजजल के कार्यो पर ज््यय की जायेगी। 

इस प्रकार राजस्थान में कई प्रकार के स्पेशल क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 
सचालित किये जा रहे है ताकि मूछाग्रम्त क्षेत्रो, मस्क्षेत्रो एवं मेवात क्षेत्रों का आर्थिक 
विकास हो सके । इससे उत्पादन बढ़ाने मे मदद मिलेगी रोजगार बढ़ेगा, गरीबी 
कम होगी और लोगी के जावनम्तर में सुधार आयेगा। लेकिन आवश्यकता इस 
बात की है कि इस कार्यक्रमों पर किये गये व्यय से अधिकतम लाभ "प्त किया 
जाये और इनको विकास को व्यापक योजनाअओग का प्रभावशाली अगर बनाया जाये। 
हमे यह ध्यान रखना होगा कि विशेष क्षेत्रीय विकाम कार्यक्रम नियेषिजत विकास 
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की मुख्य धारा से कटे हुए न हों, बल्कि इनमें परस्पर गहरा तालमेल हो, तभी 
इनकी दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित हो पायेगी। 


(0) 
(0) 
(॥॥) 
(५) 
(५) 
(५) 


(४॥) 


प्रश्न 
राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास-कार्यक्रम का विवेचन कोजिए। 
इसको भविष्य में कैसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है? 
राज्य में मरुक्षेत्र बिकास-कार्यक्रम से क्या लाभ होता है? इस कार्यक्रम 
की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 
राजस्थान में जनजाति विकास के लिए सरकारी प्रयलों का उल्लेख कीजिए। 
इस सम्बन्ध मे जनजाति-उपयोजना कौ भूमिका स्पष्ट कोजिए। 
'अरावली विकास' का क्या महत्व है? इसके सम्भावित लामों पर प्रकाश 
डालिए और यह बतलाइये कि कार्यक्रम के भार्ग में प्रमुख बाधाएं क्‍या हैं 
और उन्हे कैसे दूर किया जा सकता है? 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
राजस्थान में सूखा-सभाव्य-क्षेत्र कार्यक्रम 
अरावली विकास की परियोजना, 
रेगिस्तान के बढड़े चरणों को रोकने कौ विधि, 
मेवात विकास, 
कन्दरा-विकास-कार्यक्रम, तथा 
राज्य मे विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आवश्यक 
सुझाव। 
मर क्षेत्र-विकास-कार्यक्रम ( #]गगशा ]] | ॥992 ) 
राजस्थान मे विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं एवं 
कार्यक्रमों कौ विवेचना करे। यह कार्यक्रम किस सीमा तक लाभदायक 
सिद्ध हुए ? ( #ांमश, | एफ 992 ) 
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पंचवर्षीय ना 
राजस्थान की आठवीं पंच योजना, 2992-97 
(ट्राती एरएर ४८थश्चा' शिक्षा ण एछ|8५७॥9॥7, ॥992-97) 








राजस्थान सरकार के योजना विभाग ने नदस्वर 99] में आठवीं परव॑वर्षीय 
थोजना 992-97 के प्रारूप में सार्मर्जाफ क्षेत्र मे परिव्यय का 0,45] करोड़ 
रू प्रस्तावित किया था । लेकिन अप्यश्यक विचार विमर्श के बाद योजना आयोग 
ने ]] 500 करोड रु का सार्खजनकि परिव्यय स्वीकृत किय' जो राज्य सरकार के 
अनुमान से भी ) 049 करोड़ रू अधिक था। 

आठवीं योजना के लिए सार्वजनिक परिव्यय की निर्धारित शशि ,500 
करोड़ रु सातवीं योजना के लिए प्रम्तावित राशि 3,00)) करोड रु से 283 33 
प्रतिशत अधिक रखी गयी हे। यही नहीं बल्कि यह प्रथम योजना से सातवीं योजना 
तक की अवधि में किये गये कुल सचयों व्यय (7 90 करोड र) से भी अधिक 
है। हर्ष का विषय है कि योजना आयोग ने राज्य की विकास की अप्वश्यकताओं 
को ध्यात मे रखते हुए आठवी योजना का काफी बड़ा आकार स्वोकृत किया । 

सातदों योजना में सार्वजनिक परिव्यय का आकार छठी योजना के आकार 
से 48 5 प्रतिशत ऊँचा रखा गया था। इस प्रकार आठवीं योजना का आकार 
पहले से काफी ऊँचा रखा गया है। सातवीं योजना मे राज्य मे ग्रति व्यक्ति 
योजना परिव्यय 875 रुपये रखा गया था जबकि ममस्‍्त राज्यों का आसत |62 
रुपये रहा था। राज्य सरकार योजना के लिए अतिरिक्त माधन जुटाने के लिए 
प्रयत्तशील रही ह। राज्य सरकार के इस सम्बन्ध म॑ किये गये प्रयत्नो मे सुधार 
होने तथा राज्य क्री विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने 
990 ७| की वापिक योजना का आकार 956 करोड़ रु तथा [99॥ 92 का 
चार्षिक योजना का आकार []66 करोड़ रु कर दिया था। आठवी योजना में 
साधनो की बेहतर स्थिति को देखते हुए योजना आयोग ने इसके लिए अधिक 
साधनो की व्यवस्था करना भजूर कर लिया । राज्य में विदेशी सहायता प्राप्त 


|; दिष्ठाशा वि ४५३ 2050 4992 97 60५0 ए ६५] श3शा70॥ 72:५शणाला।, ५ 
१993 (कगा5 3 ४0७ 4 [७५१ 34 55 
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प्रोजेबटो (चालू व नये) के अन्तर्गत 663 करोड रु की प्राप्ति का अनुमान लगाया 
गया हे। सामान्य चेल्द्रीय सहायता 593 करोड़ रु से बढाकर ]770 करोड रु 
व बाजार उधार राशि 42 करोड रू से बढाकर 269 करोड रु कौ गई है। 
इन परिंदर्ती की चजह से राज्य को आठवीं योजना का आकार ऊँचा रखना 
सम्भव हो सका है। 

योजना आयोग ने आठवीं भ्रोजना के लिए निम्न उद्देश्य निर्धारित किये है 
॥ आर्थिक विकास के लिए 

(अ) ऊर्जा ग्र्मीण' विद्युतीकरण सहित 

(आ) परिवहन 

(३) संचार 

(३) कपि पर निरतर जोर द॑ना 

खाद्याननों दालो फलो आदि का उत्पादन बढाने के लिए तथा निर्यात के 
लावक बचने उत्पन्न करने के लिए 
2 मानबीद् विकास के लिए 

(अ) रोजगार सजन 

(आ) जनसख्या नियत्रण 

(३) साक्षरता व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण 

(ई) न्यूनतम स्वास्थ्य देख भाल 

(3) प्रत्येक गाव भे पेयजल की व्यवस्था करना 
3 कपषिगतद विकास के लिए 

(अ) सिंचाई स'प मे वर्षाश्रित/सूखा सम्माव्य क्षेत्र के लिए जलसग्रह 
(चाटरशेड) प्रबंध का गहन उपयोग करना 

(आ) कपिगत पदार्थों के निर्यातो को प्रोत्साहन देना 

(३) कपि का बागवादोी फलोद्यान ख मछली पालन की तरफ विविधीकरण 
करना ।॥ 

इन उद्देश्यों के अलावा योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय राज्य के विकास 
के स्तर, राय की अर्थव्यवस्था कौ सम्भावनाओं घर क्षमताओं तथा आर्थिक विकास 
के मार्ग मे आने वाली बाधाओ का पूरा ध्यान रखा जायगा। चालू कार्यक्रमो/प्रोजेक्टो 
को शोघ्र पूरा करने को प्राथमिकता दी जायगो। 

राज्य को योजना के 500 करोड रु के सार्दजनिक परिव्यय को 
व्यवस्था की गई है जिसमे 5607 करोड ₹ पहले से चल रहे कार्यक्रमों के लिए 
है तथा 5893 करेड रु नये कार्यक्रयों के लिए है। प्रस्तावित परिव्यथ में से 
घुँजीगत अश 7652 करोड रू रखा गया है। 
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आठवीं योजना में क्षेत्रवार परिव्यय का औवटन नीये दिया जाता है। 





(तीम जिले तीस काम व मुक्त कोष (प्राप्त गात) अब आर्थिक सेवाओ 
की बजाय ग्रामीण विकास में शामिल किये गये हैं) 

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि आठवों योजना में सर्वाधिक राशि 
शक्ति पर व्यय की जायगी जो 28 3% रखी गयी हैं। द्वितीय स्थान सामाजिक व 
सामुदायिक सैवाओ का रखा गया है जिन पर 2] 4% राशि व्यय की जायेगी । 
सिचाई व बाढ़-नियत्रण पर 67 राशि ज्यय के लिए निर्धारित की गई है । 
उद्योग व खनन पर 47% राशि आवंदित की गई है । हालांकि प्रतिशत की दृष्टि 
से तो यह ज्यादा नहों है लेकिन योजना का कुल आकार बडा होने से इनके 
अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय की राशि 536 करोड रू आती है जिससे 
राज्य के औद्योगिक विकास को काफी गति मिलेगी। आठवों योजना में कृषि वे 
ग्रामीण विकास पर सार्वजनिक व्यय का 20% आवंटित क्रिया गया है। 

अनुपान है कि आठवी योजना मे प्रस्तावित परिष्यय का लगभग 62% 
थ्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है। 

न्यूवतम आवश्यकता कार्यक्रम (]/गि?) पर 438 7 करोड रू आवंटित 
किये गये हे जो कुल योजना परिव्यय का 2 55% अथवा ]/8 अश बनता है। 
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इस प्रकार आठवीं पचवर्षीय योजना मे क्षेत्रवार परिव्यय को आवटन पूर्व 
योजनाओ के अनुस्प है जो राज्य के सतुलित व सुदृढ़ विकास की दृष्टि से 
युक्तिसगत मात्रा जा सकता है। 

राज्य की आठवीं योजना मे निम्न बातों पर अधिक बल दिया गया है 

() ग्रामौण क्षेत्रों मे रोजगार सृजन ब निर्धनता निवारण के कार्यक्रमों पर 
विशेष बल दिया गया है। 

(॥) आधारभूत प्रतिबंधो को दूर करने पर विशेष जोर दिया गया है जैसे 
पेयजल, मूलभत चिकित्सा व दवा कौ व्यवस्था करना तथा जनसख्या नीति आदि। 

(॥) पहले से चालू बाद्या सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए समुचित 
व्यवस्था की गई है तथा नई परियोजनाओं के लिए सम्बन्धित विभाग की जरूरताँ 
के मुताबिक व्यवस्था की गई है। 

(५) आवश्यकतानुसार केद्ध चालित स्कौमो के लिए राज्य के पूरे अश का 
प्रावधान किय' गया है। 

(५) प्रमुख फसलों को प्रति हैक्टयर उपज बढाने के लिए इन्पुटो कौ 
समुचित सप्लाई ब मिट्टी तथा नमी सरक्षण आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जायगा। 

(५) पहले से उत्पन्न सिंचाई की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया 
जायगा ताकि इनमे किये गये पूर्व विनियोगो के लाभ समाज को पर्माप्त रूप से 
मिल सके | 

(श॥) आर्थिक व सामाजिक दृष्टि के पिछडे वर्गों के बच्चों तथा लडकियों 
को जो शिक्षा के दायरे मे नहीं लाये जा सके है उनको इसके दायरे में लाने के 
विशेष प्रयास किये जायेंगे । 

(शं॥) प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र मे अनौपचारिक कार्यक्रम, लोगो की भागीदारी 
थे गेर सरकागे सगठनो (१005) को बढावा देकर साक्षरता मे सुधार करने 
की भोति अपनायी जायेगी। 

(४) 2000 ईस्वी तक सब के लिए स्वास्थ्य 

कार्यब्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य देख भाल व्यवस्था को सुदृढ किया जामगा, 
ठथा इसका विस्तार किया जायगा ताकि जनता के लिए इलाज व चिकित्सा आदि 
की लागत कौ व्यवस्था को जा सके । 
नये कार्यक्रम 

हर आठवी पेज के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण व नये कार्यक्रम इस प्रकार रखे 
ग है 


(।) समन्विंग जलग्रह (वाटरशेड) विकास प्रोजेफ्ट व समम्वित नदी बेसीन 
विकास प्रोजेवट 
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(0) व्यापक कृषि विकास प्रोजेक्ट (विश्व बेक की सहायता से) 
(ए) पशुधन की नस्ल में सुधार 
(9) इन्दिस गाधी नहर परियोजना चरण ॥ ये वृक्षारोपण 

(५) अरावली पहाडियो मे वृक्षारोपण, 

(शा) सामाजिक वानिकी चरण व 

(शा) अरावली पहाडियो का पहाडी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 
विकास करना 

(५0७) मर्मदा गागरिन मनोहस्थाना पिपलदा लिफ्ट, धोलपुर लिफ्ट बृहृद्‌ 
प्रोजेक्टो का कार्य हाथ में लेना 

(४) सूरतगढ़ थर्मल विद्युत प्रोजेक्,, रामगढ़ गैस धर्मल विद्युत स्टेशन के 
प्रस्ताव तथा कोटा थर्मल चरण पर रामगढ़ (तीन मेगावाट) व कुछ मिनी जल विद्युत 
स्कीम को पूरा किया आायगा 

(50) इन्दिरा गाधी नहर परियोजन्म व चम्बल के कमाड क्षेत्र विकास प्रोजेक्टों 
पर काम की गति तेज की जायगी 

(४) झामरकोटड़ा रोक फास्फेट बेनिफिसियेशन सयत्र चालू किया जायेगा, 

(४॥) 3000 प्राइमरी ब 000 अपर प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे, 

(53॥) 250 अपर प्राइमरी स्कूलों को सैकण्डरी स्तर में त्था 200 
सैकण्डरी स्कूलो को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलो मे क्रमोन्नत किया जायेगा 

(४॥४) $ कालेज रब्रोले जायेंगे 

(४४) तकनीकी शिक्षा का गुणात्मक घिकास तथा 3 पोलोटेक्नीक्स खोले 
जायेगे 

(४४॥) एक नया इन्जीनियरी कालेज खोला जायगा, 

(४४) अपना गाव अपना काम तथा 'तोस जिले त़्ीस काम' पर बल 
दिया जायगा, 

(५५६॥7) जिला नियोजन में मुक्त कोष (एञाधरढ0 रछाए) के अस्तर्गत 
परिव्यय की राशि बढ़ायी जायगी 

(४४) पर्यटन पर परिव्यय बढ़ाया जायगा क्योकि राज्य मे इसके विकास 
को भारों सम्भावनाए हूं। 

(६४) पेयजल कार्यक्रमों के अन्तर्गत शेष गावों को लाया जायगा। उदयपुर 
शहर के लिए पेयजल हेतु मास्ती वाकल तथा जयपुर शहर के लिए बाडी बेसीन 
व बीसलपुर धरियोजनाओ को कार्यान्वित किया जायगा। 

(५४) आठवा याजना (992 90) में श्रम शक्ति के 263 लाख ब्यक्तियो 
के बढ़ने तथा योजना के शुरू मे 204 लाख व्यक्तियो के बेरोजगार पाये जाने का 
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अनुमान है। अनुमान है कि 22 लाख व्यक्ति अल्परोजगार की समस्या से प्रभावित 
हैं। आठकी थोजना (992 97) की अवधि मे 34 लाख व्यक्तियों के लिए 


अतिरक्ति रोजगार के अवसर उत्पन करने का प्रयास किया जायगा। ही 
आठवीं 'घोजना के प्रथम दो वर्षों 992 93 व 993 94 की वार्षिक 
भपयोजनाओ मे सार्वजनिक परिव्यय का आवटन- 


आठवीं योजना के प्रथम चर्ष 992 93 के लिए सार्वजनिक परिव्यय का 
आकार 400 करोड ह रखा गया था जो पिछले घर्ष से लगभग 20% ऊंचा 
था। पम्भावित घ्यय लगभग 40] 6 करोड़ रु रहा है। 

इसके द्वितीय वर्ष 993 94 के लिए योजना का आकार [700 करोड रु 
रखा गया है जो पिछले चर्ष से 2] 4% अधिक है। पुद्रास्फीति के प्रभाव को 
निकालने पर सार्वजनिक परिव्यय को वास्तविक वृद्धि इससे कम होगी। 

992 93 व 993 94 की घार्पिक योजभाओ में सार्बननिक परिव्यय का 
छैत्रवार आवटन (प्रतिशत में) 
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2 ग्रामीण विकास (विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम सहित) 
व ह-॥ पाप 7 त्याए 
सेवाए, 
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9 वैज्ञानिक सेवाए, अनुसधान सामान्य सेवाए तथा 
विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम 
सार्वजनिक परिव्यय को शशि (करोड रु में) 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता हैं कि ]992 93 व 993 94 को चार्थिक 
योजनाओ भें शक्ति पर लगधग 27% व सामाजिक दथा सामुदायिक सेवाओ पर 
23 24% परिव्यय है जो आठवों योजना के प्रारूप के अनुकूल है। राजस्थातर की 
आर्थिक योजनाओ मे सदैव प्राथमिकता एक तरफ शबित (70४९7) को दी गयी है 
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और दूसरों तरफ सामाजिक सेवाओ (50८४]| $८५९८७) शिक्षा, चिकित्सा आंद 
को, जो आठवीं पचवर्षाय योजना के प्रथम दो वर्षों मे भी जारी रखी गयी हैं। 

साराश- आठवीं पचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय की राशि 
,500 करोड रु निर्धारित की गई है जो पहले से काफी अधिक है यही नहीं 
बल्कि यह राज्य द्वारा योजना-आयोग के समक्ष पेश की गई येजना की राशि से 
भी अधिक हैं। अत राज्य के समक्ष विकास कौ गति को तेज करने का सुअवसर 
आया है। अब आवश्यकता इस बात को हे कि इतनौ बडी धनराशि का उपयोग 
करके राज्य पिम्म क्षेत्रो में अपने अभावो को दूर करने का प्रयास करे । 

(0) उनसख्या की वृरिद्व-दर कम की जाय इसके लिए राग्य के अधिकाश 
जिलो मे जन्म दर को 39 प्रति हजार से नीचे लाने का भरसक प्रयास किया जाना 
चाहिए । 

(9) साक्षरता कौ दर बढ़ाई जानी चाहिए, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों मे 
महिला-वर्ग भें तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगो मे इसको 
वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता चाहिए 

(॥) राज्य में सूखी खेती की विधियों का प्रसार किया जाना चाहिए 

(४) पशुधन से अधिक आय व रोजगार प्राप्त करने का प्रयास किया जाना 
चाहिए, 

(%) राज्य की खनिज-सम्पदा का उचित विदोहन किया जाया चाहिए, 

(५॥) अकाल घच सूखे की दशाओ पर नियन्त्रण करने केलिए स्थायी समाधान 
की दिशाओं में बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए, तथा 

(५७) राज्य के सभी आर्थिक क्षेत्रों का समुचित रूप से विकास करके 
सेजगार-सवर्द्धन व निर्धनता-तिवारण के प्रयास किये जाने चाहिए । 
राजस्थान को आठउचधीं पचवर्षीय योजना (992-97) च वार्घषिक योजना 
993-94 मे विकास च॑ उत्गदन के प्रमुख लक्ष्य 

राजस्थान की आठउचो पचवर्षीय योजना (992-97) योजना आयोग द्वारा 
सुझाये गये प्रेमवर्क के अन्तर्गत तैयार की गयी है। इसमे राज्य के विकास के स्तर 
विकास को भावी सम्भावगाओ, विकास की क्षमता थ विकास को बाधाओं को 
मद्देनजर रखा गया है। निम्न त्तालिका में 99-92 की उपलब्धियों के सन्दर्भ परे 
आउठवों योजना, 992-97 तथा घर्ष 993-94 के लिए घिकास व उत्पादन 
के प्रमुख लक्ष्य दशावे गये है 
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उत्पादन (लाख टन 
में 
2 विलहनों का 
उत्पादन (लाख टन 











$ अधिक उपज 
देने वाली किस्मों 
का कार्यक्रम (लाख 
हैक्टेयर 


6 कुल उर्वरक 
उपभोग (लाख टन) 


इस प्रकार 996 97 म॑ खाद्यान्न तिलहन कपास आदि फर्सलों का 
उत्पादन 99] 92 के आधार यर्ष की तुलना में बढाने के लक्ष्य रखे गये हैं। लेकिन 
गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य 995 97 के लिए 25 लाख टन रखा गया है 
जो 993 94 के लक्ष्य के समान है तथा 99] 92 की वास्तविक उपलब्धि से 
भी कम है क्योंकि इसके उत्पादन में भारी उतार चढाव आते है । 
राज्य में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्रफल बढ़ाया जा 
रहा है तथा उर्वरक सिंचाई, आदि का भी विस्तार किया जा रहा है।लेकिन इन 
संबके घावजूद कृषियत उत्पादन मानसून व बर्धा की स्थिति पर अधिक निर्भर करता 
है। आशा है निकट भविष्य मे जनता द्वारा चुनो हुई नई सरकार के सत्तारूढ़ होने 
जिला नियोजन के लागू होने पचायती व्यवस्था के सक्रिय होने व अधिक 
जन सहणोग तथा अधिक कुशल प्रशाप्तन को सहायता से राज्य के आर्थिक विकाप्त 
की गति अधिक तेज हो सकेगी । केन्द्र को राज्य के नियोजित विकास के लिए 
अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए और ग़ज्य सरकार को अकालों पर काबू पाने 
ब सामान्य आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के बीच अधिक समन्वय व तालमेल 


स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वर्ष 2000 ठक राज्य की आर्थिक 
वित्तीय स्थिति सुदृढ हो सके 
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प्रश्न 
[. राजस्थान की आठवीं प्रचवर्षीय योजना, 992-97 मे सार्वजनिक परिव्यय 
के आवरटन का विवरण दिजिये | इसमे किन बातो पर विशेष बल दिया 
गया है? 


2 “राजस्थान कौ आठवीं पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक परिव्यय की राशि 
में काफी वृद्धि की गई है'। क्या इससे विकास कौ दर को पहले को 
अपेक्ष' अधिक ऊँची कर सकना सम्भव होगा ? विवेचना कौजिए 


3. राजस्थान की आठवीं पचत्र्षीय योजना में सार्वजनिक परिव्यय के आवटन 
की तुलना सातवीं पचवर्षीय योजना के आवटन से कीजिए । इनमे समानताओ 
व विभिनताओ को स्पष्ट कौजिए ॥ 


4 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए - 
(7) राजस्थान की आठवों पच्चवर्षोय योजना (992 97) की विशेषताए। 


5 राजस्थान की आठवीं पचवर्षीय थ्रोजना, ।992-97 पर एक लेख लिखिए। 
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िाप्मा.ण्रधशातरों 7णगगत0क जात 60 200शा$ 
5रशाधा।476९ 0५5 6९॥0 ञशा।) 








“निर्भनता प्रदूषण का सब्रसे बड़ा कारण है' 


(?0शांए ॥5 ॥6 ९ए7९शञॉ९४ 20॥गप्रा0) 

पिछले वर्षों मे पर्यावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध पर बहुत बल दिया 
जाने लगा है। इन दोनो को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। भर्मावरण मे मुख्यतया 
जल पेड़ पशु पक्षी जीव जन्तु, बायु भूमि आदि शामिल किये जाते हैं। विकास 
का सम्बन्ध प्रति व्यक्ति वास्तविक आय॑ कौ वृद्धि से होता है। अंत यह स्वीकार 
किया जाते लगा है कि विकाप्त की प्रक्रिया से पर्यावरण को किसो प्रकार की क्षति 
नहीं होनी च'हिए, बल्कि विकास इस प्रकार से किया जाता चाहिए कि पर्वावरण 
को सुरक्षा हो तथा इसमे निरतर अभिवद्धि हो। यदि पर्यावरण को हानि पहुँचाकर 
विकास किया गया तो वह स्थायी च सुदृढ नहीं होगा बल्कि आगे चलकर समाज 
के लिए घातक व विनाशकारी सिद्ध होगा । इसलिए विकास के दौरान जल प्रदूषण, 
वायु प्रदूषण, मिट्टी के कटाव मिट्टी को बढती लवणता व क्षाय्रैयता मरस्थेलीकरण 
(6८5टा।(९०8०॥) वृक्षों को अधाधुध कटाई (0९905७०४0ण) ध्वनि प्रदूषण 
आदि से बचने फा भरसक प्रयास किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान व भावी पीढ़ी 
दोनों के दितो को रक्षा की जा सके और लोगो के स्वास्थ्य व उत्पादकता पर पड़ने 
वाले कुप्रभावो से बचा जा सके | 
सुस्थिर विकास क्‍या है ? (शा ॥8 570 92ए००जाधाओ 

पर्यावरण व विकास के परस्पर सम्बन्ध की चर्चा मे पिछले बर्षों में सुस्थिर 
या सुदृढ़ या टिकाऊ विकास ($ए9790|८ 00४८७०फ़राथा) को अवधारणा का 
प्रादर्भाव हुआ है। इसका अर्थ तो सरल है लेकिन इसे पाप्त करना कठित 
है। वह विकास जो आगे जारी रह सके वह मुस्थिर या टिकाऊ विकास कहलाता 
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है] 
है 4 ' इसके लिए विद्वानों ने अन्य कई प्रकार के शब्दो का प्रयोग किया है जैसे 
सतुलित या सम्यक विकास (७99१0९0 0९एथटॉ०एआगशा) समताकारी विकास 
(०0७॥४०॥2 0९४९७०[आ90५॥१॥) आदि। लेकिन इसके पीछे मुख्य विचार यह है 
कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा आज के विकास के लिए आज के फल चएते समय यह 
ध्यान रखा जाय कि भावी पीढियाँ पर्यावरण कौ गिरावट या पतन से हानि न 
उठाए। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्टर (७ (छएआशाणा 
एप्रणा& 987) में सुस्थिर व सुदुढ़ विकास का सामान्य सिद्धाल यह बतलागा 
था कि 'बर्तमान पीौढी अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति इस प्रकार से करे 
कि उससे भावी पीढियो की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता पर 
विपरीत असर न पडे । (एफ़तशां इशाशशा05 590फप्रॉत वर वाशला' 
78205 १शा]09 ९070.970॥र झा 4९ 909 0 छ9ता'€ /0067930॥5 
80 ग्राश्श तीशा: 09॥ 76९05) अत विकास में स्थिरता दृढ़ता समता थ॑ 
सत॒लन तभी आते हैँ जब वर्तमान पीढी व भावी पाद्दी दोनो के हितो को ध्यान 
मे रखते हुए प्राकतिक साथनों का विदोहन सरक्षण व विकास किया जाता है । 
विश्व मे लोगों की विशेषतया निर्धन लोगो की आवश्यकताए कई प्रकार कौ होती 
हैं लेकिन उनकी पूर्ति के लिए पर्यावरण की क्षमता नथा टेक्नोलाजी की क्षमता 
सीमित होती है। इसलिये घर्यावरण व उपलब्ध टेक्नोलाजी की सांमाओं को ध्यान 
मे रखते हुए लोगो की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना सुस्थिर व 
सम्यक विकास कहा जाता है | इसके लिए एक तरफ देश की उत्पादक क्षमता 
का विकास करना होगा तो दूसरी तरफ जनसख्या की चृद्धि को पृथ्वी के प्राकृतिक 
साथनों के साथ सतुलन ये रखना होगा। अत सुस्थिर विकास यरिवर्तन को बह 
प्रक्रिया है जिसमें साधनो के उपयोग, विनियोग वही दशा टेक्नोलोजिकल 
प्रगत्ति का रुख व सस्थामत परिर्वतन का रूप आदि सभी वर्तमान व भविष्य 
अथवा आज और कल के लिए मानवीय आवश्यकताआ की पूर्ति की 
सम्भावनाओ को बढाने का प्रयास करते हैं। अत सुस्थिर विकास की अवधारणा 
में प्राकृतिक साथनो का इस ग्रकार से उपयोग किया जाता है ताकि भावी पीढ़ी 
के हिता की उपेक्षा न हो आर मानप्रीय कल्याण को अधिकतम किया जा सके । 


] 50597976 ४९१४ए००फशाला। 5 ऐेट९९॥०ए७7ट८व एव 35 & ७०१४ [02ए४८ण-ुएफथा।! 
रिशुणा ]992 ए उ+ 
२ $505॥4 ॥90. 0६४८|॥एणाणएा $ 9050 00 ९5000 ३५ 3 ज्ञ०<५०५५ ०0 राय 86 ॥ वादा) 
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पर्यावरण -प्रदूषण के विभिन रूप, कारण ख उनके दुष्परिणाम “ 

चर्यावरण-प्रदूषण के कई रूप होते हैं जैसे जल-प्रदूषण व जल का अभाव, 
वायु-प्रदूषण, मिट्टी का कटाव व उर्वरता का हास, वृक्षो कौ कटाई, जैविक 
विविधता (600एशजञ्ञा9) (नाता प्रकार के जीव-जन्तु व पेड-पौधों) का उत्तरोत्तर 
हाप्त तथा वायुमडल के परिवर्तन जैसे ग्रीनहाउस गैसो के बढने से, ग्रीन 
हाउस-उप्णीकरण या गरमाहट था तंपन का बढ़ना तथां ओजोन पदत का क्षय होना 
(07076 0६क९०॥ण॥), आदि। इनमे से कुछ प्रदूषण अन्तर्राष्ट्रीस, राप्ट्रीय व राज्यीय 
स्तरों के अलावा अन्य छोटे स्तरों जैसे जिला व ग्राम-स्तरो तक चल रहे हैं । 
लेकिन ग्रीनहाउस-उष्णीकरण (ह/एश्ा70056 ,%क्षा॥7) वे ओजोन-क्षय (02070 
१०.८४०॥) का विवरण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण के अन्तर्गत किया जाता है, 
जबकि जल-प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी का कटाब व मिट्टी का क्षारीयकरण, 
वृक्षो की कटाई तथा जैविक-विविधता का निरतर हांस विभिन्‍न देशों ब राज्यों मे 
पर्यावरण के विनाश को इंगित करते हैं । 

हम नीचे पयविरण-कुप्रवन्ध से उत्पन्तर विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का 
विवेचन करते है । 

अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में (॥॥ ह॥09] 9श५50९८ाएशे 

(]) ग्रीन हाउस ऊष्णीकरण (6/6९7075९ एणाग॥77)- 

चातावण्ण में गैसे 'के सकेन्द्रण व सघनन के बढने से ग्रोनहाउस-ऊष्णीकरण 
(५४४४॥॥॥8) बढ रहा है । घाताबरण मे ग्रीवहाउस गैसे (ह[एथा/008८ 848८5) 
(0प05) बढ रही हैं । इनमें से प्रमुख गैस -- कार्बन डाइऑक्साइड पिछले 
तीस वर्षों मे ।2% से अधिक बढ़ गई है | यह सब मानवीय क्रियाओं के 
फलस्वरूप हुआ है । भविष्य में ग्रीमहाउस की गरमी के बढने की प्रक्रिया पर 
आर्थिक विकास की गति, उत्पादन कौ ऊर्जा-गहनता, वातावरण, समुद्र आदि कौ 
रस्तायन-क्रिया वगैरह का प्रभाव पड़ेगा । मिथैन गैस के स्रोत थान के खेत व 
पशुधन तथा प्राकृतिक नम॑ प्रदेश होते हैँ । नाइट्स आवसाइड गैस विशेषतया समुद्र 
व प्रिटूटी से उत्पल होती है । कार्बन डाईआक्साईड लकड़ी, कोयला, पैट्रोल, 
आदि ईंधनो के जलने से उत्पन होती है । 

वातवएण में ग्रीयटाउस जैसो में कार्ब। डाईआक्साईड के दुगना होते से 
तापक्रम ]2 सैल्सियस बढ़ता हैं | जल की भाष (५७/३॥/७४/ ४४७०7 व समुद्र 
का भो ऊप्णीकरण पर प्रभाव पडता है । ग्रीनहाउस-ऊप्णीकरण से जलवायु मे 
परिवर्तन आटा है । इससे तृफानो की सम्भावना व भीषणता पर भी असर पड़ता 
है । इस प्रकार ग्रोनहाउस-ऊण्णीकरण पर्यावरण को प्रभावित करता है। 
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भारत पे ग्रीनहाउस गैस का प्रभाव 

भरत में कृषिगत क्षेत्र का विशेष महत्त्व होने से मिथैन गैस का भी योगदान 
उल्लेखनीय है। यह सिंचित चावल की खेती व पशु पालन से उत्पन्न होती है। 
कृषि से उत्पन्त होने के कारण इसको कम करने की तकनीकी सम्भावनाएं कार्बन 
डाई-आक्साइड को नियंत्रित करने को तुलना मे कय यायी जाती है। कृषिगत 
उत्पादन को बनाये रखते हुए मिथैन ग्रेस को सीमित कर सकना काफी कठिन 
होता है । अत इससे होने वाली पर्यावरण कौ क्षति को कम करना सुगम नहीँ 
होता। 


(2) ओजोन की परत का क्षयशील होना (0207९ त९|शा0ा) - 


वेज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी को सतह से 25 से 35 किलोमीटर ऊपर 
एक ओजोन की परत होती है जो घात्तक अल्टाबायलेट रेडियम विकिरण को 
रोकती है | 985 मे एन्टार्टिका (&79700॥08) पर ओजोन में कमी देखी गयी 
थी। वायुमण्डल में क्लोरीन का जमाव बढ़ने से ओजोन मे कमो आती है। बलोरीन 
(८७08 (क्लोरोफ्लोसेकार्बन्य) से उत्पन्त होती है। अनुमान है कि ओजोन परत का 
घटना कम से कम एक दशक तक जारी रहेगा। उसके बाद यह क्रम पलट सकता 
है। ओजोन परत के क्षय से लोगो के स्वास्थ्य को हानि हो सकतो है। इससे 
सामुद्रिक प्रणली का उत्पादकता घटती है। ओजोन के क्षय के फलस्वरूप सूर्य 
की अल्टराबायलेट गेडियेशन जो पृथ्वी को सतह पर प्राप्त होती है उसमे बृद्धि 
हो जाती है। एन्टार्टिका मे ओजोन के हास की घटना के दौरान 
(७५) से जैविक क्षति बढों है। 7५ की वृद्धि के प्रभाव सर्वप्रथम दक्षिणी गोलार्द्ध 
में प्रगट होगे। 

ओजोन में 0 प्रतिशत को कमी से चर्म केन्सर (80॥॥॥ (थ्ा८८$) में 
वृद्धि होगी जिसका प्रभाव प्रति वर्ष 3 लाख व्यवितयो पर पड सकता है। इसके 
असर से प्रति वर्ष [7 लाख व्यक्ति आँखा मे केगेरेक्ट की बोमारी से ग्रस्त हो 
सकते है। ५७५ रेडियेशन के बढने से स्वास्थ्य को काफी हानि होने का भय है। 
इससे घौधो पर भी विपरीत प्रभाव पड सकता है। सामुद्रिक उत्पादकता व 
जप ह व्यत्रस्था पर इसके प्रभावों के सम्बन्ध में अभी पूरी जानकारी भहां हो 
पायी है। 

इस प्रकार ग्रीनहाउस ऊप्णीकरण (6एश:॥/005८ %थाशा)8) व ओजान 
के क्षयोकरण व हास (0207९ वल[#जः00 मे स्वास्थ्य के लिए नये खतरे उत्पन्न 
कर दिये ह॑ विशेषत॒या विकासशाल देशा मे पर्यावरण को जो श्षत्रि पहुँचने लगी 
है वह वास्तव में एक चिता का विपय है। 
(3) जैविक विविधता का हास ([.055 06 छा005श६$) - 

नाना प्रकार के पेड पौधों पशु पशक्षियो तथा जोव जन्तुओ से भरी 
परिवेश व्यवस्था का कलान्तर में द्वास होता गया है। ये अपने प्राकृतिक परिवेश 
में हो कायम रहते ह आर फलते फूलते है। वहाँ से इनको हटाने का प्रयास करने 
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से मे बड़े पैमाने पर नष्ट होने लगते है और अत में अनत में बिलोन हो जाते 
हैं। अब यह समझ में आने लगा है कि इनमे से कुछ प्रमुख किस्मो या मम्लो 
(पशु पक्षियों या पौधों की) के नष्ट हो जाने से अन्य नस्‍लो पर भी प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता है| 'प्रमुख किस्मो का परिवेश प्रणाली पर गहरा असर पडता है। उदाहरण 
के लिए, चमगादड (02) जैसे छोटे से पक्षी को ही लोजिए। 970 के दशक 
मे मलेशिया मे एक लोकप्रिय फल डूरिअन (07५) की पैदावार अचानक घटने 
लगी थो जिससे 0 करोड डालर सालाना वाले इस उद्योग को भारी खतरा उत्पन 
हो गया था। इस फल 'के पेड बिल्कुल दुरुस्त थे। वे दोखने मे स्वस्थ थे लेकिन 
इनमे अचानक कम फल लगने लगे। इसका रहस्य उप्त समय खुला जब गह पता 
चल्य कि इस पेड के फूल को जो चमगादड की एक किस्म द्वार पशाग दिया 
जाता था ((0]॥7900) (जिससे फल लगने मे मदद मिलती थी) उनकी सख्या 
काफी घट गई थी। चमगादडो की सख्या दो कारणों से घट गई () ये स्थय 
अपना भोजन मैड्‌ग्रोव (870५2) दलदली भूमि में पेडो से लेतों थीं जिनमें 
श्रिम्प (समुद्री क्रेकडा) का विकास करने से उसका मिलना कम हो गया एवं (8) 
एक स्थानीय सीमेट कौ फैक्ट्री के कारण लाइमस्टोन की गुफाएँ ढहा दी गईं जहाँ 
अप्रपादड विश्राम किया करते थे। बाद में ससक्षण के प्रयासों के अन्तर्गत लाइमस्टोत 
की पहाड़ों व गुफाएँ बचाने के कारण सोमेट की फैक्ट्री बद कर दी गई। तत्पश्धयत्‌ 
डूरियन फल उद्योग व चमगादड दोनो को एतर्जीवन मिल भया और दोनों पत्रपने 
लगे। इससे' सिद्ध होता है कि पर्यावरण व परिवेश जगत में एक छोटा-सा पक्षी 
(चमगादड) और बह भी अधा कितना लाभकारी हो सकता है और उसके नष्ट 
होने से करोड़ों डालर वार्षिक आमदनी वाला उद्योग भी खतरे में पड सकता है। 

इसी प्रकार कहते हैं कि दक्षिण अफ्रोका मे हाथियों के खत्म हो जाने से 
तीन किस्म को हिरण भी नष्ट हो गये, क्योंकि हाथी अपने पेरों से नये पेड पौधों 
को कचल कर उन्हे छोटे छोटे घास मे बदल देते थे जिनमे हिरण प्रप सकते 
थे। लेकिन हाथियों के नहीं रहने से पेड पौधे बड़े बड़े व सघन होने लग गये 
जिनमें हिरणों का निवास करना भी कठिन हो गयां। इस प्रकार यह माना गया 
है कि जैविक विविधता को नष्ट होने से बदाया जाता उाहिए। पेड़-पौधों च 
पशु पक्षियो को अपने नैसर्गिक निवासों में रहने व पनपने का अवसर दिया जाना 
चाहिए। इससे हमे भोजन रेशे दक्षा व औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक 
इनपुट मिलेगे। इससे इन्सान को पर्यावरण के भावों दुबावों को झेलने को शवितर 


),.._ चमगाददब शधियों के दूत दुष्शन्त के लिए देखिए: ४४०८७ ए९४शडपृूताणा एशफ्तु३११२., 
यु 59 गॉक्स 2 3 प्रपुत्ध उन्‍ले यही व छोटो । कहते है कि चोत पें चिडियाओं को नष्ट काने 
से ये जीव तेजी से यढ गये जिनको चिडिया खा जाता थी। इससे उन जौवों के बढ़ने से देश को 
काफ़ी हानि होने लगी जिससे पुत जिडियाओ को बसाता या घतणाता पड़ा । 
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भी मिलती है। यह हमारा पुनीत कर्तव्य भो है कि जो कुछ हमें प्रकृति से मिला 
है, उसे हम भादी पीढी को विरासत मे सोपे।#हमे जैविक विविधता को नष्ट होने 
से बचाना चाहिए क्योंकि जब कोई किस्म या जाति या नस्ल (पौधे व पशु पक्षी 
की) नष्ट हो जाती है तो पर्यावरणीय सतुलन मूलतया परिवर्तित हो जाता है। ऊष्ण 
प्रदेश के जगलो मे जैविक विविधता का विनाश अभूतपूव गति से हुआ है। हालांकि 
बड़े बडे भू-क्षेत्र सरक्षण के लिए सुनिश्चित किये गये है, फिर भी अपयाप्त प्रबंध 
व कानूनों को अवहेलना होते रहने से इस दिशा मे पयाप्त सफलता नहीं मिल 
पायो है। 
(4) जल-प्रदूषण (१४शचाट्टाा एणाप्राणा) - 

आज विश्व मे जल प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा गम्भीर हो गई हे। 
आज बहुत से लोग नदियों व तालाबो का अशुद्ध पानी पीने को बाध्य है। नदियों 
का जल इसमे मल-मूत्र के मिश्रण से निर्तर अधिक दुधित होता जा रहा है। जब 
नदियाँ बडे नगरो व औद्योगिक केन्द्रों के पास से गुजरती हैं तो उनमे प्रदूषण की 
मात्रा बढ़ जाती है। कारखानों से निकले रासायनिक तेत्वो के मिल जाने से तथा 
पानो में सोसे, परे व केडमियम के घुल जाने से पेयजल से इन प्रदुधित तत्त्वो 
को निकालना कठिन हो जणप्ता हे। सतह के जल के दूषित हो जाने से भू-जल 
भी दूपित होगा जाता है। भू-जल भे भी भारो थातु मिश्रित रसायन व अन्य खतरगाक 
पदार्थ घुल-मिल जे हैं। भू-जल के भण्डारो मे नदियों की भाँति स्थय को शुद्ध 
करने को क्षमता नहीं यायो जाती। इसलिए एक बार प्रदूषित हो जाने पर उनको 
शुद्ध करना मुश्किल हो जाता है। सेप्टिक टैक प्रणालो की जगह पाइप द्वारा गदि 
पानी को प्रणाली लागू करने से भू-जल प्रदूषण का खतरा क्राफो कम हो जाता 
है। विकासशील देशो मे ग्रामीण निर्धा लोग नदियों, झोलो ब असुरक्षित छिछले 
कुओ का पानी काम में लेने के कारण कई प्रकार के रोगो के शिकार हो जाते 
है। 

जल-प्रदूषण के अलावा जल का अभाव भी एक गम्भीर समस्या है। पानो 
मनुष्यो व पशुओ के लिए पीने के लिए आवश्यक हैं। कृषि मे सिदाई के लिए, 
भवन-निर्माण के लिए, बाग-बगीचों में पानो देने के लिए त्तथा उद्योगो के लिए 
जल को आवश्यकता होठो है। इन सभी कार्यों के लिए प्राय जल की पर्याप्त 
सप्लाई नहों हो पाती। राजस्थाव के कुछ शुष्क भागो में स्त्रियो को दैनिक 
आवश्यकता कौ पूर्ति के लिए पानो लाने के लिए प्रतिदिन मीलों चलना पड़ता 
है। इससे जीवन को कठोरता का अनुमान लगाया जा सकता है। लगातार सूखा 
ब अफ़ाल पड़ने से भूजल का स्तर लगातार नोचा चलता जा रहा है। कुछ जगहों 
पर भूजल झारा निकलता है जो पीने के लायक नहों होता। 

भ्रदूपित जल पने व उससे नहाते शे टायफायड, हैजा, दस्त, राउन्ड छर्न, 
नारू ((0त/03 ७०ागा), सिस्टोसोमाइसिस (पसिस्टोसोम कौडे से उत्पल) आदि 
रोग हो जाया करते हैं। साथ में सफाई को अपर्याप्त व्यवस्था (00९00936 
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527907) होने से ये बोमारियाँ और उग्र रूप धारण कर सकतो हैं। शहरो व 
गाँवो मे कूडे के ढेर जमा होने व उनकी सफ़ाईं न होने से वे सडने लगते हैं 
जिससे कई प्रकार की बीमारियों के उत्पन्त होने का भय हो जाता है। पेयजल में 
सुधार व सफाई की पर्याप्त व्यवस्था से अनेक ब्यक्तियो को उपर्युक्त बीमारियो 
का शिकार होने से बचाया जा सकता है। 

जल प्रदूषण से मछली उद्योग को भी क्षति पहुँचती है। गदि पानी व 
रासायनिक पदार्थों के घोल से मछलो भी दूषित हो जातो है और वह मानवोय॑ 
उपभोग के लायक नहीं गहती। सापुद्रिक खाद्य पदार्थ (5६७ /0०6) भी गंदे पानी 
से प्रदूषित हो जाने से हेपाटाइटिस जैसी बीमारी या हैजे को उत्पन कर देते हैं। 

भारत सरकार ने छ बडी वदियों को प्रदूधित मात्रा है। इबके नाम इस 
प्रकार हैं सावरघती सुबरनरेखा, गोदावरी, कृष्णा, सिध तथा गया व इसको 
प्रमुख सहायक नदियाँ (प्रमुखतया यमुना, गोमती आदि) | इनमे घरेलू गदा पाती 
व औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ भारों माश् मे मिल जाते है। विश्व विकास एिपोर्ट 
992 में कावेरी ग्रोदावरी स्ाबरमती सुबरनरेखा (जमशेदपुर व राची क्षेत्रो के 
लिए) तथा ताप्ती (बुरहानपुर व नेपानगर क्षेत्रों के लिए) नदियो के प्रदूषण की मात्रा 
के अनुमान दिये है जिससे पता घलता! है कि इनमे घुले हुए आक्मीजन (0550५20 
0:०7) घ मल मूत्र प्रदूषण ([०28॥ ०0॥0770) के अश किम सोमा तक पाये 
जाते है। उन आँकड़ों के अध्ययत्र से पता लगता है कि 985 86 की अवधि मे 
सुबरनरेखा नदी मे जमशेदपुर व राची क्षेत्रों मे मल मूत्र के कारण प्रदूषण की मात्रा 
सर्वाधिक हो गई थी। लेकिन 987 90 को अवधि में यह कम हुई है हालाँकि 
अब भो यह काफ' ऊँची बनी हुई है। 
(5) वायु प्रदूषण (थ्ञवा/ छ0॥॥0॥) - 

भारत में, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रो मे लकडी व गीबर जलाने से जो धुओँ 
होता है उससे धर के अदर वायु प्रदूषण हो जाता है। घर के बाहर वायु प्रदूषण 
ऊर्जा के उपयोग, वाहनों का थुआओं निकलने व औद्योगिक उत्पादन के कारण फैलता 
है। 980 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों मे विश्व के प्रमुख नगगें जैसे बैकाक 
बीजिंग, कलकत्ता, नईं दिल्ली व तेहरान भे वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य सगठन 
(/शप्न0) के निर्देशों से कहीं अधिक पाया गया है! इससे निमोनिया व हृदय रोग 
तथा श्वास सम्बन्धी दोमारियोँ बढी है। कमजोर स्वास्थ्य वाले लोग इनसे जल्दी 
प्रभावित होते है। वायु प्रदूषण से पुणत्री द्रोन्काइटिस व इम्फरीसोमा बीमारियाँ बंढी 
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है जिनका असर श्वास नली के निचले भाग यर होने से फेफडो में इन्फेक्शन हो 
जाता है ओर अत में हृदय गति रुक सकती है। भारत व नेपाल में अध्ययतगे से 
पता चला ह कि बायोमास के धुआओँ (लकड़ी गोबर आदि जलाने से उत्पन्न धुआँ) 
से श्वास नली की बीमारी बढ़ी है। गाडियो से धुआँ निकलने से बाय प्रदुषण 
बढा है। बच्चो मे बुद्धि-भागफल (0) सात वर्ष का आयु तक च८ या अधिक 
बिन्दु गिंरा है (बैकाक के अध्ययन के अनुसार) तथा हाइपरटेन्सन से दोने बाली 
भाते बढती जा रही हे। सलल्‍्फर डाइआक्साइड से भी प्रदूषण बढ़ स्हा है। 
(6) मिट॒टी का कटाव व मिदिटियो को होने वाली ऊन्‍्य प्रकार की क्षति- 

मिट्टी को तीन प्रकार से क्षति पहुँचती है, यथा मरस्थलींकरण या 
रेगिस्तानीकरण (6९5सा 04007), मिट्टी की कटाबव ((0$0) तथा क्षारायकरण 
(52॥73॥07) अथवा पानो का जमाव या दलदल होने से क्षति (४४३/८॥008 8॥72)। 
मरुस्थलीकरण से बालू आगे बढ़कर चराग'हो द कृषिगत भूमि को ढक लेती है। 
मिट॒टी का कटठाव हवा व पानी से होता रहतः है जिससे मिट्टी की उपजाऊ परत 
आगे चली जाती है जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार घट जाती है। 

ऊष्ण प्रदेशो वाले विकासशील देशो मे इस प्रकार का कटाव काफी क्षत्ति 
पहुँचाता है। मिट्टी के कटाव से बाधो, सिचाई-प्रणालियो व नदौ-परिवहन-व्यवस्था 
में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और मछली पालन को क्षति पहुँचती है। चैसे मिट्टी 
के कटाव से कभी-कभो दूसरी जगह उपजाऊपन बढ जाता है, लेकिन जहाँ से 
मिट्टी की ऊपरी परत आगे चलो जाती है उमर जगह तो हानि ही होती है । 
इसलिए इसका वितरणात्मक प्रभाव प्रतिकूल होता है।, उदाहरण के लिए, नेपाल 
को इससे सतोष नहीं होगा कि इसको मिट्टी के बह कर चले जाने से बगला 
देश की कृषिगत भूमि ज्यादा उपजाऊ बन गई है। 

अत भू-सरक्षण के उपाय अपनाने जरूरी हो गये है। इसके लिए परिधि-खेत्तो 
(०ए॥0०एा ८प्रॉन्‍्ए्जा00) (पहाडी क्षेत्रों में) कृषि-वानिको, खाद देना, आदि 
लाभकारी होते है। क्षारीयकरण व घानी का जमाव होने से सिंचित क्षेत्रों को काफी 
हानि हो रही है। यह चीन मिश्र भारत मैक्सिकों, पाकिस्तान, आदि में विशेष रूप 
से देयने को मिलतो है। विश्व मे कृपित भूमि का लगभग एक-तिहाई भाग लवण 
की समस्या से ग्रस्त पाया जाता है। सिंचाई की खराब व्यवस्था के कारण सेम व 
ध्ष्ययौयता की समस्या उत्पन्त हुई हैं। नये भु-क्षेत्रे थे यह समस्या बढती जा रही 
है। इस प्रकार मिट्टो को मरुस्थलीकरण कटाव द लवणता के कारण द्वास का 
शिकार होना पड़ा है। 
(7) बनो का वृक्षो की कटाई के कारण तीब्रगति से विनाश 
(पए97९५४8907) 

चृक्षो की अनियन्धित कटाई से पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचती है। इस 
सम्बन्ध में ऊंष्ण प्रदेशों मे नम जंगलों की स्थिति ज्यादा चिताजनक है। बन सूखे 
प्रदेशों व शीतोण्ण प्रदेशों मे भी पाये जाते हैं। वनो के कई प्रकार के सामाजिक 
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व पर्यावरणाय कार्य होते है। वे जलवायु, जल पूर्ति मिट्टी आदि को प्रभावित 
करते हैं। ऊष्ण प्रदेशों के नम जगलो में वृक्षो की अन्यवस्थित कटाई से होने 
वाली क्षति को पुन वृक्षाशेषण से पूरा कर सकना कठिन होता है। 

इसमें जैविक विविधता भी अधिक पायी जाती है। हालाँकि ये पृथ्वी के 
7% भाग मे पाये जाते है लेकिन पेड-पौधो थे जीव जन्तुओ की आधी नचस्‍ले 
इनमें मिलती है। जगलो को कृषि निर्माण सामग्री व ईंधन को लकडी के लिए 
साफ कर दिया गया है। विकासशील देशो भे जलाने की लकडी के लिए ज्यादातर 
बनों का विनाश हुआ है। ऊष्ण प्रदेशों के नय वनो (#0८्यों जल 02४5) 
को इमारती लकड़ी के लिए उजाड दिया गया है। खनन तेल की खोज सडक 
व रेलो केनिर्माण बीभारियी पर नियत्रण की आवश्यकता आदि क कारण घन क्षेत्रो 
मे लोग प्रविष्ट हुए है जिससे बनो को हानि हुई है। अत भविप्य मे वनो क 
सरक्षण 5 विकास पर ध्यान देना होगा। चेकीसलोवाकिया कागो कोलम्बिया दक्षिण 
घिली मैडागास्कर, ब्राजील आदि मे बनो का विनाश किया गया है। 

उपर्युक्त विवाण से स्पष्ट होता है कि अभी तक विकास की प्रकिया मे 
पर्यावरण कौ सुरक्षा वर इसके समुचित प्रबंध पर पर्याप्त ध्यान न देने से विश्व मे 
जल प्रदूषण वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण मिट्टी व वनो के विनाश ज्था हास 
जैविक विविधता के अन्तर्गत नाता प्रकार के पशु पक्षियो जोब जन्तुओ व पेड भोधो 
को विलुप्त होता ग्रोनहाउस उष्णीकरण व ओजोन को परत के हास आदि के रूप 
में पर्यावरण पतन कौ प्रक्रिया जारी है जिसे रोका जाना अत्यावश्यक है। 
पर्यावरण मे गिरावट के कारण- 

पर्यावरण की चर्चा मे सर्वप्रथम प्रश्त इसके कारणो को लेकर किया जाता 
है। सभी इस सम्बन्ध में एक मत है कि जैनसख्यां की वृद्धि व निर्धनता 
चर्यावरण असतुलन के मुख्य कारण है। 

(]) जनसख्या, निर्धनता व पर्यावरण वर्तमान मे विश्व की जनसख्या 
लगभग 53 अरब है और इसमें प्रतिवर्ष 93 करोड को रफ्तार से वद्धि हो रहो 
है तथा एक पीढ़ी मे 990 से 2030 तक 37 अरब की वृद्धि की सम्भावना 
है। इस प्रकार जनसख्या के बढने से भोजन ईंधन पशुओ के लिए चोरे ब लोगो 
की लिए रीजगार की आवश्यकताएँ बढतो हैँ जिसमे उचित व्यवस्था के अभाव में 
वृक्षो को कटाई मिट्टी के हास जल तथा वायु के प्रदूषण आदि को सम्स्याएँ 
उग्र होती जाती हैं। 

(2) विकसित औद्योगिक देश सर्वाधिक प्रदूषण फँलाते है 

विश्व के 25% लोग बिश्व की 75% पयावरण ममस्या के लिए उत्तरदायी 
माने गये है। अमेरिका में ऊर्जा की सर्वाधिक खए्त होती हं। बहाँ प्रति व्यक्ति 
वायुमण्डल मे कार्बन कौ छोडो जाने घाली मात्रा 5 टन मानी जाती है जयकि 
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भारत मे यह 04 टन है क्‍योंकि यहाँ ऊर्जा की खपत कम पायी जाती हैं। एक 
अमरीकी नागरिक एक औसत भारतीय से वायुमण्डल को [2 गुना प्रदूषित करता 
है। अमरोबा का रिकार्ड (४८0 (क्लोरेफ्लोरे कार्बन) की खपत में भी ऊँचा है। 
यहाँ 350 अरब मीटिक टन सी एफ सी पर्यावरण मे छोडी जाती है जबकि 
जापान में 00 अग्ब मैटिक टम तथा भारत मे 07 अरब मीटिक टन छोडी जातो 
है। 
(3) विकासशील देशो पे ओद्योगीकरण व शहरोकरण से प्रदूषण में 
वृद्धि 

चीन ब भारत जेसे देशो मे औद्योगीकरण की प्रगति से तथा जनसख्या की 
वृद्धि से प्रदूषण का विस्तार हो रहा है और आगामी 30 40 वर्षों मे कार्बन को 
निकासी विश्व मे वर्तमान के 20 अरब टन के स्तर से बढ़कर भविष्य भे 50 
अरब टन तक जा सकतीं है। 
(4) पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलोजी पर कम ध्यान तथा प्राकृतिक 
साधनो के सरक्षण के प्रयासों में कमी 

विकसित तथा विकासशील देशो में टेक्‍्लोलोजी पर्यावरण के अनुकूल न 
होने से भी परयविरण को हानि बढ़ी है। प्राकतिक साधनों का उपयोग करते समय 
इनके सरक्षण व॑ सबर्दधाम पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए, 
खनन क्षेत्रो मे से खनिज पदार्थ निकाल कर उनको अनदेखा छोड देने से वे भा क्षेत्र 
खाली व बीरान पड़े रह जाते है जिससे वे पर्यावरण के हास में योगदान देने लग 
जाते है । वृक्षो की कटाई के साथ साथ नये वृक्ष लगाने पैर पूरा ध्यान नहीं दिया 
जाता। झूम खेती (४979 एणै।॥५४७॥०0॥) की धद्धति मे जगलो को साफ करके 
खेती कुछ वर्षों के लिए की जाती है फिर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है 
जिससे पर्यावरण के विनाश को प्रोत्साहन मिलता है ॥ कहने का तात्पर्य यह है 
फि मनुष्य जितना प्रकृति से लेता है अथवा लेगा चाहठा है उतना बढ़ प्रकृति को 
देता नही अथवा दे नहाँ पाता अथवा देना नहीं चाहता। इससे मानव घ प्रकृति के 
बीच सपघर्प छिड जाता है और इनमे परस्पर असतुलन के फलम्बस्प पर्यावरण 
का पतन प्रारम्भ हो जाता है। 
(5) बडे बाधा पर अधिक बल दने से पर्यावरण को खतरा हो सकता है, 

जसा कि गुजरण्त मे नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट व 

उत्तर प्रदेश को टेहरी बाध परियोजना के सम्बन्ध मे कहा गया हैं। पयावरण विशेषज्ञो 
का मानना है कि बडे बाधां से वन क्षेत्र को हानि होती हं क्‍योंकि वक्को का कटाई 
करनी होती है आर लोगो को अन्यत्र बसाने की व्यवस्था में कई प्रफार को 
कठिनाइयाँ आता है। हालांकि इस सम्बन्ध भें लागत लाभ अध्ययनों का महत्व 
स्व'कार किया गया है फिर भो कुल मिलाकर यह मात्रा जाने लगा है कि चडी 
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नदी परियोजनाओं का चयन काफी सोच विवार कर व स्थानीय लोगो को विश्वास 
में लेकर तथा उनकी पूर्ण सहमति से किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर इनके 
क्रियान्वयन में बाधाएँ न आएँ । जून [992 में ब्रेडफोर्ड मोर्स (3790/070 १४05८) 
की अध्यक्षता मे नियुक्त विश्व बैक के आयोग ने नर्मदा प्रोजेक्ट पर अपनी लगभग 
350 पृष्ठी की रिपोर्ट मे इस प्रोजेक्ट के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों पर प्रकाश 
डाला है। आयोग के मतानुस्तार सरदार सद्ेवर प्रोजेक्ट से काफो गाव पानी कौ 
डूब के क्षेत्र छे आ जायेंगे काफी लोग बेघरबार हो जायेंगे जिनको फिर से बस्ाने 
की समस्या हल करनी होगी साथ में नहर व्यवस्थां के कारण भूमि को क्षारयत्रां 
छ दलदल होने को सपस्या उत्पन्त हो जावगी।, आयोग की एपोर्ट से भारत ये 
पर्यावरणवेत्ताओ व पर्यावरण के पक्षपरों के मत की पुष्टि हुई है। हाल में भारत 
सरकार ने इस्त प्रोजेक्ट को अपने साधनों से पूष्ठ के का निश्चय किया है और 
विश्व बैंक से और सहायता न लेने की घोषणा की है द्वाकि हमारी स्वायत्तता 
बनी रहे। 

इस प्रकार पर्वावरण प्रदूषण के लिए कई प्रकार के तत्व जिम्मेदार होते 
हैं। लोगा मे पर्यावरण सम्बन्धी तथ्यों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए 
ज्ञाकि वे इसकी रक्षा के लिए अपना आवश्यक योगदान दे सके। 
पर्यावरण कुप्रद्ध व पदूषण के दुष्परिणाम 

हमने ऊपर पर्यावरण प्रदूषण व पतन के कुछ दुष्परिणामों को ओर सकेत 
किया है। नीचे तालिका के रूप मे विश्व मे विभिन्‍न पर्यावरणीय समस्याओ के 
स्वास्थ्य व उत्पादकता पर पढ़ने वाले दुष्प्रभावों का साराश दिया गया है। 


| फछात 0४ ४९७एणणआआ०ा एेलु५75, 99279 4 (98 
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पर्यावरण की समप्या 


जल प्रदूषण त्र जल 
का अभाव 








20 लाख से अधिक मछलोौ उत्त्पादन में 
लोगो की मत्यु व करोडो | गिरावट आधिक क्रिया में 
बामारा के शिकार जल अवध, ग्रामाण परिवारों 
को कमी से स्वास्थ्य को | के समय का बरबादी 
खतो। सार्वजनिक सस्थाआ द्वारा 
सुरक्षित जल उपलब्ध 
करने की लागते, आदि। 
वाहन व औद्योगिक क्रिया 
पर समय समय पर रोक 
बनों पर एसिड वया का 
दुष्प्रभाव 































ग्रामीण क्षेत्रों में इडोर 
घुए के कारण महिलाओ 
ल बच्चो के स्वास्थ्य मे 
गिरावट, अकाल मत्यु, 

कफ खासी आदि 


3 ठाप्त व जोखिमपूण.. | सड॒त हुए कूडे स भूठदल जल साधनों का 
व्यर्थ पदार्थ वापारी फेलना प्र्द 


4 मिट्टी का दास (500 | सूझे की सम्मावता का | खतो की उत्दादकता मेँ 
00230 270॥) बढ़ना तथा गराब गिरावट जलाशदो में 
क्स्रानों क पषण से कमा | मिट्टी भर जाता नदिया में 
पारंवहन चैनल में बाधा, 
आदि 
लकडा का अभाव होना 
जलग्रहण स्थिरता में कमा 
(055 एा 
४०३८४5९( ५5 30५ 
पयावरण व्यवस्था मे 
गिरावट श्र कई प्रकार के 
प्राकतिक साधनों की कमा 


2 वायु प्रदूषण 






































5 वनों का कटाई स्थानाय बाढ़ से मत्यु व 


बायारियाँ 















6 जैविफ विधिधता का 
द्वास 

((0$9 एए 
0॥0५व॥५ ८75॥[ 
7 बायुमण्डल के परिर्वतन। बामारियों, ओजोन परत के | सामुद्विक खाद्य पदार्थों को 
घटने से चर्म केन्सर च | उपलब्धि में व कपिगत 
आप के केटेरेक्ट उत्पादकता में प्रादेाशक 
(मोतियर्षउन्द) को वाफारी | परिवतन, आदि। 
















उपयुक्त विवेचन से पता चलता है कि ब्रिभिन प्रकार के पयावरणाय 
प्रदूषण स्वास्थ्य को हानि पहुचाने के मथ स्थ अर्धव्यवस्था मे विभिन्न प्रकार से 
उत्प'.दकठा को भी घटाते ह। अब विकास व पयावाण पर एक साथ बिचार करना 
चरूया हैं) अब हम परयावरत्य प्रदूषण के कुछ पहलुआ का विवेचन राष्ट्रीय व 
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शाज्यीय परिप्रेक्ष्य भें करेंगे। 

भारत में पर्यावरण-प्रदूषण के कुछ पहलू - 

भारत में जनसंख्या 95] मे 36 करोड़ से बढ़कर ]99] में 84 6 करोड़ 
(सशोधित) हो गई है। ग्रामोण क्षेत्रों व शहरों क्षेत्रों में आबादी के दबाव कांफो 
तेजी से बढते जा रहे हैं। ।96] मे शहरी जनसख्या 7 8 करोड थी जो बढ़कर 
99] में 2] 76 करोड हो गई है। 96॥ में यह कुल जनसख्या का 8% थी 
जो ]99] में 25 72 प्रतिशत हो गई है। शहरों मे आबादी के बढ़ने से पानी, 
सफाई, आवास, परिवहन आदि प्रणा्षिये पर भारी दुबव पड़े हैं और पर्यावरण-प्रदूषण 
बढा है। 

बड़े पैमाने पर चृक्षो कौ कटाई से 985 से 989 के बीच के चार वर्षा 
मे देश मे ]9 लाख हैक्टेयर भूमि मे बन समाप्त हो गये। इनमे प्रतिवर्ष 47,500 
हैक्टेयर की गिरावट आयी। वैसे भी भारत मे बन-क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 
22% भाण मे पाये जाते है (जबकि /3 भाग पर घन होने चाहिए ) लेकित इसमे 
भी घने जगल केवल १2% क्षेत्रफल में ही पाये जाते है। शेष शत्र मे घटिया श्रेणी 
के बन हो पाये जाते हैं। वनों को कथाई से व्यर्थ भूमि की भात्रा बढो है तथा 
मिट्टी का कटाव बढा है। जैसा कि पहले बठलाया गया था, भारत की कई प्रमुख 
नदियाँ प्रदूषण की शिकार है। इनमे मैला पानी छोडा जाता है और औद्योगिक 
व्यर्थ पदार्थ डाल दिये जाते हैं जिससे ये भारी मात्रा मे प्रदूषित होतो जा रही हैं। 


ग्रामीण क्षेत्रो मे महिलाओ को ईंधन व पानी को तलाश मे कई मीलो का 
चक्कर लगाना पढ़ता है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री एल सी जैन के 
अनुसार एक अर्द्ध-शुष्क गांव मे एक महिला को चर्ष मे [400 किलोमीटर 
चलना पड़ता है ताकि वह अपने लिए रोज की जलाने की लकड़ी इकदठी 
करके ला सके। यह दूरी दिल्ली से कलेकत्तां तक की मानी गई है [४ 
पहाड़ी क्षेत्रो की स्थिति तो और भी बदतर होती है। इस्त प्रकार निर्धनता के कारण 
लोगो को कई प्रकार की दिवकतो का सामना करना पड़ता है और लोग ब्रेबस 
होकर पर्यावरण को क्षति पहुँचाते रहते है। 

देश मे सिचाई को ज्यवस्था मे कमी रहने से मिट्टी मे लवणता ब क्षारीयत्ता 
बढ़ी है। कौटनाशक दवाइयों के अविवेकपूर्ण उपयोग से खाद्यात्तो मे सेक्सिक 
तत्व रहने से केन्सर वर अन्य बीमारियों का प्रभाव बढ़ा है। 


]..,0 वा ऐल्ट्साहब्राएकशजा.. न 00८६ ऋराफ ए०७छॉ० |. 55 (डपरलए ता 
सार्जणशाव्या, गा ॥7090 ]992) 
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भारत में बडे बाधो के पर्यावरण पर दुष्प्रभावो की चर्चा हुई है तथा इस 
सम्बन्ध मे आम्दोलन भी किये गये है । गुजरात मे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर 
प्रोजेक्ट और उत्तरप्रदेश मे गढ़वाल हिमालय क्षेत्र मे भागोरथी नदी पर टेहरी बाध 
(260 5 मीटर ऊँचा) को लेकर पर्यावरणीय समस्याएँ उठाई गयोी हैं । टेहरी 
परियोजना के सम्बन्ध मे भूकम्प व बाढ़ की आशकाएँ प्रकट की गयी हें । रेहरी 
बाघ के विफल होने से बाढ़ का भय बतलाया गया है । अत भविष्य मे बड़े 
बाधो के चयन मे अधिक सावधानी व सतर्कता बरतनी होगी । जेसा कि पहले 
बतलाया गया है जून 992 मे विश्व बैक द्वारा नियुक्त ब्रैडफोर्ड मोर्स आयोग ने 
सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय क॒प्रभावों की और ध्यान आकर्षित किया है। 
इस सम्बन्ध में प्रभावित लोगो को पुन बसाने की समस्या बहुत जटिल होती है। 

चिपको आन्दोलन भारत में मध्य हिमालय मे अलकनदा के इर्द गिर्द 
पहाड़ी प्रदेश (बद्रीनाथ मार्ग पर) भे वक्षो की कटाई से यर्यावरण व परिवेश को 
भारी क्षति होने लगी थी । पेडो को काटकर पहाडी के नीचे लुढकाने से ऊपर 
को मिट्टी ढोली होने से बरमात में तेजी से आगे खिसकने लगी । इससे जुलाई 
970 भे अलकनदा मे भयकर बाढ भी आयी थी । बाद में बहाँ के लोगो ने 
गोपेश्चर के ममीप एक ग्राम स्वराज मण्डल की स्थापना करके एक आन्दोलन 
प्रारम्भ किया जिसे चिपकों आन्दोलन का नाम दिया गया । इस आन्दोलन मे 
लोग पेडो को कटाई को रोकने के लिए 'पेडो से चिपक जाते थे और बन विभाग 
के कर्मचारियों और ठेकेदारों को पेड काटने से रोकते थे । यह आन्दोलन काफी 
कामयाव रहा और इसकी वजह से पेडो की कठाई जोशीमठ व अन्य आस पास 
के स्थानों मे काफी सीमा तक रुकी थी | इस आन्दोलन से यह सबक मिलता 
है कि लोग अपने प्रयास से पयविरण को नष्ट होने से बचा सकते है बशर्ते कि 
उन्हे पर्यावरण सरक्षण का महत्व समझ मे आ जाये । इससे यह भी स्पष्ट होता 
है कि पर्यावरण के क्ताश में ग्रामीण जनता कौ इतनी आगीदारों नहीं होती जितनी 
अन्य लोगो की होती है हालांकि प्राथ कोशिश पअ्रम्पूर्ण दोष को ग्रामीण जनता के 
गले हो मढ़ने कौ होती रहती है | अत चिपको जैसे लोकप्रिय थ जनवादी 
आन्दोलन का पयविरण की रक्षा मे महत्त्व स्वीकार किया जाना चाहिए । इस 
आफ मे प्रमुख पर्यावरणवादी श्री सुन्दरलाल बहुगुणा का थोगदान सशहनोय रहा 

| 

छठी योजना में पर्यावरण को सुरक्षा पर लगभग 40 करोड़ रु व्यय किये 
गये और सातवी योजना (985 90) में इसके लिए 428 करोड़ रु के व्यय की 
व्यवस्था को गयी जिसमे 240 करोड रु गगा कार्य योजना (0शराह4 #0लाता 
एशक्षा ) के लिए निधारित किये गये थे। गगा कार्य योजना के अन्तर्गत एक केन्द्रीय 
गगा प्राधिकरण की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष प्रधानमत्री बने। इसमे गगा कों 
प्रदूषण से बचाने के लिए वर्तमान मे चालू मैले पानी के 'रीटमेट प्लान्ट्स को 
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आधुनिक बनाने का कार्य हाथ में लिया गया था था नये प्लान्ट्स स्थापित करना 
भो आवश्यक म॒प्ता गया था | इसमें यूपी बिहार व पश्चिम बगाल राज्यों को 
शामिल किया गया ॥ इसमें गंदे पानी ($2४७8८) का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने 
व सुधरे पानी को सिचाई के लिए घास पात (9296) के उत्पादन व मछली-ठत्पादन 
मे प्रयुक्त करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अधिकाश काम पूरे हो गये 
हैं और शेष 995 तक पूरे हो जायेंगे । इस पर 423 करोड रु ज्ष्यय होने का 
अनुमान है। ; 

भारत सरकार ने अप्रैल 993 में यमुना व मोमती नदियों के जल 
को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए 42॥ करोड़ रूपये की लागत को एक 
परियोजना को मजूरी प्रदान को है। इसमें यमुना का अश 357 'करोड रुपये 
है तथा गोमती का 64 करोड रुपये। इसे पूण करने में लगभग छ वर्ष लगेंगे 
यह परियोजना हरियाणा उत्तर प्रदेश व संघीय क्षेत्र दिल्सी के 5 बडे नगरो में 
कार्यान्वित कीं जायगी। इसका आधा खर्च भारत सरकार उठायेगी तथा शेष आधा 
तीनों प्रदेश उठायेंगे। इसे गया एक्शन प्लान का दूसरा चरण (६९८०0 
7075९) माना गया है। इसमे भी म्यूनिशसिपल व्यर्थजल को दूसरी तरफ़ प्रवाहित 
करना व रोकता, गंदे पानी के ट्रौटमेण्ट बर्क्स स्थापित करना कम लागत पर साफ 
सफाई की व्यवस्था करना नदी के घाटो को सुधारना, नदी किनारे वृक्षागेपण करना 
व सुधरी हुई शवदाहशालाओ की व्यवस्था करने जैसे कार्य शामिल है। यमुना 
परियोजना से हरियाणा के यमुनानगर ब जगाधरी करनाल, पानीपत सोनीपत, गुडगाव 
जब फरीदाबाद मे उत्तर प्रदेश व सघीय प्रदेश दिल्‍ली के गाजियाबाद, नोयडा, 
चून्दाबन मथुरा, आगरा इटाबा सहारनपुर व मुजफ्फरनगर मे प्रदूषण कम करने के 
वर्क्स स्थापित किये जायेगे। गोमतो नदी के लिए लखनऊ सुल्तानपुर व जौनपुर 
नगर होगे। 

भागृत में पर्यावरण की सुरक्षा पर भावी योजनाओ मे विशेष ध्यान देने कौ 

आवश्यकता होगी ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके वृक्षारोपण के 
जरिए फलो चारे, ईंधन की लकड़ी व इमारती लकड़ी की पैदावार बढायो जा 
सके। सम्बन्धित क्षेत्रों की मिट्टी के कटाव से रक्षा करनी होगी और शहरों व॑ 
गावो को साफ-सफाई (६»॥आ70॥) पर ज्यादा ध्यान देना होगा। यधासम्भव 
नगर नियोजन को सुधार कर लोगो के लिए आवास पानी बिजली व परिवहन की 
सुविधाएँ बढानी होगी। जनसख्या नियत्रण व आर्थिक विकास के जरिए 
निर्धनता उन्मूलन पर अधिक ध्यान देने से पर्यावरण को सुधारने मे भी मदद मिलेगी। 

ग्रामीण औद्योगोकरण पर अधिक बल देने से नगरों च महानगरों मे गदी 
बस्तियों का फैलाव रुकेगा और पर्यावरण अधिक साफ सुथरा हो सकेगा। जनसख्या 
का गावो से शहरों को ओर पलायन रुकेगा। 


अत भादी थयोजनाओ में विकेन्द्रित नियोजन को अपना कर जनता की 
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भागीदारी बढायो जानो चाहिए और स्थानीय स्तर पर विभिन्‍न विकास कार्यक्रमों 
को लागू करके लोगों को मूलभूत आवश्यकताओ को पूरा किया जाना चाहिए 
ताकि वे पर्यावरण को क्षति पहुँचाने का प्रयास न करे। 


राजस्थान ये यर्यावरण प्रदूषण के कुछ यहलू 


राजस्थान में जल प्रदूषण से भी ज्यादा गम्भीर समस्या जलाभाव की है। 
देश के जल साधनों का केवल [% अश राजस्थान मे पाया जाता है जो क्षेत्रफल 
व जनसख्या के क्रमश लगभग 0% व 52% अनुपातो को देखते हुए बहुत 
कम है। कई क्षेत्रों मे भूतत का जल खारा होता है। पिछले वर्षों मे राज्य से 
भूतल के जल साथनो का भी लगभग 85% अश प्रयुक्त किया जाने लगा 
है। राज्य मे हवा के कारण मिद्टी का कटाव होता रहता है। राज्य के 
निम्न ] जिलो मे मरुस्थल पाया जाता है श्रीगगानगर, चुरू बीकानेर, जैसलमेर, 
बाड़मेर, जोधपुर जालौर, झुन्झुनू पाली सीकर व नागौर। पश्चिम राजस्थान में 
अधिकाश भू छात्र हास (6९९४0थ॥०7) के शिकार हैं। इस प्रदेश मे वर्षा का 
औसत 300 मिलीमीटर वार्षिक पाया जाता है जो बहुत नीचा है। मिट्टी कम 
उपजाऊ है। तेज हबाओ व ऊँचे तापमाभ के कारण नमी को उपलब्धि पर विपरीत 
प्रभाव पडता है। इस प्रदेश मे पानी की कमी है और सीमित जल के लिए भनुष्य 
व पशु मे स्पर्धा की स्थिति पायी जातो है। अत्यधिक चराई से भूमि को काफी 
हानि हुई है। राज्य मे चारे को माँग व पूर्ति मे असतुलन पाया जाता है। सूखे के 
वर्ष मे चारे की सप्लाई उसकौ माँग से बहुत कम पायी जाती है। कभी कभी 
यह माँग को तुलना मे चौथाई पायी गयो है जिससे चारे कौ खरीद अन्य ग़ज्यो 
से करनी पडती हैं। 

राज्य में सिंचित क्षेत्र कुल कूषित क्षेत्र का केवल 24% है। इस प्रकार 
3/4 कृषित क्षेत्र वर्षा पर आश्रित रहता है। 


इन्दिरा नहर के सिचित क्षेत्र मे सेम' की समस्या- 


इन्दित गाधी नहर मे कई स्थानों पर भारी रिसाव हो रहा है जिससे 
आस पास के गाव और चक चोरान होने लगे है तथा रिसाव (सेम) से उपजाऊ 
भूमि हजारों हैक्टेयर क्षेत्र मे नष्ट होकर दलदली बनती जा रही है। उपजाऊ भूमि 
पर सेम का पानी व जहरीला घास उत्पन्न हो गया है। रिसाव से नष्ट होने वाले 
क्षेत्र का दायत निएतर बढता जा रहा है। भूमि के नीचे जिप्सम की कठोर परत 
है (3 बा पानी अधिक मात्रा मे देते हैं जिससे सेम की समस्‍या गम्भौर होती 
जा रही है। 


]...7 एशफंभर३ण्श 025८७ पश्ञाणड्ठ ए४ बा05,50४९३ ए ज्ञाध्यणाणा (क्‍: 
घसणठ७) 399] एछए 62 १83 
2 पत्रिका 2 नवम्बर 99] 
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पाली थे आस-पास के क्षेत्रो मे वस्त्रो की छपाई रगाई की इकाइयो से 
जल प्रदूषण बढा है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों मे भी जल प्रदूषण की सपस्या बढ़ो 
है। राजस्थान का जल-बजट लडखडा रहा है। वर्षा के जल सतही जल व भूतल 
के जल से राज्य की जल की कुल आवश्यकता की पूर्ति करना कठिन होता जा 
रहा है जिससे दर्ष 2000 तक जल संकट और तीत्र हो सकता है। भूतल के जल 
का अधिक पात्ना में प्रयोग करने से भविष्य मे जल का अपाद अधिक गम्भीर हो 
सकता है। 

पिछले वर्षो मे रिजर्व चनों व पशु पक्षियों के शरण स्थलों मे खनन कार्यों 
के बढने से पर्यावरण को हानि 8-23 हुँची है। अलवर जिले मे सरिस्का क्षेत्र मे मार्बल, 
लाइग्रस्टोन सोपस्टोन बॉक्साइट, आदि के खनन (अधिकृत व अनधिकृत) 
से पर्यावरण को क्षति पहुँचो है। इससे इस क्षेत्र मे मिट्टी को क्षति पहुँचो है और 
श्रमिक वनों से ईंधन व चारे की प्राप्ति के लिए इनको क्षति पहुचाते है। गन्य में 
कगैली के बनो में गैर कानूनी ढग से खनन किया जा रहा है। राजस्थान में 
वन भूमि पर पशुओ का दबाव बहुत बढ़ गया है। राज्य में पशुओ की सख्या 
मनुष्यों से अधिक है। बकरी घास की अन्तिम पंक्ति त्तक का सफाया कर देती है। 

अत राजस्थान मे घाती की कमी मिट्टी का कटाव वृक्षों की कटाई 
ख़नन-क्रिया से बन क्षेत्रों को क्षति सिचाई से 'सेम' समस्या त्र दलदली भूमि का 
उत्पन्न होना (विशेषतया इन्दिरा गाधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र में) आदि 
समस्याए पर्यावरण को कठिनाइयों को स्पष्ट रूप से प्रथर करती हैं । 

राज्य सरकार जापान की आर्थिक सहायता का प्रयोग करके अगवलो प्रदेश 
को हम भशा करने का प्रयास कर रही है । राज्य भे अरावलो क्षेत्र पर्यावरण 
असतुलन व गिरावट का ज्वलत उदारहरण है। इन्दिरा गाधी महर परियोजना के 
चारों तरफ बन लगाने व रेगिस्तानी टोलो के स्थिरीकरण का कार्यक्रम प्रारम्भ 
करने की योजना बनायों गयी है। 

राजस्थान की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था में पशु-पालन के विकास की 
पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। भविष्य में खनन-क्रिया के वैज्ञानिक संचालन पर जोर दिया 
जाता चाहिए और जोपपुर स्थित काजरी के अध्ययनों व्व अनुसधानों का उपयोग 
करके बुक्षारोपण व कृपिगत विकास पर थ्यान देना चाहिए। राज्य कौ अर्भन््यवस्था 
को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक सुदृढ़ करने को आवश्यकता है। इसके लिए होस 
कार्यक्रमों के चंचन पर बल दिया जाता चाहिए । 
जूप 992 में ब्राजील में पृथ्वी शिखर सम्मेलन- 

डाडील की राजधानी रियो दे जेनिरियो मे पृथ्वो सम्मेलन 3 जून से ]4 
जून ]992 तक आयोजित किया गया था। पर्यावरण जैसे महत्त्वपूर्ण निषण पर 
आयोजित यह पहला बड़े पैमाने पर आयोजित विश्व स्तगैय सम्मेलन था जिसमे 
॥78 देशों ने भाग, लिया तथा इसमे करेब 00 देशो के राज्याध्यक्ष प्रधारमत्री 
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राष्ट्रति आदि उपस्थित थे। 


सम्मेलन मे विश्व के विभिन्‍न देशो का ध्यान पर्यावरण सरक्षण को ओर 
आकर्षित किया और उद्रको यह एहसास कराया कि यदि पर्यावरण को सुरक्षा नहीं 
की गई हो आने बाले वर्षों मे अनेक प्रकार की गभीर समस्याओ का सामना करना 
पडेगा। 

भारत के प्रधानमत्री श्री पीवी नरसिम्हाराव ने पर्यावरण-सरक्षण-कोपष 
कौ स्थापना का महत्त्वपूर्ण सुझब दिया। इसके अनुसार दुनिया के देशो को अपने 
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (5श7?) का 07% इस कोष में देवा चाहिए । हालाँकि 
इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम फैसला नहीं हो सका, फिर भी यह सुझाव व्यावहारिक 
व लाभकारी माता गया । ओद्योगिक देशो द्वार प्रदूषण में अधिक योगदान देने के 
कारण उनके द्वारा इसको ग्रेकने पर व्यय भी अधिक करना चाहिये । भारत के 
केन्द्रीय पर्यावरण राज्य मत्री श्री कमल भाथ के कारण भी पृथ्वी सम्मेलन मे भारत 
को भूमिका प्रभावशाली रही। तत्कालीन अमरीको राष्ट्पति जार्ज बुश ने भी चीनी 
कहावत का उदाहरण देते हुए कहा कि “यदि हमने पृथ्वी को ठगा तो पृथ्वी 
हमे ठगेगी' 

पृथ्वी सम्मेलन मे कुल मिलाकर सभी पर्यावरणीय मुद्दे पर आम सहमति 
नजर आईं। जापान व यूरोपीय देशों ने अपनी तरफ से ग्रीन हाउस्त गैसो के निर्गम 
(८ग्रा४४07) को कम करने, जैविक विविधता का सरक्षण करने तथा प्रदूषण को 
खत्म करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की पेशकश को । पहले अमेरिका 
ने वाछित सहयोग नहीं दिया, लेकिन बाद में उसे भी पृथ्वी पर पर्यावरण के पतन 
को सोकने के प्रयासों मे अपनी सहमति प्रगट करनी पडो । 

आशा है कि ब्राजील भे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में तैयार किये गये जेविक 
विविधता सरक्षण व बन-सरक्षण के दस्तावेज तथा एजेण्डा - 22 आगे चलकर 
भर्वावरण-सरक्षण को आवश्यक आधार प्रदान कर पायेंगे। इसमें कोई संदेह नहों कि 
भारतोय सस्कृति जो धर्म व अध्यात्म पर आधारित है, और जिसमें सदैव प्रकृति 
की पूजा पर बल दिया गया है, औद्योगिक देशों की उप्भोक्‍्ताबादो, भोगवादी व॑ 
भौतिकवादी सस्कृति को यह सबक सिखा पायेगो किवह जल, थल, नभ व सम्पूर्ण 
चायुमण्डल को स्वच्छ रखने को प्रथमिकता दे । लेकिन साथ में इसे अपने यहाँ 
भी इन उच्च आदर्शों के पालन पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि भारत में सभो 
प्रकार के प्रदूषणों में कमी आ सके। अंब विकास व पर्यावरण पर साथ-साथ घ्याव 
देने से हो टिकाऊ बिकास का स्ष्य प्राप्त करना सम्भव हो सकता है। 
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| 
प्रश्न 


परयविरण-प्रदूषण का आशय स्पष्ट कोजिएं। इसके विभिन्न रूपो का परिचय 
दोजिए या “पर्यावरण के चार दुश्मन, जल, थल, वायु, व ध्वनि प्रदूषण'' 
को समझाइवे। 

सुस्थिर विकास का अर्थ लिखिए । “विकास व पर्वावरण एक हो सिक्के के 
दो पहलू हैं।! समझा कर लिखिए। 

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए- 

0) पर्यावरण-प्रदूषण - अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मे, 

(॥) भारत में पर्यावरण-प्रदूषण 

(0॥) शजस्थान में पर्वावरण-प्रदूषण 

(५) गगा-कार्य-योजना चरण [ व चरण ॥ 

(५) ओजोन परत का हास 

(पा) ग्रीन हाउस उष्णीकरण या गरमाहट (2/66770056 ए४॥77॥785) 
(५॥) जल-प्रदुषण 

(५॥॥) पायु-प्रदूषण 

(72) पृथ्ती शिखर सम्मेलन, जून 992 

विकास कौ प्रक्रिया को पर्यावरण से जोड़ने कौ विधि का परिचय दांजिये। 
पर्यावरण-प्रदूषण के रूपो, कारणो व दुष्परिणामो का विदेचत करिए । 
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विशेषतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर 
200 वउस्तुनिष्ठ व लघु प्रश्नोत्तर (दोहराने हेतु) 


७० प्रणात/टत (07]९९ए९ <ढ: 8097 (३प९&ांणा$ 90 


#इज्टा'5, 59९९ंशीए ता रि4ुषााशा ४९८एएणाए- (90०7 
7€रांशं०णा) 





नीचे विशेशतया राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्नों के बस्तुनिष्ठ व 
लघु उत्तर प्रस्तुत किये गये है ताकि उन्हे आसानी से याद किया जा सके तथा 
उनको एक स्थम्त पर एक साथ पढकर राज्य के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में 
व्यापक सही व अधिक सुनिश्चित जानकारी प्राप्त की जा सके । प्रश्नो के उत्तरो 
में ऑकडो की मूल बातो को स्यष्ट करमे का भी प्रयास किया गया है । आशा 
है इस परिशिष्ट का अध्ययन सभी विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त लाभकारी सिद्ध 
होगा । हु 
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत भे कौनसा स्थान है ? 8? 


(अ) तृतीय, किन इहओ (स) चतुर्थ (द) प्रथम ६ (ब). 
2 राजस्थान का भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ? 
(अ) 75% (ब) लगभग ]7% 
५ (सोज8 वर्क (द) 9% (स) 


3 99] की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसख्या भारत की जनसख्या 
का सगभग कितना अश्ञ है ? 


(अ) 30 % (ब) 45% 

(स) ।3% (द) 5 2% (्‌द्‌) 
4 99+ में राजस्थान की जनसख्या कितनी रही (सशोधित) 2 

(अ) 4 34 करोड (ब) 4 40 करोड़ 


(स) 4 89 कोड (द) 4 32 करोड (ब) 
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5 १96-9] की अवधि मे राजस्थान को जनपख्या की वृद्धि को मुख्य बात 
क्या रही ? 

उत्तर- 96] मे जनसख्या 2 करोड से बढकर 99] में 44 करोड हो गई 
(दुगुनी से अधिक) 

6. 98-9] के दशक मे राजस्थान कौ जनसख्या की दृद्धि-दर बताइये ? 


(अ) 30% (न) 26% 
(सं) 28 4% (द) 25% 
उत्तर- (स) 


7 राजस्थान में 99] कौ जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमांटर जनसंख्या 
का घनत्व कितना था ? 
(अ) 0 व्यक्ति (ब) 04 ज्यक्ति (स) 200 व्यक्त (९) 29 ज्यक्ति 

उत्तर (द) 

8. पिछले दो दशको से कौन-से जिले मे जनसख्या की वृद्धि-दर सर्वाधिक 
रही है? 

उत्तर- बीकानेर जिला। 

9 राजस्थान मे 99] के लिए सेम्पल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अनुसार प्रति 
हजार जन्म दर व मृत्यु दर लिखिए। 

उत्तर- (जन्म-दर 343 प्रति हजाए मृत्यु दर 9 8 प्रति हजार) 
(च्ोत 0007ण॥7 5ण५८७ 992 93, 9 598 ) 

]0 राजस्थान मे मरक्षेत्र, सूखा सभाव्य क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र का क्रमश कुल 
क्षेत्र में अश लिखिए। 

उत्तर- (मस्क्षेत्र - 6!%, सूखा सभाव्य क्षेत्र 5 78% जनजाति क्षेत्र 5 8% 
कुल 5 74 6% ) 

] 99] की जनगणना के अनुसार राजस्थान के महिला-वर्ग मे साक्षरता-अतुपात 
क्या है ? 
(अ) 25% (ब) 35% (स) 20 44% (द) 5% 

उत्तर- (स) 

[2 99 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष-बर्ग मे साक्षरता-अनुपात 
क्या रहा ? 


(अ) 60% (ब) 55% (स) 57% (<द) 62% 
उत्तर- (ब) 
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3 99] में महिला-वर्ग में सर्वाधिक साक्षरता-दर व न्यूनतम साक्षरता-दर 
किन-किन जिलों में कितनी-कितनी रही ? 
उत्तर- सर्वाधिक अजमेर जिले मे 34 50% 


न्यूनतम बाड़मेर जिले में 7 68% 

]4 राज्य में 98-9] की अवधि में किस जिले में जनसंख्या की सर्वाधिक 
वृद्धि हुई व कितनी हुई 2 

उत्तर- बीकानेर जिले मे 42.70%, 97-8 में 48 % हुई थी। 

5 राज्य में 998]-9] की अवधि मे किस जिले में जमसख्या की न्यूनतम 
वृद्धि हुई व कितनी हुई ? 

उत्तर- पाली जिले में 46 65% 

6 राजस्थान कौ जनसख्या के लिए | मार्च 200] को कितना होने का 
अनुमान प्रस्तुत किया गया है ? 
(अ) 6 करोड़ (ब) 5 6 करोड (स) 7 करोड़ (द) 5 करोड़ 

उत्तर- (ब) 
(स्रोत 508 एटाड3 80900 रक&जाशा, 992, 9 33 ) 

]7 499 में राज्य में आबादी का घनत्व किस जिले में सर्वाधिक रहा व 
कितना रहां ? 

उत्तर- जयपुर जिले मे 336 प्रति वर्ग किलोमीटर 

8 399] की जनगणना 'के अनुसार राजस्थान के किस जिले में घनत्व न्यूनतम 
रहा और कितना रहा ? 

उत्तर- जैसलमेर जिले में 9 प्रति वर्ग किलोमीटर 

]9 राजस्थान में 99] को जनगणना के अनुसार कुल जनसख्या, पुरुषों की 
संख्या व स्त्रियों की संख्या लिखिए। 

उत्तर- कुल जनसंख्या 44 करोड़ व्यक्ति 
चुरुष-वर्ग 23 करोड़ 
स्त्री-वर्ग 2 करोड़ 

20. 99 में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की व सबसे कम जनसंख्या 
किस जिले की रही ? 

ऊत्तर- सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर जिले की 47.23 लाख च्यक्टि, कुरा 
जनसंस्या का 0% से अधिकव सबसे कम 3.45 लाख जैसलमेर जिले 
की (08%) एक प्रतिशत से कम ) 


456 शजस्थात को अर्धय्यवस्था 


2]. राजस्थान में 99] को जनगणना के अनुसार लिग-अनुपात (स्त्री पुरुष 
अनुपात) कितना रहा सर्वाधिक किस जिले में कितना वर न्यूनतम किस 
जिले मे कितना रहा ? 

उत्तर 9]0 स्त्रियाँ प्रति 7000 पुरुष । सर्वाधिक डूगरपुर में 995 न्यूनतम 
धौलपुर में 795 

22... राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति स्पष्ट कीजिए। (लगभग 50 शब्दों 
में) 

उत्तर राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण के 987 के 43 वे दौर की रिपोर्ट के अनुसार 
शजस्थान में सामान्य स्टेट्स (समायोजित) (86]७४26) (सहायक स्टेट्स 
को हटाने के बाद) वर्ष भर बेरोजगार व्यक्तियों को सख्या गाव व शहर 
तथा पुरुषों व स्त्रियों के अनुसार निम्न तालिका मे दी गई है। 


अ् छत्ा 
_ कन 


इस प्रकार 987 88 में राजस्थान भे कुल 3 लाख 65 हजार व्यवित चर्ष 
भर, अथवा स्थायी रूप में (ह॥0८) बेरोजगार पाये गय। समस्ट भारत 
के लिए इनकी सख्या 93 लाख पायी गयी थी। यदि केवल सामान्य स्टेटस 
के अनुसार (बिना समायोजन के) लिया जाए तो राजस्थान में कुल बेरोजगार 
की सख्या 4 लाख 76 हजार आती है तथा समस्त भारत के लिए यह 
] करोड 6 लाख आती है। 

दैनिक स्थिति (099 8375) के अनुसार बेरोजगारी की दरे (श्रम शक्ति 
मे बेरोजगारों का प्रतिशत) पुरुषो व स्त्रियो एवं स्थान के अनुसार नीचे 
दिया जाता है। 














(प्रतिशत में) 













इस प्रकार शाजस्थान मे स्त्रियों में बेराजगारी की दर दैनिक स्थिति के 
अनुसार पुरुषों से कम भायी गयी है। 
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व्यास-समिति की अन्तिम रिपोर्ट (दिसम्बर 99]) के अनुसार राज्य मे 
990 में बेरोजगारों को बकाया संख्या 4.83 लाख व्यक्ति आंकी गयी 
है। 7990 के दशक में 5-59 वर्ष के आयु-समूह में 44 लाख व्यक्तियों 
के जुडने के अनुमान के साथ इम दशक में पूर्ण ग्रेडगर के लिए >एभग 
49 लाख व्यक्तियों को नया काम देने की व्यवस्था फरनी कोरी 
राजस्थान में बेरोजगारी को स्थिति इतनी गम्भीर नह है जिदर बह केरल, 
तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में पष्दी गंणे है। ४दै।वक स्टेटस 
को धारणा” में एक व्यक्ति को काम बरतने दी हि्या) पिछले 7 दिनों मे 
प्रतिदिन के लिए रिकार्ड की जातो है। प्रतिदिन दग्म से कम एक घण्टे 
से चार घण्टे त्क काम करने वाला व्यक्ति आधे दिन कार्यरत माना जाता 
है और चार घण्टे या इससे ज्यादा काम ऋरने वगला व्यक्ति पूरे दिन कार्यरत 
माना जाता है। 

23 राजस्थान भें बेरोजगारी को दूर करने के सम्बन्ध में सरकारी उपाय लिखिये। 

उत्तर- आर्थिक विकास के फलस्वरूप बेगेजगारी कम होगी। एकीकृत ग्रामीण 
विकास कार्यक्रम के मार्फत स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि को जा रहो 
है। जवाहर रौजगार येजना व्र अकाल राहत सहायत कार्यक्रमों के माध्यम 
से रोजगार दिया जाता है। 980-90 मे ग्रामीण विर्धन परिवारों भें कम 
से कम एक व्यक्ति को वर्ष में 00 दिन तक का रेज्णगार देने के लिए 
जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ को गई थी जिसमें [४१८० व छा ,507 
को मिला दिया गया। राज्य में ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को विकसित 
करके अधिक लोगो को रोजगार दिया जा सकता है। पर्यटन व निर्माण 
उद्योग में भी रोजगार की सम्भावनाएँ हैं। 7993-94 में जवाहर रोजगार 
योजना घर राज्य सरकार ने 30 करोड रुपये के व्यय का प्रावधान किया 
है तथा केन्द्र की तरफ से 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे, जिससे 
4 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सुजित किया जायगा। 'अपना गाँव 
अपना काम' के अन्तर्गत भी रोजगार के अवसर उत्पन होते हैं। 

24. 499] की जनयणना के अनुसार कुल जनसंख्या में मुख्य श्रमिकों व सोमान्‍्ते 
श्रमिकों का अनुपात लिखिए। 

उत्तर- मुख्य श्रमिक 32%, सोमान्त श्रमिक 7%, कुल 39% 

25. 799] मे कूल कार्यशील जनसय्या मे कृषि मे सलान श्रमिको व खेतिहर 
श्रमिकों का अनुपात बताइए। 

उत्तर- कृषि में संलग्न 58 8% खेतिहर मजदूर 0%,, प्रत्येक दस श्रमिकों मे 
एक खेतिहर मजदुर है । कृपिगत कार्यों में कुल संलग्न - 58 8% 
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26 शाजस्थान में निर्धनता की स्थित्ति स्पष्ट कौजिए। 

उत्तर- 977-8 के भावों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 65 रुपये (ग्रामीण क्षैत्रो में) 
तथा 75 रुप्रये (शहरी क्षेत्रों में) से कम व्यव करने घाले व्यक्ति निर्धन 
माने गये थे। 983 84 के भावो पर ये सीमाएँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 
80[ रुपये 80 पैसे तथा शहरी क्षेत्रों के लिए !7 रुपये 50 पैसे कर 
दी ययीं। सातवीं योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष व्यय की सीमा 6400 
रुपये रखो गयी एवं इससे कम व्यय करने वाले परिवार निर्धन माने गये। 
पहले यह सीमा 3500) रुपये मानी गयी थी। 


योजवा आयोग के अनुसार राजस्थान मे ]977-78 मे निर्धभता-अनुपात 
33 6% था जो 983 में बढ़कर 34 3% हो गया तथा 987-88 में 
घटकर 24 4%,हों गया। 977-78 से 987 88 की अवधि मे समस्त 
भारत के लिए यह 483% से घटकर 299% पर आ गया था। इस 
प्रकार भाव व ग़जस्थान दोनो मे निर्धनता का अनुपात घथ है। कैलोरो 
को आधार स्वरूप लेने पर राजस्थान में मिर्धदता का अनुपात नीचा आता 
है, क्योंकि यहाँ के भोजन मे घाजरे की मात्रा अधिक फायी जाती है जो 
यहाँ का मुख्य अनाज है। लेकिन मिन्हास-जैल-तेन्दूलकर के अध्ययन के 
अनुस्तार ये आँकडे सही नहीं हैं और इनके द्वाण प्रस्तुत आकडो के अनुसार 
निर्धनता का अनुपात 987 88 में भारत मे 43% जब राजस्थान में 42% 
आठा है। 

27 राजस्थान ने प्राय अकाल क्यो घडते हैं 7 

उत्तर- सातवीं पचवर्षीय योजना (985 90) में सभी पाजों वर्षों भे राज्य मे 
अकाल व अभाव की स्थिति रही है। यहाँ निरन्तर वर्षा का अभाव रहा 
है। घ॒र्षों से चले आ रहे हवा व पानी से मिट्टी के कटाव के कारण 
उपजाऊ भूमि बेकार होती गई है। अनियंत्रित चराई, वक्षो को कटाई व 
जल-प्रबन्थ के अभाव से परिवेश-अस्ततुलन (€८०0०क८४! 778904008) 
उत्पन्न हो गया है। 'वृक्ष नहीं फनी नहीं, उपजाऊ भूमि नहीं' का दुष्पक्र 
चल रहा है। जल जगल जमीन आदि के परस्पर सन्तुलम बिगड गये है 
जिससे मनुष्य व पशु दोनो पर भारी विपदा आ गयी है। 986 87 व 
987 88 में सभी 27 जिले अकाल ग्रस्त घोषित किये गये थे। 99] 92 
व ]992 93 में भी अकाल की स्थिति रही। 

28. मरकार अकाल राहत सहायता भें कौन से कार्यक्रम चलाठी है ? 

उत्तर- अकाल गहत विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक 
निर्माण विभाग, वन विधाग, तथा पचायतों आदि के मार्फत विचिध प्रकार 
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के निर्माण कार्यों पर (स्कूल भवनो सड़कों तालाबों आदि का निर्माण या 
मरम्मत) लोगो को रोजवार उपलब्ध किया जाता है। काम के बदले मजदूरी 
का कुछ अश अनाज के रूप में दिया जाता है। पीने के पानी की व्यवस्था 
टकियों टेंकरों ट्रकों बैलगाडियो ऊँटगाडियों वगैरा के द्वारा की जाती है। 
पशुओ के लिये चारे की सप्लाई बढायी जाती है। विभिन्न राज्यो से चारे 
की खरीद करके जरूरत के केन्द्रों में पहुचाने की व्यवस्था की जाती है। 
चारे पर परिवहन-सब्सिड्डी भी दी जाती है। 

29 4987-88 के अकाल की विशेष बातो का उल्लेख करे। 

उत्तर- इससे सभी 27 जिले प्रभावित हुए थे। प्रभावित गाँवों की सख्या 36252 
तथा जनसख्या 3 7 करोड रही थी। राज्य सरकार ने 7 54 करोड रुपये 
की भू राजस्व की उसूली रोक दी थी। पिछले वर्ष की भाति इस वर्ष भी 
राज्य के सभी जिले अकालग्रस्त घोषित किये गये थे। कृपिगत उत्पादन 
पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पडा था। 987 88 मे ख्वाद्यान्नो का उत्पादन 
घटकर लगभग 48 लाख टन के स्तर पर आ गया था। 987 88 के 
अकाल मे राहत सहायता पर सर्वाधिक घनराशि का व्यय करना पडा था। 

30 956 57 से 989 90 तक के 34 वर्षों मे राजस्थान मे अकाल राहत 
कार्यों पर कितना खर्च हुआ। 
(अ) 800 करोड़ रुपये (ब) 500 करोड रुपये (स) 2000 करोड रुपये 
(द) 800 करोड रुपये 

उत्तर (अ) 

34. “पहियों चर राजमहल' (02802 णा ,शी€८॥$) का पर्यटन के लिये किन 
स्थानों के लिये उपयोग किया जाता है। 

उत्तर- जयपुर दिल्‍ली ब आगरा पर्यटन त्रिकोण पर विशेष पर्यटन रेलगाडी का 
उपयोग किया जाता है। 

32 शजस्थान के प्रमुख खनिजो के नाम लिखिये। 

उत्तर ताबा, सीसा व जस्सा टगस्टन लाइमस्टोन सगमरमर का पत्थर, अधभ्रक 
जिस्सम भंवन निर्माण के पत्थर, राक फास्फेट, मुल्तानी मिट्टी फ्लोर्सपार 
आदि। 

33. हाल के वर्षों मे राजस्थान मे कोन से खनिज भण्डारो का पता चला हैं २ 

उत्तर- जैसलमेर जिले मे घोटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस का विशाल 
भण्डार पाया गया है। 6 जुलाई 990 को जैसलमेर जिले मे हो 'डाडेवाला 
स्थान पर प्राकृतिक गैस के नये विशाल भण्डार मिले है। अक्टूबर 990 
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में गैस का एक नया भण्डार मिला है। अप्रैल 992 मे आयल इण्डिया 
को बीकानेर के निकट बाधेचाला क्षेत्र में तेल के विशाल भण्डार मिले 
हैं। भीलवाड़ा जिले मे शामपुरा-आगुचा मे जस्ते ब सीसे के विपुल भण्डार 
मिले हैं। बीकानेर जिले में बरसिंहसर में लिग्नाइट के भण्डार मिले हैं 
जिनसे धर्मल पावर घ्लान्ट लगाया जा रहा है। चित्तौडगढ जिले के गांव 
केसगपुर (प्रतापगढ) के निकट हीरे को खोज उल्लेखनीय है। बीकानेर, 
नागौर घ बाडमेर जिलों में लिग्नाइट के विशाल भण्डार मिले हैं। जैसलमेर 
जिले मे स्टीलग्रेड लाइमस्टोन तथा पाली जिले मे टगस्टन के भण्डार प्राप्त 
हुए हैं। 

34. राजस्थान मे सकल कृषिगत क्षेत्र व सिंचित क्षेत्र की मात्रा बताइवे। 

उत्तर- 990-9] के अनुसार कुल कृषिगत क्षेत्रफल 93 8 लाख हैक्टेयर था 
जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का लगभग 56 6% था। इसी वर्ष सकल सिंचित 
क्षेत्र 46 52 लाख हैक्टेयर रहा जो कुल कृपित क्षेत्रफल का 24% था। 
]960 6 में यह 5% रहा था। इस प्रकार सकल सिंचित क्षेत्रफल काफी 
बढा है। 

35 राजस्थान की खरीफ को फसलो के नाम लिखिये 

उत्तर- चावल ज्वार, भक्‍का, बाजरा, खरीफ की दाले जैसे तुअर, मूँग, मोठ, चोला, 
उद्धद, आदि। 

36 राजस्थान की रबी की फसलो के नाम लिछिये - 

उत्तर- गेहूँ, जौ, चना, सरसो व अफीम रबी की अन्य दालें जैसे मसूर को दाल 
आदि। 

37 राजस्थान मे गेहूँ, बाजए व चावल की खेती किन जिलों में प्रमुखतया की 
जाती है। 

उत्तर- (आ) गेहूँ गयानगर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर व अलवर। 
(आ) बाजरा अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुन्झुनूं वागौर, जोधपुर, पाली 
सवाई माधोपुर सीकर व टोक। 
(४) चावल गगानगर, कोटा बूदी डूँगरपुर, उदयपुर तर झालावाड। 

38. राजस्थान मे व्यापारिक फसलो या नकद फसलो के नाम लिखिये। 

उत्तर तिलहन मे तिल, सरसों अलसौ मृगफली अरण्डी सोयाबीन आदि। इनके 
अलावा कपास गन्ना तम्बाकू, लाल मिर्च आलू घनिया जौरा, आदि। 

39 राजस्थान की खाद्य फसलो"कौ विशेषता का उल्लेख कीजिये। 

उत्तर कुल कूपित क्षेत्रफल के आधे भाग पर अनाज की फसलें बोयी जाती हैं। 
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अनाजो मे सर्वाधिक क्षेत्रफल बाजरे के अन्तर्गत प्राया जाता है। यह अनाजों 
के क्षेत्रफल के आधे भाग मे अथवा कुल कृपित श्षेत्रफल के लगभंग 25% 
या /4 भाग पर जोया जाता है। 989 90 में बाजरा 49 3 लाख हैक्टेयर 
में बोया गया तथा सकल कषित क्षेत्रफल ]79 लाख हैक्टेयर था। इस 
प्रकार इस वर्ष बाजरे के अन्तर्गत्त क्षेत्ररल सकल कषित क्षेत्रफल का 
27 5% रहा। पिछले वर्ष यह 30% रहा था। 

40... राजस्थान मे यौजनाकाल मे खाद्यान्नो के उत्पादन में क्ष्या परिवर्तन हुए ? 

उत्तर राजस्थान में खाद्यान्तो का उत्पादन 950 5] में 30 लाख टन से बढकर 
983 84 में लगभग ] करोड टन हो गया था। इसमे दार्पधिक उतार चढाव 
बहुत आते रहे है। 987 88 के खाद्यान्मों के उत्पादन का अनुयान 47 8 
लाख टन लगाया गया था । 990 9] मे खाद्यास्नों का उत्पादन लगभग 
09 3 लाख टन हुआ। प्राय खरीफ की फसल अकाल व सूखे का 
शिकार हो जाती है जिससे उत्पादन घट जाता है। पिछले वर्षों मे रबी मे 
खाद्यान्तों का उत्पादन खरीफ के खाद्यालों से अधिक रहा है। 399] 92 
में खाद्याननों के उत्पादय के 795 लाख टन होने का अनुमान है। 

4].._ राजस्थान मे तिलहन की पैदावार में कितनी वृद्धि हुई है ? 

उत्तर 987 88 मे 2 6 लाख टन से बढकर 99 92 मे 27 लाख टन हो 
गई है। सूख्खे के बावजूद राज्य मे तिलहन का उत्पादन बढ़ा है। 

42... गजस्थान में कूषिंगत इन्पुटो पर आधारित उद्योयो के नाम लिखिये। 

उत्तर (॥) खाद्य पदार्थ दुग्ध पदार्थ फल व सब्जियाँ (डिब्बो के अचार मुरब्बा) 
आटा प्रिले, दाल मिले बेकरो चीनी गुड देशों खाड़ चनस्पति घी खाद्य 
तेल बगैरा। इसी मे जोधपुर व नागौर क्षेत्र को मैथी पाली कौ मेहदी 
पुष्कर क्षेत्र के फल, सब्जी व गुलाब के फूल बासवाडा के आम-पापड 
व बीकानेर के यापड भुजिया आदि भी आते है। 
(॥) तप्बाब्यू पदार्थ- जरदा बीडी। 
(४४0 कॉटन प्लोसेसिय व व्घॉटन बस्त- जिनिग व प्रेसिग फैक्टियाँ कताई 
व बुनाई रगाई व छपाई व ब्लीचिय (बुनाई के लिये कई प्रकार की 
टेक्नोलोजी प्रयुक्त होती है जैसे हथकरघा शक्ति करघा मिल करघा घगैरा) 
(५) रेशम का उद्योग । 
(५) टेक्सटाइल चस्तुएँ- गलीचे निटिग मिले गारमेट, रेनकोट, कपडे के 
जूते। 
एग्रो उद्योग (2870 एाठप725) के व्यापक अर्थ में पशु-आधारित च 


व 
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बन उद्योगों के अलाबा ऋषि के लिये इनपुट पैयार करने बाले उद्योगो जैसे 
उर्दौक कौरटनाशक दवाइयाँ ट्रैक्टर, कृपिणत औजारों आदि को भी शामिल 
किया जाता है। लेकिन सकोर्ण अर्थ मे इसके अन्तर्गत कृषि के कच्चे 
भाल पर आधारित उद्योग ही लिये जाते हैं। 

43. राजस्थान में सूती वस्त्र मिलो के स्थान बताइये। 

उन्तर- ये प्डली भीलवाड़ा किशनगढ़ ब्यावर, श्रीगगानगर, जयपुर, ठदयपुर, कोटा 
व भवानी मड़ी में स्थित है। पिछले वर्षों मे इसकी सख्या 23 बताई गई 
हा इनमे ॥4 निजी क्षेत्र में 3 सार्वजनिक क्षेत्र में व 3 सहकारी क्षेत्र मे 

| 

44... राजस्थान मे 988 में गौ ब्रा के पशुओ की सप्या कितनी थी ? 
(अ) ]09 करोड़ (ब) 9 करोड (स) 2 करोड़ (द) 80 लाख 

उत्तर- (आ) 

45. 988 में राज्य मे भेड़ बकरियो की सख्या सूचित कौजिये। 

उत्तर- (भेड़े 993 लाख बकरियाँ लगभग 26 लाख) 

46. राजस्थान के पशु धन की विशेषता बताइये कथा इस पर आधारित उद्योगों 
के दाम लिखिये। 

उत्त- ]988 में शज्य में पशुओ को सख्या 4 09 करोड हो गयी जो 983 
कौ 497 करोड़ को तुलना में 88 लाख कम थी। राज्य में पशुओं को 
कुछ सर्वोत्तम नस्‍लें पायो जाती हैं। राजस्थान मे भेड़ों को उत्तम नस्‍्लें पायी 
जाती हैं जैसे बीकानेर कौ नाली चोकला व मगर जैसलमेर की जैसलभेरी 
व जोधपुर की मार॒वाड़ी। 
पशुधन घर आधारित उद्योग- डेयरी उद्योग, दुग्ध से बने पदार्थ ऊन 
मास चमड़ा हंड्डी। श्रज्य में पशुधन का विकास करके लोगो को रोजगार 
दिया जा सकता है व आमदनी बढायी जा सकती है। ये 'कृपि के सहायक 
उद्योगो के रूप मे विकसित किये जा सकते हैं। 

47. 989 90 में राजस्थान में दूध का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ? 


(आ) 40 लाख टन (ब) 42 लास टन 
(सं) 30 लाख ठव (द) 50 लाख टन 
उत्तर- (ब) 


48. शाजस्थान कौ बहुउद्देश्यैय नदी घाटी योजनाओं के नाम लिखिमे। 
उत्तर- 58 का निम्न बहुराज्यौय बहुठद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं मे 
हिस्सा 
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(0) भाखडा-नागल (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान) 
(70) चम्बल (मध्य प्रदेश व राजस्थान) 
(ए) व्यास (पंजाब, हरियाणा, व राजस्थान) 
(५) माही बजाज सागर (गुजरात व राजस्थान) 

49 माही बजाज सागर परियोजना के बारे में आप क्या जानते हैं ? 

उत्तर- इसका निर्माण बासवाडा के समीप किया गया है। यह कुल 80 हजार 
हेक्टेयर में मिंचाई कर सकेगी। पावर हाउस न 4 पर 25-25 मेगावाट 
की दो इकाइयाँ जनवरी 7986 में चालू की गई थी। 
पावर हाउस न 2 पर 45-45 भेगावाट की दो इकाइयाँ लगायी गयी हैं। 
इस प्रकार सातवीं योजना मे इस परियोजना से पावर की क्षमता ]40 


मेगावाट हो गई थी। 

50 गजस्थान के जल साधनो का भारत के कुल जल-साधनों में क्‍या स्थान 
है? 
(अ) 0% (ब) % (स) 5% (द) नगण्य 

उत्तर- (ब) 


5] राजघ्थाव की बृहद्‌ सिचाई परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ? इन्दिश गांधी 
नहर परियोजना की प्रगति का संक्षिप्ठ परिचय दीजिये) 

उत्तर- राजस्थान की बृहद्‌ सिंचाई परियोजवाओ (जिनके नीचे कमांड क्षेत्र 70 
हजार हैक्टेवर से अधिक होगा) मे निम्नलिखित हैं। (वर्ष 99[-92 ) 


। इन्दिस गांधी नहर परियोजना, 2 गुडगाव नहर (जिला भरतपुर), 3 
ओखला बैशाज (जलाशय) (जिला भरतपुर), 4 नर्मदा, (जालौर), 5 जाखम 
(उदयपुर), 6 नोहर, 7 सिधमुख (श्री गंगानगर), 8 बीसलपुर (जिला टोक) 
इन सभी परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। 

इच्दिरा गाधी नहर परियोजना में मुख्य नहर व्यास-संतलज के सगम पर 
हरगैके बाघ से प्रारम्भ होती है। इसे ज्राउमेर में गड़ण रोड़ त्रक ले जाया 
जायेगा! फीडर की लम्बाई 204 किलोमीटर है तथा मुख्य नहर की लम्बाई 
445 किलोमीटर है। इस पर वर्ष 2958 से कार्य किया जा रहा है। मुख्य 
महर ] जनवरी 7987 तक अपने सुदूर छोर तक पहुंचा दी गई थी। इसके 
यूय होने पर 44 67 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी (शमी 
#पाएव श्षा 993 94, 9 5 4), तथा अनाज, गन्ना, कपास, तिलहन 
आदि की पेदावार बढेगी। द्वितोंग चरण की स्कीम में साहबा, गजनेर, 
कोलायत, फलौदी, पौकरन व बाड़मेर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (जलोत्थान 


+04 


52 
उत्तर 


53 
उत्तर 


व 
द्रत्तर 
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योजनाओं) के द्वारा पानी को 60 मोटर उँचा उठाकर सिचाई की व्यवस्था 
की जायेगी। इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है। प्रथम 
चरण की लागत 255 करोड़ तथा दूसरे चरण को लागत 93] करोड 
रुपये रखी गई है (कुल 86 करोड रुपये) वितरण प्रणाली कौ दोनो 
चरणो की लम्बाई 7875 किलोमीटर होगी जिसमें बहाव क्षेत्र (09 
९9) व लिपर क्षेत्र कमश 5568 किलोमीटर व 2307 किलोमीटर होंगे। 
सातवीं योजना मे ] 4 लाख हैक्टेयर भूमि में सिचाई की सभाव्यता उत्पन्न 
की गई। [993 94 मे आउटलेट पर 44800 हैक्टेयर मे सिचाई की क्षमता 
उत्पन करने का लक्ष्य है। 
थार मशुस्थल (शञक्ष (९६८४) का प्रदेश बताइये। 
अशवली के पश्चिम व उत्तर पश्चिम का प्रदेश बालू रेत से भरा 
है। इसका सुदूर का परश्चियी भाग (शर्त गा08६ 940 “थार 
भरुस्थल' कहलाता है जो पाकिस्तान की सीमा पर 'कच्छ के रन 
के सहारे सहारे पमाव तक फंला है। बाडमेर, जैसलमेर ध बीकामेर के 
कुछ भांगो में बडे बड़े टीले पाये जाते है। यहाँ के निवासियों को शुष्क 
जीवन का सामना करना पडता है। यह भारत का सबसे शर्म प्रदेश माना 
जाता है। इप्तमें कहीं हरियाली नजर नहों आतो। भाषण जलवायु, कम 
वर्षा सुदूर प्रदेश ज॑ कठोर जीवन भष्स्थल की विशेषताएँ है। 

राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के नाम बताइये। 
राज्य के निम्न ) जिले मरुस्थलीय था रेगिस्तानी जिले कहलाते है। इनमें 
राज्य का 60% क्षेत्रफल तथा 40% जयसख्या शामिल है। ये जिले इस 
प्रकार हैं जैसलमेर, बाडमेर, बोकानेर, जोधपुर, गगानगर, नागौर, चुरू, पाली 
जालौर, सीकर, तथा झुन्झुनू। 
मरु विकास परियोजनाओ को स्पष्ट कीजिये। 
मरु विकास परियोजनाओं (907) का उद्देश्य रेग्रिस्तान की मार्च या फैलाव 
को शैकना तथा मर प्रदेश का आर्थिक विकास करना है। 985 86 से 
यह पूर्णतया केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम मेँ परिवर्तित कर दिया गया। यह राज्य 
के ]! जिलों के 85 खण्डों में चलाया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न 
कार्य प्रमुख हैं भू सरक्षण वानिकौ या वत विकास भूतल जल विकास, 
(क्ण्प्पव ऋशशा तल्माध्ंणू०0थ१) पेड व ऊर विक्रास पेयजल स्कीम 
व लघु सिंचाई कौ योजनाएँ, सातवाँ पचवर्षीय योजना मे मरु विकास 
कार्यक्रम के लिये 47 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया था। 
चास्तविक व्यय भी लगभग इतना हो रहा। 992 93 में 0॥0? पर 36 5 
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करोड रुपये व्यय किये गये। 

55 राजस्थान के सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यकम (0747) का परिचय दीजिये। 

उत्तर- सूखा सभाव्य क्षेत्र कार्यकम 974 75 में प्रारम्भ किया गया था। इसके 
अन्तर्गग पहले कईं जिले शामिल किये गये थे लेकिन छठी योजना में इसे 
निम्त प्रदेशो तक सीमित कर दिया ग्प्या, क्योंकि अन्य प्रदेशों में मर विकास 
कार्यकम चालू हो गया था। डूगरपुर व बासवाडा के जनजाति के जिले, 
उदयपुर जिले के भीम देवगढ़ खेरवाडा तहसीलों तथा अजमेर जिले कौ 
ब्यावर तहसौल। वर्तमान मे इसको क्षेत्र पुन बदल गये हैं। अब यह 8 
जिलो के 30 खएणडों मे सचालित किग्रा जा रहा है। ये 8 जिले इस 
प्रकार है. उदयपुर, डूगरपुर, बासवाडा कोय झालावाड टोक सवाई माधोपुर 
चर अजमेर। (07#0०) के अन्तर्गत भू सरक्षण लघु सिचाई व वृक्षारोपण 
पर प्रचुख रूप से बल दिया जाता है। इस कार्यहम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र 
में रोजगार व आमदनी बढायी जाती है। सातवीं योजना मे इस कार्यकम 
पर 23 8 करोड रुपये व्यय किये गये। (907) व (070,/47) के कार्यकमो 
में पचायतो का अधिक सहयोग लिया जाना चाहिये। 3992 93 भे इस 
कार्यकम पर 65 करोड रुपये व्यय किये गये। 

56. सराजस्थाम के सन्दर्भ में व्यर्थ भू खण्डो (५४३४४लथ्ावठ) को समस्या का 
रूप स्पष्ट कौजिये। 

उत्तर 985 86 में राजस्थान मे लगभग 60 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल मे कृषि 
योग्य व्यर्थ भू खण्ड थे जो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का |75% अश था। 
व्यर्थ भू खण्ड ब परती भूमि का योग लगभग 30% था। परती भूमि 
फकिन्हों कारणों से बिना खेती किये छोड़ दी जाती है। व्यर्थ भू खण्डो के 
कई रूप होते हैं जेसे कन्दराएँ व गहरो एवं पतली घाटियाँ (:8श॥258) 
बालू रेत के टीले, जलमान क्षेत्र क्षार्युक्त व लवणयुक्‍त भू खण्ड जनजाति 
क्षेत्रो मे झूम खेती वाले भू खण्ड आदि। व्यर्थ भू सण्डो मे रुछ बजर 
होते है एवं कृषि योग्य नहों होते तथा कुछ कृषि योग्य होते हैं। 985 86 
में इन दोना प्रकार के व्यर्थ भू-खण्डो की मात्रा राज्य मे 88 2 लाख 
हैक्टयर थी। स्मरण रहे कि इसमे परती भूमि शामिल नहीं की गया है। 
व्यर्थ पघू पण्डो करी समस्या को उग्र होते का कारण अत्यक्षिक उग्ई कक्षो 
को अधाधुध ढग मे काट डालना त्रथा फलस्वरूप परिवेश सन्तुलल को 
नध्ट कर डालना है। भूमि का कवर हट जाने से मिट्टी का कटाव प्रारम्भ 
हो जाता है। बन विभाग रेवन्यू विभाग व पचायतों को व्यर्थ भूखण्डा का 
उपयोग करके पशुओ के लिये चारे, ग्रामीणो के लिये जलाने को लक्डो 
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जा 


उत्तर 


गजस्थात की अर्थव्यवस्था 


उद्योगी के लिये कच्चे माल का उत्पादन बढाया चाहिये। राजस्थान मे व्यर्थ 
भूखण्डों की समस्या को हल करते हेतु राज्य भूमि विकास निगम की 
स्थापना की गयी है। व्यर्थ भूखण्डों का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा 
इनके सदुपयोग के कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए ताकि ग्रामीण जनता थे 
पशु आदि लाभान्वित हो सके। बालू के टीलों का स्थिरोकरण करने के 
लिए 'कूँचा' (सूखे घास की पानी के पूले) जमीन में गाड़े जा सकते हैं। 
सामाजिक व फार्म-चवानिकीं का विस्तार किया जाना चाहिए। चारे के पेडों 
में 'खेजडे' के पेड लगाये जा सकते हैं। बेर की झाड़ी से फल, पाला व 
बाड़ के काटे मिलते हैं। रोहिडा के पेड से टिम्बर भी प्राप्त होती है। 
मरुस्थल मे शीघ्र व कम व्यय से पेडो व चरागाहो का विकास करने की 
विधियाँ निवाली जा चुकी है। आवश्यकता है उनको कार्यान्वित करने की। 
राजस्थान मे सीमेट, चोनी सिन्थेटिक यार्न व रसायन उद्योग के विभिन्‍न 
स्थान बताइये। 

(अ) राजस्थान में सोमेट के कारखाने निम्न स्थानो मे हैं 


सवाई माधोपुर, लाखेरी चित्तौडगढ उदयपुर, निम्बाहेडां, गोटन (नागौर) 
(सफेद सोमेंट संयन्त्र) मोडक (कोटा) बनास (सिरोही) ब्यावर तथा कोटा। 
इस प्रकार सफेद सीमेंट सहित राज्यों में सोमेट की 0 इकाइयाँ हैं। 
मिनो सीमेन्ट प्लाट सिरोही (पिण्डवाडा) आबुरोड बासवाडा त्र कोटपुतली 
में स्थित हैं । हाल मे वित्तोय सस्थाओ ने कई सोमैन्ट क कारखानो को 
लगाने की स्वीकृति दी है । राजस्थान में सीमेन्ट उद्योग के विकास कौ 
भावी सम्भावनाएँ काफी हैं । 

(आ) चीनी भूषालसागर (चित्तौडगढ) (निजी क्षेत्र) श्री गगानगर (सार्वजनिक 
क्षेत्र) व॑ केशोरायपाटन (सहकारो क्षेत्र)। इस प्रकार राज्य में चीनी के 3 
बडे कारखाने चल रहे हैं। 


(३) सिस्थेटिक यार्न बासवाड़ा, बहरोड़, डूँगरपुर रीगस जोधपुर, आबू 
रोड उदयपुए, अलवर, गुलाबपुरा (रौको द्वारा सयुकत क्षेत्र त्र सहायता प्राप्त 
क्षेत्रो मे) 


(ई) रसायन उद्योग डीडवाना में रसायन बर्बर्स साभर साह्ट्स श्रौ राम 
फर्टिलाइजर्स, कोटा, उदयपुर फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स उदयपुर, राजस्थान 
एक्सप्लोजिव्स व केमिकल्स लि धौलपुर, ( विस्फोटक #6९०क्वाण$) 
बनाता है) मोदी अल्केलीज एण्ड केमिकल्स लि अलवर, हिन्दुस्ताव जिक 
लि, देबारें उदयपुर हिन्दुम्तान कापर लि खेतडो आदि। 
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58 राजस्थान मे खनिज आधारित उद्योगों का उल्लेख कीजिए। 
उत्तर- इन्हे धात्विक (गाषद्ा2) व अ धात्विक (ाणा 7४०८०) दो श्रेणियों मे 
विभाजित किया जाता है। 


(0) धात्विक खनिज आधारित उद्योग- इस्पात उद्योग जो कच्चे लोहे 
चूने के पत्थर, डोलोमाइट चगैरा पर आधारित है! इसके अलावा स्टौल 
फर्नीचर, मशीनरी व औजारो का निर्माण आदि। 


(0) अधात्विक खभिजों पर आधारित उद्योगों मे निम्न आते हैं- 


सीमेट, स्टोन वस्तु उद्योग काच व काच का सामान चायना कक्‍्ले पर 
आधारित चीनी मिद्टी के बर्तन एस्बरेस्ट्स व सीमेट के पाइप/पदार्थ आदि। 

59 राजस्थान के औद्योगिक जीवन में लघु उद्योगो कौ कया भूमिका है ? 

ऊत्तर नई औद्योगिक नीति के अनुसार लघु उद्योगो के लिए सयत्र एबं मशीनरी 
मे विनियोग की सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दी गई है। इससे पूर्व 
यह सीमा 35 लाख रुपये थी। राजस्थान मे लघु इकाइयो का आकार काफी 
छोटा याया गया है। राज्य के फेक्टी क्षेत्र मे लघु इकाइयो की भरमार है। 
इनमे शोजगपर का ऊँचा अश पाया जाता है। फैक्टी क्षेत्र की अधिकाश 
इकाइयाँ इसी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। 

60. राजस्थान कौ प्रमुख दम्तकारी अथवा हस्तशिल्प की वस्तुओ का परिचय 
दीजिए। 

उत्तर- जयपुर के मूल्यवान व अर्ड्ध मूल्यवान रत्लो एवं सोने चाँदो के कलात्मक 
आभूषण, पीतल की खुदाई व मीनाकारी के बर्तन लाख से बनो चूडियाँ 
सगमरमर की मूर्तियाँ कारीगरो की जूतियाँ (मौजड़िया व नागरे) ब्ल्यू 
पाटरी की नाना प्रकार की वस्तुएँ सागानेरी व बंगरू प्रिन्ट के चस्त्र 250 
ग्राम रूई से बनी रजाइयाँ मिट्टी के खिलीने चन्दन व हाथी दात से बनी 
वस्तुएँ, लहरिए, चूनंडियाँ ७ औढनियाँ, गलीचे (बीकानेर व जयपुर के) 
जोधपुर के बादले ऊँट की खाल से बनी कलात्मक वस्तुएँ, लकडी के 
खिताने भाथद्वारा की पिछवाइयाँ तथा 'फड (वस्त्र पर पेंटिंग की कसाकृतियाँ) 
सलमा सितारे ब गोटे किनारे के काम से युक्त परिधाना इस प्रकार वस्त्र 
लकडी खाल धातु सोने चाँदी आदि पर हस्तशिल्प व अद्भुत कारीगरी 
का काम राजस्थान के कुटार उद्योगों की अपनी विशेषता है। इनका काफी 
मात्रा मे निर्यात भी किया जाता है। राजस्थान से गलोचो का निर्यात होता 
है। भविष्य मे रल व जवाहशत का निर्यात बढाया जा सकता है। 
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6] 


गजस्थान की अर्थव्यवस्था 


राजस्थान में जन जाति अर्थव्यवस्था (धाए। ९०७॥००४) कौ मुख्य 
विशेषताएँ लिखिए। 


उत्तर- 99] को जनगणना के अनुसार अनुसूचित जमजाति के लोगो की सख्या 


02 


राजस्थान में 547 लाख थी जो राज्य की कुल जनसख्या का लगभग 
82 4% था। इसमे अघोषित जनजाति (0७॥007॥80 7025) के व्यक्ति 
भो शामिल हैं। शज्य में 0 घुम्मकड़ (खानाबदोश) व. 3 अर्द्ध घुम्मकड़ 
जनजातियाँ निवास करती हैं। अधिंकाश जनजाति के लोग बासवाडा व 
डूंगरपुर के पूरे जिलों मे तथा उदयपुर, चित्तौडगढ़ व सिग्रेही जिलों की 
कुछ तहसोलो मे निवास करते है। 980 8] मे जनजाति के पाच जिलो 
मे 45% आदिवासियों के पास एक हैक्टेयर से कमर कृषिंगंत जोत॑ थो। 
औसत जोत ] 7 हैक्टेयर पायी गयी थी। (ग़ज्य की औसत 44 टैक्टेयर)। 
इस प्रकार इमके पास जोत का आकार काफी छोटा पाया जाता है। इनके 
लिए दस्तकारी का अभाव होता है। परिवहन की कठिनाई होती है। सिचाई 
व पेयजल की कमी होती है। इनका जीवन जगलो मे लकड़ी की कटाई 
पर आश्रित होता है। ये जगलों से लाख गोद, आदि भी एकत्र करते है। 
प्राय राहत कार्यों पर इनको मजदूरी पर काम दिया जाता है। ये आर्थिक 
शोषण सामाजिक पिछडेपन व कुरोतियो अन्ध विश्वास कुपोषण अशिक्षा, 
बगैर के शिकार पाये जाते हैं। इनमे बहु-विवाह (?20।98थग9) कौ प्रथा 
भी पायी जाती है। इनके विकास के लिए जनजाति उपयोजना माडा, 
सहरिया विकास कार्यक्रम आदि चलाये गये है। 

राज्य सरकार की जनजाति विकास योजनाओ का स्पष्टीकरण दीजिए। 


उत्तर- राज्य सरकार जनजाति विकास के लिए चार प्रकार कौ मोजनाएँ सचालित 


कर रही हैं जो इस प्रकार हैं 


8, जनजाति उपयोजना क्षेत्र- 


यह 974 75 से प्रारम्भ की गयी थी। इसके अन्तर्गत 4409 गाँव आते 
हैं। इसके अन्तर्गत अधिकांश राशि सिचाई पावर, फल विकास, 'बेर बेडिग', 
सामुदायिक सिचाई (डीजल पम्पिग सेट द्वारा) कृषि दानिको के कार्यों पर 
किया जाता है। आदिवासियों को बीज तथा उर्बरकों का वितरण भी किया 
जाता है। भविष्य मे कुओ को गहरा करने डीजल पम्प सेटो के वितरण, 
ज्यामुपत्थिक जय "मूखण्ड गीवकास कार्यक्रम, 'पशु-प्रजनन सुधार कार्यकम 
मुर्गीपालन कार्यक्म बतस कार्यकम रेशम कार्यक्रम लघु व कुटीर उद्योग 
प्रतियोगी परीक्षाओं मे कोचिंग कार्यक्रम तथा बायो गैस संयंत्र कौ स्थापना 
व सडक निर्माण पर बल दिया जायगा। 
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2. परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) - 


यह 978-79 से प्रारम्भ किया गया था। इसमे ]3 जिलों के लगभग दस्त 
लाख व्यक्ति शगमिल है। गाँवों की सख्या 2939 है। इसके लिए विशिष्ट 
केन्द्रोय सहायता (59८०श४ शा ४५७5७॥08) प्राप्त होतो है। 


3. सहरियां विकास कार्यकम- 


यह 977-78 मे लागू किया गया था। इससे 435 गाँवो के 50 हजार 
व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। यह कार्यकम कोटा जिले को किशनगज़ व 
शाहबाद घचायत समितियों मे सहरिया आदिम जाति (श्राप 92) 
को लाभ पहुचाता है। व्यय का अधिकाश अश शिक्षा तथा लघु सिचाई 
पर व्यव किया जाता हैं ताकि सहरिया कृषिगत परिवारों को सिचाई को 
पर्याप्त सुविधा मिल सके तथा उनमें शिक्षा का प्रचार-प्रमार हो सके। 


4 बिखरीं जन-जाति के लिये विकास कार्यक्रम- 


63 


यह जबजाति क्षेत्र बिकास विभग (70ण फऑटब 70९52०फुताहाा। 
06फशाए्शाए (8907)) के अन्तगत सचालित किया जा रहा है। 
98] को जवगणना के अनुसार राजस्थान में 448 लाख जनजाति के 
लोगो में से 27 5 लाख लोगो को जनजाति उप-येजना, माडा व सहरिया 
कार्यक्रमों के अत्तमंत ल्ाभान्दित किय' गया है तथा शेप 43 लाख 
विखरी जनजाति के लोगों को (507) के अन्तर्गत लाभान्वित क्वियां 
गया है। 
राजस्थान में विभिल क्षेत्रीय व अन्य प्रकार के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों 
का परिचय दोजिये। 


उत्तर- (0) भरु विकाम कायक्रम (077) 


(7) सूखा सभाव्य कायक्रम (2757) 

(॥॥) कमाएटड क्षेत्र विकास कायक्रम (४07), इसके अन्तयत निम्न तीन 
कार्यक्रम ए'पमिल है। 

(अ) इन्दिया गाधी नहर परियोजना का क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम- घूमि 
को समतल बनाना पाती का नालियों को पक्का करना सडक, मण्डो, 
जल सब्लाई, कृषि पशु-पालत्र आदि का विकास करन'। 

(आ) चम्वल कमाएड क्षेत्र विकास कार्थक्रम- उचित ड्रेतेव वृश्षगेषण, 
खगाला घास पत उसाडन, गोदाम - भवेतर निमाण आदि। 

(इ) प्राही कमाण्ड क्षेद्र विकास फ्रार्यक्रम- रूःच्चा जल-भाण बनाया जा 
रहा है जिमसे जनवाति के पिछडे लोग लाभान्वित होंगे। सड़क 
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क्रोसिंगू कलवर्ट, ड्रोप, स्ट्रक्चर्स, एवं विशेष जल-मार्गों की लाइनिंग 
पर ध्यान दिया जा रहा है। 

(५) मैसिव कार्यक्म- लघु व सीमान्त कूषकों को नल-कूप के लिये 
कर्ज व सब्सिडी। 

(९) सीधा क्षेत्र विकास कार्यकम (8607) (छ05060 #;४६४8 

एछ2०९४॥0फाशा। शिएट्रशायार) 

(५४) मेबात विकास- यह भरतपुर व अलवर में ग्रेष बाहुल्य क्षेत्रों के 
लिये हैं। 

(९॥) डेयरी विकास 
(५॥॥) सांमाजिक वानिकी- सड़क, भहर आदि के किनारे-किनारे कन्दरा 

क्षेत्रों में वायुयान से बीजारोपण करना। 

(४) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम धारा)?) - निर्धनता उन्मूलन 
कार्यक्रम, स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि, परिसम्पत्ति का वितरण, 
सब्सिडी का तत्त्व, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी, बकरी, भैंस, सिलाई कौ 
मशीनों का वितरण। यह 978-79 से चलाया जा रहा है। 992-93 
के लिये लगभग 40 54 करोड रुपये का प्रावधान किया ग्या।केन्द्र 
व राज्य का मिलाकर)तोकि ] ] लाख अन्त्योदय परिवार लाभान्वित 
किये जा सकें। इसमें राज्य सरकार अपनी योजना मद से 20.27 
करोड़ रुपये व्यय करेगी। इनके माल की बिक्री की व्यवस्था में 
सुधार किया जायेगा। 
राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम (रा50)-988-89 में 20 
करोड़ रुपयों का प्रावधाउ किया गया था तथा 65 लाख मानव-दिवत्त 
रोजगार का लक्ष्य रखा गया था। 

(४) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्दी कार्यक्रम तरा.8207)-]988-89 
मे 22 9 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये थे ठग 75 लाख मानव-दिवस्त 
रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। 

(0॥) बायो-गैस सयंत्र योजना तथा निर्धुप्त चूल्हा योजना, गांवों के 
लाभार्थ। 

(४४) जवाहर रोजगार योजना (ार४)-989-90 से (शरूए) व 
(रा,.207) को परस्पर मिला दिया गया। अब ग्रामीण रोजगार का 
विस्तृत कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चलाया गया है 


(५ 
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ताकि ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिये रोजगार व आमदनी का विस्तार 
किया जा सके। इसमें केन्द्र का अश 80% व राज्यों का 20% रखा 
गया है। 993 94 के लिये इस योजना पर राज्य सरकार 30 करोड 
रुपये व केन्द्र ।20 करोड़ रुपये व्यय करेगा। इस प्रकार कुल 50 
करोड रुपये के व्यय का प्रावधान है। इससे 4 | करोड मानव-दिवस 
का रेजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। 


(०3५) ट्राइमस (वज्काशाएं रिप्याक्षो ॥0एीा 0 $९॥ छ00श॥गञा67॥॥) 
इसके अन्तर्गठ ग्रामीण युवाओ के लिये दस्तकारी आदि के प्रशिक्षण 
के कार्यक्रम चलाये जाते हैं ताकि वे कोई कारीगरी का काम सीख 
कर अपनी जीबिका स्वय चला सके। 

54. अरावली विकास से क्‍या लाभ होगे ? 

उत्तर- (0) चारे की सप्लाई मे वृद्धि 
(7) रेगिस्तान के बढ़ने पर रुकावट 
(॥॥) मिट्टी व जल-ससाधनो का सम्धप्ण 
(४) गेजगार में वृद्धि &व गरीबी मे कमी तथा 
(५) व्यर्थ पड़ी भूमि का सदुप्योग। 

55. राजस्थान में विकास सस्थाओ का उल्लेख कीजिये। 

उत्तर- (क) ग्रामोण विकास विभाग तथा विशिष्ट आयोजना सगठन (फुटलथ। 
$कका८॥०5 07897597००) ($50) द्वारा मरु विकास कार्यकम, सूखा 
सभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर योजना 
व ट्राइमस का सचालन किया जाता है। व्यर्थ भू-खण्डों के विकास का 
कार्यक्रम शजस्थान भूमि विकास निगम द्वारा किया जाता है। सामाजिक 
वानिकी कार्यक्रम त्रन विभाग द्वारा, डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान 
सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा सचालित किया जाता है। उद्योगी के विकास 
के लिये रीको, राजस्थान वित्त निगम (२7८0), राजस्थान लघु उद्योग निगम 
(62५79700), कृषि उद्योग निगम (4 हा0 7गर20$0005 (0077079007), 
आदि कार्यरत हैं। जनजाति क्षेत्र विकास विभाग (7,६07) जनजाति कल्याण 
को देखता है। इस प्रकार विभिन्‍न प्रकार के कार्यों को सुचारू रूप से 
चलाने के लिये विभिन्‍त प्रकार के सगठनों व एजेन्सियों का निर्माण किया 
गया है। 

56. गाजस्थात कौ सातवीं पचवर्षीय योजना का परिचय दीजिये। 

उत्तर- इसमे सार्वजनिक क्षेत्र में परिव्यय को राशि 3000 करोड रुपये रखी गयी 
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थी। इसका 3% शक्ति के विकास पर तथा 22 7% सिचाई व बाढ़-नियत्रण 
पर आवंटित किया गया था। इस प्रकार 54% राशि शक्ति सिचाई व बाढ़ 
नियत्रण के लिये निर्धारित कौ गई थी। सामाजिक व सामुदायिक सेवाओ 
पर 22 5% राशि आवोटेत कौ गई थी। इस प्रकार सोजना कौ प्राथमिकताएँ 
पूर्ववत्‌ ही थीं। सातवीं योजना पर बासस्‍्तविक व्यय लगभग 306 करोड़ 
रुपये हुआ था। योजना के दौरान अकाल व सूखा पड़ने से राज्य कौ 
अर्थव्यवस्था को भारी क्षति हुई। अनाज का वार्षिक उत्पादन घट गया। 
पानी घ चारे कौ समस्या अत्यधिक गम्भीर हो गई। कृषियत्त उत्पादन को 
भारी क्षति पहुचो। 

67 वर्ष 993 94 के लिये राजस्थान कौ वार्षिक योजना का प्रस्तावित परिव्यय 
कितना निर्धारित किया गया है ? 

उत्तर- !700 करोड रुपये। 

68 990-9] में राजस्थान की स्थिर मूल्यों (980-8]) पर वार्षिक आय, 
अंधवा साधत लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति (५7००) किंतनी रही ? 


(अ) लगभग 82 अरब रुपये (ब) 80 अरब रुपये 


(स) 76 अरब रुपये (द) 85 अरब रुपये (अ) 
69. 990 9] में राजस्थान की स्थिर मूल्यों (980-8]) पर प्रति व्यक्ति आय 
कितनी रही 7 
(अ) [76 रुपये (ब) 86। रुपये 
(स) 2296 रुपये (द) 84] रुपये 
उत्तर- (ब) 


स्रोत 50॥6 [805 #०0प रुका 992, ए 7 

70 भारत की 980-8] के भावो पर प्रति व्यवित आय सर्वाधिक किस घर्प 
व कितनी रही 2 

उत्तर 990 9] में 2799 रुपये। 

7. क्‍या यह कथन सहो है कि ]970 7] के बाद राजस्थान आर्धिक दृष्टि 
से गतिहीनता का शिकार रहा है। 

उत्तर- ]970-7] में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 480 रुपये रही थी 
(१980-8 के भावो पर) उसके बाद आगामी वर्षों में ।983 84, 988 89, 
989 90 तथा 990 9] को छोडकर शेष चर्षों मे यह 480 रुपये से 
कम रहो थो। अकाल व सूखो के कारण कई वर्षों तक राज्य कौ प्रति 
व्यक्ति आय गतिद्दीन रही। 
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चूंकि काफी लम्बी अवधि तक प्रति व्यक्ति आय, स्थिर भावों पर, गतिहीन 
बनी रहो इसलिए लोगो में यह धारण जोर पकड॒ती गयी कि राजस्थान 
आर्थिक गतिहीनता का शिकार हो गया है। लेकिन 980-8 के भावों 
पर पांचवीं योजना मे प्रति व्यक्ति आय (स्थिर मूल्यों पर 22% वर्ष्षिक 
तथा छठी योजना (980-85) में 3 0% वार्षिक बडी ज + विक प्रगति 
की परिचायक है। सातवीं योजना के पंच वर्षों में लगात'र आदत त सूखा 
पडने के बावजूद प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में लग्भग १ >% को वृद्धि 
हुई। फिर भा राज्य वा आर्थिक विकास काफी अगिश्चित य अस्थिर गति 
से हो रहा है। यह भविष्य के लिए एक गम्भीर चुडको है। राज्य के 
आर्थिक विकास की अस्थिरता को कम करने की अप्वश्यकता है। 

72 राजस्थान की पावर कौ स्थिति बताइये। 

उत्तर- 99] 92 में राजस्थान में विद्युत सृप्न क्षमता लगभग 2776 मेगावाट हो 
गयी है। 989 90 में 27] मेग्शवाट क्षमता में जल चिद्युत क्षमता 937 
मेगावाट, थमल 292 मेगावाट च आणविक (॥70047) 462 मेगावाट 
थो। राज्य के स्वय के स्वामित्व को क्षमता काया थर्मल पावर स्टेशन 
(7५) की प्रमुख मानी गयो है। राज्य का अश सतपुरा, भाखडा नागत, 
व्यास ह (देहर) व्यास तर (पोग) व चम्बल परियोजन' में है। इसके अलावा 
राज्य को सिंगरौैली रिहन्द, अता औरेयूया, राजस्थान आणविक पावर प्रोजक्ट 
(0877०) व नरोरा आणविक विद्युत परियोजनाओ में से भी विद्युत आवंटित 
को जाती है। 
इनमे जल विद्युत के स्रोत इस प्रकार हैं - 
(।) भाखडा नागल, (॥) व्यास इकाई ॥ व इकाई ॥ (॥9) गाँधी सागर, 
(7५) शणा प्रताप सागर, (४) जवाहर सांगर। (हीनो चम्बल परियोजना के 
अन्तर्गत) (५7) माही बजाज सायर परियोजग के शक्ति गृहो से। 
थर्मल परियोजनाएँ इस प्रकार हैं. () सतपुडा, (॥) सिगगेली (॥॥) 
रप्॑स्थान अंधु शक्ति केदं, कोट इकाई ] व ] (४) कोटा थर्मल पावर सँयत्र । 
980 8] में पावर की कमी 96% थी जो 987 88 मे 30% हो गई। 
आयी ग्रोज़ना मे प्रावर क्री माँग क्ञ पूर्ति का अन्तर 4६% हो ज़ाने का 
अनुमान है। इसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। 

73. राजस्थात किस प्रकार विद्युत सृजन क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ? 

अथवा 


राजस्थान में विद्युत सृजन क्षमता बढ़ाने के भये प्रयासों का परिचय दीजिए। 
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उत्तर- कोटा थर्मल पावर स्टेशन के प्रथम चरण (59/0 ॥) को ]983 में चालू 


प्4 


किया शया था। इसमे ]0 मेगावाट कौ 2 इकाइयाँ थौ। द्वितीय चरण 
(507८ ॥ में 20 भेगावाट की 2 इकाइयाँ है, जिनमे 2!0 मेगावाट 
की प्रधम इकाई 25 सितम्बर 988 को चालू कौ गयी। इसौ क्रम की 
द्वितीय इकाई 20 मेगावाट की ] मई 989 को चालू की गईं। तृतीय 
चरण की एक इकाई आठवीं योजना मे चालू को जायेगी। इसकी भी क्षमता 
20 मेगावाट होगी। अत कोटा थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान की पावर 
सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

(१0 अनृप्यढ मिनी हाइडल स्कोम से विद्युत प्राप्त की जायेगी। 

(॥7) 850 करोड रुपये के व्यय से बीकानेर के बरसिगसर मे नैवेलोी 
लिग्नाइट निगम 240 मेगावाट क्षमता (2 » 20 मेगावाट) का एक प्रोजेक्ट 
लगा रहा है। इस पर चार यर्ष में उत्पादन चालू होने की सम्भावना है। 
बाद मे इसकी क्षमता बढायी जा सकती है। 

(69५) शज्य सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को अच्नचा पे 
गैस पर आधारित 430 मेगावाट की परियोजना के कियान्वयत्र के 
लिए भूमि उपलब्ध करा दी है। इसको क्षमता भी बढायो जा सकती 
है। भविष्य मे इस परियोजना के क्रियान्वयन से राजस्थान मे विद्युत की 
कमी काफी सोमा तक दुर को जायेगी। अत्ता गैस प्रोजेक्ट मे राजस्थान 
को हिस्सा 98% रखा गया है। सूरतगढ़ मागरोल, दायो मुख्य हर, 
माही, पूगल तथा चारणवाला लघुपन बिजली की परियोजनाओ से विद्युत 
का उत्पादन चालू कर दिया जायेगा। इससे 2 मेगाघाट उत्पादन क्षमता 
बढेगी। केन्द्र ने सूरतगढ् तापीय विद्युत परियोजना (420 भेगावाट) स्वोकृत 
कर दी, है। धौलपुर तापीय विद्युत परियोजना को अभी स्वीकृति नहों मिली 
है हालाकि पहले स्वीकृति मिल जापे के सकेत प्राप्त हुए थे। चित्तौडगढ 
मे सेन्चुरी टेक्सटाइल घ॑ इण्डस्ट्रीज लि को 420 मेगावाट तापीय विद्युत 
परियोजना छा लाइसेस जारो किया गया है। आशा है इन सबसे राज्य के 
लिए विद्युत-सृजत क्षमता का विस्तार होगा। राज्य को ओर्यूया गैस से भो 
विद्युत मिलेगी। 

शंजस्थान में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति का परिचय दीजिए। 


उत्तर- 989 90 के अत तक राज्य मे सभी प्रकार की सहकारी समित्रियो की 


संख्या 9873 ठथा सदस्य सख्या 703 ज्ञास़ व्यक्ति हो गयी थी। 
प्राथमिक कृषि साख समितियाँ 5269 तथा उनकी सदस्य सख्या 497 
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लाख थी। राज्य मे 99% ग्राम व 87% कृषक परिचार सहकारिता के 
दायेे में आ चुके हैे। सहकारी ऋणो (अल्पकालीन मध्यम कालान वथा 
दीर्घकालीन) के सम्बन्ध मे 993 94 के लिए कुल 25 50 करोड रुपये 
के वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से अल्पकालीन ऋणो की राशि 
60 करोड रुपये मध्यमकालीई ऋणो की राशि 75 करोड रुपये तथा 
दौर्घघालीन ऋणों को 48 करोड रुपये है। सरकार ने 8 लाख किसान 
परिवारों को 500 करोड़ रुपये की ऋण राहत राशि (6६७॥ [छश८)) प्रदान 
कौ है। 

75 राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में सहकारिता के नये कार्यक्रम बठाइये। 

उत्तर- (!) कोट मे सोयाबीन का तेल निकालने का कारखाना स्थापित करने का 
कार्यक्रम है। इससे कोटा बूदी झालावाड चित्तौडगढ़ व बासवाडा के 
हजारे काश्तकारों को लाभ होगा। 


(॥) गगानगर (2) जालौर, नागौर, झुन्झुनू व सवाई माधोपुर में सरसो के 
कछू सयत्र लगाने का कार्यक्रम है। सरसो रायडा व तोरिया की सप्लाई से 
'कृपको की आमदनी बढ़ेगी। 


(॥) गगानगर में आधुनिक तकनीक पर आधारित सूती वम्त्र की मिल 
स्थापित करने की योजना है। इसमे आयातित मशीनरी का उपयोग होगा। 
इससे रोजगार में वृद्धि होगी। इस प्रकार वनस्पति तेल व वस्त्र उद्योग मे 
'सहकारी क्षेत्र में इकाइथाँ स्थापित करने के कार्यक्रम॑ हैं। तिलम सघ कई 
स्थानों पर तेल के सयत्र स्थापित करेगा। 

प१६ राजस्थान की आठवों योजना (992 97) मे सार्वजनिक परिव्यय का 
प्रस्तवित आवंटन बताइये। 

ऊत्तर कृषि ग्रामोण विकास व सहकारिता घर 20 % सिचाई व शक्ति पर 
45% उद्योग वे खनन पर 4 7% परिवहन पर 6 8% सामाजिक सेवाओं 
पर 2] 4% तथा शेष 2% अन्य पर रखा गया है। इस प्रकार सिचाई व 
शक्ति के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र मे 
कुल प्रस्तावित व्यय ] 500 करोड रुपये रप्पा गया है। यह सातवाँ योजना 
के प्रस्तावित 3000 करोड़ रुपये के व्यय से काफो ऊँचा है। 

77. राजस्थान मे बिक्री मूल्य की दुष्टि से चार बड़े खनिजों के नाम लिाखए। 

उत्तर- सगमरमर, राक फास्पर, सेडस्टोन व ताबा। 

प्र8& _ रीको का परिचयामक विवरण दोजिए। 

उत्तर- राजस्थान राज्य आंद्योगिक विकास व विनियांग निगम लि अथवा रौको 
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नवम्बर 969 में स्थापित किया गया था। इससे मूलतमा राजस्थान राज्य 
खनन विकास निगम अलग करके 979 में रींको की स्थापना की गई। 
रीको के कार्य इस प्रकार हैं। () औद्योगिक क्षेत्रो/बस्तियो का निर्माण 
करना, (0) सार्वजनिक, संयुक्त व सहायता प्राप्त क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों 
की स्थापना करना, (गा) औद्योगिक शेयर पूँजी/अभिगोपन को व्यवस्था 
करना, (९) औद्योगिक विकास के लिए सर्वेक्षण करवाना व प्रोजेक्ट पैयार 
करवाना, (५) रियायतें व प्रेरणाओ की व्यवस्था करना। रीकों कौ स्वयं 
कौ चालू परियोजनाएँ इस प्रकार हैं- घड़ी तथा टू-बे रेडियो सचार उपकरण 
परियोजनाएँ। राजस्थान कम्यूनिकेशन लि इसको सहायक कम्पनो है। पहले 
की टीवी सेट बनाने वाली राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि नामक सहायक 
इकाई को इन्स्टूमेण्टेशश लि कोटा को हस्तन्तरित कर दिया गया है। 

79 'सयुकत क्षेत्र! की अवधारणा स्पष्ट कीजिए । 

उन्तर- 'सयुकत क्षेत्र' के अन्तर्गत एक औद्योगिक इकाई में सार्वजनिक क्षेत्र च निजी 
क्षेत्र दोने का एक साथ अस्तित्व पाया जाता है। प्राय पूँदी सार्वजनिक 
क्षेत्र से आतो है तथा प्रबन्ध निजी हाथो मे होता है। पिछले वर्षों में सयुक्त 
क्षेत्र का समर्थन सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनो को कमियाँ दूर॑ करने 
को लिए किया गया। निजी क्षेत्र मे आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को कम 
करने के लिए सयुक्‍त क्षेत्र के विकास का समर्थन किया गया था। यह 
सर्ववजनिक क्षेत्र ब निजी क्षेत्र के मिले-जुले प्रयास से उत्पन्न होता है। 
चोटी की निजी कम्पनियों को सयुकत क्षेत्र में लाने से कई प्रकार की 
समस्याएँ हल हो जाती हैं। सयुकत क्षेत्र में लाकर इनका विकास कंरने व 
पैमाने की किफायते प्राप्त करने से समस्त समाज को लाभ पहुँचता है। 
इनका तकनीकी विकास सुगम हो जाता है। राष्ट्रीयकरण किये बिना उद्योगों 
को सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित करने कौ सरल विधि समयुक्त क्षेत्र का 
विकास करने की होती है। लेकिन आजकल इसकी लोकप्रियता कम हो 
गयी है। 

80. सार्वजनिक क्षेत्र सयुक्त क्षेत्र व सहायता-प्राप्त क्षेत्र मे अन्तर करे। 

उत्तर- सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई का स्वामित्व नियन्त्रण व प्रबन्ध 
पूर्णतया सरकार के अधिकार में होता है। सयुकत क्षेत्र मे सरकार का थीको 
के माध्यम से इक्बिटी मे प्राय 26% अश होता है। इसका प्रबन्ध निजी 
हाथो में सोपा जाता है। सहायता प्राप्त क्षेत्र मे रीको का इक्विटो या शेयर 
पूँजी मे प्राय 70 5% तक अश होता है। ये औद्योगिक विकास के लिए 
विभिन्‍न प्रकार के सगठम होते हैं। आजकल सहायता-प्राप्त क्षेत्र का महत्व 
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बढ़ गया है। 

8] राजस्थान मे “सयुकत क्षेत्र' मे औद्योगिक प्रगति का परिचय दौजिए। 

उत्तर- राज्य में पिछले वर्षों मे सयुक्त क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयो मे उत्पादन 
चालू किया है। सयुक्‍त क्षेत्र मे कई इकाइयाँ उत्पादन में सलग्न है। इनमे 
कई इकाइयाँ कार्पेट यार्न तथा सिथेटिक यार्न बना रही हैं। शेष इकाइयाँ 
रसायन, इलेक्ट्रोनिक्स आदि क्षेत्रों से सम्बन्ध रखती हैं। राजस्थान एक्सप्लोजिव 
एण्ड केमिकल्स लि घौलपुर में विस्फोटक (000ाक्षणाऊ) बनाये जाते 
हैं। राजस्थान इलेक्ट्रोनिकस एण्ड इन्स्ट्मेन्ट्स लि (एटा), कनकपुरा 
(जयपुर) मे विद्युत मिल्क टेस्टर (256) (दूध विश्लेषक यत्र) बनाये जाते 
है। यह इकाई कोटा इन्टस्ट्रमेन्टेशन लि की सहायक होने के नाते केन्द्रीय 
इकाई के अन्तर्गत भी आ मकती है। वित्तीय व अन्य कठिनाइयो के कारण 
राज्य मे सयुक्‍त क्षेत्र के विकास की गति धीमी पड़ गयी है। इसको कुछ 
इकाइयाँ रुण भी हो गई है जिससे इस क्षेत्र के विकास में कमी आयी 
है। कुछ इकाइयो ने रीको की शेयर पूँजी स्वयं लेकर (७५४०८ 
बह०लाटगत के माध्यय से इन्हे निजी क्षेत्र मे परिवर्तित कर लिया है। 

82 राजस्थान वित्त निगम व राज्य को वित्त विभाग में अन्तर कौजिए। 

उत्तर- राजस्थान वित्त निगम 955 में लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगो को वित्तीय 
सहायता देने के लिए बनाया गया थां। अब इसकी प्रति इकाई वित्तीय 
सहायता की सीया को बढ़ाकर 90 लाख रुपये कर दिया गया है। यह 
परिवहन व होटल के लिए भी कर्ज देता है। उदार ऋण स्कीम में इसका 
काम काफी बढा है। 
राज्य का वित्त विभाग राज्य के सचिवालव मे एक विभाग होता है जो 
सरकार के वित्त सम्बन्धी मामलो पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह बजट 
निर्माण मे सहायता देता है तथा सरकारी आय व्यय का हिसाब रखता है। 
वित्त घिभाग प्रत्येक नये वित्त आयोग के समक्ष एक घिस्तृत प्रतिवेदन 
(670थ700ा॥) प्रस्तुत करता है जिसमे 5 वर्षों कौ अवधि के लिए 
आय व्यय के अनुमान होते है। इनके आधार पर चित्त-आयोग राज्य को 
जितीय आजरयफताओ कर अपुयाण लगाए है। 

83. “शजसोको ' को भूमिका समझाइये। 

उत्तर- "राजसीको ” का पूरा अर्थ है राजस्थान लघु उद्योग निगम (र्णुब्षणोक्षा 
इशशा पात"्घाए४ 00702) + यह 964 मे स्थापित किया गया 
था। यह कच्चे माल जैसे कोवला/कोक इस्पात सीमेट, जस्ता आदि का 
वितरण करता है। इसने दस्तकारों के एम्पोरियम तथा गलौचा प्रशिक्षण 
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केन्द्र स्थापित किये हैं। इसने चुरू व लाडनूँ मे ऊनी मिलें टोक में मयूर 
बौड़ी फौक्ट्री तेन्दू कौ पत्तियो के सग्रह कौ ज्यवस्था तथा सागानेर एयरपोर्ट 
पर निर्यात की सुविधा के लिए एक “एयर कार्गों कॉम्पलेक्स स्थापित किया 
है। राजसीको लघु उद्योगो के विकास के लिये कार्य करता है। 
राजस्थान के आर्थिक जीवन मे खादी ब ग्रामोद्योगों का क्या स्थान है ? 
राज्य मे सूती व ऊनी खादी का उत्पादन होता है। 99] 92 में लगभग 
3] करोड़ रुपये की ऊनी व सूती खादी का उत्पादन हुआ था। इस उद्योग 
में काफ़ी लोग' अल्पकालिक व पूर्णकालिक काम पाये हुए है। ग्रामोद्योग 
से घानी का तेल, गुड व खाडसारी हाथ का कागज अखाद्य तेल से बनी 
साबुन चमड़े की वस्तुएँ मिट्टी के बर्तन मधुमक्खी पालन व धान को 
हाथ से कूट कर छिलका हटाने आदि के काम शामिल हैं। ग्रामोद्योग के 
उत्पादन का मूल्य 99] 92 मे 85 करोड़ रुपये हुआ था। खादी व्र 
ग्रामोद्योग का रोजगार, आमदनी व निर्धनता निवारण कार्यक्रमों को दृष्टि से 
बहुत महत्व है। ये ग्रामवासियो के आर्थिक जीवन का आधार स्तम्भ हैं। 
राजस्थान सरकार ने नये उद्योगो को बिक्री कर मे क्या छूटे दी हैं ? 
राज्य सरकार को मई 987 की घोषणा के अनुसार पिछड़े जिलो मे नये 
उद्योगो को सात वर्ष तक तथा विकसित जिलो मे पाँच चर्षों तक बिक्री 
कर मे छूट दी गयी धी। छूट को सीमा पिछडे जिलो मे छोटे उद्योगों के 
लिए स्थायी परिसम्पत्ति का सौ प्रतिशत तथा बडे उद्यौगो के लिए 90% 
तक कौ गयी थी। विकस्तित जिलों के लिए ये क्रमश 85% व 75% 
तक थों। पायनियरिंग व '“प्रेस्‍्टीजियस उद्योगो के लिए 2 अतिरिक्त वर्षों 
की बिक्री कर की छूट दी गयी थी। 0 लाख रुपयो से अधिक विनियोजन 
वालें उद्योगो को कर मुक्ति कौ बजाय कर-आस्थगन (9९ हर्शशादय) 
की सुविधा भी दी गयी थी जिसके लिए सम्बन्धित इकाई अपना विकल्प 
दे सकती थी। जनवरी 99] की नई औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास 
के लिए बिक्री कर को छूटो व रियायतो को जारो रखा गग्मा है। इलेक्टोनिक्स 
उद्योगो को बिक्री कर के सम्बन्ध मे विशेष सुविधाएँ दी गयी है। 

993 94 के अत तक राजस्थान के बजट में अपूरित घाटे कौ राशि 
कितनी रखी गयी है ? इसको पूरा करने के क्‍या उपाय है २ 

993 94 के बजट मे समग्र घाटा 52 4 करोड रुपये दिखाया गया है 
जबकि 992 93 के सशोधित अनुमानों मे 57 करोड रुपये की बचत 
रहो थी। यह घाटा कुछ सीमा तक आने वाले वर्ष के दौरान करों की 
बेहतर वसूली केन्द्र से अधिक प्राप्तियो गैर आवश्यक व अतुत्पादक खर्च 
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में कमी, आदि से पूरा किया जायेगा। वित्तीय अनुशासन को अधिक प्रभावी 
च सुदृढ़ किया जायेगा तथा सरकारी व्यय पर कडा नियन्त्रण रखा जायेगा। 
लेकिन यह कार्य काफी कठिन प्रतीत होता है। राज्य की वित्तीय दशा 
सतोषजनक नहीं है! राज्य मे सप्ट्रपति शासन के कारण 993 94 का 
बजट मार्च 4993 मे ससद मे प्रस्तुत किया गया था ताकि छ॑ महीनों 
के सरकारी व्यय कौ स्वीकृति प्राप्त की जा सके। 

87 गजस्थान राज्य के स्वय के प्रमुख करो के नाम लिखिए। इनमे सर्वाधिक 
राजस्व किस कर से प्राप्त होता हे। 

उत्तर- बिकी कर, भू राजस्व राजकीय आबकारी शुल्क, स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन, 
वाहनों पर कर ज्था मनोरजन कर। बिक्रो कर से सर्वाधिक आय होती है 
जो 993-94 के बजट-अनुमानो मे राज्य के कुल कर-राजस्व ((95 
70५४९00८) का 34% आकी गयी है। (बिक्री-कर से राजस्व 039 करोड 
रुपये जो कुल कर राजस्व 3086 करोड रुपये का लगभग 34% है)। 
कुल कर-राजस्त्र भे राज्य के स्वय के कर-राजस्व के अलावा केन्द्रीय 
करो का अश भी शामिल होता है (आयकर व सधीय उत्पादन-शुल्क का 
अश)॥। 

88. राजस्थल के फेक्ट्री-क्षेत्र मे प्रमुख औद्योगिक वस्तुएँ कौन-कौन सी उत्पादित 
होती है' 

उत्तर- सौमेट, चीनी, यूरिया, सुपर फास्फेर, बाल बियरिग, विद्युत मोटर, नमक, 


पोलियेस्टर धागा आदि। 

89. आठवीं योजना का सशोधित कार्यक्राल क्या रखा गया है। 
(अ) 4990 95 (ब) !992-97 
(स) अभी निश्चित नहीं 

उत्तर- (ब) 


90 राजस्थान में कुछ नये इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगो के नाम व स्थान बताइये। 
उत्तर- (3) कौन्जल इण्डियन सामे लि, भिवाडी (दाह्यार८ पाताक्षा $क्षा।4१9 
[॥0 , 809४३0॥), यहाँ क्वॉर्टज क्लॉक टाइमिंग मूवमेट का उत्त्पादन 
किया जाता है। 
(07) राजस्थान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि भिवाडी मे इलेक्ट्रोनिक्स पुश 
बटन व टेलीफोन उपकरणो का निर्माण किया जाता है। 
(१४) एलाइड इसलेक्ट्रोनिक्स एण्ड मैग्नेटिक्स लि, उदयपुर में घिपिन्त 
इलेक्ट्रोनिक्स गैजेटो मे याददाश्त का काम करने हेतु 'फ्लोपी डिस्केट्स' 
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9] 


गजस्थात की अर्थव्यवस्था 


बनाये जाते हैं। 

(0९) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रमेन्ट्स लि, जथपु५ विद्युत मिल्क 
टेस्टर (दूध विश्लेषक यत्र) (रकों के सहयोग से)। 

(५) इण्डिया इलेक्ट्रोनिक्स लि, भिवाड़ी-कार्बन फिल्म रेजिस्टर्स 
(रेटडा४05)| 

(ए) सेमटल॑ (8था८) इण्डिया लि, भिवाडी- यह ब्लेक एण्ड ब्हाइट 
टीवो पिक्चर ट्यूब कम्पोनेन्ट बनातो है। 

(५7) रेली ट्यूब इलेक्ट्रोनिक्स लि भिवाडी- यह भी ब्लेक एण्ड च्हाइट 
टीवी ट्यूब्स (कपोनेन्ट) बनाती है। 


(शाण) पुस्सुमी इण्डिया लि, भिवाड़ी- यह एक एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोतिक्स 


केपेसीटर्स बनाती है। 
औद्योगिक अभियानों' के आयोजनों से क्‍या तात्पर्य है ? 


उत्तर- राजस्थान में रीकों, राजस्थान वित्त निगम व उद्योग निदेशालय के तत्वावधान 
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मे देश के अन्य भागो में जाकर उद्योगपत्ियों को राजस्थान से आकर उद्योग 
लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इन औद्योगिक अभियानों में 
सरकारी प्रतिनिधियों व उद्यमकर्ताओं की आमने-सामने बातचौत होती है 
और विभिनन्‍्र शकाओं व आशकाओं का समाधान किया जाता है। ऐसे 
औद्योगिक अभियान पिछले वर्षों मे बम्बई, कलकत्ता, गुवाहादी व शिलोंग 
आदि में चलाये गये हैं। इनके माध्यम से सरकार नये उद्यमकर्ताओं से 
सम्पर्क करती है और अभियान के दौरान उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध 
मैं प्रारम्भिक समझौते करने का प्रयास करती है। 

आर्थिक क्षेत्र मे उदारता की नीति से क्‍या अभिप्राय है ? 


उत्तर- भारत सरकार ने पिछले कई बर्षों से आर्थिक क्षेत्र मे उदारता कौ नौति 


अपनायी है। इसके अन्तर्गत अनावश्यक आर्थिक नियन्त्रणो को धीरे धीरे 
समाप्त किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था में आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व विदेशी 
प्रतिस्थर्धा को बढाया जाता है। जुलाई 99] में सरकार ने रुपये का लगभग 
8 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया था तथा व्यापार-नीति को अधिक सरल 
घथ उदार बनाया था। नई औद्योगिक नीति मे (१/छ7०) कम्पनियों के लिए 
परिसम्पत्ति की सीमा हटा दी गई तथा विदेशी कम्पनियों को 5% तक 
इक्विटी की स्वत्त इजाजत दी गयी। सरकार फिस्कल घाटे को कम करने 
का प्रयास कर रही है। 
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93. क्या राजस्थान में पचवर्षीय योजना के वर्तमान स्वरूप को सम्मप्त करके 
केवल अकाल निवारण हेतु एक पचवर्षाय कार्यकम या योजना को कार्यान्वित 
करना अधिक श्रेयस्कर होगा ? 

उत्तर- केन्द्रीय नियोजन की पद्धति के अन्तर्गत राज्य स्वर पर भी योजत्रा के 
वर्तमान स्वरूप को ही जारी रखना लाभप्रद होगा, क्योंकि इसके अलावां 
कोई दूसरा सुदुढ विकल्प प्रतीत नहीं होता। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था 
का सम्तुलित व शीघ्र विकाप्त करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन 
राज्य के आर्थिक विकास कार्यक्रम को इस तरह॑ ढाला जाना चाहिए कि 
यह अकाल व सूखे से हमें यथासम्भव अधिकाधिक राहत दिला सके। 

94... राजस्थान मे प्रति 00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे सडको की लम्बाई बताइए। 

उत्तर- ((99] 92 मे 7754 किलोमीटर) 

95. राजस्थान मे 989 90 मे प्रति व्यक्ति पावर का बार्धिक उपभोग बताइए। 

उत्तर (83 किलोवार घंटे प्रतिवर्ष) (भारत का औसत 24 किलोवाट घंटे प्रति 
वर्ष) 

०6 राजस्थान मे जिलों तहसोलो पचायत समितियो ग्राम पचायतो ज गाँवों की 
संख्या बताइए। 

उत्तर- (जिले « 30 (तीन नये जिलों दौसा, राजसमन्द व बारा को मिलाने पर) 
99] मे तहसीले ८ 243 पंचायत समितियाँ ८ 237 ग्राम पचायते ८ 
7358 कुल गाँव + 39 80) (इसमें बसे हुए गाँव 37 890 थे) । 

97. ने वित्त आयोग को द्वितीय रिपोर्ट (990-95) की सिफारिशों के अनुसार 
कुल केन्द्रीय हस्तान्तरणो में सजस्थान का अश कितना रहा है ? 


(अ) 8% (ब) 6 5% 
(स) 6% (द) 7% 
उत्तर- (ब) 


98 990-95 केलिए नवे वित्त आयोग के अनुसार रघछ्घ्थान का कुल- अन्तरण 
कितने करोड़ रुपये रहा तथा उसका मंदवार वितरण दीजिए । 

उत्तर कुल अतरण लगभग 6525 करोड रुपये, वार्धिक 300 करोड रुपये कुल 
अत्तरित राशि का वितरण मदवार इस प्रकार हैं 


(0990-95) (करोड रुपये में) 
(0) आयकर मे अश 002 
(0) मूल उत्पाद शुल्क में अश 3064 


(7) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 504 
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(५) रेल यात्री किराये पर कर की एवज में अनुदान 34 


(५) योजना भिन्न रेवेन्यू कौ पूर्ति के लिए 486 
(५) योजना मे रेवेन्यू-घाटे के अश के बतौर 960 
(४॥) राहत-व्यय के लिए अनुदान 465 

कुल 6525 


99. भवे दित्त आयोग को द्वितीय पिपोर्ट के अनुसार केन्रीय साकार की कुल 
राजस्व आय या प्राप्तियो का कितना प्रतिशत शज्यो को अन्तरित किया 
गया है। 

(आओ 25% (ब) 22 74% (से) 27% (द) 28% 

उन्तर- (ब) 

00. स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 

उत्तर- यह अनुसूचित जाति के लिए बनायी जाती है ताकि ये लोग गरीबी को 
रैखा से ऊपर उठ सकें, परिसम्पत्ति के स्वामित्व में हिस्सा प्राप्त कर सकें 
एवं इनको रोजगार व आमदनी प्राप्त करमे का बेहतर अबसर मिल सके। 
इसमे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सडकों के निर्याण आदि पर जोर दिया जाता 
है ठथा महत्तरों की पुनर्स्धापता पर बल दिया जाता है। पिछले वर्षों मे 
कुल योजना के परिव्यय का 7% स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान पर व्यय किया 
गया है जो जमसख्या में इसके अनुपात ([7%) के अनुरूप रहा है। 

0॥ इनका विस्तार कीजिए। 

(0) ए77९0 0॥) एशाराउ्म(0 () १२४छ50 (५) 0/॥ (२) छा245 

उत्तर- () गराएतगा शिा|टा$" कलावा|इट (00एट3॥४८ 4.(0 
(07 ाझाओर 847 (00:टा4(9४८ 7.00 
(भा) #थाताओ #हाठताएदयं (009270ए८ 7३/7४॥ाह 02700 
(0५) 648 <ए!0त9 6 478॥4 7.70 
( छुआ दाशएए 72४शणुश00ा। 68009 

02 99-92 में राजस्थान मैं तिलहन का उत्पादन कितना हुआ ? 

(अ) 25 लाख टन (ब) 27 लाख टन 


(स) 20 लाख टन (द) 22 लाख टन 
उत्तर- (ब) 
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03 शाजस्थान कौ सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का परिचय दोजिए ? 

उत्तर योजना आयोग ने १] जुलाई 990 को ]3 करोड रुपये की इस सिचाई 
योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। यह आठवीं योजना (992 97) में 
फक्रिय'न्वित की जायेगी। इसके अन्तर्गत हरियाणा व राजस्थान मे नहर प्रणाली 
का मिर्माण किया जायेगा, जिससे श्रो गगानगर जिले में भादरा व नोहर 
तहसीलो मे कुल 33620 हैक्टेयर मे सिचाई को जा सकेगी। 

04 कूषिगत व सहायक पदार्थों के निर्यात में कौन सी वस्तुएं आती हैं ? 

उत्तर चाय, काफी चावल, कपास तम्बाकू (अनिर्मित व विनिर्मित) काजू मसाले, 
खली फल सब्जी फलो का रस, सामुद्रिक पदार्थ मास व मास से घनों 
वस्तुएँ त्तथा चीनी। 

05 99] 92 में भारत के कुल नियतो मे कृषिगत निर्यादाी का अश कितना 


था? 

(अ) 40% (ब) 30% 

(स) 8 75% (द) 20% 
उत्तर (स) 


१06 भारत के छ निर्यात प्रोसेसग क्षेत्रों के नाम लिखिए ? 
उत्तर (0) कादला मुक्त व्यापार क्षेत्र 

(00) सान्ताक्रूज इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात क्षेत्र 

(॥॥) मद्रास निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्र 


(५) नोइडा (६0॥74) (0४६७ 0'॥3 पातण्य्राएटड ए02सलणूाला #ाधओ 
(५) फाल्टा 
(५४) फोचीन 

007 उिस्तार कौजिए। 
(0 वराए5 (7) परा७५ 

उत्तर- (॥)] 77706 ।घि०0 ाशिल्टाएवोे ?फएड्लआरए छिशाऊ 
(॥)  ]7306 7४266 ञा५एशाशशाशर #६३5७०$ 

]08 गन्धेली सपहबा योजना क्‍या है 2 

उत्तर यह मी गगातगर चुरूं व झुन्झुनूं जिलें के 3$4 ग्रामों को इन्दिरा गांधी 
नहर से पेषजल उपलब्ध कराने को योजना है। इसमे नये ग्राम शामिल 


करने का विचार है। इसके लिए विदेशों सहायता प्राप्त करने का प्रयास 
चल रहा है। 


4ह्व राजस्थान की अर्थव्यवत्धा 


09. "राजस्थान विकास कोष' का उद्देश्य बताइए। 

उत्तर- यह प्रवासी राजस्थानियाँ से प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग लेने 
के लिए बनाया गया है। इसमें सरकार अपनी तरफ से 50 लाख रुपये 
का प्रारम्भिक योगदान देगी। इस कोप का उपयोग राज्य में पेयजल 
पशु-संरक्षण, शिक्षा व सामुदायिक सुविधाओं के विकास, आदि में किया 
जायेगा। 

0 यमुगा नदी का जल राजस्थान को मिलने से किन पांच जिलों की येयजल 
समस्या का स्थाई हल सम्भव है ? 

उत्तर: भरतपुर धौलपुर, अलवर, झुन्झुनूँ और चुरू जिले। 

१)] राजस्थान में बारह मास बहने वाली नदियों के नाम बताइए 

उत्तर- चम्बल व भाहीं के अलावा कोई नदी बारह मांस नहीं बहती। 

382 हृथिनी कुण्ड बाँध किस राज्य में है ? 
(अ) पंजाब (ब) हिमाचल प्रदेश (स) हरियाणा 

उत्तर- (स) 

]3.रैणुका बाँध किस राज्य में है ? 
(अआ) हरियाणा (ब) पंजाब (स) हिमाचल प्रदेश 

उत्तर- (स) 

]84 निम्न में से कौन-सा बाँध दिल्‍ली की पेयजल समस्या का समाधान कर 
पायेया 2 
(अ) हथिनी कुण्ड बाँध (ब) रेणुका बाँध (स) दोनों 

उत्तर- (ब) 

]5 नाथपा-झाकड़ौ परियोजना का परिच्रय दौजिए। 

उत्तर- 500 मेगाबाट क्षमता वाली नाधपा-झाकडी जल-विद्युत-परियोजना हिमाचल 
प्रदेश में नाथपा-झाकडी ऊर्जा निणम द्वारा बनायी जा रही है। इसमें राजस्थान 
का 5 22 प्रतिशत दावा बनता हैं। 

१6 कोल परियोजना किस राज्य को है और इससे राजस्थान को क्या लाभ हो 
सकता है ? 

उत्तर- यह हिमाचल प्रदेश सरकार की जल-विद्युत परियोजना है। 20 जूत 
१५६७५ को 'एक समझेरे के अमुसार ४४४ भेगाया६ जी गियेजित 'क्षम्ता। 
में से राजस्थान को 63 प्रतिशत ऊर्जा मिलनी थी और इसे 75 प्रतिशत 
व्यय देना था। लेकिन अब इस परियोजना का काम नाथपा-झाकडी विद्युत 
निगम को सौंपे जाने के बाद राजस्थान को इस परियोजना के लाभ से 
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चौचित कर दिया गया है जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति की है। 

]7 जैसलमेर जिले में गैस भण्डार के दो क्षेत्रों के नाम बताइए। 

उत्तर- (]) मनहर टीबा क्षेत्र (2) तनोट क्षेत्र! 

]8 पर्यटन की दृष्टि से अलवर के कौन-से किले का विकास किया जाना 
चाहिए ? 

उत्तर- नीलकंठ भर्तृहरि बाला किला। 

]49 भूटान में भारत सरकार के वित्तीय व तकनीकी सहयोग से कौन-सी पन 
बिजली परियोजना क्रियान्वित की गई हे ? 

उत्तर- 336 मेगावाट कौ चुखा पन बिजली परियोजना। परियोजना मे चार इकाइक्‍याँ 
हैं (प्रत्येक 84 मेगावाट की) जो चालू कर दी गयी हैं। यह भूटान मे व 
भारतीय सौमा पर अनेक स्थानों को बिजली देती है। 

]20. लूनी नदी का परिचय दीजिए। 

उत्तर- यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल से निकल कर कच्छ की खाड़ी 
मे गिरती है। यह वर्षाकालीन नदी है। 

)2] बनास नदी किस नदी में व कहाँ मिलती है ? 

उत्तर- बनास नदी अशवली पर्वत के पूर्वा ढाल से निकलकर सवाई माधोपुर जिले 
में चम्बल नदी मे मिल जाती है। 

]22 चम्बल नदी का मार्ग बताइए। 

उत्तर- इसका उद्गम मध्य प्रदेश में है, तथा यह राजस्थान मे बहती हुई उत्तर 
प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना मे मिलती हैं। 

]23 राजस्थान में नमक का उत्पादन कुल भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत 
होता है ? 

उत्तर- 990 में राजस्थान मे नमक का उत्पादन ]0 55 लाख टन हुआ जबकि 
990-9] में भारत में [26 5 लाख टन हुआ था। इस प्रकार राजस्थान 
का अश 8 3% रहा। 

]24  ॥990-9] मे राजस्थान मे कृषि से चालू कौमतो पर राज्य की आय ने 
कितवया अंश रहा 2? 
(आअ) 50% (ब) 47 4% (स) 55% 

उत्तर- (बा) 

25 990-9] में राजस्थान में कृषि से स्थिर (980-8]) कौमतो पर राज्य 
को आय में कितना अंश रहा 2 
(अ) 48 8% (ब) 52% (स) 45% 


486 राजस्थात्त की अर्थव्यवप्या 


उत्तर- (अ) 
26 990-9] में राजस्थान में चिनिर्माण क्षेत्र का अंश राज्य की आय में 
980-8] की कीमतो पर छांटिए : 


(अ) 3025% (ब) 8% (स) 2% 

उत्तर- (अ) 

27 राजस्थान की आय ($)7) मे निम्न में से किसका अंश सबसे ऊँचा 
है? 
(अओ) वन (व) खनन (स) निर्माण (005#0९८॥०7) 

उत्तर- (स) 

]28 राजस्थान मे 990-9] मे सकल स्िंचित् क्षेत्रफल कितना था तथा वह 
भारत का कितना प्रतिशत था २ 

उत्तर- 990-9] में राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्रफल + 46 52 लाख हैक्टेयर, 
भारत मे 708 लाख हैक्टेयर, अत, शाजस्थान का अंश 6 6% रहा। 

]29 99]-92 मे राजस्थान मे तिलहन का उत्पादन कितना हुआ और यह 
भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशव था ? 

उत्तर- 27 लाख टन (ग़जस्थान), भारत में उत्पादन - 85 लाख टना अतः 
राजस्थान का अंश ८ 45% 

830 किक्रो-मूल्य कीं दृष्टि से राजस्थान में निम्न भे से किस खनिज पदार्थ का 
सर्वोच्च स्थान है ? 
(अ) ताम्बा (ब) जस्ता (स) मार्बल 

उत्तर- (ब) 

3] 990-9] में राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना था ? 

उत्तर- 39 लाख हैक्टेयर। हि 

832. राजस्थान में 99-92 में 6-] वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले बच्चो 
का अनुपात छांटिये। 
(अ) 9]3% (व) 92% (स) 75% 

उत्तर- (अ) 

833 “लोक-जुम्बिजशञा का अर्थ समझाइये । 

उत्तर- लोक-जुम्बिश' का अधे है लोक-आकप्ष॑ण या ताकत। यह शिक्षा कौ एक 
व्यापक स्कीम है जिसमें स्वीडन के सहयोग से राजस्थान में साक्षरता 
के प्रचार-प्रसार पर बल दिया जायेगा। इस महती योजना के अन्तर्गत 
आगामो दस वर्षों मे लगभग 600 करोड़ रुपये व्यय होगे। इससे प्रारम्भिक 
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शिक्षा, अतिरिक्त अध्यापकीं की नियुक्ति शाला भवनों का निर्माण व 
अनौपचारिक शिक्षा के केन्र खोले जायेंगे। 

34 ग्जस्थान मे पूर्ण साक्षत्ता के लिये 7990 9) मे किस जिले को चुता गया 
था? 
(अ) अलवर (बर) अजमेर (स) जयपुर (द) सभी 

उत्तर- (ब) 

35 99] 92 मे सम्पूर्ण साक्षरतो कार्यक्रम के तहत चयनित जिले बताइये। 

उत्तर- भग्तपुर, सीकर व डूँगरपुर। 

36 राजस्थान मे हाल मे तेल के विशाल भण्डार #छाँ व कितमी मात्रा वाले 
मिले है ? 

उत्तर- अप्रैल 992 मे दीकानेर के निकट बाधेवाला क्षेत्र मे तेल के करीब साठे 
तीन करोड टन के भण्डार मिले है । 

37 राजस्थान की आउवीं पचवर्षीय योजना (992 97) मे सार्वजनिक परिव्यय 
का आकार कितना रखा गया है ? 
(अ) ]0 800 करोड रुपये (ब) 0,45] करोड़ रुपये 
(स) ],500 करोड़ रुपये (६) 9560 करोड रुपये 


उत्तर- (स) 
]38 राजस्थान में पर्यावरण समस्या में सबसे ज्यादा गभ्भीर समस्या क्‍या है २ 
(अ) जल-प्रदूषण (ब) वायु प्रदूषण 


(छ० जल का अभाव (द) वनो का ह्वास 
(ए) मिद्टी का कटाव 

उत्तर- (स) 

39 हक मे किन स्थानों पर राज्यस्तरीय पशु मेले आयोजित किये जाते 

है| 

उत्तर- [) श्री मल्‍लीनाथ पशु मेला तिलवाडा (बाड़मेर) 
(0) बलदेव मेला, मेडठा सिटी (नागौर) 
(॥ वार तेजाजी मेला पतबतसर (नागौर) 
(7४) रामदेव मेला नागौर 
(५) गोमती साबर मेला, झालरापाटन (झालाबाड) 
(श) गोगामेडो मेला, गोगामेडो (श्रीगगानगर) 


488 शजप्थात की अर्थव्यवस्था 


(शा) कार्तिक मेला, पुष्कर (अजमेर) 
(९श) जसवत मेला (भरतपुर) 
(०) चम्द्रभागा मेला, झालरापाटन (झालावाड़ू) 
(४) शिवएत्रि मेला, करौली (सवाई माधोपुर) 

340 विस्तार कौजिए * 
(0) 0507 
(॥) खाया 

उत्तर- () 0५678085 8०एणाएआा2८ (.0फएथशाएा। 7#)्रा4 (यह जापान का 

कोष है जिसके तहत अन्य देशो को विकाप्त कार्यों में सहायता दी 
जातौ है) 

(7) एशाएशों #06 2026 ९5२३९) 8778, 720077पा 

]4! 808 व (४०% क्‍या है । 

उत्तर- 5008 ८ 3४2८०५॥ एछाएहाए३0ज० 2५४९0ए70८७ #(९८४॥१८०५ 
एाए45  एशबपना गराशधाओआणाओं एटएशेणफाशा #एशाए५ 
इनसे राजस्थान को विफकास-कार्मों मे सहायता प्राप्त होती है। 

!42 ओजोन परत के क्षीण होते से कौन-सी बीमारियाँ हो सकती हैं ? 

धत्तर- चर्म-केन्सर व आँखो को भोतियाबिन्द। 

[43 7990 9] मे प्रचलित कौमतों पर किस राज्य की प्रति-व्यावत आय 
सर्वाधिक थी ? 

उत्तर- पजाब की 828 रुपये, दूसरा स्थान गोआ का 7634 रुपये। 

]44 990-9] मे भारत में प्राथमिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में 980 8] को 
कीमतो पर कितना योगदान रहा ? 

उत्तर- 33 5% (लगभग /3) 

4$ 950-5 में यह कितना था 2? 

उत्तर- 56 5% 

46 द्वितीय कृषि कात्ति से कया आशय है ? 

उत्तर- यह चर्षाश्रित क्षेत्रों मे होगी जहाँ सूखी खेती की विधियों को अपनाकर 
उत्पादन बढाया जायेगा। इसके लिये जलप्रहण विकास कार्थक्रम व सिचाई 
के लिये फुच्धाश-विधि 'व ड्रिप विधि का उपभोग किया जायेगा। यह देश 


के पूर्वी भागे मे भी अपनायों जायेगी। इसके द्वा। दालो व तिलहन का 
उत्पादन बढ़ेगा। 
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47 राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास्त की सम्भावना किस प्रकार के उद्योगों 
की मानी गयी है ? 

(अ) कृषि-आधारित (ब) वन-आधारित 

(स) इलेक्ट्रोनिक्स (द) खनिज-आधारित 

उत्तर- (द) 
48 व्यापक कृषि विकास कार्यकम में फिन फसलो को पैदावार बढाने पर जोर 
दिया गया है ? 
उत्तर सोयाबीन तुम्बा मेहंदी इसबगोल व फलायादन। 
]49 राजस्थान की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये चार डोस उपाय सुझाइए। 
उत्तर (3) राज्य को स्पेशल श्रेणी के रज्यो मे शामिल कर लिया जाये जिससे 
अनुदानो का अश 90% ब कर्ज का अश 0% हो जायेगा 

(॥) सम्पूर्ण अकाल सहायता अनुदानों के रूप मे दी जाय, 

(।0) राजकीय उपकमो से लाभ अर्जित किये जाये निरन्सर धारा देने घाली 
इकाइयो को सुधारा जाये (इन्हे निजी क्षेत्र को दिया ज' सकता है 
अथवा श्रमिकों के लिए वैकल्पिक रोजगार कौ, व्यवस्था करके इन्हे 
बद किया जा सकता है)। 

(0५) राज्य सरकार अनुत्पादक व व्यर्थ खर्च मे कटौती करे। 

50 99] 92 में चार नये कालेज कहाँ कहाँ खोले गये है ? 

उत्तर बालोतरा बयाना सलुम्बर, व भवानी मड़ी। 

5]. राजस्थान मे प्रति कृषक शुद्ध कृषित क्षेत्रफल 988 89 मे कितना रहा? 
उत्तर 242 हेक्टेयर। 

52. राजस्थान में 985 86 में जोतो का औसत आकार क्‍या था ? 

उत्तर 434 हेक्टेयर। 

53. राजस्थान में 985 86 मे सीमात जोते कितनी थी ?2 

उत्तर 3 58 लाख (एक हैक्टेयर तक)। 

]54 985 86 मे राजस्थान में कुल कार्यशौल जेते कितनी थी ? 

उत्तर- 47 43 लाख (सशोधित)। 

55 राजस्थान में 990 9] मे सकल सिंवित »नत्र क्तिना रहा तथा उसमे 

सर्बोपरि सोत कौन सा रहा २ 

उत्तर- 46 52 लाख हैक्टेयर (सकल सिंचित क्षेत्र) कुओ (तल कूपो सहित) < 
26 6 लाख हैक्टेयर । 
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56 राजस्थान में 99] 92 मे उर्वरकों का कुल वितरण कितना रहा ? 

उत्तर 44] लाख टन। 

]57 राजस्थान में 499] 92 मे अधिक उपज देने थाली किस्मों के बीजो का 
वितरण कितना हुआ ? 

उत्तर- लगभग 44 लाख॑ क्विटल। 

58 ब्रर्ष 990-9]मे राज्य के 39 राजकौय उपक्रमो (सहकारी उपक्रमो सहित) 
को कुल घाटा कितना हुआ ? 
(आओ) 00 करोठ रपये. (ब) 89 करोड रुपये 
(सं) 8। करोड रुपये... (६) 50 करोड़ रुपये 

उत्तर- (ब) 

]59 राजस्थान के राजकीव उपक्रमो को सातवीं योजना की अवधि में (985 90) 
में कुल घाटा कितना हुआ ? 

उत्तर 395 करोड रपये 

60 अलवर को पर्वतमाला के ताम पर शापााई माधोपुर को बाघ अभयारण्य के 
नाम पर, धौलपुर को मगरपच्छो के 7'म पर तथा भरतपुर को पक्षी विहार 
के नाथ पर केय्द्र अपने अधिकार मे क्‍यों लेता चाहता है 2? 

उत्तर पर्यावरण संतुलन के लिए। 

6] मानस वाकल योजना के निर्माण मे किकका कितना कितना हिस्सा होगा? 

उत्तर 30% योगदान हिन्दुस्तान जिक लि का तथा शेष राजस्थान सरकार का। 
प्रथम चरण मे 50 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। 

]62 राजस्थान को पज़ाब की किन किन जल विद्युत परियोजनाओ मे हिस्सा 
मिल्तनना चाहिए जिनमें बिजलौ का उत्पादन होते लग गया है ? 

उत्तर आनदपुर साहिब परिग्रोजना मुकेरिया परियोजना तथा यूबीडीौ सी चरण 
[ में । ये बन चुकी है तथा इनमे बिजली का उत्पादन होने लगा है। 

63 इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना क्षेत्र मे घन विकास कार्य किसके सहयोग से 
चल रहा है ? 

उत्तर जापान के 07 करोड रुपये के वित्तीय सहयोग से । जापान के ओवरसीज 
इकोनेमिक कापेशन फण्ड (0: 0४) मे यह राशि प्रदान की जायगी। 

१७६५ कमसठय/ गियत्रण के लए शजत्या>+ सरकार के ओर से शुरू फिये गये 
दो कार्यक्रमों का उल्लेख कौजिए। 

उत्तर- () दो से अधिक बच्चो बालो पर पच या सरपच के व["य लडने पर 
रोक (निवचिन के एक साल आगे की अवधि में तीसरा बच्णा होने पर) 
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(॥) दो बच्चों के बाद नसवदी करामे वालों को लडकी को नाम एक 
हजार रुपये का बाड़ खरोदकर देने की राजलध्मी योजना का शुपारम्म 
किया गया है। 

6$ पार्वती जल विद्युत परियोजना का परिचय दीजिए । 

उत्तर- यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लु-मनाली क्षेत्र में (कुल्लु के निकट) 4 हजार 
करोड़ रुपये के व्यय से 7 चर्षों में तीन चरणो में पूरी को जायगी। कुल 
क्षमता - 205] मेगावाट! 
इसमें विभिन्‍न राज्यों का हिस्सा इस प्रकार होगा - 


(प्रतिशत में) 
() हिमाचल प्रदेश 5 
(2) राजस्थान 40 
(3) गृजरात 5 
(4) संघीय ग्रदेश दिल्‍ली 5 
(5) हरियाणा 25 
“कुलातल्ठ 7 


866 राज्य के 993 94 के बजट-अनुमानो में राजस्व घाटा कितना दर्शाया गया 


है? 
(+) ]00 करेड रूपये 
(ब) लगभग 200 करोड रुपये 
(स) 47 करोड रपये 
(द) कोई नहीं 
ऊउत्तर- (बव) 
]67 राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व की मदो में सर्दाधिक राजस्व किस 
मद से होता है ? 
उत्तर- ब्याज की प्राप्तियाँ, लाभाश व मुनाफे । 
[993 94 के बजट मे 938 करोड रुपये कुल गैर कर राजम्व मे अनुमानित 
हैं इनमे से 427 करगेड रूपये को राजस्व अकेले उपयुक्त मद के अन्तर्गत 
रफोो गया है। इससे भी ब्याज से प्राप्त राशियाँ 424 7 करेड रुपये है 
और णेष 26 करोड रुघये लाभाश व मुनाप्शे में हैं जो बहुत कम हैं। 
68 राजस्थान को 992 93 के सशोधित अयुमानों से सघोय उत्पादन-शुल्क 
मे से क्रितता हिस्सा प्राप्त हुआ ? 
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उत्तर- लगभग 780 करोड़ रुपये। 

69 राजस्थान में हाल के वर्षों में गजस्व-व्यय के अन्तर्गत ब्याज के घुगतानों 
को वार्पिक राशि बतलाइए। 

उत्तर- 992-93 के संशोधित अनुमानों में 743 करोड़ रुपये, 993-94 के 
बजट अनुमानों थे 895 करोड़ रुपये, इसमें बाजार ऋणो, केन्द्रीय सरकार 
से प्राप्त ऋणों, प्रोविडेण्ट फण्ड की जमाओं ब अन्य जमाओं पर दिये गये 
ब्याज की राशियाँ दर्शायो जातो हैं। ९ 


993-94 में इदनी अधिक वृद्धि का कारण अधिक कर्ज लेना व अधिक 
जमाओ पर ब्याज कौ अदायगी का भार है। 

]70 राजस्थान में चर्तमान प्रशासनिक सेवाओं पर वार्षिक व्यय की राशि 
इंगित करिए। इसमें क्या-क्या शामिल किया जाता है ? 

उत्तर- 992-93 के सशोधित अनुमानो में 406 करोड़ रुपये, 993-94 के 
बजट अनुमानो में 436 करोड रुपये। 
इसमें लोक सेवा आयोग (2९0), सचिवालय-सागान्य सेवाएँ, जिला प्रशासन, 
ट्रेजरी, पुलिस, जेल, स्टेशनरी, वे छपाई, पब्लिक वर्क्स व अन्य खर्चे शामिल: 
होते हैं। 

॥7 राजस्थान मेँ शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर वार्पिक-व्यय की राशि 
सूचित करिए। 

उत्तर- 992-93 के सशोधित अनुमानों के अनुसार 024 3 करोड़ रुपये। यह 
व्यय सामाजिक सेवाओ के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। 

72 992-93 के सशोधित अनुभानों के अनुसार शाजस्थात का प्रशासनिक 
सेवाओ पर राजस्व ज््य्य कुल कर-राजस्व (7७८ ॥८एशा५६) का कितवा 
अंश रहा ? 

उत्तर- प्रशासनिक सेचाओ पर राजस्व-व्यम ७ 406 करोड़ रुपये 
कुल कर-राजस्व 5 2799 करोड रुपये 
प्रशासनिक सेवाओ पर राजस्व-व्यय कुल कर-राजस्व का अश 5 4.5% 

]73 992 93 के सशोधित अनुमानों के अनुसार ब्याज के भुगतान की शशि 
कुल कर-राजस्व का कितना अनुपात रही ? 

उत्तर- ब्याज के भुगतान 5 743 करोड रुपये 
कुल कर-राजस्व - 2799 करोड रुपये 
अनुपात 5 26 5% (]/4 'से कुछ अधिक ) 
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]74 राजस्थान मे 99] में साक्षरता दर क्‍या रही ? 
(अ) 55% (ब) 36 55% (सं) 40% (द) 28% 

उत्तर- (ब) 

]75 राजस्थान मे प्रति हैक्टेयर कृषित क्षेत्र पर उर्बरको का उपभोग 990 9 
मे कितना रहा ? 

उत्तर- 9 57 किलो प्रति हेक्टेयर। 

]76 राजस्थान मे 98] 9] की अवधि मे जनसख्या को वार्षिक चक्रव॒द्धि दर 
(६४9णाथा।वा हाएशा!। 788) कितनो रही 2 

उत्तर- 2 50 प्रतिशत 

]77 499] के लिए राजस्थान मे कुल जनसख्या में कुल श्रमिकों (02 
907८४) का अनुपात अर्थात्‌ काम में भाग लेने की दर लिखिए 
() सभी व्यक्तियों मे (॥) पुरुषो मे, (॥)) स्त्रियों मे 

उत्तर- (3) 38 9% अथवा 39% 
(॥) 49 3% 
(0॥) 27 4% 
इस प्रकार दो में से एक पुरुष काम में भाग लेता है और लगभग चार में 
से एक स्त्री काम मे भाग लेती है। 

)78 99] मे राजस्थान में 06 वर्ष कौ आयु मे बच्चो का अनुपात कुल 
जनसख्यां मे कितना प्रतिशत रहा ? 
(अ) 0 (ब) 20 (स) 25 (द) 5 

उत्तर- (ब) 

79 मार्च 990 तक राजस्थान मे विद्युतीकृत गाँवों का कुल गाँवो से कितना 
प्रतिशत था ? 

उत्तर- 74 9 अथवा लगभग 75 
(चार थे से तोन गाँवों मे बिजली दो जा चुकी थो) 

80 99] मे राजस्थान में प्रति हजार शिशु मृत्यु दर कितनी रही ? 
ईआ) 80 (ब) 78 (स) 77 (5) व0 

उत्तर (स) 
(स्रोत 50000ग्रा८ 5ए८३ 992 93 ७ 98 ) 

१8५/»)987 88 मे योजना आयोग के अनुसार राजस्थान में निर्धनता अनुपात 
(0४८7७ 7300) कितना था 2 
(अ) 20% (व) 28% (स) 8% (द) 24 4% 
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उत्तर- (द) 

8](3)] जनवरी 499] को राजस्थान मे प्रति अस्पताल बिस्तर पर जनसख्या 
कितनी पायी गयी 7 

उत्तर- 2000 

82 989 90 की अवधि मे कुल भारत के खाद्यानतो के उत्पादन में राजस्थान 
का अश कितना था ? 
(अआ) 5% (व) 52% (स) 8% (द) 3% 

उत्तर (अ) 

83 992 में प्रति लाख जनसख्या पर अस्पताल बिस्तर कितने थे 2 

उत्तर 75 

84 राजस्थान मे सामान्य थोक भूल्य सूचकाको का आधार वर्प क्या है ? 
(जे) 398 82 (ब) 970 7॥ (स) 952 53 (६4) 982 

उक्त (६8) 

85 ]99] 92 के लिए राजस्थात की प्रति व्यकित आय चालू भावों पर तथा 
980 8] के भावों पर लिखिए। 

उत्तर चालू भावों पर 436। रुपये 980-8] के भावों पर 77 रुपये। 

86 रझाजस्थान मे औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण कार्य रख रखाव, आदि कौन सा 
निगम या सगठन देखता है २ 


(अ) शैकों (ब) आर एफसी 
(से) राजसीकों (द) उद्योग निदेशालय 
(ए) सभी 

उत्तर (अ) 


87 राजस्थान मे सबसे ज्यादा लागत वाले बहुग्रष्टीय कम्पनी के प्रोजेक्ट कौ 
राशि नामु, स्थान आदि लिखिए। 

उत्तर 500 करोड रुपये की प्रोजेक्ट लागत से सेम्कोर ग्लास लि (अमेरिका की 
कोर्निंग क के सहयोग से) टीवी पिक्चर ट्यूब्स के लिए ग्लास शेल, 
कोटा में स्थापित। 

88 993 के प्रारम्भ में राजस्थान मे प्रस्तावित सीमेट के बड़े कारखाने का 
परिचय दौजिए। 

उत्तर- डी एल एफ सीमेट लि द्वाग़् पली जिले मे पाटन केरपुरा व दयालपुरा 
शॉवो के समोप 4]0 करेड रुपये को लागठ से पोर्टलैण्ड सीमेट का 
कारखाना स्थापित किया जायगा। 
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89 सीतापुर ओद्योगिक क्षेत्र कहाँ है तथा इसके विकास की सम्भावनाएँ लिखिए। 

उत्तर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र सामामेर हवाई अड्डे के समीप है। यह 
गोनेर रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है। दुर्गापुग- बम्बई बडी रेल 
लाइन खुल जाने से इसका महत्व बढ गया है। यहाँ गारसेट, इलेक्ट्रोनिक्स, 
जेम्स व ज्यूलरी तथा दस्तकारियो के लिए पृथक-पृथक क्षैत्न स्थापित किये 
जा सकते है) इसके विकसित होने से जयपुर पर आवासीय भार भी कम 
किया जा सकेगा। इसे जयपुर के सहायक नगर के रूप में विकसित किया 
जा मकता है। 

!90 992 93 में मेको की प्रमुख उपलब्धि क्‍या रही है ? 

उत्तर 3050 करोड़ रुपये के विनियोग वाले 79 प्रोजेक्टो से “टाइ-अप' किया 
गया है जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। 

89] मार्च [990 के अत में राजस्थान मे समस्याग्रस्त गाँगो (शफालशा। 
५४॥986९६) की सख्या कितनी रह गई थी ? 

उन्तर 2443 
इममे सर्वाधिक सख्या 460 चित्तोडगढ़ जिले मे पायी गयी थी। 

]92 96] 90 की अवधि में राजस्थान में 980 8] के मूल्यों पर विकास 


को दर कितनी रही ? 
(अ) 3३99% (ब) 5% 
(स) ३3 5849 (द) 2 2% 

उत्तर (आओ) 

93/अ)3परोवत अवधि मे राज्य मे स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय मे वुद्धि-दर 
क्या रही ? 
(आ) 2% (ब) ]22% (सं) 3% (4) % 

उत्तर- (ब) 

93णराजस्थान मे जल साधन समस्त भारत के जल-साधनो का कितमा प्रतिशत 
अश है ? 


(अ) 05% (ब) % (स) 2% (द) 5% (ए) अनिश्चित 
उत्तर- (ब) 


]94.. शजस्थान की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित आकड़ो के प्रमुख चार झोत घताइए। 
उत्तर (0) $गाडंट्यो 5ज्ञाण्ण रण ऐरेशशआशीजा, ग55, उँएपा 
(#97093)) ]989 (]928) 


(0 २०)०शञीाशा ए्ि007ए९ ४६७०९ 
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(0७590) (प्रतिवर्ष घट के समय 008, जयपुर द्वाय प्रस्तुत क्द्या 
जाता है) 
(0)  छए7/शी &7ाएज़ो शो 
993-94 (6७5) (श॒क्गात्रष ऐक्शागटाओ, (0५६ ०0 7२3] ) 
(ए). $0ग्राए ए260$ #000ा 7रे्अ|ंग्धागभा 
]992 (028, उफ़ण) (#जाएदों एशिरटएजा, फ़ुण्टट्लॉ- 
झागट) 
95 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (२५४98) को सर्वाधिक घाटा किस वर्ष व 
कितना हुआ ? 
उत्तर- 4989 90 में 68 60 करोड रुपये का घाटा हुआ जो सर्वाधिक था। 
96 गगा एक्शन प्लान के चरण ॥] में किन नदियों के प्रदूषण को दूर करने 
का कार्यक्रम है ? 
उत्तर- यमुना व गोमती। 
97 राजस्थान के आर्थिक विकास मे सर्वाधिक बाधक तत्त्व कौन-सा है ? 
(अ) जनसख्या की तीव्र वृद्धि 
(व) जल का नितात अभाव 
(स) बिजली की कमी 
(द) सड़कों की दुर्दशा 
(ए) सभी 
उत्तर- (ब) 
98 राजस्थान के आर्थिक विकास में किसके योगदान का महत्त्व मात्रा जायेगा? 
(अ) सूछी खेती की विधियों का अपनाया जाना, 
(ब) खनन विकास 
(स) पर्यटन विकास 
(द) सभी का 
उत्तर- (द) 
99 राजस्थान मे किस प्रकार के उद्योगों का भविष्य सबसे ज्यादा उज्जवल 
माना जायगा ? 
(अ) कृषि-पदार्थों पर आधारित उद्योग, 
(ब) खनिज-पदार्थों पर आधारित उद्योग 
(स) पशु-धन पर आधारित उद्योग तथा 
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(द) इलोक्ट्रोनिक्स उद्योग 
उत्तर- (ब) 
200 केन्द्रीय धर्मल पावर स्टेशनों से सम्बद्ध प्रदेश के राज्यों में पावर के आवंटन 
का सूत्र लिखिए :- 
उत्तर- ()) 0% पावर उन राज्यों को दी जाती है जिनमें प्रोजेक्ट लगाया जाता 
है, (होम-स्टेट को देने की व्यवस्था) 

(0) 75% पावर उस प्रदेश के राज्यों में (होम-स्टेट सहित) पिछले 5 
वर्षों मे दी गई केनद्रीय योजना सहायता की राशि व इन्हीं वर्षो 

+ में उनमें की गई ऊर्जा की खफ्त को ध्यान में रघ्कर वितरित 
की जाती है। इन दोनो तत्त्वों को समान भार दिया जाता है। 

(0) [5% पावर केन्द्र अपने पास बिना-आवॉटित किये (ध्रा00८2/20) 
रख लेता है ताकि वह व्यक्तिगत राज्यो की समथ-संग्य पर उत्पन्न 
होने वाली शीघ्र आवश्यकता (प्राप्टआ ॥069) की पूर्ति कर सके+। 
जल-विद्युत का विभिन्‍न राज्यों के बीच वितरण उचित किस्म का 
होना चाहिए ताकि देश को सर्वाधिक लाभ मिल सके । 
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पशाश्सआाए छी रिवांवडीशा। 
8.8./8.50. (एग्ात 7) 75५७ ७7घ/7707४, 993 
(00+2+3 एन्‍/ट्क) £(0४00॥(08& - 8९एणाते 79[शन* 
(0९०४१ 0[ ९9]95।#97) 


#शाफु [47९ ॥9९४#075 47 था] 


कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दौजिए। 


राजस्थान की अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओ को समझ्ाइईये जिनसे ज्ञात चोता 


है कि राजस्थान की अर्धव्यवस्था पिछड़ी अवस्था मे है। 20(5) 
यजस्थान के पनिण पदार्ओ (डा, का य वर्णन कीनिए और वताइये कि वे राज्य की 
औद्योगिक प्रगति मे किए अवाए महैबपूर्ण हैं। 42,8(9,6) 
राज्य धरेलू पा सं ज्ञाप दया समझते हैं ? राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद 
की प्रवृत्ति एव का वर्णन कीजिये 4,8,8(3,6 6) 
भूमि सुधार से आप॑ क्‍या संमझते हैं ? स्वाधीनता के पश्चात्‌ राजस्थान में भूमि सुधार 
नीति का आतोचनालक विवेचन कीजिये । 5,5(4,7) 


राजस्थान की अर्थव्यवत्था मे डेयरी उद्योग का स्थान निर्धारित कीजिये! राज्य 
सरकार द्वारा डेयरी विकास हेतु किए गये प्रयाप्षो,.का वर्णन कीजिये । 8,2(6 9) 


राजस्थान में अकाल*के कारणों का विवेचन 'क्रीजिये | राज्य म॑ इस समस्या के 
हल करने हेतु सरकार $ए किए एये प्रयासों के वर्णन कीजिये। 8,2(6,9) 


राजस्थान में औद्योगिक विद गत सरकार द्धोरा दी जाने वाली वि।भन्‍न सुतिधाओी 


एवं रियायतो का वर्णन ४५ २६! 20(05) 
राजस्थान क आर्थिक विकास की प्रमुख्त बाथाएँ कया हैं ? इन वाधाओ को कैसे 
दूर किया जा सकता है ? 2,8(9,.6) 


गजस्थान मे निर्धनता को प्रभावित करन॑ वाले प्रमुप॒ तत्वों का उल्लेस़ कीजिये। 
राज्य मे गरीवी उन्यूलन के विशिष्ट कार्यक्रमों की समीखा कीजिये।. 8,2(9,6) 
किन्हीं दो पर सक्षिप्त टिप्पणियां लिसिये - 0,0(7 /2, 7 /2) 
(0) राजस्थान मे फसल प्रारूप 

(॥) जवाहर रोजगार योजना, 

(7 राजस्थान में पर्यटन उद्यौग, 

(एश) राजस्थान में भेड एव बकरी पालन की समस्याएँ। 


